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 लोकसभा  11  बजे  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासोन

 प्रइनों  क ेमौखिक  उत्तर

 कोंकण  के  लिए  सांविधिक  विकास  बोड़

 |

 *860.  श्रो  विद्याधर  गोलले  :

 डा०  बेंकटेश  काबड़  :  क्‍या  गह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 कया  सरकार  ने  कोंकण  के  लिए  सांविधिक  विकास  बोई  की  मंजूरी  हेतु  संविधान  के

 अनुच्छेद  371  (2)  में  उपयक्त  संशोधन  करने  का  निर्णय  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  बोर्ड  का  गठन  कब  तक  कर  दिया  जाएगा
 ?

 [  हिन्दी  ]

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कास्त  :
 ओर  महाराष्ट्र  सरकार

 ने  दो प्रस्ताव  सुझाए  पहला  प्रस्ताव  मराठवाड़ा  और  शेप  महाराष्ट्र  के  लिए  एक  पृथक
 विकास  बोडं  की  स्थापना  करने  के  लिए  जँगा  कि  संविधान  के  अनुच्छेद

 37  (2)  में  व्यबस्था  की
 हुई  और  दूसरा  प्रस्ताव  संविधान  के  अनुच्छेद  371  (2)  को  संशोधित  करने  के  लिए  है
 ताकि  कोंकण  के  लिए  भी  एक  पृथक  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  करने  के  लिए  इसमें  विशिष्ट  उपबन्ध
 सम्मिलित  किए  जा  सकें  ।  तथापि  राज्य  सरकार  की  इच्छा  के  अनुसार  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि
 द्वितीय  प्रस्ताव  को  विचार  के  लिए  लम्बित  रखा  जाय  और  प्रथम  प्रस्ताव  पर  शीघ्र  कार्यवाही
 की  जाय  ।

 श्री  विद्याधर  गोखल  :  अध्यक्ष  राजनीतिक  धू्तों  के  लिए  संस्कृत  में  एक

 सुभाषित  है  ।

 दस्तादाप  न  दातब्यम्‌  गुहादाप  न  दीयते  ।

 परोपकारणार्थाय  बचने  कि  दरिद्रता  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  विद्या  के  लिए  है  ।
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 श्रो  बिच्याधर  गोखले  :  मराठवाड़ा  और  विदर्भ  विभागों  के  वंधानिक  विकास  मण्डलों  के  बारे

 में  गये  6  वर्दों  से  केन्द्रीय  सरकार  तथा  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बचनों  आश्वासनों  की  बहुत  वृष्टि
 की  लेकिन  अभी  तक  इन  को  डबलपमेंट  बोईਂ  प्राप्त  नहीं  हुआ  हैਂ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  दो  सवाल  पहला  सबाल  कोजिए  ।

 श्री  विधाधर  पहला  सवाल  यहू  है  कि  मराठवाड़ा  और  विदर्भ  की  यह  हालत  तो

 बेचारे  पिछड़े  कोंकंण  विभाग  की  हालत  क्या  होगी  ?  कया  प्रगतिणील  सदी  त+  उनको
 का  लुत्फਂ  चखना  पड़  गा  ?

 भ्रो  सुबोध  कानत  सहाय  :  अध्यक्ष  राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव  है  इसलिए  उसको
 प्राथमिकता  देने  की  बात  की  जा  रही  है  ।  लेकिन  कोंकण  के  मामले  क्योंकि  यह  संविधान  '  संशोधन
 का  सवाल  है  इसलिए  उस  पर  राज्य  सरकार  से  वार्ता  करके  हम  इसके  लिए  जो  बोर्ड  बनाने  की  बात
 है  बह  करने  का  आश्वासन  देते

 भ्री  विद्याधर  गोखले  :  मराठवाड़ा  ओर  कोंकण  की  जनता  की  यह  मांग  है  कि  बिकास
 मण्डल  होने  चाहिएँ  ।  लेकिन  इस  विषय  पर  महाराष्ट्र  शासन  बड़ो  घूतंता  से  चुप  बैठा  है  ।
 उन्होंने  भभी  तक  प्रपोजलਂ  जाहिर  नहीं  किये  हैं  |  केन्द्रीय  सरकार  टम्मके  बारे  में  क्‍या  विचार
 कर  रही  है

 ?
 ओर  विकास  मण्डल  स्वायस्त  होंगे  या  यह  हम  जानना  चाहते  हैं  ?

 अमेंडमेंट  करने  का  कोई  प्राईवेट  मंम्बर  बिल  आया  है  या  नहों  ?

 धो  सुबोध  कांत  सहाय  :  अध्यक्ष  मैं  समझता  हूं  कि  कोंकेश  के  सवाल  की  इनकी
 प्राथमिकता  हम  राज्य  सरकार  से  अविलम्ब  इस  पर  वार्ता  करेंगे  और  जो  भी  प्रावधान

 उस  पर  हम  लोग  कारंवाई  करेंगे  ।
 [

 अनुधाद  |

 डा०  बेकटश  काबडे  :  इस  प्रश्न  के  संबंध  में  अनुच्छेद  271  (2)  की  पृष्ठभूमि  को  समझा  जाना
 यह  अनुज्छेद  संविधान  अधिनियम  के  द्वारा  1956  में  सम्मिलित  किया

 गया  इसकी  जरूरत  इसलिए  हुई  कि  फजल  अली  आयोग  ने  देश  की  भाषायी  अखंडता  के  लिए एक  पृथक  राज्य  विदर्भ  की  सिफारिश  की  थी  और  बिदर्भ  के  लोगों  ने  महाराष्ट्र  में  मिल  जाने  का
 निर्णय  लिया  मराठवाड़ा  के  लिए  भी  यह  गारंटी  दी  गई  थी  कि  रोजगार  तथा  अन्य  अबसरों  के
 लिए  मराठवाड़ा  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाएगा  ।  इस  प्रकार  मशठवाडा  का  1956  में  महाराष्ट्र  में
 विलय  कर  दिया  गया  ।

 गत  तीस  वर्षो  के  दोरान  अनुच्छेद  371  (2)  के  उपबन्धों  को  पालना  नहीं  की  गई  ये
 उपबन्ध  क्या  हैं  ?  अनुच्छेद  371  (2)  के  अन्तगंत  तीन  उपबन्ध  हैं  ।  एक  तो  यह  है  कि
 विदर्भ  ओर  शेष  महाराष्ट्र  अर्थात  कोंकण  के  लिए  पृथक  विकास  बोर्ड  गटित  किए  जायेगे  और  यह
 सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  इन  बोर्डों  की  रिपोर्ट  हर  वर्ष  राज्य  विधानसभा  में  पेश  की

 2
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 लेकिन  यह  रिपोर्ट  राज्य  विधान  सभा  में  कभी  भी  पेश  नहीं  हुई  है  ।  दूसरा  उपबन्ध  यह  है  कि
 राज्यों  की  राशियों  का  बितरण  उनकी  जनसंख्या  के  अनुसार  बराबर  होगा  ।  तीसरा  उपबन्ध  यह  है
 कि  तकनीकी  शिक्षा  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाओं  तथा  सरकार  के  नियत्रण  के  तहत  सेवाओं  में

 कक  हे  ऑल  किन  टऑिल23७8इ  बता  न  नज+  न  >>

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  में  बराबर  वितरण  होगा  ।  लेकिन  महाराष्ट्र  इन  तीनों  शर्तों  को  पूरा  करने

 असफन  रहा  महाराष्ट्र  विधान  सभा  ने  मराठवाड़ा  तथा  विदर्भ  के  लिए  सांविधिक  विकास  बोड़ों
 के  गठन  के  लिए  24  जलाई  1984  को  सर्वंसम्मति  से  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  £स  प्रस्ताव

 को  राष्ट्रपति  के  पास  भेज  कर  सिफारिश  की  गई  है  कि  इनका  गठन  किया  जाए  ।  लेकिन  कुछ
 विचित्र  कः  रणों  से  यह  प्रस्ताव  काफी  लम्बे  समय  से  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  के  बीच  आ

 जा  रहा  है  |  मैं  समझता  हਂ  कि  अब  उचित  समय  है  जबकि  हम  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  और

 जैसाकि  हमारे  माननीय  साठे  जी  जानते  कुछ  लोगों  ने  एक  पृथक  बिदर्भ  को  मांग  की  है  और

 मराठवाडा  में  भी  एक  अलग  विदर्भ  की  मांग  की  जा  रही  इन  आन्दोलनों  के  साथ  अधिक  समरथंन

 नहीं  है  लकिन  यदि  विभाजक  शक्तियां  रहेंगी  तो  यह  ठीक  नहीं  होगा  |  फिर  हम  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करते  हैं  कि  वह  इस  बारे  में  केबिनेट  का  निर्णय  लें  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या

 उन्होंने  मंत्रिमंडलीय  निर्णय  ले  लिया  है  ?
 नागपुर  के  सम्मेलन  मे  प्रधान  मत्री  ने  वायदा  किया  था  कि

 इन  बोर्डों  को  इम  सत्र  में  गठित  किया  जाएगा  ।  परन्तु  उन्हें  अभी  तक  गठित  नहीं  बिया  गया  है  ।

 मेरा  प्रश्न  है  कि  उनका  गठन  पब  क्यि|  जाएगा  ?

 गह  मंत्री  मफ्ती  मोहस्मद  सईद  |  :  एक  विशेष  उपबन्ध  है  ।  1956  प्रें  राज्यों  का  पुनर्गठन
 करने  के  बाद  गुजरात  ओर  कच्छ  के  लिए  सांविधिक  विकास  बोर्डों  की  स्थापना

 के  लिए  सविधान  में  एक  विशेष  उपवन्ध  किया  गया  |  यह  मामला  विगत  30  वर्षों  से  विचाराधीन  है
 बयो ंकि  इस  उपबन्ध  के  अन्तगंत  संविधान  में  राज्यपालों  को  इस  उपबन्ध  को  लागू  करने  के  लिए
 विशेष  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  है  ।  फिर  संबंधित  मुख्यमंत्री  इस  मामले  पर  कोई  कायंवाही  नहीं
 कर  रहे  हैं  ।  कछ  हद  तक  इमका  तात्पय॑  संबंधित  मुख्यमंत्रियों  के  प्राधिकार  का  हनन  करने  से

 वतंमान  सरकार  न  जो  प्रस्त;व  भेजा  है  उसमें  राज्यपाल  को  कोई  अधिकार  नही  दिया
 गया  है|  इसका  अध्यक्ष  मुख्यमंत्रा  होगा  और  कुछ  मंत्री  सदस्य  होगे  ।  हम  राज्यपालों  की  राय
 जानने  के  लिए  इस  प्रस्ताव  को  वापरा  भेजेंगे  ।  परन्तु  वर्तमान  राज्याल  बी  राय  यह  है  कि
 इसका  तात्पयं  द्विभाजन  करना  है  |  ६सके  लिए  कौन  जिम्मेदार  होगा  ?  लेकिन  फिर  यदि  हम
 संबंधानिक  उपबन्ध  का  पालन  करें  तो  यह  राज्यपाल  की  जिम्मेदारी  है  |  परन्तु  बतंमान  सरकार  ने
 जो  प्रस्ताव  भेजा  है  उसमें  राज्यपाल  के  पास  कोई  अधिकार  नहीं  इस  हम  महाराष्ट्र
 सरकार  के  साथ  सम्पक  बनाए  हुए  मैं  शीघ्र  ही  एक  बँठक  बुला  रहा  हैं  और  इस  मामले  को
 सुलझाने  का  प्रयास  कर  रहा  ह  ।

 थ्री  बसंत  साठे  :  कि  माननीय  मंत्री  ने  कहा  इस  मामल  का  गत  तीस
 में  उतार-चढ़ाव  पूर्ण  इतिहास  रहा  है  ।  मुझ  यह  कहने  में  कोई  झिझक  नहीं  है  कि  सरकार  किसी  की

 भी  रही  के  लोगो  के  साथ  गंभीर  धोखा  होता  रहा  ''  मैंने

 कहा  है  किसी  की  भी  रही  होਂ  ये  लोग  मुझे  चिढ़ा  रहे  ।

 ड

 अध्यक्ष  सहोश्य  :  आप  भ्रध्यक्ष  को  सम्बोधित  कीजिए  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  मैं  अध्यक्ष  महोदय  को  सम्बोधित  करू  लेकिन  यहां  पर  कुछ  लोग  ऐसे  है
 जो  सुथ्रर  नहीं  सकते  ।  वे  तो  इस  विषय  को  समझ  भी  नहीं  सकते '  ।
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 नमन  ए]णणएणएए

 महोदय  :  सभा  की  कार्यवाही  को  गंभीरता  से  लिया  जाना  चाहिए
 आती

 शी  बसंत  में  कहता  हूं  कि  सरकार  कोई  भी  रही  हो  चाहे  हमारी  सरकार  ही
 धोखा  हुआ  है  |  हमने  मराठवाड़ा  और  शेष  महाराष्ट्र  के  साथ  घोखा  किया  विदर्भ  के

 लोगों  के  लिए  विशेष  रूप  से  अनुच्छेद  371  विशेष  रूप  से  लाया  गया  था  और  इन  लोगों  को

 फजल  अली  आयोग  द्वारा  सर्वेसम्मति  से  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  में  पृथक  राज्य  का  दर्जा  दिया  गया

 हमने  केवल  समस्त  महाराष्ट्र  की  भाषाई  एकता  के  लिए  इस  दर्जे  का  त्याग  कर  दिया  ।  लेकिन

 इस  अवधि  के  दोरान  महाराष्ट्र  के  नेतृत्व  तथा  केखद्र  सरकार  के  नेतृत्व  के  साथ  मिलकर  विदर्भ
 मराठवाड्ा  और  शेष  महराष्ट्र  के लोगों  के साथ  धोखा  किया  ।  मौजूदा  सरकार  भी  अनुच्छेद  371  के

 अनुबन्धों  को  कम  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  |  मैं  इस  सरकार  से  अनुरोध  करता  मुफ्ती
 कम  से  आप  तो  इस  संबंध  में  सारा  इतिहास  जानते  हैं  ।  ये  सांविधिक  विकास  बोडे  स्वतंत्र  होने

 बाहिएਂ  और  इसमें  राज्यपाल  हो  अर्थात  केन्द्र  सरकार  जिसके  पास  पुनरीक्षण  का  अधिकार  हो  ।

 इसे  कम  राज्यपाल  को  उसके  प्राधिकार  से  वंचित  करने  और  मुख्यमंत्री  द्वारा  इसका  अधिग्रहण
 फरने  से  अनुच्छेद  371  का  उद्दश्य  ही  विफल  हो  जाएगा  ।  इसलिए  मैं  गृह  मंत्री  और  विशेषकर  इस
 सरकार  से  अनुरोध  करता  हु  कि  वह  इस  मामले  को  गंभीरतापूरवंक  लें  ।  इस  देश  में  यह

 प्रवृत्ति  है और  मैं  आपको  सावधान  कर  रहा  हू  कि  किसी  भी  दिन  पृथक  विदर्भ  और  अन्य  भागों  के
 लिए  आन्दोलन  शुरू  होगा  जो  किसी  से  भी  नियंत्रित  नहीं  हो  सकेगा  ।  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता

 हुँ  कि  क्या  वह  अनुच्छेद  371  के  अनुसार  सांविधिक  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  तथा  कोंकण  के  लिए
 एवः  सांविधिक  विकास  बोडं  हेतु  प्रावधान  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  तत्काल  उपाय  करेगी  ।
 ग्रह  मेरा  अनुरोध  मेरे  इसे  साधारण  बात  मत  समझिए  **  ।

 अध्यदा  महोदय  :  वे  इसे  साधारण  बात  नहीं  समक्ष  रहे  हैं  ।  कोई  ऐसा  कैसे  कर  सकता

 |

 यह  बड़ा  गम्भीर  सवाल  है  और  इसे  कोई  लाइटली  नहीं  ले  रहा  है  ।

 श्रो  मुफ्तो  मोहम्मद  सईद  :  में  श्री  साठे  की  चिन्ता  से  सहमत  हूਂ  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  भो
 बताया  है  कि  यह  विशेष  उपबन्ध  विगत  30  वर्षों  से  विचाराधीन  है  ।  यदि  किसी  सांविधिक  विकास
 बोर्ड  का  गठन  किया  जाए  तो  संविधान  के  इस  उपबन्ध  के  अन्तर्गंत  किया  जाए  ।  यह  मामला  मवख्य
 मंत्रियों  के  साथ  मिलकर  तय  किया  मैं  मुख्यमंत्री  को  शीघ्र  हो  बला  रहा  हु  भौर  हम  इसे निपटाने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 ढ

 आोभतो  जयदम्तो
 नवोनचन्त्र  मेहता  :  अध्यक्ष  अभी  माननीय  वसंत  साठे  जीने  जो

 कुछ  मैं  उनसे  पूरी  तरह  सहमत  हूਂ  और  इसके  साथ  साथ  यह  भी  बताना  चाहती  हैँ  कि  हमारे देश  में  कुछ  समस्याए  ऐसी  होती  जिन  समस्याओं  को  मदारी  द्वारा  सांप  की  टोकरी
 में  बं

 हीती
 जिन  समस्य  तरह  ।  में  बंद

 करके  ओर  ठककन  लबा$र
 रख

 दिया  जाता  जब  चुनावों  का  अवसर  आता  है  तो  उस  टोकरी  को
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 बीन  बजाते  हुए  सांपों  को  नचाकर  सबको  बताया  जाता  है  कि  हम  बिदर्भ  के  लिये  कोकण  के
 लिये  या  मराठवाड़ा  के  लिये  विकास  बोर्डों  की  स्थापना  जब  चुनात्रों  के  दिन  खत्म  हो  जाते
 बोठ  अपने  खीसे  में  आ  जाते  उसके  बाद  उन  सांपों  को  फिर  ढक  दिया  जाता  तीस  साल  से

 नगातार  यही  इतिहास  चला  आया  है  और  आज  यदि  हमारे  माननीय  बुजुर्ग  नेता  श्री  वसन्‍्त  साढे
 जितनी  जोरदार  आवाज  में  बोल  रहे  उतनी  जोरदार  आवाज  से  अगर  15  साल  पहले  बोले
 तो  यह  सवाल  आज  यह्वां  पूछने  का  मौका  ही  नहीं  आता  ।  मैं  आपकी  सारी  भावनाओं  के  साथ  सहमत
 होते  आपको  बताना  चाहती  हू  कि  इस  सरकार  की  तरफ  से  अभी  माननीय  गृह  मंत्री  जी  हारा
 आश्वासन  दिया  गया  है  कि  माननीय  मुख्य  मंत्री  को  बुलाकर  तुरस्त  निर्णय  लिया  इस
 सम्बन्ध  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  वे  कृपया  यह  बताए  कि  वे

 महाराष्ट्र  के  मुझ़्य  मंत्री  को  आमंत्रण  कब  देने  जा  रहे  यदि  हम  महाराष्ट्र  के  सभी  एम०  पी०
 राजनीतिक  मतभेदों  को  छोड़कर  इसके  लिए  काये  तो  निश्चित  रूप  से  विदर्भ  और
 कोंकण  के  विकास  की  दृष्टि  से  संविधान  में  संशोधन  करते  हुए  वहां  की  जनता  को  न्याय  दे

 सि्फ  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  यही  जानना  चाहती  हूं  कि  वे  महाराष्ट्र  के  मख्य  मंत्री  को  कब
 आमंत्रित  करने  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  मुफतो  मोहम्मद  सईद  :  अध्यक्ष  मैं  इस  बात  का  यकीन  दिलाना  चाहता  हु  कि
 अगले  दो  हफूते  में  मैं  उनको  बुला  रहा  हूं  ।  उनके  साथ  पहले  ही  26  अर्प्रल  को  महाराप्ट्र  में  मीटिंग

 रखी  थी  |  जितनी  जल्दी  मुमकिन  हो  उनको  बुलाकर  तथा  जो  महाराष्ट्र  के  माननीय  सदस्य

 उनके  साथ  अलग  से  बात  करके  इस  सस्मया  का  समाधान  करने  की  कोशिश  करूंगा  ।

 डा०  बेंकटेश  काबड़  :  अध्यक्ष  जिस  समय  इस  विषय  में  विधान  सभा  में  प्रस्ताव  पास
 तब  मैं  वहां  हाजिर  था  और  श्री  शरद  पवार  जो  आज  मु्य  मंत्री  उम्होंने  तब  कहा  था  कि

 सेपरेट  स्टेट  न  हो  ।  इसलिए  इस  मामले  में  जल्दी  से  जल्दी  काम  होना  इसको  आज  4  बर्ष
 हो  गए  ।  विदर्भ  और  मराठवाड़ा  के  लिए  कांस्टीटयूशन  में  जो  प्रॉविजम  हम  पहले  उसे  तो  कर  दें

 क्योंकि  वह  तो  सांवेंधानिक  प्रावधान  है  और  विधान  सभा  का  सवंप्तम्मत  फैसला  इसके  बाद
 कोंकण  में  सुधार  के  लिए  आपको  कुछ  न  कुछ  कदम  उठाने  पड़  तो  वे  कदम  कब  तक  यही

 ९

 मेरा  सवाल  है  ?

 भ्री  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  अध्यक्ष  पहले  हम  इसी  में  कॉकण  के  लिए  संविधान
 में  संशोधन  होना  लेकिन  जिसके  बारे  में  कांस्टीटयूशन  में  प्रॉविजन  30  साल  से  उसके
 बारे  में  कुछ  नहीं  किया  गया  पहले  उसके  बारे  में  करें  ।  कोंकड  के  लिए  भी  कर  लेगे  ।  जिसके  बारे
 में  कांस्टीटयूशन  में  प्रॉविजन  उनके  लिए  कुछ  नहीं  किया  जाता  इसलिए  पहले  उसी  को
 मैं  फिर  यकीन  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जो  भी  बहां  की  राज्य  सरकार  ने  सज्जशन  दिया
 देख गा

 ।  उसमें  सारे  कब्रिनेट  के  मिनिस्टरਂ  मैम्बर  जो  स्टेटयूटरी  बोई  बना  उसके  बारे  में  उनसे
 यहां  बुलाकर  बात  करके  इसको  कोई  फायनल  शकल  दे  सरकंग  ।

 श्रो  पुरुषोस्  तम  कोशिक  :  अध्यक्ष  जो  वहां  ऑदोलन  चल  रहा  उसके  मल  में  बात  यह
 है  कि  जो  राज्यों  का  पुनर्गठन  हुआ  उसका  कोई  वैज्ञानिक  आधार  नहीं  केवल  भाषा  के
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 आओ

 आधार  पर  राज्यों  का  पुनर्गठन  करना  ही  इन  सारे  विवादों  की  जड़  शैक्षणिक  और

 मॉस्क्ृतिक  आधारों  को  नजरअन्दाज  कर  केवल  भाषा  के  आधार  पर  राज्यों  का  जिस  प्रकार
 से

 किया  गया  उसी  के  कारण  आज  ये  सब  आन्दालन  उठ  रहे  राज्यों  क  पुनगठन  मं

 राज्पों  को  छोटा  बनाने  की  कल्पना  लेकिन  मध्यप्रदेश  का  पनगंठन  के  जितना  बड़ा  आकार

 तयोटत  के  पढ़ने  उससे  और  बड़ा  हो  इसके  चलते  जो  विकास  उस  राज्य  का  होना  चाहिए

 वा  आधिक  दब्टि  से  उतना  विकास  नहीं  हआ  और  क्षेत्र  आथिक  दृष्टि  से  पिछड़  गए  जिसके  कारण

 वहां  अलग  राज्य  बनाने  की  मांग  उठ  खड़ी  हुई  झारखण्ड  की  मांग  छत्तीसगढ़  को  अलग  राज्य

 बनाने  की  मांग  उठ  रही  व॑  देलखण्ड  को  भी  अलग  राज्य  बनाने  की  मांग  चल  रही  है  क्‍योंकि  ये

 क्षेत्र  आथिक  दप्टि  से  पिछडते  जा  रहे  इसलिए  य  मांग  उठ  रही  हैं  ।

 छः

 मवाल  यह  है  कि  सरकार  को  आज  फिर  से  राज्यों  के  पन्गंठन  की  बात  को  उठाने  में  कठिनाई

 हो  सकती  इसलिए  बीच  का  एक  रास्ता  यह  है  कि  संविधान  की  धारा  जो  317  है  उसके  अन्तगंत

 न  क्षेत्रों  के  लिए  पथक-पथक  विकास  बोर्ड  का  गठन  अगर  सरकार  कर  तो  राज्यों  के  पुनर्गठन

 की  मांग  का  कछ  हद  तक  समाधान  किया  जा  सकता  इसलिए  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  ह  कि

 कोंकण  का  सवाल  यहां  उठा  है  लेकिन  आन्दोलन  परे  देश  में  खड़ा  हो  रहा  अलग  राज्य  बनाने  के

 लिए  क्या  मंत्री  जी  स्वयं  अपनी  ओर  जहां-जहां  पृथक  राज्य  को  मांग  हो  रहा  है  वहां  क्‍या  पिछड़

 पन  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  की  तरफ  से  कोई  सकारात्मक  कदम  उठाने  की  बात  की  जा  रही

 उन  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  परे  देश  में  जो  पिछड़े  इलाके  हैं  जिसमें  बं  देलखंड  और

 विदर्भा  का  सबाल  भी  इसके  अलावा  और  भी  तमाम  क्षेत्रों  के  जांच  सर्व  करवाक

 उन  क्षेत्रों  के  विकास  बोढे  गठन  करने  पर  कोई  विचार  करेंगे
 ?

 श्री  मुफ्ती  मोहस्मद  सईद  :  कूछ  इलाके  इन्होंने  जनरबाईजर  किए  लेकिन  झारखंड  ओर  बोड़ो

 में  ट्राइंबल  ऐरिया  उनका  रुयाल  है  कि  एक  तो  उनकी  कल्चरल  आईडेनटिटी  पर  हमला  हो  रहा

 दूसरे  उनकी  अमीन  पर  कब्जा  किया  जा  रहा  बाहुर  के  लोग  उनकी  जमीन  ले  रहे  हैं  ।  बोडो

 और  झारखंड  की  जो  डिमांड  है  उसके  लिए  पोलिसी  सभी  द्वाई  करनी  है  लेकिन  हम  स्टेटहुड  के  हाथ
 में  नहीं  विदिन  दी  स्टंट  का  जो  कॉास्टीटशन  फ्रेमवर्क  है  जैसे  स्टेटटरी  डवलपमेंट  बोईड  का  सवाल

 जैसे  गारखालेड  में  काट  सिल  बनाकर  डलीगशन  आफ  पावर  लिया  कोई  माडल  बनाकर
 उन  लोगों  की  जो  पोट  शल  है  उनकी  इनवाल्वमैंट  इंवलप  न  हो  इसी  तरह  से  विदर्भा  और
 मराठवाद्ा  में  भी  हम  जल्दी  काम  करेंगे  ।

 भ्रो  राम  माइक  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  उत्तर  दिया  है  उससे  यह  स्पष्ट

 हुआ  कि  मु्यमत्री  ने  जो  प्रस्ताव  दिया  है  वह  संविधान  के  अनुरूप  नहीं  महाराष्ट्र  की  विधानसभा
 ।  जो  एकमत  का  प्रस्ताव  वह  संविधान  के  अनुरूप  इस  प्रकार  की  बातचीत  में  बहुत  समय

 गया  मरा  स्पष्ट  प्रश्न  यह  है  कि  वातचीत  का  दोरा  जल्‍दी  से  जल्दी  समाप्त  करके  क्‍या  यह
 सरकार  आने  वाले  तीन  महीनों  में  कायंवाही  करने  का  निर्णय  लेने  का  आश्वासन  मंजू  र

 थी  मुफूती  सोहम्द  सईद
 :  अध्यक्ष  महोश्य  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  था  कि  सांविधिक  विकास

 बोर्ड  का  गठन  या  तो  संविधान  के  उपबन्धों  के  अन्त्गंत  किया  जाए  अथवा  नहीं  किया
 लिए  हमें  इसका  मध्यमार्ग  खोजने  के  लिए  राज्य  सरकारों  और  मुख्यमंत्रियों  स ेबात  करनी  है  जिसके
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 तहत  प्रतिनिधि  सरकार  का  प्राप्तिकार  कम  न  हो  ।  इसके  साथ  ही  इस  क्षेत्र  के  लोग  भी  इस  बोई  में
 सम्मिलित  होंगे  ।  यह  सरकार  का  बोर्ड  न  हो  बल्कि  लोगों  के  प्रतिनिधि  इसमें  शामिल  होने  चाहिए  ।

 ।

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  तीन  महीनों  की  कालावधि  के  बारे  में  कुछ

 नहीं  कहा  ।

 न्‍  मंत्री  महोदय  को  बोलने  के  लिए  बाध्य  नहीं  कर  सकता  ।  चेकिन  यदि 4  न  ०

 श्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  जब  से  रीऔरगनाईजेशन  हुआ  विदर्भा  और
 मराठवाड़ा  की  जनता  खासकर  विदर्भा  की  जनता  को  आश्यासन  दिया  गयाधा  कि  उनके  साथ
 अन्याय  नहीं  बेकलोग  पूरा  उसके  करीब-करीब  30  वर्ष  पूरे  हो  गए  लेकिन  दुर्भाग्य  यह
 है  कि  महाराष्ट्र  महाराष्ट्र  की  राजनीति  में  हमेशा  ही  पश्चिमी  महाराष्ट्र  का  वर्चस्व  रहा  और
 इससे  हमेशा  विदर्भा  ओर  मराठवाड़ा  पर  अन्याय  हुआ  है  ।  कई  कमेटी  की  रिपोर्ट  बनी  चार-चार

 हजार  करोड़  के  बैकलौग  उसमें  सिकाले  इतना  बड़ा  अन्याय  पिछदई  इलाके  पर  हो  रहा
 आज  भी  परिस्थिति  यह  है  कि  '  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जो  सूचना  चाहते  उसके  सम्बन्ध  में  सवाल  पूछिए  ।

 श्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  पांच  साल  से  जो
 प्रस्ताव  इधर  से  उधर  रीड्राफ्ट  होकर  आ-जा  रहे  ऐसे  में  विवर्भ  को  जनता  के  साथ  पांच  साल  से
 अन्याय  हो  रहा  भारत  का  संविधान  सर्वोपरि  है  और  उसके  द्वाशा  केल्द्र  ने  बहुत  से  अधिकार
 प्राप्त  किए  हुए  है  |  विदर्भ  की  जनता  के  साथ  अन्याय  न  हो  इसको  आप  देखें  ।  अगर  स्टेट  गवर्न॑मेंट
 गलत  काम  करती  है  तो  केन्द्र  खुद  ड्राफ्ट  बनाकर  विदर्भ  की  जनता  को  न्याय  प्रदान  करे  ।

 श्री  मुफ्ती  मोहस्मद  सईद  :  यह  दुरुस्त  है  कि  जब  स्टेट्स  का  रीआग्गेनाइजेशन  हुआ  उस  वक्‍त
 विदर्भ  के  लिए  सैपरेट  स्टेटहुड  का  सबाल  नागपुर  पैक्ट  के  तहत  था  ।  यह  जो  स्टैंट्यूटरी  डेवलपमेंट
 बोर्ड  का  सवाल  है  यह  बहुत  देर  से  मामला  लटक  रहा  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रस्तावों  का
 आद्ान-प्रदान  काफी  स्टेट  गवर्नमेंट  ओर  सेंट्रल  गवर्नमेंट  के  बीच  में  हुआ  जब  सहां  के  चीफ
 मिनिस्टर  होम  मिनिस्टर  थे  तो  इसके  बारे  में  बहुत  बात  कन्ते  रहे  लेकिन  जब  चीफ  मिनिस्टर  बने  तो

 फिर  ऐसी  कोई  बात  नहीं  की  ।  मैं  यही  यकीन  दिला  सकता  हूं  कि  हम  यहां  बंठ  कर  मटर  को  सॉल्बव
 करेंगे  ।

 प अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जायें  ।
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 क्रो  बामनराब  महाडोक  :  आप  हमें  बोलने  क

 सवाल  है  ।  ऐसे  में  आप  कहते  हैं  कि
 आप  बठ  जायें  ।

 ।  मौका  नहीं  देते  हैं  जबकि  यह  हमारे  एरिया  का

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  श्री  वशीर  ।

 क्रो  बामनराब  महाडोक  :  मझे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  से संबंधित  प्रशश  करने  का  अवसर  नहीं

 दिया  गया  इसलिए  मैं  सभा  से  बहिगमन  करता  हू  ।

 तत्पश्यात  भ्ली  बामनराव  महाड़ीक  सभा-भवन  से  बाहर  चले  गये

 मत्स्य  पालन  के  लिए  बिश्यविद्यालय  को  स्थापना

 +80 1.  क्रो  टो०  बशोीर  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  मत्स्य  पालन  के  लिए  एक  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  कौई  प्रस्ताव  है  ;

 (@)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  धस  संबंध  में  केरल  सरकार  से  कोई  अनुरोध  हुआ

 और

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  नोतोश

 नहीं  ।

 पिछले  दिनों  में  इस  तरह  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हुआ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भ्रो  टी०  बशोर  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  से  मुझे  बड़ी  निराशा  हुई  है
 बयो ंकि  यह  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  हमारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  में  मत्स्य  पालन  का

 काफी  महत्व  इस  क्षेत्र  स  अधिक  से  अधिक  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  नए  वैज्ञानिक  उपायों  को
 अपनाया  जाना  आवश्यक  है  |  मैं  महसूस  करता  हू  कि  यहां  मत्स्य  पालन  के  लिए  एक
 विद्यालय  को  अत्यन्त  आवश्यकता  इस  समय  इसके  लिए  कोई  विश्वविद्यालय  नहीं  जहां  तक
 केरल  का  सम्बन्ध  मै  यह  बताना  चाहूंगा  कि  केरल  समुद्री  उत्पादों  का  सबसे  अधिक  उत्पादन

 करता  है  और  यहां  देश  के  मछुआरों  की  जनसंद्या  भी  सर्वाधिक  हे  ।  मत्स्य  पालन  के  बिकास  के  लिए

 कुछ  केन्द्रीय  संस्थान  केरल  में  स्थित  अतः  मेरा  विचार  है  कि  मत्स्य  पालन  के  लिए  विश्वविद्यालय

 की  स्थापना  के  लिए  केरल  एक  आदर्श  स्थान  है  |

 माननीय  मंत्री  महांदय  के  उत्तर  के  अनुसार  हाल  ही  के  पिछले  कुछ  समय  में  केरल  सरकार
 से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  मही  हुआ  है  ।  परन्तु  मेरी  जानकारी  के[अनुसार  केरल  सरकार ने  ऐसा  प्रस्ताव
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 जा  है  |  फिर  मैं  यह  जानता  चाहू  गा  कि  इस  क्षंत्र  की  महत्ता  पर  बिच्चार  करते  हुए  क्‍या
 सरकार  अगली  पंचवर्षीय  योजना  में  मत्स्य  पालन  के  लिए  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  पर
 विचार  करेगी  ।

 {  हिस्दी  |

 भ्री
 प्रट  आफ  फिश  रीज  एजुकेशन  जो  कि  बम्बई  में  है  उसको  डीम्ड  यूनिवर्सिटी  का  स्टेट्स  27

 मार्च  1989  को  दिया  गया  जहां  तक  केरल  का  सवाल  है  भौर  ज॑साकि  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं
 भी  कहा  है  |  तीन  प्रमख  संस्थान  केरल  में  एक  तो  केरल  बिश्वविद्यालय  में  कालेज  श्रॉफ  फिशरीज

 पन्‍ननगाड़ी  में  और  दो  के  संस्थान  एक  सेन्‍्ट्रल  मैरिन  फिशरीज  रिसर्च
 इ  कोचीन  और  दूमरा  है  केन्द्रीय  मछलीपालन  टंक्‍्नोलोजी  कोचीन  |  जहाँ  तक
 केरल  सरकार  के  प्रस्ताव  का  सवाल  ज॑ंसा  माननीय  सदस्य  ने  हाल  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 आया  है  लेकिन  बहुत  पहले  1986  में  केरल  के  तत्कालीन  मछलीपालन  मंत्री  श्री  जेकब  ने
 तत्कालीन  केन्द्रीय  कृषि  मंत्री  श्री  ढिल्‍लन  को  एक  पत्न  लिखा  था  और  उसमें  यह  अनुरोध  किया
 था  कि  केरल  में  फिशरीज  यूनिवर्सिटी  की  स्थापना  की  उस  समय  यह  विचार  चल  रहा  था  कि
 फिशरीज  के  क्षेत्र  में  कोई  इस  तरह  का  संस्थान  बनाया  जाय  तो  उसी  समय  के  जो
 6  संस्थान  देश  में  कार्यरत  उनमें  स  जा  सबसे  पहल  अच्छी  स्थिति  में  जैसा  मैंने  पहले
 बम्बई  उसको  1989  में  डीम  टू  बी  यूनीवर्सिटी  का  स्टेट्स  दिया  फिलहाल  फिशरीज
 इ  स्टीट्यूट  में  जो  प्रशिक्षण  मिलता  है  या  शिक्षा  मिलती  उसका  सवाल  फिलहाल  जो  इन्टेरु  है
 बह  मन  करने  के  लिए  सफीशिएण्ट  है  इसलिए  फिलहाल  केन्द्र  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नई  फिशरीज

 यूनिवर्सिटी  खोलने  का  नहीं  है  ।

 |
 अनुवाद

 श्री  बशोर  :  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  कूछ  संस्थान  केरल  में  स्थित  ओर
 जंसा  कि  मैंने  कक्षा  कि  जहां  तक  मत्स्थ  उद्योग  के  विकास  का  सम्बन्ध  है  उसके  लिए  शोध  एवम्‌
 वेज्ञानिक  जानकारी  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मन्त्री  महोदय  ने  केरल  में  हिथित  संस्थानों  के  नाम  भी
 बताए  हैं  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहगा  कि  क्‍या  केरल  में  स्थित  इन
 संस्थानों  वे  विकारा  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 नोतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  जहां  तक  फिशरीज  यूनिवर्सिटी  का
 सवाल

 [
 हिम्दो  ]

 श्रो  नीतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  संण्ट्रल  मेरिन  फिशरीज  रिस्े  कोचीन  में
 ही  आलरेडी  कोचीन  यूनिवर्सिटीज  के  सहयोग  से  मेरीबल्चर  में  और  स्तर

 की  शिक्षा  के  कार्यक्रम  चलाये  जाते  कालेज  आफ  फिशरीज  में  स्नातक  पूर्व  कार्यक्रम  में  करीब  20

 स्टूइंप्ट्स  और  में  628  स्टूइंटरा  तीसरे  केन्द्रीय  मछलीपालन  टेक्नोलोजी  कोचीन
 में  अभी  केन्द्र  सरकार  महसूस  करती  है  कि  यह  सफीशिएण्ट  है  इसलिए  कोई  फरदर  डवलपमैंट  का
 प्रपोजल  फिलहाल  इस  वक्‍त  नहीं  है  ।  जहा  तक  माननीय  सदस्य  के  सवाल  के  कन्सने  का  है  तो  हमारी
 जो  रिसोर्सेज  की  स्थिति  है  और  अई.सी.ए  का  अपना  जो  है  उसमें  5-10  बर्षों  में  कोई
 फरदर  डवलपमैंप्ट  की  जरूरत  नहीं  है  जितनी  रिक्‍्वाय  रमेंण्ट  उसके  हिसाब  स  जो  निकलना

 9
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 न  नमन  अिनाज़ीनन  अनाकताण  गण  ।  हा

 उतना  प्रोडक्ट  वहां  ने  निकल  रहा  वहां  हो  रहा  अगर  राज्य
 सरकार  महसूस  करती  है  तो  अपने

 संसाधनों  से  उसका  फरदर  डवलपर्मैण्ट  कर  सकती  है  या  नये  संस्थान  खोल  मकती  है  ।  हि

 [  अनुवाद  ]

 रंगा  :  अध्यक्ष  यदि  वे  मत्स्य  पालन  के  लिए  अलग  विश्वविद्यालय  की

 स्थापना  नहीं  कर  सकते  तो  सरकार  ओर  भारतीय  कृषि  अनु  संधान  परिषद  के  लिए  यह  सम्भव  नहीं
 होभा  कि  वे  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  इन्हीं  संस्थानों  को  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  के
 लिए  ताकि  ये  उपाधियां  दे  सके  और  इसके  लिए  इन्हें  विश्वविद्यालय  के  समकक्ष  माना  जाए
 और  उन  पर  नियमित  विश्वविद्यालय  जितना  खच्  अनिवायंतः  न  किया  जाए  ।  क्योंकि  ये  उच्च  स्तर
 के  संस्थान  पहले  से  ही  पूर्व  स्नातक  और  डिग्री  पाठ्यक्रमों  के  लिए  प्रशिक्षण  दे  रहे  हैं  ।

 [  हिन्दी  ]

 श्री  नीतीश  कभपार  फिलहाल  तो  ऐसा  कोई  एक  हो  डं|म्ड  यूनि  बॉमसिटी  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 फः  रे  4

 अनधाद  ]

 जो  रंगा  :  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  सरफार  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  मन्त्री  ऐसा  कहें  कि  वे  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री
 मोतोश  कमार  :  जहां  तक  ड्वलपमैंण्ट  का  सवाल  है  तो  कोचीन  इ  स्टीट्यूट  को  भाठवीं

 पंचबरषीय  योजना  में  डवसपर्मष्ट  प्लान  में  हन्क्लूड  करने  का  विचार  फिलहाल  यही  योजना  है  और
 डीस्ड  यूनिवर्सिटी  जसी  कोई  बात  वम्वर्ड  के  अलावा  नहीं  है  पके  मलावा  कोई  विचार  या  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 [  असुबाद  ]

 रंगा  :  सरकार  को
 हस  पर  बिचार  करना  चाहिए  ।  मैं  यह  प्रस्ताव  सरकार  के विचार  के  लिए  कर  रहा  यह  उत्तर  देने  से  पूर्व  कि  इसके  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  वरिष्ठ

 मंत्री  से  अवश्य  डी  परामर्श  कर  लिया  जाता  चाहिए  ।

 |  हिन्दो  ]

 भरो  गोतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  माननीय  रंगा  साहब  हम  लोगों  के  हो  सम्मानित

 बफ
 नेता  हैं  इस  देश  के  ।  इनका  जो  प्रस्ताव  उ्त  प्रस्ताव  पर  सरकार  नए  सिरे  से  विचार ।

 ]

 भो  चाल्स  :  केरल  में  मत्स्य  पालन  के  दो  पहलुओं  की  ओर  मैं  माननीय  मन्‍्त्री
 महोदय  का  ध्यान  आक्षष्ट  करना  चाहता  हूਂ  ।  हमारे  देश  से  निर्यात  किए  जाने  वाले  समुद्री  उत्पादों
 10
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 में  झींगा  मछली  के  निर्यात  से  सर्वाधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  परन्तु  अनुसन्धानों  से  पता
 चलता  है  कि  इस  झींगा  मछली  की  मृत्पुदर  90  प्रतिशल  है  और  केवल  10  प्रतिशत  मछलियां
 जीवित  रहती  सब  मछलियों  में  इसकी  मुत्युदर  सर्वाधिक  है  ।  कोचीन  के  मंरिन  इ

 ट्यूट  '  में  इस  बारे  में  अनुसन्धान  किया  जा  रहा  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  मैं  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  क्या  इस  अनुसन्धान  कार्य  को  और  अधिक  सुविधाएਂ  एवं  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाएगी
 ताकि  छोटी  झींगा  मछलियों  की  मृत्यदर  में  कमी  लाई  जा  सके  ?

 दूसरा  पहलू  यह  है  कि  करोड़ों  रुपये  कीमत  वाली  टूना  जिसकी  विदेशी  बाजार  में

 सर्बाधिक  मांग  मछली  पकड़ने  की  सविधाओं  की  कमी  के  कारण  स्वाभाविक  रूप  से  मर  जाती

 हैं  ।  अतः  इन  दो  पहलुओं  पर  विचार  किया  जाए  और  केरल  के  लिए  कुछ  विशेष  परियोजनाएं
 स्वीकृत  की  जाए  ।  क्या  माननीय  मनन्‍त्री  महोदय  इन  पहलुओं  पर  विचार  करेंगे  ?

 |
 श्री  नीोतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  इस  मामले  में  बड़  प॑माने  पर  रिसर्च  का  काम  किया

 जाता  है  ।

 डा०  खुशाल  परशराम  बोषधे  :  अध्यक्ष  मत्स्य  व्यवसाय  विकसित  करने  के  लिए

 महाराष्ट्र  मरकार  ने  रोजगार  गारन्टी  योजना  के  अन्तगंत  फिश-पांड  का  निर्माण  शुरू  किया  जो

 कि  पिछले  दो  साल  से  बन्द  हो  गया  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  पूछना  देश
 में  मत्स्य  ब्यवगाय  को  विकसित  करने  के  लिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  देख  २  हे  हैं  कि  यह  केरल  की  बात  है  ।  मत्री  महोदय  कह  देंगे  कि

 नोटिस

 खशाल  परशराम  बोपचे  :  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  हसको  त॑यार  करने  के  लिए  क्‍या
 7

 ऐसा  कोई  प्रपोजल  है

 श्री  नितीश  कुमार  :  अध्यक्ष  यह  प्रश्न  इससे  संबंधित  नहीं  लेकिन  इन्लेंड  फिशरोज
 डवेलप  करने  के  कई  प्रोग्राम  चलाए  जा

 रहे  हैं  ।

 |

 क्रो  मुल्लापल्लो  रामब्न्टन  :  विश्वस्त  सूत्रों  के  अनुसार  केरल  में  मत्स्य  बिश्वः
 विद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  केरल  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  इस  बात  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  कि  इस  समय  देश  में  कोई  मत्स्य  विश्वविद्यालय  नहीं  क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर
 विश्वार  करेंगी  और  इस  सम्बन्ध  में  केरल  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराएगी  ?

 ]

 श्री  सितीश  कुमार  :  अध्यक्ष  मैं  ने
 ही  फिलहाल  अलग  से  कोई

 विद्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  केन्द्र  के  पास  नहों  लेकिन  जो  एग्जिस्टिग
 इन्स्टीबूट्स  उनको  ढवेलप  करने  और  मजबूत  करने  का  विचार  अष्टम  पंचवर्थीय  योजना  में  है  ।
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 पूर्बोश्तर  राज्यों  पर  सशस्त्र  बल  अधिनियम  लागू  न  करने  को  मांग

 ]  ु

 #862.  डा०  दौलतराब  सोनूजी  अहेर  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  पूर्वोत्तर  राज्यों  के
 विभिन्न  एकता  संगठनों  से  सम्बद्ध  कार्यकर्ताओं  ने  अपनी  इस

 मांग  के  समर्थन  में  हाल  ही  में  नई  दिल्ली  में  प्रदर्शन  किया  था  कि  पूथ  ह्तिर  राज्योंਂ  में  अब  सशस्त्र

 1958  लागू  न  किया  जाये  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुबोध  कास्त  दिल्‍ली  में  पढ़  रहे  पूर्वोत्तर

 क्षेत्र  के  करीब  250  छात्रों  ने  ऐसी  मांग  के  समर्थन  में  इस  वष  मा  मे  एक  जूलूस  निकाला  था  ।

 सश  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  प्रयोग  आवश्यकता  पड़ने  पर

 किसी  विशिष्ट  क्षेत्र  में  व्याप्त  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  से  निपटने  के
 लिए  किया  जाता  है  ।

 जैसे  ही  हालात  सुधरते  सरकार  मामले  की  समीक्षा  करतो

 डा०  दोलतराब  सोनूजो  अहेर  :  अध्यक्ष  यह  जो  कानून  वहां  लगा  यह
 ईस्टनं  रीजन  में  लॉ  एड  आडंर  मैनटेन  करने  के  लिए  लगाया  गया  है|  मैं  आपके  माध्यम  से  मत्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  इस  कानून  के  अन्तगेत  क्‍या  स्पेशल  पावर्स  दी  गई  हैं  और  जो  कानून
 लगा  उस  समय  बहां  क्या  स्थिति  थी  और  आज  स्थिति  क्‍या  है  ?

 श्री  सुबोधकांत  सहाय  :  जिन  राज्यों  में  ये  कानून  छूगाये  गये  हैं  वे  हैं
 नागालें  अरुणाचल  मिजोरम  ।  इन  राज्यों  में  ये  केवल  हैं  ।  इनमे  जो
 स्पेशल  पावसं  दी  गयी  हैं  वे

 |
 कोई  व्यक्ति  किसी  कानून  और  आदेश  के  विपरीत  कोई  कार्य  कर  रहा  उसे

 समुचित  चेतावनी  देने  के  पश्चात्‌  जेसा  बह  उचित  गोली  चला  सकता  है  या  बल
 प्रयोग  कर  सकता  है

 किसी  भी  ऐसे  शस्त्र  भण्डार  ठिकाने  या  आश्षय  स्थल  को  नष्ट  कर  सकता  है  जिसको
 आइ  से  हमले  किए  जा  रहे  हों  या  किये  जाने  की  सम्भावना  हो

 *''  ।

 ही
 किसी  भी  ऐसे  भ्यक्षित  क

 बिना  वारन्ट  के  गिरफ्तार  कर  सकता  जिसने  कोई
 संज्ञय  अपराध  किया  हो  या  जिसके  खिलाफ  यह  अपराध  करने  का  शक  हो  या  बह  अपराध
 करने  वाला  ।

 किसी  भी  परिसर  में  बिना  बारन्ट  के  प्रवेश  कर  तलाशी  ले  सकता

 12



 27  1912  मौदिक  उत्तर

 ]

 ये  पाबस  दी  गयी  हैं  जिनके  तहत  यह  फोस  अप्लाई  किया  जाता  है  इन  एब्ट्स  के  मुताबिक  ।

 ०  दौसतराब  सोमृजी  अहेर  :  यह  जो  कानून  लगाये  गये  उमर  समय  वहां  क्‍या  स्थिति

 आज  की  स्थिति  क्या  है  :

 श्री  सुबोध  कानत  सहाय  :  अभी  भी  जिन  इलाक़ों  में  ये  लगे  हुए  हैं  वहां  की  स्थिति  अभी
 भी  सामान्य  नहीं  है  ओर  मणिपुर  को  पूरी  तरह  से  डिस्टब्ड  एरिया  लेअर  किया  गया  है  ।।  बर्मा

 बाइंर  पर  नागालैंड  का  जो  5  किलोमीटर  का  वेल्ट  इस  इलाके  में  अभी  भी  यह  स्थिति

 इसलिए  इन  इलाकों  में  ये  लगाये  गये  हैं  ।

 क्री  सन्‍्तोष  मोहन  देव  :  जेसा  कि  गृह  राज्य  मत्री  द्वारा  बिल्कुल  सही  कहा  गया  है  कि  यह
 अधिनियम  सारे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  बंगलादेश  ओर  अन्य  पड़ोसी  देशों  के  समर्थन  से  उग्रवादियों

 की  नापाक  गतिविधियों  के  कारण  लागू  किया  गया  मणिपुर  में  हाल  ही  में  चुनाव  हुए  और
 जनता  मणिपर  पीपल्स  पार्टी  ओर  कांग्रेस  द्वारा  मिलकर  नई  सरकार  बनाई  इन
 चनावों  में  एक  बायदा  विक्षुब्ध  क्षेत्र  अधिनियम  हटाने  का  किया  गया  था  |  उसके  बाद  जब  माननीय

 गृह  मन्त्री  ने  मणिपुर  का  दौरा  किया  तो  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  एक  ज्ञापन  दिया
 उन्होंने  इसका  आश्वासन  नहीं  दिया  परन्तु  जेसा  कि  मुझे  समाचार  पत्रों  से  पता  चला  उन्होंने

 स्थिति  की  समीक्षा  करेंगे  और  तब  किसी  निर्णय  पर  पहुंचेंगे  ।

 यह  एक  संवेदनशील  क्षेत्र  जहाँ  उग्रवादियों  की  गतिविधियां  ओर  बढ़  गई  हैं  और  बहुत
 से  अद्ध  संनिक  बलों  के  अधिकारी  पिछले  तीन  या  चार  माह  के  दौरान  मारें  गए  हैं  ।  इसके  बावजूद
 कुछ  उग्रवादी  संगठन  इस  अधिमियम  को  हटाने  को  मांग  कर  रहे  क्या  मैं  सरकार  से  आश्वासन
 प्राप्त  कर  सकता  हूं  कि  वह  कोई  निर्णय  जहदबाजी  में  नहीं  लिया  जाएगा  ।  यदि  यह  अधिनियम  एक
 बार  वापिस  ले  लिया  गया  तो  इससे  उल्फा  ह्त्यादि  द्वारा  की  जा  रही  आतंकवादी
 गतिविधियों  को  बढ़ावा  हाल  ही  में  इन्होंने  इस  क्षेत्र  के  प्रत्येक्त  आतंकवादी  गुट  के  साथ
 ममझोता  किया  है  और  सम्धूण  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  अस्थिरता  उत्पन्न  करने  के  लिए  उनके  बीच
 बन्धन  हुए  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  जल्दबाजी  में  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  इसके  लिए
 यहां  आश्वासन  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसके  बारे  में  मैंने  उन्हें  व्यक्तिगत  रूप  से  भी  अवगत  करा
 दिया  है  ।  मात्र  लोकप्रियता  के  लिए  इन्हें  कोई  समझौता  नहीं  करना  चाहिए  और  कोई  भी  निर्णय
 जल्दबाजी  में  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  सुबोध  कान्‍्त  सहाय  :  मेरे  रुयाल  से  ला  एन्ड  आईर  के  सवाल  पर  कोई  पापुलर  डिसीजन
 लेने  का  सरकार  का  दृष्टिकोण  नहीं  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  अगर  स्थिति  सामान्य  होगी  तो

 रिव्यु  कर  के  लिया  जाएगा  ।  लेकिन  ये  इलाके  अभी  भी  डिस्टब्ड  हैं  इसलिए  तत्कालीन  ऐसा

 कोई  फैसला  लेने  का  सरकार  का  हरादा  नहीं  है  ।
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 श्री  पो०  के०  थ॑ं  गन  :  प्रत्यक  व्यक्षित यह  जानता  है  कि  पूरे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  किसी  न  किसी के
 स्थान  पर  गहबड़  रहती  माननीय  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  स्पष्ट  है  कि  कामून  और  व्यवस्था

 को  स्थिति  को  मजबत  की  अपेक्षा  उन्हें  इस  प्रावधान  को  समाप्त  करने  पर  विचार  करना  है  ।
 नर  तप

 जैसा  कि  आपने  कहा  में  यह  जानना  चाहंगा  कि  इस  प्रावधान  को  बापिस  लेने  से  प्‌व
 वातावरण  त॑यार  करने  के  लिए  आप  कया  कदम  उठाने  जा  रहे  परन्तु  उग्रवादी  और  अलगाववादी

 न  केवल  सीमावर्तोी  क्षेत्रों  बल्कि  असम  के  मध्यवर्ती  भागों  में  भी  सक्रिय  इनमें  और

 अन्य  कछ  ताकतें  भी  शामिल  पव्षोत्तर  क्षेत्र  के  लोगों  के  लिए  तब  बड़ी  असमजंस  की  स्थिति

 होती  जब  मन्त्री  वहां  जाते  हैं  और  वे  जोरदार  वक्तव्य  देते  हैं  जंसे  उमग्रवादियों  से  बात  नहीं

 परन्तु  जैसे  ही  मन्त्री  दिल्ली  बापस  जाते  हैं  तो  उसी  प्रकार  की  आतंकवादी  गतिविधियां

 जारी  रहती  हैं  ।  लोग  काफी  हैरान  और  पेशोपश  में  पड़  जाते  हैं  कि  इस  क्षेत्र  में  शान्ति  बनाए
 रखने  के  लिए  सरकार  किस  प्रकार  के  कदम  उठा  रही  है  |  क्‍या  माननीय  मन्त्री  महोदय  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  इस  सम्बन्ध  में  वे  क्या  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  और  क्‍या  वे  उन  लोगों  से  बातचीत
 कर  गे  जो  अलगाववादी  आन्दोलमों  की  ओर  झुक  रहे  हैं  ओोर  जो  इस  नीति  पर  दृढ़  रहने  की  अपेक्षा
 आतंकवाद  के  रास्ते  का  अनुसरण  करने  जा  रहे  है  ताकि  हस  समस्था  स  राजेत्रीतिक  और  भावनात्मक
 ढंग  से  सिपटा  जा  सके  “  इस  बार  में  आप  कया  कार्यवाही  करने  जा  रहे

 [  हिन्दो

 श्री  सबोध  काम्त  सहाय  :  अध्यक्ष  महोदय  सरकार  की  नीति  बहुत  साफ  जो  भी  संवेधानिक
 फ्रेम  बके  के  अन्दर  बात  करना  चाहते  हम  उनसे  बात  बाता  जहां  तक  नाथ  ईहट
 स्टेट्स  के  अन्दर  कानून  ओर  व्यवस्था  का  सवाल  उसमें  केन्द्रीय  सरकार  बहुत  ही  माइनटिली  ह
 एक  चोज  पर  वाच्र  कर  रही  है  और  वहां  हम  स्टेंटमेंट  नहीं  देते  हैं  बल्कि  यहां  से  भी  उन
 सारी  चीजों  के  ऊपर  उतनी  ही  सद्ती  सारी  चीजों  को  इम्प्लीमेंट  कराने  के  हम  कायंवाही
 भी  कर  रहे  हैं  ।  मैं  धमझता  हूं  कि  इमोशनली  जो  इन  40  सालों  में  हट॑  किया  गया  इसमें  हम
 उस  काम  को  भी  पूरा  उनके  मान-सम्मान  की  भी  मर्यादा  रखेंगे  ।

 प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  आपके  माध्यम  से  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहंग  कि
 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  सशस्त्र  बल  विशेष  शक्तियां  अधिनियम  1958  के  अतगंत  अब  तक  कितने  लोगों
 को  गिरफ्सार  किया  गया  है  और  सरकार  को  इसमे  अभी  तक  बया  सफलता  मिली  है

 ?
 इसके  बारे में

 श्री  सुबोध  काम्त  सहाय  :  इसके  बारे  में  कोई  पूरी  संख्या  तो  नहीं  लेकिन  इसमें  काफी
 सफलता  मिली  है  |  हम  समझते  हैं  कि  इससे  बहन  से  इलाकों  में  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ।

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  २
 ।

 ध्यान  नागालंण्ड  के  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  नेता  के  हाल  ही  के  इस  वक्तव्य  की  ओर  गया  है  कि
 ये  पार्यक्ययाद  और  घुसरपठ  को  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  क्योंकि  नागालैंड  में  कुछ  घटनाएं  हुई  क्योंकि
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 उसका  इन  वर्गों  से  पिछला  सम्बन्ध  था  जिसके  लिए  उसे  1986  में  दण्ड  दिया  क्या  मैं
 सरकार  से  यह  जानकारी  हासिल  कर  सकता  हूं  कि  सरकार  का  उस  महत्वपूर्ण  नेता  के  खिलाफ  बया
 कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 |हिस्दो ]
 श्री  सुबोध  कान्‍त  सहाय  :  इसके  बारे  में  अगर  आप  कोई  जानकारी  हमें  लिख  करके  दें  तो

 उस्त  पर  हम  कार्यवाही  करंगे  ।

 भ्रो  शिकिहो  सेमा  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  महंँंदय  से  यह  जानकारी  प्राषा  कर  सकता  हूं
 कि  सेनाए  विशेष  शक्तियां  अधिनियम  को  केवल  उत्तरी  पूर्वी  राज्यों  में  ही  विशेष  रूप  से
 क्‍यों  जाग  किया  गया  है  ?  इस  शसस्त्र  सेनाएਂ  विशेष  शक्तियां  अधिनियम  को  कार्यान्वित  करते  समय
 स्त्रियों  की  एकान्तता  का  अतिक्रमण  किया  गया  है  ओर  इसका  दुरुपयोग  किया  गया  है  ।  जब  गृह  मंत्री
 महोदय  ने  इस  क्षंत्र  का  दौरा  किया  था  तो  उस्होंने  लोगों  को  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  अधिनियम
 को  वापिस  ले  लिया  जायेगा  ।  परन्तु  आप  इसे  टाल  रहे  इस  सशस्त्र  सेनाए  विशेष  शक्तियां
 अधिनियम  को  वापिस  क्‍यों  नहीं  लिया  गया  ?  यह  भेदभाव  जब  तक  सरकार  इसे  वापिस  नही
 ज़गी  तब  तक  वह  उस  क्षेत्र  के  लोगों  का  विश्वास  प्राप्त  नहीं  कर  सकती  ।

 है
 >।

 जहां  तक  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  उठाये  गये  पृथकतावादी  मुद्दों  का  सम्बन्ध  हम

 पृथकताबादियों  को  प्रोत्साहन  नहीं  दें  रहे  सरकार  ही  पृथकतावादियों  को  बढ़ावा  दे  रही  है  ।
 मेरे  पास  एक  उदाहरण  सरकार  प्रथकतावादी  और  राष्ट्र  बिरोधी  गतिविधियों  को  बढ़ावा  दे

 रही  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  सरकार  इस  विशेष  सशस्त्र  सेनाए  अधिनियम  को  वापिस
 लेने  जा  रही  है  ।

 गृह  मंत्री  मफ्तो  मोहम्मद  :  अध्यक्ष  जंसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं
 कि  उत्तर-पूर्व  के  अधिकांश  क्षेत्रों  में  घुसपंठ  की  घटनाएं  बढ़ती  जा  रही  है  ।  और  सौभाग्य  से  इस
 क्षेत्र  के लोग  अब  वास्तव  में  विकास  और  लोकतान्त्रिक  प्रक्रिया  में  शामिल  हुए  हैं  ।  परन्तु

 [

 संयुक्त  असम  मुक्ति  एन्ड  ज॑से  कुछ  उमग्रवादी  संगठनों  और  दूसरे  संगठनों

 4
 मी

 को  विशेष  शक्तियां  दी  गयी  वर्तमान  परिस्थितियों  में  सरकार  इस  सिर्णय  की  समीक्षा  करने  नहीं
 जा  रही  है  ओर  विशेष  शक्तियां  कुछ  समग्र  के  लिए  जारी  रखी  जायेगी  ।

 |

 ओ  गुमान  मल  लोढ़ा  :  अभी  माननोय  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  लगातार  इस  ओर
 ध्यान  रखा  जा  रहा  है  कि  वहां  पर  कानून  और  व्यवस्था  बनी  लेकिन  घ्सके  बावजूद  पिछले

 2-3  महीनों  में  उल्फा  द्वारा  वारदातें  होती  रही  श्री  शंकर  बिरनिवाल  की  हत्या  उस  दिन  हुई
 जिस  दिन  श्री  देवीलाल  जी  वहां  गए  हुए  थे  ।  उसके  बाद  टी  गाइंन  के  अंदर  श्ली  स्वराजपाल  के

 भाई  की  हत्या  की  उसके  बाद  एक  इंजीनियर  और  उसके  साथी  की  हस्या  की  आज
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 स्थिति  यह  है  कि  किसी  दुकान  पर  उल्फा  के  लोग  आते  है  और  टेलीफोन  द्वारा  वहां  पर  10
 लोगों

 को  बुलवा  लेते  फिर  उनको  बाध्  मुर्गा  बनाकर  जीप  में  बिठा  कर  ले  जाते  वहां  पर

 उनकी  बोली  लगा  कौमत  तय  की  जाती  है  ओर  कहा  जाता  है
 कि  5--10  15-  20  लाख

 रुपए  पहुंचा  दिए  जाए  ।  अगर  पं॑स  नहीं  पहु  याए  जाते  तो  उनकी  हत्या  कर  दी  जाती  इस  तरह
 में  100  से  अधिक  ह॒त्याएं  की  जा  चुकी  हैं  ।

 अध्यक्ष  मैं  स्वयं  वहां  पर  जांच  करने  के  लिए  गया  था  ओर  मैंने  वहां  पर  पाया  कि

 उल्फा  की  हिसक  कायंवाही  को  रोकने  के  लिए  जो  सक्षम  कारयवाहु  राज्य  सरकार  द्वारा  की  जानी

 बह  नही  हो  रही  कहा  यह  भी  जाता  है  कि  राज्य  सरकार  के  गृह  मंत्री  उन  लोगों  के

 साथ  मिले  हुए  हालांकि  यह  बात  संदेहास्पद  इसके  बारे  में  मैं  कोई  मत  देना  नहीं  चाहता

 लेकिन  मैं  चाहता  हं  कि  क्‍या  गृह  मंत्री  महोदय  आज  इस  प्रकार  का  आश्वासन  देंगे  कि  दो  महीने
 अंदर-अ  दर  यदि  हत्याओं  का  दोर  समाप्त  नहीं  100  से  अधिक  ह॒त्याएं  हो  चुकी  हैं  और

 10  करोड़  से  ज्यादा  रेनेसम  लिए  गए  अगर  यह  स्थिति  इसी  तरह  चलती  रही  तो  उल्फा  पर
 प्रतिबंध  लगाया  जाएगा  और  उसके  बाद  भी  अगर  हिसा  का  दौर  समाप्त  नहीं  हुआ  तो  इसको  कानून
 और  ब्यवस्था  की  ममाध्ति  मानकर  वहां  पर  राष्ट्रपति  शामन  लागू  कर  दिया  जाएगा  ।

 भो  सुभोध  कान्त  सहाय  :  अध्यक्ष  मर  झथाल  स  पिछल  महीमे  की  5--6  तारीख
 हम  वहां  गए  पूरी  करेबीनेट  के  साथ  वित्रार-विमर्श  किया  गया  होम  मिनिस्टर  साहब  ने

 पूरी  स्थिति  को  रिव्यू  किया  वहां  के  आई  जी  को  हिदायते  दी  गई  थीं  ।  वहां  पर  चीफ  सेक्र  ट्री
 हाम  सेक्र  ट्री

 ओर  आफिससं  आए  ध  ।  जो  निर्णय  वहां  पर  लिए  उनकी  समीक्षा  की  जा  रही
 है  ।  जानकारी  मिलो  है  कि  आज-कलत  में  वहां  के  चीफ  मिनिस्टर  और  होम  मिनिस्टर  आदि  सब
 लोग  यहां  आ  रहे  हैं  और  जिन  चीजों  की  तरफ  माननीय  सदस्य  ने  ध्यान  दिलाया  मैं  समझता  हूं
 कि  पूरी  तत्परता  के  साथ  उसके  बारे  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  और  उल्फा  की  एक्‍्टीविटीज  को
 रोकने  के  प्रति  सरकार  दृढ़  संकल्प  इस  बारे  में  कायंवाही  की  जा  रही  है  ।

 हल्िबिया  में  जहाजों  को  मरम्मत  करने  बाले  कम्पलंक्स  को  स्थापना

 |
 *863.  श्री  चित्त

 करेंगे
 भी  पशबन्तराब  क्या  जल  भूतल  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  हल्दिया  में  जहाजों  की  मरम्मत  करने
 ने  न

 स्थापना  संबंधी  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी  है  ;
 करने  के  लिए  एक  कम्पलेक्स  की

 यदि  तो  इसकी  अनुमानित  =
 गं योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और  अनु  ल,गत  ओर  वित्त  पोषण  के  स्रोतों  सहित  इस

 इस  समय  इसके  कार्यान्वयन  का  काम  किस  चरण  मे  है  ?
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :  से  एक  विवरण  सभापटल
 पर  रखा  जाता

 विवरण

 1.  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  समय-समय  पर  हल्दिया  में  जहाज  मरम्मत  कम्पलंक्स
 स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता  ब्यक्त  की  2  1990  को  नई  दिल्‍ली  में  हुई
 बैठक  में  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  यह  सवाल  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के  समक्ष
 उठाया  था  ।

 2...  भारत  सरकार  इस  समय  देश  में  उपलब्ध  जहाज  मरम्मत  सुविधा  की  समीक्षा  कर

 रही  है  ।  सरकार  ने  एशियाई  विकास  बैंक  की  सहायता  से  देश  में  जहाज  मरम्मत  सुविधा
 की  पर्याप्तता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  विस्तृत  अध्ययन  भी  शुरू  किया  है

 3.  एडीबी  परामशेंदाताओं  द्वारा  माल  का  विल्लृत  अध्ययन  किए  जाने  तथा  हल्दिया
 सहित  विभिन्‍न  स्थानों  की  जांच  किए  जाने  की  संभावना  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने

 हल्दिया  में  जहाज  मरम्मत  कम्तलेक्स  स्थापित  करने  के  लिए  एक  व्यवहायंता  अध्ययन  भी

 तैयार  करवाया  है  ।  इस  मामले  में  आग्रे  एशियाई  विकास  बैंक  द्वारा  सरकार  को
 अपना  अध्ययन  प्रस्तुत  किए  जाने  के  बाद  लिया  जाएगा  ।

 श्री  लित्त  बस  :  विवरण  ग॑  एशियाई  विकास  बंक  द्वारा  अध्ययन  किये  जाने  की  बात  कही

 गयी  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  वस  बात  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  सरकार  के  पास

 समय  कम  से  कम  तीन  प्रतिबेदन  उपलब्ध  एक  कोन्टिन्हो  कारो  एण्ड
 हे  मबर्ग

 पश्चिमी  जमंनीਂ  के  द्वारा  प्रस्तुत  बिया  गया  इसमें  मैससं॑  मारप्लान  के  द्वारा  1985  में  एक

 अध्ययन  किया  था  ।  वह  प्रतिवेदन  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  पेश  किया  गया  था  और  पश्चिमी
 बंगाल  सरकार  ने  इसे  भारत  सरकार  को  भेज  दिया  तथा  यह  प्रतिवेदन  अभी  भी  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।

 पश्चिमी  बगाल  सरकार  ने  जहाजों  की  मरम्मत  के  लिए  व्यवहारिकता  अध्ययन भी  प्राप्त

 कर  लिया  है  जो  भारत  सरकार  के  पास  है  और  तीसरे  कलकता  पोर्ट  ट्रश्ट  के  अध्यक्ष  ने  हाल  ही
 में  13  अप्रैल  को  घोषणा  की  है  कि  100  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  वाली  व्यवहारिकता
 रिपोर्ट  भी  तैयार  कर  ली  गयी  जो  सरकार  के  पास

 भारत  सरकार  के  पास  इन  तीन  प्रतिवेदनों  के  उपलब्ध  होने  के  बाउजूद  क्या  विशेष  कारण

 है  कि  एशियाई  विकास  बेके  से  एक  अन्य  अध्ययन  कराया  जायेगा

 श्री  उस्तोकृष्णन  :  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  विवरण  में  मैंने  ओर  मंत्रालय  ने
 इस  बात  से  इकार  नहीं  किया  है  कि  इस  बारे  में  पहले  अध्ययन  किये  गये  है  ।  वास्तव  में

 ।  के  सम्बन्ध  में  और  सामान्यतः  जहाजों  की
 मरम्मत  के  सम्बन्ध  में  ब्रिगेडियर  नरूला  की  रिपोर्ट  के  बाद  से  अनेक  अध्ययन  हुए  अतः  हमने

 ।  एशियाई  विकास  बंक  ने  सातवीं
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 अनेक  - 9  अमन  जन  तन  आता  अभण
 .  अ>ंि+>न+े  5  हज  हा

 योजना  में  अनुभव  ही  गई  कुछ  किाईयों
 को  ध्यान  में  रबते  हुए  इसमें  अरनी  रुचि  व्यक्त  को  थी

 जब  हमने  देखा  कि  योजन  आयोग  के  सामने
 हमार  पोजना

 प्रस्तावा  को
 ।

 स्वीकार  करने  में
 है

 नाईयां  है  तो  हमने  सोचा  कि  अन्तर्राष्ट्र  एजेन्सियों  से  उचित  प्रस्तावों  का  पता  लगवाना  रे

 इरी  था  और  मैं  आपको  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  यह  कार्य  मुद्य  मंत्री  और
 पश्चिमी  बंगाल

 सरकार  सस॑  मशविरा  करके  किया  गया  था  ।  जैसे  ही  मैंने  व  यंभार  हमन  इस  प्रश्न

 पर  विचारों  का  आदान  प्रदान  किया  ओर  नहोंने  स्वयं  मुझ  सझाव  दिया  कि  इसे  आरम्भ  किया

 जाना  चाहिए  ओर  हमने  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  है  वणशर्ते  कि  संसाधन  उपस्च्य

 एशियाई  विकास  वेंक  ने  तकनीकी  सेवाए  कार्यक्रम  के  अन्‍तगत  एक  बिस्तत  रिपोर्ट  देते  का  वायदा

 किया  है  और  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  एजन्सियों  द्वारा  तयार  की  गयी  जो  अभी  3  मई

 को  मिली  पर  एशियाई  विकास  बेक  की  रिपोर्ट  के  साथ  विचार  किया

 भ्री  लित्त  बमु  :  विवरण  से  मेरे  मम  में  एक  आशंका  उत्पन्न  हो  गयी  है  और  मैं  चाहता  हूं

 कि  मंत्री  महोदय  उस  आशंका  को  दूर  बजतब्य  के  परा  तीन  में  कहा  गया  है  कि  एशियाई
 विकास  बंक  के  सलाहकारों  द्वारा  मामले  का  विस्तृत  अध्ययन  और  हहिदया  सहित  अनेक  स्थानों  के

 परीक्षण  करने  की  आशा  इममें  विकल्प  यह  हल्दिया  में  हो  भी  सकता  है  ओर  नहीं  भी

 हो  सकता  ।  यही  आशंका  है  |  क्‍या  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  आश्वासन  प्राप्त  कर  सकता  हू  कि  बसे

 हल्दिया  में  ही  स्थापित  किया  जायेगा  अन्य  किसी  स्थान  पर  नहों  ?

 भ्रो  उत्मोकृष्णन  :  माननीय  सदस्य  की  आणंकाए  निराधार  हैं  ।  हम  एक
 विशेष  योजना  के  जरिये  पुरे  देश  के  जहाजों  की  मरम्मत  सम्बन्धी  सुविधाओं  की  सम्पूर्ण  समध्या
 पर  विचार  कर  रहे  अतः  पूर्थो  और  पश्चिमी  दोनों  तटों  पर  स॒वरिधाए  दी  जायेंगी  ।  हमारा  यह

 दष्टिकोण  है  किः  इस  बार्य  की  व्यापक  संभावनाएं  क्योंकि  अब  तक  हम  अपने  जह:जों  की  मरम्मत
 पर  विदेशी  मुद्रा  में  100  करोड़  रुपये  से  अधिक  खर्च  कर  रहे  हैं  ।  वहां  आधुनिक  काय  की  एक
 गम्भावना  है  |  दसमें  हस्दिया  को  अलग  नहीं  रख्या

 थ्रो  अजोत  पांजा  :  2  अप्रंल  को  माननीय  मंत्री  महोदय  की  पश्चिमी  बंगाल

 मुख्य  मंत्री  के  साथ  बंठक  के  जंसा  कि  माननीय  मत्री  महोदय  ने  विवरण  के  पैरा  एक  में
 बसाया  है  -  हमने  स्थानीय  समाचार-पत्रों  में  पढ़ा  था  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  हल्दिया
 जहाजों  की  मरम्मत  के  कम्पलंक्स  को  पहले  ही  स्वीकृति  दे  दी  अतः  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 पा  पह  बात  सह्टी  है  और  क्या  मंत्री  महोदय  हल्दिया  को  एक  उप-योजना  के  रूप  में  क्योकि
 चोथी  योजना  के  थाद  जंसा  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अभी  सारा  कार्य  परा  हो  गया
 है  जिसमें  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा  तेयार  एक  अत्यधिक  जानकारी  प्रदान  करने  वाल  |  योजना
 भी  शामिल  हमें  अब  हल्दिया  मे  आरम्भ  किए  जाने  वाले  काय॑  पर  विचार  करना  माननीय
 मंत्री  महोदय  को  हस्दिया  में  खराब  धड़कों  और  कम  रेल  लाइनो  के  कारण  होने  वाली  वास्तविक
 कठिनाईयों  का  अनुभव  करना  यातायात  का  केवल  एक  साधन  समुद्र  भारी
 मशीन  भी  लायी  मेरा  प्रश्न  यह  है  क्‍या  नौपरिवहन  कम्पलक्स  को  स्वीकृति  पहले
 ही  दी  जा  चुकी  है  अथवा  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  क्या  एक  उप-योजना  बनायी  जायेगी  अथवा

 नहीं  ।
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 थ्री  उन्नोकृष्णन  :  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वीकृति  शब्द  का  प्रयोग

 कुछ  विशेष  अर्थ  के साथ  किया  है  |  ज॑सा  कि  मैंने  कहा  हम  पूरे  प्रस्ताव  पर  सहानुभूतिपूर्व  क
 विचार  करते  हैं  ।  इस  आठवीं  योजना  के  सन्दर्भ  में  और  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  सन्दर्भ  में  भी

 वबीकृत  किया  जायेगा  |  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  हम  देश  में  जहाजों  की  मरम्मत  की  अच्छी

 सुविधाओं  को  पूर्वी  और  पश्चिमी  दोनों  समुद्र  तटों  पर  मुहैश्या  कराने  के  प्रति  बचनबद्ध  इसमे

 लिए  हमे  अयने  स्वय  के  जहाजों  की  मरम्मत  पर  भारी  धनराशि  खचं  करने  के  संदर्भ  में  भी  इसकी
 जरूरत  है  और  इससे  भारी  संख्या  में  रोजगार  पवं  अन्य  कार्यकलापों  के  अवसर  पैदा  होने  की
 सम्भावना  भी  हल्दिया  के  बारे  में  कही  गयो  बातो  पर  हम  सहानुभूतिपूवंक  दृष्टिकोण  अपनाते

 हम  जानते  है  कि  यह  एक  न्यायोत्रित  मांग  एशियाई  विकास  बैंक  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  हो  जाने
 के  बाद  मामले  में  आगे  पश्चिमी  बगाल  सरकार  के  साथ  विचार  विमशं  किया  जायेगा  ।

 प्रइनों  के  लिखित  उस्तर

 बिहार  में  रामनगर  ओर  बहा  जिलों  में  माउक्रोवेव  टावर

 +864,  श्रो  ४मेंश  प्रसाव  वर्मा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सरकार  का  बिहार  के  पूर्वी  और  पश्चिमी  चम्पारन  जिलों  में  रामनगर  और  बगहा
 में  माईक्रोवेव  टावर  की  स्थापना  बा  प्रस्ताव

 (4)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसे  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जमेश्बर  :  हां  ।

 बेतिय्रा-बगढ़ा  30  चेनल  रेडियो  प्रणाली  के  1991-92  में  चालू  किए  जाने  की  योजना
 है  ।  रामनगर  के  लिए  एक  प्रस्ताव  को  तकनीकी  व्यबहायंता  और  बित्तीय  त्यवहायंता  की  जांच  की
 जा  रही  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 *866.  श्री  बिजयराघवन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीकी  सगाचार  पत्रों  द्वारा  जम्मू  तथा  कश्मीर  और  पंजाब  में  आतंकवादी  और
 विघटनकारी  तत्वों  को  समर्थन  देते  हुए  भारत  के  बिरुद्ध  प्रचार  किये  जाने  की  कायंबाही  पर  सरकार
 ने  गभीरतापूर्वक  बिचार  किया
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 यदि  तो  इस  दुष्प्रचार  का  खण्डन  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 ती  कि  अमरीकी  प्रैस
 मंत्री  इन  :  सरकार  ऐसा  नहीं  सोचती

 के  आ

 पंजाब  कक  कम  और  पीर  में  आतंकवादी  और  विषटनकारी  ताकतों  के  समर्थन  में  भारत  के

 खिलाफ  कोई  अभियान चला  रहा  है  ।

 प्रश्न  नही  उठता  ।

 लनीन-।++*

 विज्ञान  भवन  और  सदर  बाजार  में  हुई  अग्नि  दुर्घट  ना  के  संबंध  में  गठित

 जांथ  समिति  की  रिपोर्ट

 *४67.  श्री  कमल  नाथ  :
 ही

 श्री  शिव  शरण  बर्मा  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  विज्ञान  भवन  तथा  सदर  बाजार  के  थोक  विक्री  बाजार  में  हुई  अग्नि

 दुषंटनाओं  के  संबंध्र  में  जांच  करने  के  लिए  गठित  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समति  की  रिपोर्ट  प्राप्त

 हो  गई

 यढि  तो  रिपोर्ट  की  मुख्य  बाते  क्‍या  हैं  ;

 इस  पर  सरकार  ने  बया  प्रतिक्रिया  ठपक्‍त  की  है

 विज्ञान  भवन  तथा  सदर  बाजार  में  लगी  आग  से  कितना  नुकसान  होने  का  अनुमान
 है  ;  और

 (४)  आग  से  प्रभावित  व्यापारियों  को  कितनी  राशि  मुआवजे  के  रूप  में  दी  गई  है  ?

 गृह  भन्त्रो  मफ्ती  मोहम्मद  से  विज्ञन  भवन  और  सदर  बाजार  में

 लगी  आग  की  दो  प्रमुख  घटनाओं  की  जांच-पड़टाल  करने  के  लिए  दिल्‍ली  के  प्रशासक  द्वारा  गठित  उच्च
 अधिकार  प्राप्त  समिति  को  अभी  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  महानिदेशक  द्वारा  गठित  की  गई  समिति  ने
 विज्ञान  भवन  के  पुननिर्माण  की  अनुमानित  लागत  लगभग  753  लाख  रुपए  आंकी  है  ।  सदर  बाजार
 अग्नि  कांड  के  कारण  हुई  क्षति  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 सरकार  ने  व्यापारियों  को  क्षोई  मुआवजा  नहीं  दिया  है  ।

 भारतोय  पुलिस  सेवा  मे  अनुसूचित  जातियों/अनु  सूचित  जनजातियों  की  संख्या

 +868.  श्री  कारस्थर  जनाइन  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बषं-वार  और  राज्य-बार  कितने  व्यक्तियों  की  नियुक्त  भारतीय
 पुलिस  सेवा  अधिकारियों  के  रूप  में  की  गई  ;

 20
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 (a)  प्रति  वर्ष  इनमें  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  व्यक्ति  नियुक्त
 किये  गये  ओर  ये  कूल  कितने  प्रतिशत  हैं  ;  और

 ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  स ेअनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 कितने  प्रतिशत  भ्यक्तितयों  का  चयन  किया  गया  ?

 गृह  मन्त्रो  मुफ्तो  मोहम्मद  :  और  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 उम्मीदवारों  की  पृष्ठभूमि  के  बारे  में  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 विवरण

 वर्ष  और  के  दौरान  नियुक्त  किये  गये  भारतीय  पुलिस  मेवा  के

 अधिकारियों  की  संख्या

 संवर्ग  1987  में  नियुक्त  1988  में  नियुक्त  1989  में  नियुक्त
 किये  गये  व्यक्तियों  किये  गये  किये  गये  व्यक्तियों
 की  संख्या  की  संख्या  की  संदछया

 ).  भआान्ध्र  प्रदेश  13  6  6

 2-  7  6  2

 3.  असम  और  मेघालय  4  6  7

 4.  बिहार  16  19  10

 5.  गुजरात  8  7  2

 6.  हरियाणा  3  9  2

 7.  हिमाचल  प्रदेश  2  5  7

 8.  जम्मू  ओर  कश्मीर  24  ना  2

 9.  कर्नाटक  4  |  8

 10.  केरल  7  12  5

 11.  मध्य  प्रदेश  16  12  7?

 12.  महाराष्ट्र  8  16  5

 13.  मणिपुर  ओर  त्रिपुपा  11  5  3

 14.  नागालंड  --+  बन  24

 15.  उड़ीसा  7  7  5

 16.  पंजाब  ५  5  2
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 ,

 संवर्ग  1987  1988  1989

 17.  राजस्थान  6  15  7

 18.  सिक्किम  5  ।  हि

 तमिलनाइ  8  6  4

 20.  उस्तर  प्रदेश  12  8  32

 21.  पश्चिम  बंगाल  9  18  2

 जोइ  175  164  143

 जाति  की  संख्या  26  20  20

 जनजाति  की  संख्या

 जाति  का  प्रतिशत

 जनजाति  का  प्रतिशत  6.70  ..
 जे  ने  नाव  कलन+  हालत  +आलकननानथ  लीनीीीकखख था

 टिप्पशो--इसमें  वे  अधश्निकारी  भी  सम्मिल्लित  हैं  जो  प्रतियोगी  परिक्षाओं  के  माध्यम  से  भर्ती

 हुए  हैं  और  भारतीय  पुलिस  टेवा  में  पदोतति  द्वारा  नियुक्त  राज्य  पुलिस  सेवा
 अधिका  री  भी  सम्मिलित  है  ।

 अमृतप्तर  स्थित  स्वर्ण  मन्दिर  के  आस-पास  रहने  वाले  लो  गो  का  पुनर्वास

 ०869.  झो  कृपालसिह  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमृतसर  स्थित  स्वर्ण  मन्दिर  के  गलियारे  को  सुन्दर  बनाने  संबंधी  योजना  के
 इस  मन्दिर  के  आस-पास  रहने  वाले  लोगों  को  तथा  आप्र  शन  ब्लूस्टार  के  परिणामस्वरूप

 बिस्थापित  हुए  लोगों  को  कोई  प्लाट  आवंटित  किए  गए  है

 क्याउ
 प्रोकत  भाग  में  उल्लिखित  दो  श्रणियों  के  लोगों  से  आवंटित  भमि  की

 अलग-अलग  दरें  वसूल  की  गई  हैं  ;
 है

 यदि  तो  तह्संबंधी  कारण  क्‍या  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  प्रभावित  लोगों  की  ओर  से  तथा  लोगों  के  प्रतिनिधियों  की  ओर  से
 इन  लोगों  को  भूमि  के  आबंटन  के  बारे में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  और

 (©)  यदि  इस  मामले  में  क्या  कार्यबाही  को  गई  है  अथवा  करने  वा  विचार
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 कनक््  नर  जनम ५-०  ५  ५  >अ+मनक«>»ान««मम«»»«नााा।.

 गृह  सन्‍्त्री  मुफ्तो  मोहम्मद  :  से  पंजाब  सरकार  द्वारा  स्वर्ण  मन्दिर

 काम्पलेक्स  के  गलिथारे  को  सुन्दर  बनाने  की  योजना  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  सहायता  दरों  पर
 बेकल्पिक  प्लाटों  को  आाबंटित  करने  की  व्यवस्था  थी  ।  आपरेशन  ब्लूस्टार  के  परिणामस्वरूप  जो  व्यक्ति

 पहले  विस्थापित  हुए  थे  उन्हें  गलियारा  योजना  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है

 इस  मामले  में  निर्णय  लेना  राज्य  सरकार  का  काम  है  ।

 कृषि  के  बारे  में  भारत-चोन  समझौता

 *870.  श्री  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभटट  :  क्‍या  क्षषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  वह  1990  के  दौरान  चीन  की  यात्रा  पर  गये  थ  ;

 क्‍या  भारत  और  चीन  प्रौद्योगिकी  और  ब्ृषि  संबंधी  संयवत  अनुसंधान  के  क्षंत्रों  में
 परस्पर  सहयोग  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ;

 उनकी  इस  यात्रा  के  इस  संबंध  में  जिन  विषयों  पर  बातचोत  उनका  ब्योरा
 क्‍या

 क्या  कोई  समझोता  भी  किया  गया  है  ;  और

 ()  यदि  तो  नत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उप  प्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  २ंथो  :  से  (5)  उप-प्रधान  मंत्री  और  कृषि
 मंत्री  ने  23  से  27  1990  तक  बीजिंग  में  हुए  एशिया  और  प्रशान्त  के  द्ाद्य  एवं
 क्रषि  संगठन  के  क्षेत्रीय  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिए  और  चीनी  प्राधिकरारियों  के  साथ  द्विपक्षीय

 विशेषकर  कृषि  के  क्षंत्र  में  पर  विचार-बिमर्ण  करने  के  लिए  23  अप्रल  से  30
 1990  तक  चोन  का  दोरा  किया  ।

 चीन  जनवादी  गणतंत्र  ने  संकर  चावल  कार्बनिक  पदार्थों  का  पुनः  दस्तेमाल  करने
 की  ध्लास्टीकल्चर  समेकित  मत्स्य-धान  अन्य  अश्वशवित  कृषि
 धान  की  भूसी  का  भेड  और  बकरियों  आदि  को  उच्च  उत्पादक  नश्लों  और  ताजे
 जल  और  खारे  जल  में  मछली  पालन  को  प्रोद्योगिकी के  क्षंत्र  में  प्रभावशाली  ढंग  स  श्रगति  की  है

 जिसमें  भारत  ने  भावी  सहयोग  के  लिए  रुचि  दिखलाई  है  ।  विचार-विमर्श  के  दोरान  चीन  जनवादी
 गणतन्त्र  ने  भारत  से  कपाथ  गन्ने  की  अधिक  उपज  देने  वाली  और  अधिक  चीनी  का
 उत्पादन  देने  वाली  पनधारा  के  आधार  पर  बारानी  और  वर्षासिचित  फार्म
 मिचाई  परियोजनाओं  का  कमान  क्षेत्र  दूध  के  उत्पादन  और  परिसंस्करण  का

 भ्रंसों  में  भ्रूण  स्थानांतरण  को  प्रौद्योगिकी  आदि  के  क्षत्र  में  सहयोग  प्राप्त  करने  में  रूचि  दिखाई
 चीन  और  भारत  दोनों  इस  बात  पर  सहमत  थे  कि  इन  क्षेत्रों  मे  द्विपक्षीय  सहयोग  से  कृषि  उत्पादन
 को  अधिकतम  बनाने  मे  दोनों  देशों  को  परस्पर  लाभ  मिलेगा  ।
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 कश्मोर  से  आये  लोगों  को  बुबंशा

 «71.  भरी  शंकर  सिह
 भ्रो  लाल  कृष्ण  आडवाणो  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जम्मू  और  कश्मीर  में  आतंकवादी  गतिविधियों  के  कारण  वहां  से  पलायन  करके

 दिल्‍ली  और  अन्य  स्थानों  में  आकर  ठहरे  व्यक्ति  अभी  तक  भय  से  आतंकित  और  निराश  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  उन्हें  उबित  राहत  देने  और  घाटी  में  उन्हें  वापस  भेजने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 गह  मन्‍्त्री  मफ्तो  मोहस्मद  :  ओर  कहीं  से  भी  मजबूरी  के

 कारण  होता  है  और  यही  बात  कश्मीर  घाटी  से  आए  प्रवासियों  के  लिए  सत्य  है।न  ई  जगह  पर

 उन्हें  मानसिक  रूप  से  भयभीत  होने  का  कोई  कारण  नहीं  होना  चाहिए  ।  विद्यमान  परिस्थितियों  में

 उनका  कश्मीर  घाटी  को  वापस  न  जाने  की  इच्छा  प्रकट  करना  स्वाभाबिक  है  ।

 संबंधित  राज्य  सरकारों  ओर  दिल्ली  प्रशासन  ने  भी  जरूरतमंद  लोगों  के  लिए  राशन
 तथा  नकद  सहायता  सहित  सहायता  सामग्री  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  की  साथ  ही  साथ

 कश्मीर  घाटी  में  आतंकवादी  गतिविधियों  का  मुकाबला  करने  और  घाॉंटी  में  उत्तरोत्तर  सामान्य

 स्थिति  बहाल  करने  के  लिए  सख्त  प्रशामनिक  उपाय  fam  जा  रहे  ज्योंही  कश्मीर  घाटी  की  स्थिति
 में  सुधार  होगा  यह  आशा  की  जाती  है  कि  प्रवाधियों  का  अपने  घर  वापस  जाना  शुरू  हो  जाएगा  ।

 बिल्ली  में  हेरोइन  का  पकड़ा  जाना

 *872.  श्री  राकेश  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  मे  दक्षिण  जिला  पुलिस  द्वारा  20  1990  को  बढ़िया  किस्म  की

 एक  करोड़  रुपये  म्ल्य  की  हेरो  इन  पकड़ी  गई  था  व

 यदि  तो  तत्संबंध्ी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इस  बारे  में  इस  बीच  कोई  जांच  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  और  इस  बारे
 गई  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्तो  मोहम्मद  :  जी  श्रीमान्‌  ।  19.4.1990  को  कि
 20.4.1990  दिल्‍ली  पुलिस  ने  एक  किलो  ग्राम  बढ़िया  किस्म  की  हेरोइन  जब्त  की  थी  ।

 (@)  से  स्वापक  औषध  तथा  मनोत्तेजक  पदार्थ  1985  की  धारा  22  के
 तहत  पुलिम  स्टेशन  कोटला  मुबारकपुर  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संह्या  120/90  20/90  दिनांक  19.4.1990
 को  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  था  तथा  एक  व्यक्त  गिरफ्तार  क्रिया  गया  ।

 में  क्‍या  अग्रेतर  कार्यवाही  की
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 ह

 ध्वात  चन्द  मैबिलोशरण

 चिलोਂ

 केशब  राब  बलिराम  हेडगेधार  और  रानो

 ः

 लक्ष्मो  बाई  पर  स्मारक  डाक-टिकरटे

 [  हिन्दो  ]

 *४३73,  क्री  सन्पोष  कमार  गंगवार  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  स्वर्गीय  श्री  श्री  मेचिलोशरण  श्री  केशवराव  बलिराम

 हेडगेवार  और  रानी  लक्ष्मीबाई  की  स्मृत्ति  में  नई  स्मारक  ढाक-टिकटे  जारी  करने  का  बिचार  ओर

 यदि  तो  कब  तक

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  ओर  मैथिलीशरण

 गुप्त  और  रानी  लक्ष्मीबाई  पर  स्मारक  डाक-टिकट  3.12.80,  3.7.74  और  15.8.57  को

 जारी  किया  जा  चुका  है  ।  इन  विशिष्ट  व्यक्तियों  पर  और  डाक-टिकट  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  क्योंकि  सामान्यतः  विभाग  द्वारा  एक  ही  व्यक्ति  पर  एक  से  अधिक  डाक-टिकट  जारी  नहीं

 किया  जाता  ।

 जहां  तक  श्री  हेडगेवार  डइ|क-टिकट  जारी  करने  वा  संबंध  यह  प्रस्ताव

 घीन  है  ।

 सरकारी  भवनों  सें  अग्नि  सरक्षा  की  व्यक्षस्था

 [  अनुवाद  |

 *874.  श्रोमती  वसुस्धरा  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शापिंग  होस्टल  टेलीफोन
 पत्र  तथा  सरकारी  कार्यालयों  जैसे  सरकारी  भवनों  का  ब्योरा  क्या  है  जिन्हें  दिल्‍ली  अग्नि  शमन  सेवा
 ने  खतरनाक  भवनों  की  सी  में  शामिल  किया  है  ;

 किन  कारणों  से  इन  भवनों  में  अग्नि  शमन  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ;  और

 इन  भवनों  में  अब  सुरक्षा  को  कौन  सी  व्यवस्था  करने  का  विचार

 गृह  मंत्री  सफ्तो  सोहस्मद  :  भवनों  के  ब्यौरे  संलग्न  विषरण  में  दिये  गये  है  ।

 सबंधित  व्यक्षितयों/संस्थानों  को  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए
 कानून  के  अन्तगंत  नोटिस  जारी  किए  गए  उनमें  से  अधिकांश  ने  हन  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  समय  मांगा  पहले  से  निमित  भवनों  में  सभी  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  की  व्यवस्था
 करने  में  समय  लगेगा  और  इसमें  पर्याप्त  धनराशि  लगानी  पड़ेगी  ।

 इन  भवनों  में  दिल्‍ली  अग्नि  निवारक  भोर  अग्नि  सुरक्षा  1986  के  उपबंधों
 ओर  उनके  तहत  बनाए  गए  नियमो  के  अनुसार  12  अग्नि  सुरक्षा  उपाय  करने  होते  हैं  ।



 लिखित  उत्तर  17  1990

 विवरण

 क्रम  सं  नाम  और  पता

 अस्पताल  :

 -  राम  मनोहर  लोहिया  बाबा  खड़क्सिह  मार्ग  । 1

 2.  गोविन्द  बल्लभ  पम्त  जवाहर  लाल  नेहरू  मार्ग  ।

 3.  बहादुर  शाह  जफर  मागं॑  ।

 4.  सफदरजंग  अरि  विन्दो  मागं  ।

 5.  प्रशासनिक  ट्विन्द  राव  अस्पताल  ।

 6.  नर्स  हिन्दू  राव  अस्पताल  ।

 7.  मेल  हिन्दू  राव  अस्पताल  ।

 कालिण  ओर  संस्थान

 1.  आई  आई  टी  हौज  नई  दिल्‍ली  ।
 2.  एशियन  इस्टीच्यूट  आफ  टाउन  एन  आई  ई  कम्पस  ।
 3.  वल्लभ  भाई  पटेल  चैस्ट

 5  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  ।
 +.  24  फिरोज  शाह  रोड  ।
 5.  गोल्डन  जुबली  पूसा  ।

 होटल  :

 ।.  होटल  चाणक्यपुरी  ।
 2.  कतुब  अरविन्दों  मार्ग  ।
 3.  अशोक  यात्री  अशोक  रोड  ।

 शापिंग  प्लाजा  :

 2.  सुपर  कनाट  प्लेस  ।
 2.  मोहन  बाबा  खड़क  सिंह  मार्ग  ।
 3.  गफ्फार  करोल  बाग  ।

 छात्रावास  भवन  :

 ।.  नेशनल  यूथ  चाणक्यपुरी  ।
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 क्रम  नाम  और  पता

 बेक  भवन  :

 ।.  यूको  संसद  मार्ग  ।

 2.  पंजाब  नेशनल  संसद  मार्ग  ।

 टेलीफोन  एक्सचें  भवन  :

 1.  टेलीफोन  नेहरू  पैलेस  ।

 2.  टेलीफोन  हौज  खास  ।

 3.  टलोफोन  प्रशासनिक  राजौरी  गार्डन  ।

 4.  टेलीफोन  पूमा रोड  ।

 5.  टेलीफोन  तीस  हजारी  ।

 6,  टेलीफोन  शक्ति  नगर  ।

 7.  टेलीफोन  ईदगाह  ।

 8.  किदवई  जनपथ

 समाचार  पत्र/अंस  भवत  :

 1.  मिलाप  बहादुर  णाह  जफर  मार्ग  ।

 2.  दैनिक  बहादुर  शाह  जफर  मार्ग  ।

 3.  संसद  मार्ग  ।

 4.  हिखुस्तान  टा:म्स  हाऊस  18-20,  कस्तूरबा  गांधी

 सरकारो  कार्यालयों  के  भबत  बिभाग  ओर  सिर्मांण  विभाग/स्थानोय
 निकाय  भवन  ।

 1.  केन्द्रीय  राजस्व  इस्टेंट  ।

 2.  भवन  आई  पी  इस्टंट  ।

 .  विकास  आई  प॑  इस्टंट  । 3

 4.  लोधी  रोड  ।

 5.  एनैक्सी  इस्टंट  ।

 €.  ड्रम  शेप  आई  पी  इस्टेट  ।

 7.  बाई  शेष  आई  पी  इस्टेट  ।

 8.  बिटठल  भाई  पट  ले  रफी  मार्ग  ।

 भर  .  उद्योग  रफी  मार्ग  ।
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 क्रम  नाम  और  पता

 10.

 .  कृषि  रफी  मार्ग  ।

 .  निर्माण  मौलाना  आजाद  रोड़  ।

 -  चुमाव  आयोग  अशोक  रोड़  ।

 .  योजना  संसद  मार्ग  ।

 5.  शास्त्री  राजेन्द्र  प्रसाद  रोड  ।

 .  श्रम  शत्िति  रफी  मागं  ।

 सरदार  पट ेले  संसद  मार्ग  ।

 इंडियन  आयल  जनपथ  ।

 -  सेना  डूप्लंक्स  रोड  ।

 -  बायू  रफी  मार्ग  ।

 -  बहादुर  शाह  जफर  मां  ।

 .  एम  नजदीक  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  ।

 -  रेल  रफी  मार्ग  ।

 3.  बड़ौदा  कस्तूरबा  गांधी  मार्ग  ।

 -  अकबर  चाणक्यपुरी  ।

 *  यशवन्द  बाणक्यपुरी  ।

 -  चाणक्य चाणक्यपुरी  ।

 -  मयूर  कनाट  प्लेस  ।

 -  चन्द्र लोक  जनपथ  ।

 -  शक्ति  कोटला  रोड  ।
 -

 विकास  आई  पी  इस्टोंट  ।
 -

 फारेन  पोस्ट
 आफिम

 क्ोटला  रोड  ।
 -  खुर्शीद लाल  जनपथ  ।

 *
 इस्पात  लोधी

 -  नेशनल  प्रोहेक्टीजिटो  काउ  लोधी  रोड  ।
 «  आकाशवाणी  संसद  मार्ग  ।

 36.  जीवन  संसद  मार्ग  ।
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 क्रम  नाम  और  पता
 आमनम«»ःकः  अन«-«मके  अनम«-«मभ  अनम«भकी  अन्न

 37.  मानकालय  बहादुर  शाह  जफर  मा  ।

 38.  मानक  आई  पी  इस्टट  ।

 39.  कोटला  रोड  ।

 40.  इ  डियन  एयर  लाईन्स  रकाब  गंज  रोड  ।

 भारत  में  पाकिस्तान  और  बंगला  देश  के  नागरिक

 ]

 *४75.  श्री  राधबजोी  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  31  1990  वी  स्थिति  के  अनुसार  पाकिस्तान  और  बंगलादेश
 के  कितने  कितने  नागरिक  भारत  में  ठहरे  हुए  थे  जो  वीसा  की  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद  भी  अपने
 देश  बापस  नहीं  गये  थे  ;  और

 ऐसे  लोगों  को  उनके  देश  तुरन्त  वापस  भेजने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 कीजा  रही  है  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और
 सभा  पटल  पर  रख  दी

 42.  की  खरीद  और  वितरण  के  बारे  में  अल्पाबधि  के  ऋण

 ४४76,  श्री  हरा  अन्यारासु  :

 श्री  ऐो०  मश्सा  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  य  सरकार  ने  आगामी  रबी  की  फसल  के  लिए  कृषि-आदानों  की  खरीद
 और  वितरण  के  लिए  राज्यों  को  अल्पावधि  ऋण  दिए  हैं  ;  और

 यदि  तो  मंजूर  किए  गए  ऋणों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्री  देशो  जी  राज्यों  को  रबी  के

 लिए  अल्पावधि  ऋण  सामान्यतया  अक्तूबर-नवम्बर  में  निर्म  क्त  किये  जाते  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लिबरेशम  फ्रटਂ  के  मेता  को  अमेरिका  से  निष्कासन

 *877.  श्री  माधवराव  सिधिया  :

 श्रो०  बिज्षय  कुमार  मल्होत्रा  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपः  करंगे  कि  :
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 लिवरेशन  फ्रंटਂ  के  नेता  की  अमेरिका  से  निष्कासन  के  बारे  में  सरकार

 की  मांग  संबंधी  नवीनतम  स्थिति  क्‍या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  अमेरिका  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है
 ?

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  और  इस  बात  को  भली-भांति  जानते

 हुए  कि  अपराध  ओर  आतंकवाद  की  कारंबाइयों  में  अमानुललाह  खान  का  हाथ  अम  रीका  में  उनकी
 उपस्थिति  और  उनकी  कार  बाइयों  पर  भारत  सरकार  की  मंभीर  चिता  से  अमरीका  की  सरकार  को
 अवगत  करा  दिया  गया  अमरीका  की  सरकार  ने  अमानुल्लाह  खान  का  वीजा  रदद  कर
 दिया  है  ।

 भारत  ने  अमरीका  से  अमानल्‍लाह  खान  के  प्रत्यपंण  के  लिए  भी  अनुरोध  किया  अमरीका
 सरकार  ने  अपनी  कान्‌मी  पद्धति  को  रूप-रेखा  के  अन्तगंत  प्रत्यपंण  के  आवेदन-पत्र  पर  कार्यवाही  शुरू
 की  थी  लेकिन  इससे  पहले  कि  यह  कानूनी  प्रक्रिया  पूरी  अमानुल्लाह  खान  अमरीका  से
 भाग  गए  ।

 अमानुल्नाह  खान  अब  नीदरलंड्स  में  हैं  ।  सरकार  ने  वहां  से  उनके  प्रत्यपंण  के  लिए  कार  वाई
 शुरू  की

 उबरकों  का  आयात

 *878.  श्री  बनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 वर्ष  1957-88  और  1988-89  के  दौरान  कितनी  मात्रा में  उर्वरकों  का  आयात
 किया  गया  है  ;

 इस  पर  भारतीय  मुद्रा  और  विदेशों  मुद्रा  के  कप  में  पृथक-पृथक  कितनी  धनराशि  खर्च
 हुई  और

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  उवंरक  आयात  किये  जाने  की  सम्भावना
 है  और  इसके  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होगी

 :

 उप  प्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  देबो  :  1987-88  और  1988-89  के
 दोरास  आयात  की  गयी  उवंरकों  की  मात्रा  में  नीच  दी  गधी  है  :-

 1987--8 8  17.30  लाख  टन
 1988  89  26.82  लाख  टन

 1987-88  और  1988-89  के  दौरान  विभिन्‍न  स्रोतों  से  उवं  रकों  के  आयात  पर
 बहुन  की  गयी  लागत  तथा  भाड़े  निम्न  प्रकार  है  :--

 लागत  एवं  भाड़े  का  मूल्य  करोड़  रुपए  में

 ्
 विदेशी  मुद्दा  भारतीय  मुद्रा  योग वतन  ऑन  ल्‍जननरन-नओ  जनम  ला  ——  कनमम-ेे  जनम  ——

 1987-88  123.37  100.40  223.77
 1988-89 9  468.51  176.01  644.52

 म्यौरे  बताना  जन  हित  में  नही  होगा  ।
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 सुपारी  उत्पादन

 +879.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 देश  के  श्रमुख  सुपारी  उत्पादक  राज्यों  और  सुपारी  की  सर्वाधिक  खपत  वाले  राण्यों  के
 नाम  क्या-क्या  हैं  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इसके  उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 ओर  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  किया  गया  ;

 सुपारी  की  मांग  और  पूति  में  अंतर  ममाप्त  करने  फे  लिये  सूपारी  के  उत्पादन  को

 प्रोत्साहन  देने  हैतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथबा  उठाने  का  बिचार  है  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  सपारी  का  कितना  आयात  किया  गया  ;  और

 सूपारी  के  मूल्यों  में  निरन्तर  चूद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  इसके  मूल्य  स्थिर  रखने
 के  लिए  क्‍यां  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उप  प्रधान  मंत्रो  और  कृदि  मंत्री  देबी  :  स॒पारी  का  उत्पादन  करने  वाले

 प्रमुख  राज्य  कर्नाटक  और  केरल  हैं  ।

 सुपारी  की  सर्वाधिक  खपत  वाले  राज्य  उत्तर  मध्य  बिहार  और

 राजस्थान  हैं  ।

 से  (6)  एक  बिवरण-संलम्न  है  ।

 विवरण

 सुपारो  उत्पादत

 भारत  सुपारी  में  आत्मनिर्भर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सुपारी  का  वाषिक  उत्पादन

 निम्न  प्रकार  था  :--

 1986--87  1987--88  9

 टन

 इन वर्षों के लिए उत्पादन का  226,700  गया

 इन  वर्षों  क ेलिए  उत्पादन  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  ।

 उत्पादन  के  मौजूदा  स्तर  आन्तरिक  खपत  की  जरूरतों  को  पूरा  कर  रहे  उत्पादन

 के  मांग  के  बराबर  होने  के  कारण  भारत  सरकार  के  पास  सुपारी  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कोई

 केन्द्रीय  अथवा  द्वारा  प्रायोजित  योजना  नहीं  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोई  आयात  नहीं  किया
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 (6)  कृपारी  की  कीमते  1988-89  से  धीरे-धीरे  बढ़नी  शुरू  हस  अवधि  से  पहले

 कीमतों में  40  से  55  प्रतिशत  तक तेजी से  गिराकट  आयी  ।  कीमतों  में  मौजूदा  बढ़ोत्तरी का  मुख्य

 कारण  1989--90  के  दोरान  उत्पादन  स्तर  में  भावी  हल्का  सी  गिरावट  केख्वीय  सुपारी  एवं

 कोका  वियणन  एवं  अ्रस्॑स्करण  सहकारी  समिति  जो  केरल  और  कर्नाटक  सरकार  का  एक  संयुक्त

 उद्यम  है  महत्वपू  उत्पादन  केन्द्रों  से  सपारी  की  अधिवाप्ति  कर  रही  है  ओर  इसे  खपत  ले  राज्यों
 हे  कं  4  के  जे  बू

 में  बेत्र  रही  इस  कदम  स  कीमतों  में  आए  अल्पफालिक  उतार-चढ़ाव  को  स्थिर  करने  में  मदद

 मिलेगी ले  गी

 थौय  बेतन  आयोग  को  सिफरिशों  के  कार्यात्वयन  में  विलस्थ  को  लेकर  हुए  आन्योलस

 प्र  भाग  लेने  के  कारण  बर्त़ास्त  किए  गए/जेल  भंज  गए  असम  रायफल्स  के  जथान

 *759,  श्री  इस्त्रजोत  ग॒प्त  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथे  बेतन  आयोग  की  भमिफारिशों  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  को  लेकर  हुए  आन्दोलन

 में  भाग  लेने  के करण  असम  रायफल्स  के  कितने  जवान  बर्खास्त  किए  गए/जेल  भेजे  गए  थे  ;

 क्‍या  इन  सभी  जवानों  पर  समान  कानून  अथवा  कानूनों  के  अन्तगंत  मुकरदेमा  चलाया
 गया  था  ;

 यदि  तो  तत्मंबधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 यदि  नहीं  ,
 तो  उनमें  से  कितने  जवानों  पर  सेना  अधिनियम  के  अन्तगंत  मुकदमा  चलाया

 गया  और  कितने  जवानों  पर  अन्य  जंसे  संविधान  के  अनुच्छेद  311  (2)  के  अन्तगंत  अथवा

 असम  रायफल्स  अधिनियम  अथवा  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियमों  के  अन्तगंत  मुकदमा  चलाया  गया  ;

 मुकदमा  चलाने  के  मामले  भे  जवानों  को  दो  समूहों  में  बांटकर  उनके  साथ  भेदभाव
 किये  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 (a  क्‍या  सरकार  का  विचार  उनके  मामलों  पर  पुनविचार  करने  का  है  और  यदि  तो
 इस  पुनविच्यार  के  लिए  क्या  शर्ते  निर्धारित  की  गई  है  ?

 गह  मंत्री  मुफ्ती  मोहस्मद  :  55  जवानों  की  सेवाओं  को  समाप्त  कर
 दिया  गया/जेल  भेज  दिया  गया  ।

 से  उन  जवानों  की  संछ्या  जिन  पर  निम्नलिखित  अधिनियमों  के  अन्तगगंत  मुकदमे
 चलाए  गए/कार  वाई  की  गयी  :

 (1  ।  )  सेना  अधिनियम  25

 iM)  )  संविधान का  अनुच्छेद  311]  2।

 (UI)  अमप्रम  राइफल  अधिनियम  6

 (1५)  और  3
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 (5,  कानून  के  श्विभिन्त  उपबंधों  के  अधीन  उन  पर  मुकदमा  चलाया  गया/कार  बाई  की
 गई  जो  इस  बात  पर  निर्भर  करता  था  कि  वे  किस  यूनिट  में  सेवारत  थे  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 कापार्ट  हारा  सहायता  बंद  करना

 9106.  असीम  बाला  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ूृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कौंसिल  फार  एडवांसमेंट  आफ  पिप्लस  ऐक्शन  फार  रूरल  टेबनोलोजी  ने
 अनेक  स्वयंसेवी  संगठनों  जिन्हें  पहले  सहायता  मिल  रही  अब  सहायता  घनराधि  देना  बंद
 कर  दिया  है  ;

 यदि  हां  तो  णिछले  तीन  वर्षों  से  संबंधित  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  और  इसके
 कया  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  संबंध  में  के  विरुद्ध  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई

 ह  कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  बिकास  विभाभ  में  राज्य  मंत्री  उपेस्द्र  नाथ  :  जी

 महीं  ।  यदि  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  कोई  अभियमितताए  ध्यान  में  आतो  तो

 अनुदानों  को  रदद  जहां  कहीं  आवश्यक  हो  तो  दण्डात्मक  कारंबाई  करमे  और  संगठन  को
 3 भविष्य  पें  सहायता  से  वंचित  करने  सहित  उन  पर  उचित  कारंबाई  की  जाती  है  ।

 इस  समय  ऐसे  35  मामले

 और  शिकायतों  में  कोई  वास्तविकता  नहीं  पायी  गयी  स्वीकृतियों
 में  कुछ  विलम्भ  होने  का  आरोप  लगाया  गया  था  तथा  कापार्ट  को  इस  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  के  लिए
 कहा  गया  है

 पुस्माप्य7।-न्यलार  भास्वोलस  ओर  बिग्रोह

 9107.  श्री  भुल्लांपल्ली  रामच्रभान  :  कया  गंह  मंत्री  यह  अताले  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  सरकार  से  पुन्नाप्परा-ब्यलार  आन्दोलन
 मालाबार  स्पेशल  पुलिस  विद्रोह  और  केरल  में  हुए  अनेक  ऐसे  आन्दोलनों  में  सम्मिलित  लोगों

 को  केम्द्रीय  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  मंजूर  किए  जाने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  श्राप्त  हुए  ओर

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सुधोध  कान्त  :  केरल  सरकार  से
 समय-समय  पर  पुम्नाप्परा-ध्यलार  रायल  इण्डियन  नेवी  बगावत  और  माक्षाबार  विशेष

 पुलिस  विड्भोड  आदि  में  भाग  लेने  बालों  को  स्वतंत्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  प्रदान  करने  हेतु
 बेदन  प्राप्त  हुए  इस  सभी  आन्दोलनों  को  मास्यता  प्रंदात  करने  के  प्रश्ने  पर  पहुले  भी  कई  बार
 बिचार  किया जा  चुंका  है  १२नन्‍्तु  रायल  हण्डियन  नेथी  अंनायंत  के  अतिरिक्त  किसी  अम्यं  आन्दोलन
 को  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पैशन  प्रदान  करने  के  लिए  माम्यता  नहीं  दी  गई  ।
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 मछली  पालन

 9108.  श्री  हस्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्न  सरकारी  विभागों  जंसे  कोयला  क्षेत्र  आदि  के  पास  जल  क्षेत्र  हैं

 जिन्हें  मछतली  पालन  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  है  ;

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  ऐसे  जल  क्षेत्रों  मे ंमछली  पालन  की

 अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  बार-बार  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कायेवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृथि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मोतौश  :

 नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  है  ।

 राष्टीय  पेज  जल  मिशन

 9109.  भरी  ख़नत  कूमार  मंडल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृढा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  पेय  जल  मिशन  की  उपलब्धियों  तथा  इसके
 प्रमाण  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  ;

 इसके  आरंभ  के  समय  से  इस  पर  कूल  कितनी  धन-राशि  ख्च  की  गई  है  ;

 क्या  इसके  भविष्य  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौथा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  पग्रामोश  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  उपेस्त  नाथ  :
 जी  हां

 सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  राष्ट्रीय  पेय  जल  मिशन  के  अन्तगंत  55  मिमी  मिशस
 परियोजना  विभिन्‍न  उप-मिशन  गतिविधियों  तथा  जल  एकत्रीकरण  ढांचों  की  योजनाओं  पर
 लगभग  170  करोड़  रुपये  की  राशि  व्यय  की  गई  थी  ।  इसके  अप्रेल  1986  से  लेकर
 मार्च  1990  तक  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूत्ति  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत  1394.59  करोड़  रुपये
 खर्च  किए  गये  हैं  तथा  न्यूनतम  आवश्यक्रता  कार्यक्रम  के  अम्त्गंत  2073.53  करोड़  रुपये  उपलब्ध
 कराये/ध्यय  किए  गए  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 समेकित  जल  विभाजक  विकास  परियोजना  के  लिए  विदेशों  सहायता
 9110.  श्री  फेलाश  मेघथाल  :  क्‍या  कृषि  मंरी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  गृजरात  ओर  उड़ीसा  राज्यों  की  एक  समेकित  जल  विभाजक

 विकास  परियोजना  के  बारे  में  विश्व  बेंक  से  बातचीत  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  तथा  विदेशों  से  प्राप्त  की  जाने  बाली  सहायता
 की  शर्तों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ;  और

 देश  की  भुगतान-संतुलन  की  विषम  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  किस  प्रकार

 उचित  माना  जा  सकता  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  सोतोश  :  (१)
 हां  ।

 परियोजना  का  मुख्य  उद्देश्य  अपरदन  नियंत्रण  स्वस्थाने  आंद्रता  संरक्षण  और
 भोगोलिक  रूप  से  विभिन्‍नीकृत  उत्पादन  व्यवस्था  के  लिए  मुख्यतः  वानस्पतिक  उपाय  करके  गुजरात
 उड़ोसा  ओर  राजस्थान  राज्यों  में  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  का  समेकित  विकास  करना  परियोजना  की
 अवधि  सात  बर्षों  की  होगी  ।

 विश्व  बंक  52  मिलियन  का  अ  तर्राष्ट्रीय  विकास  संध  का  ऋण  (55  मिल्लयन
 डालर  के  एवं

 ?  मिवियन  अमरीकी  डालर  का  अ तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  तथा  विकास  बैंक
 ऋण  देने  को  सहमत  हो  गया  है  ।  साख  और  ऋण  की  शर्ते  संलग्न  विवरण  में  दे  दी  शयी  हैं  ।

 देश  की  विक्रासात्मक  आवश्यकताओं  की  पति  हेतु  अपेक्षित  निवेश  और  उपलब्ध ध्
 संसाधनों  के  मध्य  के  अंतर  को  पूरा  करने  के  लिए  बाह॒य  सहायता  प्राप्त  की  जा  रही  फिर

 यह  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  जहां  तक  सभव  हो  सहायता  रियायती  शर्तों  पर  ही  प्राप्त  हो  ।

 विवरण

 साख  ओर  ऋण  को  शर्तें

 (1)  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  संध  को  ऋण  संबंधों  शर्ते  :--

 ऋण  35  वर्षों  की  अवधि  में  10  बर्षों  की  अनुकम्पा  अवधि  के  साथ  अधं-वाधिक  किस्तों  में
 देय  है  ।

 प्रति  वर्ष  30  जून  की  स्थिति  के  अनुसार  अ तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  द्वारा  निर्धारित  दर  पर

 समय-समय  पर  निकाले  नहीं  जाने  वाल  ऋण  को  मूल  राशि  पर  प्रतिबद्धता  लेकिन  यह
 प्रतिवर्ष  एक  प्रतिशत  के  आधे  दर  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 निकाले  गये  ऋण/समय-समय  पर  प्रमुक्ष  ऋणों  की  मूल  राशि  पर  प्रति  व्ष  एक  प्रतिशुत  की

 तीन  चौथाई  का  मंवा  प्रभार  भी  भुगतान  योग्य  है  ।

 (2)  अ  तर्राष्ट्रीय  बुननिर्मांग  तथा  विकास  थेक  हारा  स्वीकृत  ऋण  को  शतें  :

 ऋण  5  बर्षों  की  अनुकरम्पा  अवधि  के  साथ  20  वर्षों  के  दौरान  अर्ध-बाषिक  किस्‍्तों  मे

 पुनर्भ  गतान  योग्य  है  ।
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 समय-समय  पर  सिकाले  नहो  जाने  बाले  ऋण  की  मूल  राशि  पर  प्रतिवर्ष  एक  प्रतिशत  की

 तीम-जौधाई  को  दर  पर  प्रतिबद्धता  और

 बैंक  की  अहंक  निकासियों  पर  प्रतिवर्ष  एक  प्रतिशत  के  आधे  दर  पर  ब्याज  भी  पुनः  भुगतान
 वोस्य  है  ।

 राजस्थान  में  दूध  को  फोमतें

 9111.  भरी  गुलाब  चम्द  कटारिया  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  वर्ष  1989-90  के  दोरान  दूध  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  ;
 राजस्थान  में  दूध  के  मूल्यों  में  कब  वद्धि  की  गई  थी  ;  और  यदि  तो  कितती  ;

 क्‍या  राजस्थान  दिल्ली  को  दूध  की  आपूर्ति  करता  है  ;

 यदि  तो  इसकी  मात्रा  और  दर  कितनी  है  ;

 ($)  क्‍या  सरकार  का  बिचार  दूध  के  खरीद  मूल्य  में  वृद्धि  करने  का  है  ;  भोर
 यदि  तो  कब  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतोश  :

 राजस्माम  में  1989-90  में  उत्पादित  दूध  को  कुल  आकलित  मात्रा  42  लाख  मीटरी  टन

 है  ।

 राजस्थान  में  उत्पादकों  का  मूल्य  सहकारी  समितियों  के  स्तर  23
 1990  से  गाय  के  दूध  के  लिए  बढ़ाकर  3.40  रुपए  प्रति  और  मिश्चवित  दूध  के  लिए  बढ़ाकर
 4.20  रुपए  प्रति  कर  दिया  गया  था  ।

 और  राजस्थान  सहकारी  डेयरी  संव  पारस्परिक  रूप  से

 सहमत  बायिक  समझौतों  के  आधार  पर  दिल्‍ली  दुग्थ  योजना  और  मदर  दिल्ली  को  दूध  की

 आपूर्ति  करता  चालू  वर्ष  के  दौरान  आपूर्ति  की  जाने  वाली  दूध  की  मात्रा  और  उनकी  दर  नीचे
 सारिणी  में  दी  गई  हैं  :-

 मौसम  आपूर्ति  किए  जाने  वाले  दर  (रुपये/कि. ना  नकान+  दूध  की  मात्रा  भू  पययताएा  5-८
 ----  लनज-+  गाय  का  मिश्चित
 लाख  लीटर/दिन)  दूध  द्ध

 गाय  का  दूध  मिश्रित  दूध

 कमी  बाला  1.50  0.29  4.95  6.45

 संक्रमणशील  1.50  0.48  4.95  5.80
 बहुल  बासा  1.50  0.80  4.95  5.35

 abil
 को  राजस्थात  सहकारी  डेयरी  संघ  की  आपूर्ति  हेतु  ओपचारिक

 समझौता  ।
 पति  हे
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 (2)  और  राजस्थान  सहकारी  डेयरी  संघ  इस  माह  से  कमी  वाले  मौसम  में  लाभ  के
 ख्व  में  मिश्रित दूध  के  लिए  उच्चलर  मूल्य  के  भुगतान पर  विचार  कर  रहा ल्‍

 भारतोय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिवद  हारा  बहु-राष्ट्रीय  ट्रेबल  एलेंसियों  से
 बविसान  यात्रा  की  मुकिंग

 9112.  भ्रो  पोयूष  तोरकी  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  ने  विदेशों  में  जाने  वाले  यात्रियों  तया

 मंडलों  क ेलिए  बहु-राष्ट्रीय  ट्रेवल  एजेंसियों  को  यात्रा  टिकट  और  सामान  की  बकिग  का  ठेका  दिया

 है
 ;  और के

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  1982  से  भारतीय  मांस्कृतिक  संबंध  परिषद

 अपने  शासी  निकाय  के  अनुमोदन  से  परिषद  के  लिए  अपेक्षित  यात्रा  आरक्षण  यात्रा  एजेन्सियों  की

 माफंत  करवाती  रही  इस  समय  श्रह  काम  तीन  यात्रा  एजेन्सियां  कर  रही  हैं  दो  साबंजनिक  क्षेत्र

 की  और  एक  निजी  क्षेत्र  की  ।  निजी  क्षेत्र  की  यात्षा  एजन्सी  के  विश्व  भर  में  कार्यालय  हैं  !

 यह  पाया  गया  था  कि  हवाई  कम्पनियों  से  सीधी  बुकिंग  करवाते  में  भारतीय  सांस्कृतिक
 संबंध  परिषद  के  भीतर  एक  बहुत  बड़ी  आधारिक  संरचना  की  होगी  जो  हवाई  झड़ड़ों
 पर  लोगों  की  अगवानी  कर  सके  और  उन्हें  बिदा  कर  पासपोर्ट  और  वीणा  के  मामले  होटल

 विदेशी  मुद्रा  परमिट  तथा  रिजवं  बैंक  से  अनुमति  आदि  के  मामलों  में  सहायता  कर  सके  ।

 सम्बद्ध  यात्रा  एजेन्सियां  इस  काम  को  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  से  कोई  अत्तिरिबत  घन  लिए
 बिना  कर  रही  हैं  ।

 मृत  कम  च्ारियों  के  आभितों  को  रोजमार

 9113.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।
 1990  को  भारतीय  उबंरक  निगम  के  सिन्दरी  यूनिट  और  पी  डी  आई

 एख  में  मृत  कमंचारियों  के  आश्रितों  के  अनुकम्पा  के  आधार  पर  रोजगार  के  कितने  मामले  लंबित 4
 ।

 क्‍या  उबंरक  मंत्रालय  के  अस्तगेश  अम्य  सरकारी  क्षंत्र  की  यूनिटों  और  प्रमाणों  में  ऐसे
 कठिन  मामलों  में  रोजगार  देने  के  लिये  कोई  नियम  है  ;

 क्ष्या  भारतीय  उवंरक  निगम  के  सिन्दरी  यूनिट  प्रवन्प्रक  कुछ  समय  से  ऐसे  मामलों
 में  रोजबार  देने  से  इस्कार  कर  रहे  बदि  तो  इसके  क्‍या  कारभ  हैं  ;
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 mE  प्रबन्धकों  जन  पन्‍निीीीणण  उच्चतम  कण  न्यायालय

 क्या  प्रबन्धकों  को  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  ऐसे  मामलों  में  नोक री  दिये  जाने

 के  बारे  में  दिये  गये  निणंय  की  जानकारी  है  ;  और

 (2)  यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  वेबी  :  1.4.90  की  स्थिति  के
 अनुसार

 गत  ।0  वर्षों  क ेलिए  के  सिन्दरी  एकुक  और  अ  में  मृत  कर्मचारियों

 के  आश्रितों  को  रोजगार  के  लिए  लंबित  मामलों  की  संक्ष्या  नि  म्नलिखित  है  :--

 वर्ष

 1980  श्न्य  23  1986...  शून्य  37

 1981  16  1987  1*  47

 1982  26  1988  9*  38

 1983  ऊझवही
 21  1989.  3*  39

 1984  वही  --
 33...  1990.  ..  शून्य

 |  14

 1985  +  वही  --  35  +  प्रक्षिया  में

 जी  उवंरक  विभाग  के  अधीन  सावंजनिक  क्षंत्र  के  रिक्तियों  की

 उपलब्धि  के  अनुसार  तथा  संबंधित  व्यक्तियों  द्वारा  अपेक्षित  कार्य  विशिष्टताओं  को  पूरा  करने  की

 स्थिति  में  ऐसे  मामलों  पर  विचार  करते  हैं  ।

 ऐसे  मामलों  रोजगार  उपलब्ध  कराने  में  असमर्थ  है  क्योंकि  उनके  पास
 विशेषकर  तृतीय  ओर  चतुर्थ  श्रंणी  में  वृहद  अतिरिक्त  स्टाफ  भारी  हानि  उठाते  हुए  निगम

 अत्यधिक  नाजुक  वित्तीय  स्थिति  से  भी  गुजर  रहा  कठोर  उपायों  के  रूप  में  कुछ  बहुत  नाजुक
 क्षेत्रों  को  छोड़चर  नई  भर्तियों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  ।

 और  श्रीमती  सुपमा  गोसाई  बनाम  भारत  संघ  के  मामले  में  उच्चतम
 न्यायालय  के  निर्णय  से  अवगत  है  ।  उसमें  इंगित  स्थितियां/तथ्य,  के  मामलों  के  अनुरूप
 नहीं  हैं  ।

 मुम्बई  में  टेलोफोस  कनेक्शन  हेतु  लस्बित  आवेदन

 9114.  थ्रो  राम  नाईक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  में  ट  लीफोन  कनेक्शनों  हेतु  लॉम्बत  सारे  आबेदनों  की  तुलना  में  बहत
 मुम्बई  के  गोरे  कण्डीबली  और  बोरीबली  उपनगरों  में  ट ेलीफीस  कनेक्शन  हेतु  कितने
 आवेदनपत्र  बकाया  पड़

 38
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 कया  इन  बकाया  आवेदनपत्नों  को  निपटाने  के  लिए  कोई  निर्धारित  समयबद्ध  कायेक्रम

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा कया  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राश्य  मंत्री  जनेश्वर  जानकारी  संलग्न  में

 दिए  गए  ब्यौरे के  अनुसार

 और  उपय्‌,क्त  4  एक्सचेंअ  क्षंत्रों  में  स्पेशल  ओर  सामान्य  श्रेणी  के

 आवेदकों  को  निपटाने  के  लिए  कमीशनिग  प्रोग्राम  संलग्न  में  दिया  गया

 39
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 _

 पंजाब  में  दुग्ध  उत्पादन

 9115.  श्री  चिरंजी  लाल  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डरी  फार्म  प्रोद्योगिकी  मिद्दान  के  अन्तगंत  पंजाब  राज्य  को  शामिल  किया

 यदि  तो  कया  पंजाब  में  कृषि  के  विविधिकरण  और  दुग्ध  उत्पादन  में  कृषि  में  संबंधित '
 किसी  कार्यक्रम  को  अग्तिम  रूप  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राफ्य  मन्त्री  नोतीह  :
 से  पंजाब  राज्य  को  डेरी  विकास  प्रौद्योगिकी  मिद्दन  में  झामिल  किया  गया  पंजाब  की  राज्य

 सरकार  ने  डेरी  विकसस  प्रौद्योगिकी  मिशन  से  संबंधित  एक  राज्य  स्तर  की  समन्वय  समिति  का  गठन

 किया  राज्य  सरकार  ने  अभी  जिला  समन्वय  समितियों  का  गठन  नहीं  किया  जो

 प्रौद्योगिकी  मिशन  के  क्रियाकलापों  के  संबंध  में  जिलों  के  लिए  योजनायें  बनाने  के  लिए  उत्तरदायी

 अर्थ  संस्ध  बलों  में  भर्ती

 6.  श्री  बसंत  साठे  :  क्‍या  गृह  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989  के  दोरान  केन्द्रीय  आरक्षी  पुलिस  सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय
 गिक  सुरक्षा  भारतीय  तिस्बत  सीमा  पुलिस  और  असम  राइफलस  में  भर्ती  किए  गए  व्यक्तियों  का
 राज्यवार  ब्योरा  कया  है

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  विशेषकर  महाराष्ट्र  और  विदर्म  क्षेत्र  से  केन्द्रीय  आरकी
 पुलिस  बल  और  सीमा  सुरक्षा  बल  में  भर्ती  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  क्या  और

 इन  सेवाओं  को  अधिक  आकर्षित  बनाकर  इन  संगठनों  में  योग्य  व्यक्तियों  को  आकर्षित
 करने के

 लिए  कया  प्रयास  किए  गए  हैं  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  !

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्री  सुबोध  कांत  :  अपेक्षित  सूचना  संलग्न
 पर  दी  गई  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  पर  दी  गई  है  ।

 अद्धें  सैनिक  काभिकों  को  1-1-1986  से  बढ़े  हुए  वेतनमान  तथा  भत्ते
 ही  में  अवकाद्  संचय  सीमा  को  ।20  दिन  से  बढ़ाकर  240  दिन  कर  दिया  गय  कल्याण  भक
 के  लिए

 बृहततर  आवंटन

 उदार  परिवार  पेंशन  तथा  कारंवाई  में  मारे  गए  कामिकों  के  परिवारों  को
 ]  लाख  रुपए  राशि  का  मुगतान  करने  जंसे  अन्य  कदम  हाल  ही  में  उठाए

 Ret  कक

 में  भर्ती
 के  लिए  अपेक्षित  स्तर  के  उम्मीदवारों  की  प्राप्ति  में  कोई  कटनाई  सकल  नह

 जा  ॥

 46.
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 वर्ण  1989  के  दौरान  केसत्रीय  पुलिस  संगठनों  में  विभिन्‍्म  राज्यों/संघ  राध्य  क्षेत्रों
 से  भर्ती  किए  गए  व्यक्षितयों  की  संख्या

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  केस्द्रीय  पुलिस  संगठनों  में  भर्ती  किए  गए
 सं०  व्यक्तियों  की  संख्या

 जपयिययपन+  पननपियययथा  च्पपयपयपयपै  ++

 बक  कक  की

 ओ०  असम
 बल  बल  राइफल्स

 2  3  4  5  6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  239  317  16  491  4

 2.  अंडमान  व  निकोबार  6  न  न  न  न

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  1 1  —  न  न

 4.  असम  251  712  न  159  232
 5.  बिहार  165  1463  43  471  165
 6.  चंडीगढ़  19 1  200  1  —

 7.  दिल्‍ली  38  1837  54  50  ्

 8.  गुजरात  50  734  —  279  _
 9.  दमन  व  दीव  1  न्‍-+  न  1

 10.  हरियाणा  130  915  57  260  37
 11.  हिमाचल  प्रदेश  125  175  169  93  139
 12.  जम्मू व  कद्मीर  17  412  312  ,  27  10
 13,  कर्नाटक  197  562  —  383  1
 14.  केरल  171  1482  28  326  70
 15.  मध्य  प्रदेश  250  825  302  339  4
 16.  महाराष्ट्र  145  689  12  282  157
 17.  मणिपुर  60  92  —  56
 18.  मेघालय  3  59  —  --  25
 19.  मिजोरस  —  —  न  2  3
 20.  नागालेंड  i  4  बन  —  38
 21,  रड्ीसा  284.  85  --  184.  181
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 1  2  3  4  5  6

 22.  पंजाब  464  1026  48  271  45

 23.  पांडिचेरी  20  2  न  न  —

 24.  राजस्थान  111  1732  32  470  16

 25.  तमिलनाडु  112  638  354

 26.  त्रिपुरा  48  295  न  8  3

 27.  उत्तर  प्रदेश  474  2742  893  698  708

 28.  पछ्टिचमी  बंगाल  86  1950  6  403  473

 29.  सिक्किम  —  _  न  न  3

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  विदर्भ  तथा  महाराष्ट्र  के  अस्य  क्षेत्रों  से सीमा  सुरक्षा
 बल  तथा  केन्द्रीय  रिजयं  पुलिस  बल  में  भर्ती  किए  गए  व्यक्तितयों  की  संख्या

 संगठन  का  नाम  स्थान  का  नाम  भर्ती  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या

 198  1988  1989

 वल॒  विदर्म  83  778  68

 महाराष्ट्र  के  अन्य  323  739  77
 क्षेत्र

 विदर्म  23  17  196

 महाराष्ट्र
 के  अन्य  485  310  493

 काज  उत्पावक  राक़्यों  को  प्रोत्साहम

 9117.  श्री  पी०  ए०  एस्टनी  :  क्‍या  कृषि  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार
 ने  काज्‌  उत्पादक  क्षेत्रों  में  तेजी  से  वृद्धि  करने  तथा  इस  फसल  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  सम्बद्ध
 राज्यों  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  कोई  ठोस  योजना  बनाई

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रौ  नीतीश  :

 हां  ।  1990-91  के  विभिन्न  राज्यों  में  काजू  बिकास  के  लिए  समेकित  कार्यक्रम  क्रियास्वित
 करने  का  प्रस्ताव  ताकि  काज  के  तहत  आने  वाले  क्षेत्र  में  विस्तार  किया  गया  जा  सके  और  किसानों
 के  लिए  अंतरनिहित  प्रोत्साहनों  की  व्यवस्था  करके  उत्पादकता  बढ़ायी  जा  सके  ।  इस  कार्यक्रम  के  तहत :
 प्रस्तावित  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :---

 1.  बानस्पतिक  प्रवर्धत  और  कलम  बकों  का  रखरखाव  करके  काजू  बागानों  का
 2.  क्लोनल  पौध  रोपण  सामग्रियों  से  काजू  के  तहत  आने  वाले  क्षेत्र  में

 है

 3.  क्लोनल  पौध  रोपण  सामग्रियों  का  उत्पादन  और  और

 है
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 4.  रैयेत  बागानों  में  प्रदर्शन  प्लाट  तैयार

 नई  दिल्‍ली  में  टेहोफोल  कनेक्शनों  में  परिवर्तन

 9118.  झ्लो  सी०  एमर०  नेगी  :  क्‍या  संचार  सम्त्र  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्ली  में  एक  क्षेत्र|एक्सजेंज  से  दूसरे  क्षेत्र|एक्सचेंज  में  टेलीफोन  कनेक्‍्सन
 बदलने

 की  प्रक्रिया  क्या
 इस  प्रकार  टेलीफोन  कनेकक्‍्शनों  को  बदलने  में  कितना  समय  लगता

 पिछले  दो  महीनों  के  दोरान  ऐसे  कितने  मामले  हुए  हैं  जिनमें  नई-दिल्क्ली  के  लिए  मस्त्र

 कोटा  से  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  बाद  टेलीफोन  के  आवंटी  ने  ओ०  बी०  जारीकरने  से  पूर्व  अपना

 निवास  स्थान  बदल  लिया

 नये  निवास  स्थान  पर  टेलीफोन  लगाने  में  कितना  समय  और

 इस  प्रकार  के  टेलीफोन  को  दध्र  लगने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा  लम्बी

 प्रक्रिया  को  कम  करने  के  लिए  क्या  उफ़य  किए  गए  हैं  ?

 संचार  भरजालंथ  के  राज्य  सरत्ी  जनेश्वर  :  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  दूसरे
 एक्सबेंज  में  टेलीफोन  शिफ्ट  करने  के  लिए  उपभोक्ता  को  निर्धारित  प्रण्त्र  में  विधिवत  भरा  हुआ  एक
 आवेदन  उस  क्षेत्रीय  महाप्रबंधक/क्षेत्रीय  प्रबंधक  के  कार्यालय  में  वाणिज्य  अधिकारी  को  प्रस्तुत  करना

 होता  है  जहां  शिफ्ट  करने  के  समय  उक्त  टेलीफोन  काम  कर  रहा  है  ।  संबंधित  एक्सचेजों  को  शिफ्ट
 के  आदेश  तब  क्षेत्रीय  कार्यालयों  द्वारा  जारी  किए  जाते  हैं  जब  उस  टेलीफोन  को  शिफ्ट  करने  की
 बारी  अप  गई  हो  ओर  तत्संबंधी  कारंवाई  पूरी  हो  गई  हो  अर्थात  या  तो  इस  टेलीफोन  को  लगे  तीन
 वर्ष  से  अधिक  हो  गये  हों  या  जिस  एक्सचेंज  में  इसे  शिफ्ट  किया  जाना  है  वहां  पर  इस  टेलीफोन  की

 रजिस्ट्रेशन  तारीख  तक  टेलीफोन  प्रदान  कर  दिए  गए  हों  ।  बछातें  कि  क्षमता  की  तंगी  के कारण  आवक
 छ्िफ्ट  होने  वालों  के  लिए  उस  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  शिफ्ट  कौ  गुंजाइश  न  होने  के  कारण  टेलीफोन
 देना  बंद  न  कर  दिया  गया  हो  ।

 आम  तौर  पर  टेलीफोन  छ्षिपट  करने  का  काम  15  दिनों  के  भीतर  कर  दिया  जाता

 कुछेक  मामलों  में  अतिरिक्त  केबल  पेपर  आदि  के  उपलब्ध  न  होने  के  विशेष  कारणों  से  विलम्ब  हो
 सकता

 हु

 पिछले  दो  महीनों  के  दोरान  सत्रह  आवेदकों  जिन्हें  गंत्री  जी  के  कोटे  से  वरीयता  के
 आधार  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  अलाट  छिए  गए  जारी  झेने  से  पूर्व  ही  पते  में  परिक्सेन
 करने  का  निवेदन  किया  है  ।

 (a)  जब  नया  पता  मूल  क्षेत्र  से  भिन्‍न  क्षेत्र  के  एक्सचेंज  के  अंतर्गंश  आ  जाता  है  तो  वरीयता
 के  अपशा र  पर  पत्ती  जी  के  आदेदा  से  सिगम  कार्यालय  डरा
 अपरी  की  गई  ओपचा  रिक्र  को  संझोधित  करना  आवश्यक  इस  प्रयोजन  के  ऐसे

 को  सिद।य  उन्तके  जिनका  नया  पता  क्षेत्र  के  एक्सचेंज  में  पढ़ता  नए  पते  पर  टेलीकोन
 कनेक्शन  जारी  करने  के  लिए  समीक्षा  करने  व  संशोधित  संस्वीक्ृशि  जारी  करने  के  लिए  संस्वीकृति

 प्राधिकारी  को  भ्रेजे  जाते  हैं  |  संशोधित  मंजूरी  पत्र  प्राप्त  होने  पर  तल्काल  जारी  की  जाती  है
 ओरे  कमेक्दास  प्राथमिकता  के  आधार  पर  प्रदान  कर  दिया  जाता

 हे
 (5)  मंत्री  जी  की  प्राथमिकता  पर  जारी  किए  गए  टेलौफोनों  को  संस्थापना  शीघ्रता  से  कौ

 जाती  है  ।

 ३8
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 आवश्यक  सेवा  अधिमियम  के  निरस्त  करने  का  प्रस्ताव

 9119.  श्रो  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्‍या  गृह  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आवश्यक  सेवा  अधिनियम  को  निरस्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कांत  :  और  मामले  पर  राज्य

 सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  क ेसाथ  विचार-विम्ां  किया  जा  रहा  है  ।

 महाराष्ट्र  में  उबरक  संयंत्र

 9120.  श्री  हरिभाऊ  हांकर  महाले  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  मे ंनिजी  और  सावंजनिक  क्षेत्रों  के  उर्वरक  संयंत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इन  संयंत्रों  का  कार्य  निष्पादन  क्‍या  रहा

 क्‍या  सरकार  को  महाराष्ट्र  में  ओर  अधिक  उर्वरक  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  मम्ज्रालय  सें  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  नीतीश  :
 ओर  महाराष्ट्र  में  निजी  ओर  सार्वजनिक  दोतों  क्षेत्रों  में  उ्ंरक  संयंत्रों  के  ध्यौरे  तथा  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उनका  निष्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :---

 49



 17  1990 है . हे

 kibD
 018

 ६0६

 ६८६

 91६

 0६६

 6°SE

 08#

 फ

 ३४७७४

 ४5४1३

 Qe

 ७४७४७
 fork

 |
 ४

 छ्दा

 ६५

 ध्ता

 8

 00

 द्रा

 |

 20७

 ४४:)

 808५

 0८99

 ८'6६#

 ५90६

 ६89

 :

 ०४७)

 ०७४

 ०२७७४
 '#

 धध्द्रा

 ट्द्रा

 ॥ |

 ह

 आई
 :

 ५७

 ०७४

 ०२७६
 ६

 7६५१

 ८79

 ८६6५

 ८६

 ।

 फ्

 #*६१

 ८6५

 5५

 0)

 है

 :

 ०१४७

 ०७४

 ००७४

 ६%५

 कक

 ८6६

 8*6६

 ध्र्क

 96

 ६५8

 96

 3)

 हुई :

 ०४४

 ०७४

 ००७
 58

 ३३७५४

 6

 8

 &

 9

 ५

 ॥

 ६

 ८

 [ ०

 68-88

 88-८8

 ८5-98

 98-58

 9>००2]४७

 कक

 ०७

 (३७-४७,000)

 ४४४२४

 30



 लिखित  इंसर 27  1912

 ।
 $

 18
 1७५४

 ४0310

 fp
 ६

 ४94७४

 LB

 ३४७

 228

 ५)

 ५)

 2b
 100४४

 ७3
 ७३
 ।

 3

 ३४७
 ७

 Ke
 ७०३४

 ७८३४

 hele

 (५४08

 (५४७
 १३

 Uae

 ७०४२०

 Le
 ७६
 है

 ७७)

 ine
 1५

 maw
 els

 rye

 ९१४४

 3७७

 :

 ९०%.

 ७४७२ :

 रा

 ७ ऊछछऋ ल्‍ल्‍ के --- ाः जा 08 फ 200 ७।०४-३ फडोड कब करें न ध्त फ ३340 ०३७३ ७५७४५ (२१३ * (६ 80 जा ता टा५ ' ५0 60 । 80 ट'ध फं 42४०४ ७०१७ ६0 | 8-0 शा छ '७४२७७३४ ७) ७ १ ६9 37% धााा का जा ७३७४५ (9९५४५ ४४ 3४48 ४५ 2 ६9 9'५ 6६ ५] | 38७५ +दु #'६ ५्र्ट ट+ः [५ श्र्फ 7६ 80 '# 6 $ & 9 ५ 7 ६ ८



 ओर  महाराष्ट्र  में  और  उदंरक  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 आवेदक  का  नाम  उत्पादक  की
 मात्रा

 स्थान

 मद  ("000  टन
 प्रति

 1.  मैससे  इण्डियन  लिक  चेन  सिंगल  66

 मैस्यूफैक्चर्स  लि०
 सुपर
 फासफेट्स  कोहलापुर

 2.  मैसर्स  गोल्डन  केमिकल्स  सिंगल  66  तहसील
 एण्ड  फटिलाइज्स  सुपर  चंदुर
 लि०  फासफेट्स  जिला

 अमरावती
 3.  मैसर्स  नम्दकिशोर  कागलीवाल  सिंगल  सुपर  66  चन्द्रापुर

 फासफेट्स
 4.  मैससे  प्लूटो  केमिकल्स  लिए  134

 रायगढ़
 5.

 ससस
 राशि  फरथ्लाइजस॑  33  नासिक

 6.  मैसस॑  श्री  प्रवीनचन्द्रा  6  ं

 शिया
 6  जलगांव

 7.  मभैससं  श्री  ओ०  पी०  अग्रवाल  -
 --  66  जलगांव

 गुजरात  के  जामनगर  ओर  जूनागढ़  जिलों  में  टेलोफोन  कनेक्शनों
 को  प्रतोक्षा  सूची

 9121.  झी  बलवस्त  मणबर  :  कया  संचार  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  : रत  *

 गुजरात  के  जामनगर  तथा  जूनागढ़  जिलों  में  गत  तीन  बर्षों  के  दोरान आर  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षारत  आवेदकों  की  संख्या  कितनी
 क्या  1982  से  पंजीकृत  किए  गए  आवेदकों  को

 नहीं  किया  गया  और
 अभी  टेलीफोन  हि

 ग  यदि  तो  सरकार  का  ऐसे  आवेटक्ों  के
 शक

 हे
 ४  सरकार  का  ऐसे  आवेदकों  को कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  जाने  का

 संचार मंत्रालय में राष्य सम्त्री जनेइ७र : गत तीन वर्षों के दौरान $2
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 जामनगर  और  जूनागढ़  जिलों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा-सूची  में  आवेदकों  की  संख्या

 निम्नानुसार  है  :--

 1-4-8  8  1-4-89  9  1-4-90

 राजकोट  3366  3973  5771

 जामनगर  1005  1026  872

 जूनागढ़  571  117  201

 जी  नहीं  ।  जामनगर  और  जूनागढ़  जिलों  में  1982  में  पंजीकृत  कोई  भी
 मांग  लंबित  नहीं है  ।

 भाग  को  महं  नजर  रखते  हुए  लागू  नहीं  होता  ।

 भीख  मांगने  के  लिए  छोटे  बरुचों  हरा  मोटर  चालकों  फो  परेशान  किया  जाना

 9122.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  छोटे  बच्चे  भीख  मांगने  के  लिए  सड़क  के  चौराहों  और  लाल  बत्तियों  पर  मोटर
 चालकों  को  अपनी  ओर  आदकृष्ट  करते

 क्‍या  दिल्‍ली  यातायात  पुलिस  को  इस  समस्या  के  बारे  में  ओटोमोबाईल  एसोसिएशन
 आफ  अपर  इण्डिया  से  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  सुबोध  कांत  :  ओर  जी  श्रीमान  ।

 सभी  जिलों  के  पुलिस  उप-आयुक्‍तों  तथा  पुलिस  उप-आयुकत/यातायात  को  बम्बई  भीख
 निवारक  1959  तथा  दिल्‍ली  भीख  उपबंध  1960  का  कड़ाई  से  पालन  करने  के
 लिए  आवश्यक  अनुदेश  दिए  गए  हैं  ।

 अमरीकी  कांग्रेस  में  भारत  को  दी  जाने  बालो  सहायता  स्थगित  करने
 के  लिए  विधेयक

 123.  श्री  दिलीप  सिंह  जू  वेव  :  क्‍या  जिदेश  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  30  1990  के  स्टेट्समैंन  में
 टू  सस्पेंड  एड  ट्‌  इण्डियाਂ  शीषंक  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  भारत  के  विचारों  को  त्ही  परिप्रेक्ष्य  में  प्रस्तुत  करने  और  भारत  विरोधी
 अभियान  और  गठबन्धन  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विदेश  सम्त्रो  इन्द्र  कूमार  :  हां  ।

 इस  बिल
 में  जोकि  अमरीको

 कांग्रेस  सदस्य  डान  बर्टन  ने  पेश
 किया  यह  पेशकश  को  गई  है  कि  अगर  भारत  सरकार  एमनेस्टी  इन्टरनेशनल  तथा  अन्य
 घिकार  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  को  प्रवेश  नदे  तो  भारत  को  अमरीकी  सहायता  बन्द  कर  दी
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 a  सरकार की स्थिति अमरीकी सरकार को  और  अमरीकी  कांग्रेस  -  आया
 न्जिजजजीनननननज

 सरकार  की  स्थिति  अमरीकी  सरकार  को  और  अमरीकी  कांग्रेस  के  प्रभावशाली  सदस्यों  को

 पूरी  तरह  समझा  दी  गई  है  ।
 सदस्यों

 लौह  अयस्क  के  निर्यात  पर  विशादापत्तनम  पत्तन  न्यास  को  हानि

 संबंधी कितने  श्री  बासवलनस्या  सिगम  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बहाने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  द्वारा  और

 संबंधी  कितने  माल  का  लदान  ओर  उतराई  की
 आवात  निर्यात

 क्‍या  विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  को  जापान  को  लौह  अयस्क  के  निर्यात  पर  हानि  हुई
 और

 यदि  तो  विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  को  हुई  इस  द्वानि  की  क्षत्रिपूति  क ेलिए  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  किया  गया  है  और  कब  तक  ?
 तिपूर्त

 जल-मृतल  परिवहन  सन्त्री  के०  पी०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 विधशाखापत्तनम  पसन  न्यास  द्वारा  हैंडल  किया  गया  आयात  एवं  नियात  कार्गो  निम्न  प्रकार  है  :--

 अयस्क प्रचालनों के लाभ  अथवा

 आयात  6.965  9.338

 जिर्यात  परीक्षित नहीं किया गया  है। पत्तन न्यास द्वारा भेजी  गई

 विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  के  लेखों  में  लौह  अयस्क  प्रचालनों  के  लाभ  अथवा  हानि  को
 अलग-अलग  दिखाया  अथवा  लेखा  परीक्षित  नहीं  किया  गया  पत्तन  न्यास  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के

 यदि  लोह  बयस्क  प्रचालतों  को  अलग-अलग  दिल्लाया  जाता  तो  पत्तन  ग्वास  को  में
 में  8.96  करोड़  88-89  में  ने लोह  करोड़  र०  ओर  89.90  में  वर्ष  करोड़  रु०  की  हानि  हुई  ।

 उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  विद्या्यापत्तनम  पत्तन  न्याक्त  को  अपने  भ्रचालनों  में  कुल
 मिलाकर  लाभ  हुआ  है|  सरकार  ने  लोह  अयस्क  हैंडलिग  को  दरों  को  वर्ष  का नाम  बंदसकर  87-88  ओर

 88-89 के लिए 27 झपये प्रति टन से बढ़ाकर 40.92 रुपग्रे प्रति टन करने को भी स्वीकृति प्रवान कर दी है । वर्ष के लिये दर को और बढ़ाकर 50 रुपये प्रति टन कर दिया गया | है बस्बई का तास बदलकर परुम्वई करना श्री बामनराव महाड़ीक : क्‍या गुह मंदी यह बताने की कृपा करेंडे कि : क्या बम्बई का नाम बदलकर करने की मांग की गई क्‍या छात्र भें सरकार ते हिम्दी मात्रा और साहित्य में बम्कई का नाम अंदसकर मुम्बई करना स्वीकार कर ओर 24
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बम्बई  का  नाम  बदलकर  मुम्बई  घोषित  करने  का  विचार

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सुबोध  कांत  :  [  जी  श्रीमान  ।

 हिन्दी  भाषा  में  संविधान  के  प्रामाणिक  पाठ  में  क्षाब्द  प्रयोग  में  किया  गया
 है  ।  हिन्दी  भाषा  और  साहित्य  में  शब्द  को  प्रयोग  करने  के

 लिए  राजभाषा  विभाग  द्वारा
 कोईं  आदेश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  |

 नीति  के  अनुसार  भारत  सरकार  मात्र  क्षेत्र  के  प्रति  भक्ति  भावना  अथवा  भाषाई  कारणों
 अथवा  मात्र  स्थानीय  भावनाओं  की  संतुष्टि  के  लिए  शहरों  के  नामों  में  परिवर्तन  करने
 के  प्रस्तावों  पर  सहमति  नहीं  देती  है  ।

 प्रमुख  पसनों  पर  लौह  अयस्क  का  जमा  होना

 9126.  झौ  योपीनाथ  गलपति  :  क्या  जल-मृतसल  बरिवहन  मंस्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  विभिन्‍न  प्रमुख  पत्तनों  पर  लौह-अमस्क  जमा  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 जमा  हो  गई  इस  मात्रा  के  निपटान  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गझे  हैं  ?

 जल-मूतल  परिचहन  मक्त्रो  के०  बो०  :
 विशाखापततनम  पत्तन  को

 छोड़कर  लौह  अयस्क  निर्यात  करके  बाले  महा  पस्तनों  पर  लौह  अयबस्क  का  स्टॉक  प्रचालन
 ताओं  को  परा  करने  के  लिये  अपेक्षित  स्तर  से  अधिक  नहीं  है  ।

 और  लौह  अयस्क  के  स्टाक  की  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  लौह  अयस्क
 को  उठाने  के  लिए  जहाजों  के  पर्याप्त  नामांकन  पर  भी  निर्मर  करती  है  ।  कुछ  पत्तनों  पर  अधिक  स्टाक

 इकट्ठा  होने  का  मु्य  कारण  जहाजों  के  पर्याप्त  नामांकन  की  कमी  इस  मामले  को  खनिज  तथा

 धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  उठाया  गया  है  जो  विशाखापत्तनम  पत्तन  के  माध्यम  से  लौह  अयस्क  निर्यात
 करने  बाली  एजेंसी  हैं  ।

 तमिलनाड  के  तंजौर  शहर  में  टेलीफोन  कनेक्दान  की  प्रतीक्षा  सूची

 9127.  श्री  एस०  सिगरावडीबेल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाइ  के  तंजौर  शहर  में  टेलीफोन  कनक्शन  की  प्रतीक्षा  सूची  काफी  लंबी

 यदि  हां  तो  प्रतौक्षा  सूची  में  श्रणी-वार  दर्ज  व्यक्ति  गो  की  संख्या  कया  और

 प्रद्तीक्षा  सूची  दर्ज  सभी  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देंने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या
 कदम  उठाये  हैं  ?

 स्ोजार  मण्जा्वय  में  राज्य  मस्ती  जनेशबर  :  और  31-3-90  की
 स्थिति  के  अनुसार  श्रं  णीबार  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है
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 nn  र  इ्पभप:भभपज/ह/झ  भभहभह।हए/।फै।

 भो०  वाई०  टी०  ना
 32

 विशेस  --

 नाम  ओ०  वाई०  टी०  न्न+  984

 कुल  तू

 मौजूदा  3000  लाइन  वाले  क्रासवार  एक्सचेंज  का  के  दोरान  2000  लाइनों

 तक  विस्तार  किए  जाने  की  आशा  है  बदातें  कि  समय  पर  उपस्कर  उपलब्ध  हों  ।  इससे  मौजूदा  प्रतीक्षा

 सूची  का  निपटान  किया  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  में  दर्श  आतंकवाद  के  मामले

 9128.  प्रो०  साविश्नो  लक्ष्णन  :  क्या  गृह  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्ली  में  1990  में  ऐसे  कितने  मामले  दर्ज  किए  गये  हैं  जिनमें  आतंकवादियों
 ञ

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  गिरफ्तारियां  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 गृह  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुबोध  कांत  :  छह  ।

 और  थाना  तिलक  नगर  और  थाना  राजौरी  गार्डन  में  हए  बम  विस्फोटों  के  मामलों

 के  संबंध  में  दिल्ली  पुलिस  के  एक  उपनिरीक्षक  को  गिरफ्तार  किया  गया

 और  नागर  हबेली  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध
 अष्टाचार  के  मामले

 9129.  श्री  मोहन  भाई  संजीभाई  डेलकर  :  क्‍या  गह  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 हु

 ह

 क्‍या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  दादरा  ओर  नागर  हवेली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  भ्रष्टाचार  के

 मामलों  में  लिप्त  पाये  गये  कमंचारियों  में  विरुद्ध  प्रारम्भिक  कार्यवाही  करने  की  सिफारिश  की

 ख)पय  यदि  री  कतने
 >

 ञ्र
 5

 गें
 भे यदि  तो  कितने  व्यक्ति  भ्रष्टाचार  के  मामलों  में  लिप्त  पाए  गए  और

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गह  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  सुबोध  कांत  :  से  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने

 आचार  नियमों  का  उल्लंघन  कत्तंव्य  की  अवहेलना  करने  और  सरकार  को  वित्तीय  हानि  पहुंचाने
 के  कारण  दो  अलग

 अलग  मामलों  में  लिप्त  तीन  सरकारी  कमचारियों  के  विरुद्ध  विभागीय  जांच  कराने
 की  सिफारिश  की  है  ।  संघ  शासित  क्षेत्र  दादरा  और  नागर  हवेली  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  में  कार्यरत

 एक  सरकारी  कमंजारी  के  विरुद्ध  आरोप  पत्र  जारी  किया  गया  है  ।  अन्य  दो  सर  क्वारी  कर्मचारियों  के
 विरुद्ध  आवद्यक  कारंवाई  करने  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  रिपोर्ट  की  प्रतियां  सम्बन्धित
 नियन्त्रण  प्राधिकारियों  को  भेज  दी  गई  हैं  ।

 $6
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 दिल्ली  पुलिस  में  अपराधी  प्रवृत्ति  के  लोगों  का  भरती  किया  जाता

 9130.  श्री  मबन  लास  खुराना  :
 डा०  बंगाली  सिंह  :

 भी  क्सुम  कृष्ण  मूर्ति  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  वर्षों  में  अपराध  प्रवृत्ति  के  व्यक्तियों  को  भारी  संख्या  में  दिल्ली  पुलिस  में
 भर्ती  किया  गया  ;

 यदि  तो  क्या  ऐसे  लोगों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  और  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही
 की  गई  है  और

 दिल्‍ली  पुलिस  में  भर्ती  की  प्रक्रिया  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 गृह  मम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  सुबोध  कांत  :  से  यह  कहना  सही  नहीं

 है  कि  दिल्ली  पुलिस  में  बड़ी  संख्या  में  आपराधिक  प्रवृत्ति  के  व्यक्ति  भर्ती  हो  गए  दिल्ली  पुलिस  में

 उम्मीदवारों  को  उनके  चरित्र  तथा  पूव॑व॒ुत्त  की  जांच  कराने  के  बाद  ही  भर्ती  किया  जाता

 कुछ  ऐसे  मामले  ध्यान  में  आए  हैं  जिनमें  पुलिस  कामिक  आपराधिक  गतिविधियों  में  अन्तग्रंस्त  इस

 तरह  के  मामलों  में  उनके  विरुद्ध  कठोर  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 घारा  मूंगफली  के  तेल  और  रेपसीड  आयल  का  विज्ञापन

 9131.  श्रीमती  सुभाषिनों  अली  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  विभिस्न  राष्ट्रीय  देनिक  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  घारा  मूंगफली

 के  तेल  से  सम्बन्धित  आकर्षक  विज्ञापन  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  ऐसे  विज्ञापनों  पर  तथा  आयातित  रेपसीड़  आयल के  टेट्रापैक  में  बिक्री  करने

 के  विज्ञापनों  पर  इनके  प्रारम्भ  से  लेकर  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  है

 क्‍या  सरकार  के  पास  स्वदेशी  ओर  आयातित  मदों  का  हृतना  अधिक  स्टाक  है  कि  बह

 इनकी  बिक्री  के  लिए  इतना  अधिक  प्रोत्साहित  कर  रही

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  और  नियन्त्रण  और  महालेखा  परीक्षक  का  राष्ट्रीय  डेरी  विकास

 बोर्ड  के  लेखों  पर  कोई  नियन्त्रण  रहता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  मस्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग
 में  राज्य  सरजौ  नीतीश  :

 हाँ  ।  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  ब्रांड  नाम  के  अस्तर्गत  परिशुद्ध  और  दुगुना

 फिल्टड  मूंगफली  तेल  तथा  परिशुद्ध  रेपसीड  तेल  का  विपणन  कर  रहा  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड

 द्वारा  अपने  तेल  के  लिए  प्रचारित  विज्ञापनों  का  उदय  हेरा-फेरी  न  किए  जा  सकने  वाले  पंकों  में

 उचित  मूल्यों  पर  खाद्य  तेलों  की  उपलब्धता  का  व्यापक  प्रचार  करना  विज्ञापनों  से  यह  भी

 सुमि्दिचत  करना  होता  है  कि  तेल  उत्पादक  सहकारी  समितियां  सीधे  उपभोक्ताओं  से  सम्बद्ध  रहें  और

 खाद्य  तेलों  में  सट्ट  बाजी  करते  हैं  और  उत्पादक  और  उपभोक्ताओं  दोनों  का  शोषण् पु
 निणी  जो

 कर  रहे  से  बचा  जा  सके  ।
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 ——  नज+द

 डेरी  विकांस  बोर्ड  हरा  के  ड्रारम्भ  होने  के  समय  अर्थात  1988

 से  प्रेस  विज्ञापनों  पर  किया  गया  कुल  व्यय  निम्न  प्रकार

 1988  से  1989  ;  6.29  लाख  दपये

 1989  से  1990  ;  51.82  लाख  रुपये

 ब्रांड  नाम  के  अम्तगगंत  विपणित  मूंगफली  तेल॑  विशेषकर  उत्पादक  सहकारी

 सॉमलियों  के  मंथ्यिर्  से  बाजार  हंस्तक्षीप  कीर्यी  के  अस्तेगेंत  खरीदा  जाता  आयातित  रेपसीड  तेल
 कनाडा  में  सहकारी  समितियों  द्वारा  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  की  शाकाहारी  तेल  परियोजना  के  लिए
 राशि  का  स॒जन  करमें  के  लिए  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  प्रदान  किया  गया  ।

 और  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  का  गठन  संराद  के एक  अधिनियम  से  कियां  गया
 था  और  महू  कृषि  मन्त्रालम  के  माध्यम  से  संसद  के  प्रति  उत्त  रदायी  बाजार  हस्तक्षेप  कार्यों  क ेलिए
 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  पथक  लेखे  रखे  जा  रहे  हाल  में  इन  लेखों  की  लेखा  परीक्षा  करने
 के  लिए  निर्यत्रक॑  तथा  भहालेखा  परीक्षक  से  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  खाद्य  तेल  की  खंरोद

 9132.  खशाल  परसराणन  बोपचे  :  क्‍या  कृषि  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  वर्ष  1989  के  दौरान  व्यापा  और  किसानों  से

 पृथक-पृथक  कितनी  मात्रा  में  ल्ाद्य  तेल  खरीदा

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  बिकास  बीडे  को  ख्ाद्य  तेल  की  खरीद  ओर  बिक्री  में  कोई  घाटा  हुआ

 हैः
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड  द्वारा  खाद्य  तेल  संबंधी  किए  गए  सौदे  के  बारे  में  गुजरात
 उच्च  न्यायालय  में  कोई  रिट  यात्रिका  दायर  की  गई  और

 (¥)  बदि  तो  तरसम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  है  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्त्रो  सोतोझ  कमार  :
 राष्ट्रीज  ड्रेसि  बिकास्न  क्रेंडे  द्वारा  अधिकांश  तिलहन  उगाने  वाले  कृपकों  की  सहकारी

 तियों  से  खरीदा  जाता  है  ।  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  व्यापार  के  माध्यम  से  भी  तेल  खरीदना
 पड़ता  है  जिससे  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  कटाई  के  तत्कान  बाद  किसानों  के  लिए  मृल्य
 हित  स्तरों  पर  बने  रहें  ।  राष्ट्रीय  डेरी  बिकास  बोर्ड  को  यह  भी  सुनिश्चित  करना  होता  है  कि  सहकारी

 मंह्तिनी  द्वारा  उत्पादित  हैले  की  खरीद  इस  प्रकार  न  की  जाए  जिससे  सहकारी  समितियों  को  हानि
 हो  ।  व्यापार  के  माध्यम  से  बेचे  गए  तैसों  की कीमत  अकसर  सहकारी  समितियों  द्वारा  उत्पावित  तेल
 पर  सभी  कैरों  कै  मुंगतांस  के बाद  की  कीमत  लागत  से  लगभग  3  रुपए  श्रति  किलोग्राम  कम  होती
 ऐँसा  सूचित  कियां  गया  है  कि  कुछ  श्वांपारी  कर  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 ह

 tar है  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोई  ने  अभी  तक  बाजार  हस्तक्षेप  संघंधो  कार्यक्लापों

 किसी  प्रंकार  कौ  संभद  हानि  को  सूचना  महौं  दो  ह  हु

 और  ware  गुजरात  उच्च  न्यायालय  में  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़ें  द्वारा  गुजरात  में  जाम

 ड़
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 जनता  की  ज़करतों  को  पूरा  करने  के  किए  निमुक्‍्त  करिए  गए  मूंगफड़ी  के  तेज़  के  क्षम्क्रक  में  एक
 देश  याचिका  दायर  की  गई  थी  ।  यह  याचिका  अभी तक  गुजरात  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  पड़ी  हुई

 मध्य  प्रदेश  में  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अस्तगगंत  व्यय  की  गई  धनराशि

 ]
 9133.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  अभी  तक  कितनी  ध
 नराशि  सच  की

 गई  ओर  ०

 इस  घनराशि  को  किन-किन  क्षेत्रों  में  कितना-कितना  खर्च  किया  गया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  सें  प्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मरत्री  उपेस्त्र  नाथ  :  और 1990  के  अन्त  मध्य  प्रदेश  में  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  2561
 लाख  रुपए  में  से

 12584.61  लाख  रुपए  खन्न  किए  जाने  क्री  सूक्‍ता  प्रिली  है  ।  इस  हडहू  उस  समय
 जवाहर  रोजगार  योजना  के  49.12  प्रतिशत  संसाधन  व्यय  किए  गए  थे  ।

 जिन  क्षेत्रों  में  इस  राशि  को  व्यय  किया  गया  उनको  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्त
 विवरण

 सामाजिक  वानकी
 कवर  किया  गया  क्षेत्र  6990

 लगाए  गए  वृक्ष  लाख  9
 2.  ग्रामीण  तालाबों  का  निर्माण  97
 3.  लघु  सिंचाई  तथा  बाढ़  बचाव  कार्य  के  जरिए  लाभान्वित  59

 क्षेत्र

 4*  पेयजल  कुएं  383
 5.  ग्रामीण  सड़कें  15
 6.  महिला  मंडल

 78
 7.  मकानों  का  निर्माण  26
 8.  आवास  स्थलों  का  विकास  15
 9.  बालवाड़ी  पंचायत  घर  78

 13.  झकूल  भवन  1246
 स्वज्छ  शोचालय

 श्न्‍्य  कार्य

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  को  लाभाश्वित  करने  वाले
 कार्य
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 14.  ग्रामीण  तालाबों  का  निर्माण  97

 15.  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगत  निर्मित  2822

 मकान

 16.  दस  लाख  ऋणों  की  योजना  के  अन्तयंत  निर्मित  2073

 कुएं  )

 केरल  के  भारतीय  पुलिस  सेना  अधिकारी

 9134.  प्रो०  के०  बी०  झामस  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्थों  के  दोरान  भारतीय  पुलिस  सेवा  का  दर्जा  दिए  जाने  के  लिए  केरल
 सरकार  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  अधिकारियों  की  संख्या  क्‍या

 उनमें  से  कितने  अधिकारियों  को  भा०  पु०  से०  का  दर्जा  दिया  गया

 इनमें  से  कितने  अधिकारी  केरल  संवर्ग  में  अभी  कार्य  कर  रहे  ओर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  अधिकारियों  को  अनुरोध
 पर  या  किसी  कारण  से

 केरल  से  दूसरे  राज्यों  और  केन्द्र  सरकार  सेवा  में  स्थानान्तरित  किया  गया

 गृह  मस्जालय  में  राज्य  सगत्री  सुबोध  कांत  :  13,
 13,

 13,

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  केरल  से  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  6  अधिकारी  केन्द्र  में
 प्रतिभियुक्ति  पर  आए  केरल  से  भारतीय  पुलिस  सेवा  का  कोई  भी  अधिकारी  राज्य  से  राज्य  में
 प्रतिनियुक्ति  पर  नहीं  गया  है  ।

 अफगान  मुजाहिदीनों  से  जम्भू  और  कप्मीर  के  आतंकवादियों  को
 हथियारों  की  सप्लाई

 9135.  श्री  एस०  कृष्ण  कूमार  :  कया  गृह  सरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अफगान  मुजाहिदीनों  से  जम्मू  और  कए्मीर  के  आतंकवादियों  को
 अस्याशुनिक  हथियारों  के  दिए  जाने  के  समाचारों  की  जानकारी

 क्‍या  इनमें  मिसाइल  भी  शामिल  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 भृह  मरजरालय
 में  राज्य  मस्त्री  सुबोध  कांय  :  और  सरकार  को  इस प्रकार  की  किसी  रिपोर्ट  की  जानकारी  हीं  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 ग़म्मा  उत्पादन

 9136,  झ्लोमती  बासव  राजेश्वरी  :
 भरी  प्रकाश  बी०  पाठिल  :
 शी  जी०  एस०  बासवराज  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गस्लने  की  मांग  प्रति  वर्ष  बढ़ती  जा  रही

 यदि  तो  वर्ष  1989-90  के  दोरान  गन्ने  की  कुल  मांग  और  सप्लाई  कितनी
 ओर

 गन्ने  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  नीतीश  :

 हां  ।

 1989-90  के  लिए  गन्ना  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  112  मिलियन  मीटरी  टन  था  और  यह
 अनुमान  है  कि  उत्पादन  210  मिलियन  मीटरी  टन  से  अधिक  होगा  ।

 गन्ना  उत्पादकों  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनकी  राज्य  क्षेत्र  योजनाओं  के  अन्तर्गन
 सहायता  मुहैया  की  जा  रही  है  ।  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  बढावा  देने  के  केन्द्र  सरकार  भी
 गन्ना  विकास  के  लिए  चीनी  विकास  निधि  से  चीनी  मिलों  को  ऋण  मुहैया  कर  रही  राज्य  और
 केन्द्र  सरकार  द्वारा  मुहैया  की  जाने  वाली  निधियों  का  उपयोग  निम्नलिखित  प्रयोजनों  के  लिए  किया
 जा  रहा  है  :--

 1.  ताप  उपचार  संयंत्रों  की

 2.  नर्सरियों  की

 3.  कृमि  नियंत्रण

 4.  गन्ना  की  उन्नत  किसमें  अपनाने  के  लिए  किसानों  को  प्रोत्साहन  ।

 5.  सिंचाई  योजनाएं  आदि  ।

 महाराष्ट्र  के  कोंकज  क्षेत्र  में  फ्लडਂ  परियोजना

 9137.  श्री  ए०  आर०  अस्तुले  :  क्‍या  कृषि  भम्जी  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  में  फ्लडਂ  परियोजना  शुरू  करने

 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड्ड  द्वारा  दुग्ध  उत्पादकों  को  दी  जाने  वाली  सहायता
 क्या  और

 कया  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  कोंकण  विशेष  रूप  से  रायगढ़  और  रत्नागिरि

 के  लिए  फ्लडਂ  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किसी  कार्य-योजना  का  प्रस्ताव  किया  है  ?

 कृषि  मस्जालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य
 मस्त्री  नोतीश  :

 से  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  में  रायगढ़  और  रत्नागिरि  जिलों  को  राज्य  के  फ्लडਂ
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 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कवर  किया  गया  मद्भा  ग्रष्ट्र राज्य  डेयरी  संघ  ने

 के  लिए  कोई  विशेष  निवेश  योजना  प्रस्तुत  नहीं  की  है  तथा  महाराष्ट्र  सरकार  को  राज्य  में

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  अभी  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  करार  पर  हस्ताक्षर  करने

 केरल  को  पेपजजल  परियोजना

 9138.  भी  रमेश  चेग्ती  याला  :  क्या  क्रृष्रि  झंत्री  यद्ध  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  पेयजन्न  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  परियोजना

 प्रस्तुत  की  और
 यदि  तो  तत्सम्बस्थी  ब्योद्रा  कमा  ह ैओर  उस  पर  क्या  कायंबाहो  की  गई  है  ?

 कृषि  मम्त्राज़य  में  प्रामीण  विकास  विभाग  से  राक्‍्य  सन्त्री  उप्रेन्द्र  नाथ  :  जी
 हां  ।

 त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यंक्रम्त  के  अन्तर्गत  काल्लीकट  जिले  के  थालाकुलाथुर  गांव
 धि  हे  न्‍ीजिय  दि

 के  लिए  64  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लामत  वाली  ग्रस्मीष  जल  सप्लाई  योजना  की  तकनीकी  रूप  से
 जांच  की  गई  है  और  कुछ  संशोधनों  के  साथ  अनुमोदित  कर  दी  गई

 मल्लापुरम  जिले  के  दरिम्बी  और  द्वदायुर  ग्रांब्रों  के लिए  नाख़  रुपए
 की  अनुमानित  लागत  वाली  एक  व्यापक  ग्रामीण  डल  सप्लाई  योजना  की  तक़तीकी  रूप  से  जांच  की गई

 है  भौर  उसे  संशोधित  प्रस्ताव  भेजने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  तकनीकी  टिप्पणियों  के  साथ  लौटा
 दिया  गया  है  ।

 ्ब
 डर

 केरल  में  पेषजल  के  धम्नस्या

 9139.  श्री  पलाई  के०  एम०  मंध्यू  :  क्या  कृषि  सन्त्री  यह  जह्तस्ते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 जल  प्रौद्योगिकी  मिशन  द्वारा  पेयजल  की  समस्या  का  अध्ययन  के हेतु  प्रायोगिक

 अध्ययनों  के  लिए  किसी  ज़िले  का  लघु  मिशन  परियोजना  के  रूप  में  चयन  करने  के  लिए  कया  मापदण्ड
 अपनाये  जाने

 क्या  केरल  में  अत्यन्त  सूखा  प्रवण  जिला  इड॒क्‍्की  को  लघु  मिशन  परियोजना  के
 रूप  में  चुना

 यदि  तो  और

 पदि  लो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  सें  राज्य  सन्त्री  नाथ  :
 विशिस्न  राज्यों  में  मिनी  मिशन  परिबोजना  क्षेत्रों  के  रूप  में  जिलों  करा  चपम  करने  के  स्‍लए  अपनाए

 ए  मानदण्डों  में  समान्‍्वत  परियोजना  नीति  द्वारा  पेयजल  सप्लाई  से  सम्बद्ध  विषोष  समस्या  वात्ने  क्रेत्रों
 को  लेना  था  ताकि  इस  प्रकार  तंमार  किए  गए  अ्त्ञिमानों  को  ऐसे  ही  ेत्रों  में  म्मू  किस्ला  जा  सके  ।
 समस्यकषयें  जवीम्ाणुसुक्त  असर्स्रक  ख़ल्फेट  एड  2,  अत्यध्िक्र खोह
 शंदला  पानी  आदि  से  सम्बन्धित  सभी  मिनी  म्रिषनों  को  राज्य  सरकारों

 रे
 सलाह  करके  अन्तिम

 दिया  यया  थ
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 मिनी  मिशन  परियोजना  क्षेत्र  में  क्षासल  किए  जाने  के  लिए  किसी  नए  जिले  पर  विचार
 नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नये  मिनी  मिष्ठान  परियोजना  क्षेत्रों  की  स्थापना  पर  बिचार  सरकार  द्वारा  आठवीं  योजना
 के  लिए  ग्रामीण  जल  सप्लाई  हेतु  नीति  पर  निर्णय  लिए  जाने  के  बाद  ही  किया  जाएगा  ।

 साहुबा-गंधेली  जल  आपूर्ति  योजना

 9140.  श्री  दौलत  राम  सारण  :  कया  कध्ि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  के  गंगानगर  और  रूनमन  के  उन  मांवों  में  जहां  का  पानी  खारा /  चु  हुत  मत  4
 पेयजल  आपूर्ति  के  लिए  साहवा-गेंधेली  जल  आपूर्ति  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  का  क्रियान्वयन  पद्िचम  जम॑नी  के  सहयोग  से  किया  जाना

 यदि  तो  इस  योजना  को  कब  स्वीकृति  दी  गई  और  इस  योजना  पर  कितनी  राद्षि
 खन्चे  की  जानी  है  तथा  इससे  लाभान्वित  होने  वाले  गांबीं  कौ  संख्या  क्या

 कितने  दिनों  में  यहे  योजना  शुरू  होने  धांली  और

 इन  गांवों  के लिए  पेयजल  आपूर्ति  के लिए  सरकार  के  विचाराधीन  योजना  का  विस्तृत
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मन्‍्त्रालय  में  प्रामीण  विकास  बिभाग  में  राज्य  सम्त्री  उपेस्तर  नाथ
 चरू  ओर  श्री  गंगानगर  जिलों  के  335  गांवीं  और  दो  कस्बीं  को  पीने  के  पाम्री  की  सप्लाई  के  लिए
 राजस्थान  राज्य  सरकार  द्वारा  साहवा-गंधेली  जल  संप्लाई  योजना  तैयार  की  गई  है  जिसकी
 मानित  लागत  394  लाख  रुपए  इस  योजना  में  भकुनभुनु  जिले  के  गांवों  को  क्षामिल  नहीं  किया
 गया  है  ।

 ° पश्चिम  जमंनी  की  सहायता  से  एक  द्विपक्षीय  परियोजना  के  अस्‍्तर्गत  उपंय  क्‍्त
 योजना  के  में  से केवल  172  गांबों  को  जल  वृद्धि  कार्यों  के  लिए  कबर  करने  का  प्रस्ताव

 और  हिपक्षीय  परियोजना  में  172  गांबों  के  सरदार  शहर

 चखरू  तारानगर  तहसील  और  भुनभुनु  जिले  के  अन्य  8।  गांवों  के  साथ-साथ  तीन  कस्बों
 को  लगभग  73.6  करोड़  रुपये  की  अमुमासित  लागत  पर  कबर  किया  यह  परियोजना

 संभाव्यता  रिपोर्ट  करने  के  लिए  परामष्ाांदाताओं  की  नियुक्ति  वी  अवस्था  में  अभी  विचाराधीन  है  ।
 योजना  के  कार्याष्वयन  की  समयावधि  परियोजना  को  अन्तिम  रूप  से  स्वीकृत  किए  जाने  पर  निर्भर

 ्ि

 हिंपलीय  शहायंशा  कै  लिए  अस्लिम  किभेय  होने  तक  गंध  सी  जप  प्रप्ताई  योजना
 राज्य  क्षेत्र  के  म्यूमतम  झार्भश्यकता  क्रार्ष क्रस

 के  अस्हर्मत  कार्वान्द्रित  की  जा  रही
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 स्वतन्त्रता  सेनानी  अनुभाग  का  कम्प्यूटरीकरण

 डा०  बेंकटेश  काबड  :

 क्या  गृह  भन्‍त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 कया  गृह  मन्त्रालय  में  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पेंदान  से  सम्बन्धित  सेक्शन

 कुशलता  बढ़ाने  हेतु  कम्प्यूटरीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सुधोध  कांत  :  ओर  जी  हां  श्रीमान  ।
 वास्तव  स्वतन्त्रता  सेनानी  प्रभाग  का  संगणकीकरण  का  कार्य  पहले  ही  शुरू  किया  जा  चुका

 इसमें  पेंशन  मज्‌र  करने  ओर  अस्वीकार  करने  के  मामलों  के  बारे  में  जिला-वार  सूचना  रखी

 जा  रही  है  ।

 कृषि  उत्पावन  में  वद्धि

 9142.  श्री  कसुम  कृष्ण  मूति  :  क्‍या  कृषि  मम्जौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसे  प्रमुख  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  जहां  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि
 ढांचे  सम्बन्धी  कमियों  को  दूर  करने  और  किसानों  के  जीवन-स्तर  में  सुधार  लाने  पर  बल  दिया
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  नोतीश  :

 और  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में  सरकार  के  प्रयासों  का  प्रसुख  जोर  उपयुक्त  प्रोद्योगिकियों
 के  सजन  और  उन्नत  प्रोद्योगिकियां  अपनाए  जाने  के  लिए  किसानों  द्वारा  अपेक्षित  सभी  आदानों  तथा
 सेवाओं  की  व्यवस्था  करने  के  साथ-साथ  उत्पादकों  के  लिए  मूल्य  सम्बन्धी  एक  अनुकूल  माहौल  बनाए
 जाने  पर  चना  और  अरहर  पर  विद्वेष  ध्यान  देने  वाले  विदांष  खाद्यान्न

 राष्ट्रीय  दलहन  विकास  तिलहन  उत्पादन  गहन  कपास  विकास
 वर्षा  सिचित  खेती  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  विभाजक  विकास  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु
 छोटे  और  मार्जिनल  किसानों  के  विकास  के  कार्यक्रम  जैसे  विष्िष्ट  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  हैं  ताकि
 विष्िष्ट  कृषि  जिन्सों  के  उत्पादन  को  अधिकतम  किया  जा  सके  अथवा  छोटे  और  माजिनल  किसानों
 तथा  वर्षा  सिचित  क्षंत्रों  के  किसानों  जंसे  शोषित  वर्ग  के किसानों  की  सहायता  की  जा  सके  जिससे  कि
 कृषि  फसलों  की  उत्पादकता  ओर  उत्पादन  को  अधिकतम  किया  जा  सके  ।

 गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  के  लाभानुभोगियों  के लिए  बनाए  गए  समेकित  ग्रामीण  विकास
 के  अन्तगेंत  फल  तथा  खाद्य  परिसंस्करण  मछली  पालन  आदि  जैसे  कार्यक्रमों  को शामिल

 करके  परियोजनाओं  के  व्यापक  चयन  के  जरिए  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  के  उत्पादक  आधार  का

 करण  ओर  विस्तार  करमे  पर  भी  अधिक  जोर  दिया  जा  रहा  है  ताकि  संरचनात्मक  प्रतिकूल
 तियों  को  दूर  किया  जा  सके  और  उनके  जीवम-स्तर  में  सुधार  लाया  जा

 -4
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 उत्तर  प्रदेश
 में  ऊसर  ओर  बंजर  भूभि  का  सुधार

 9143,  श्री  चांद  राम  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  जिला-वार  ऊसर  और  बंजर  भूमि  का  कुल  क्षेत्र  कया

 क्‍या  सरकार  ऊसर  और  बंजर  भूमि  को  उवंर  बनाने  के  लिए  कोई  उपाय  कर  रही

 यदि  तो  उसका  विवरण  कयः  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  भम्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  नीतीश  :
 उत्तर  प्रदेश  में  कितनी  भूमि  ऊसर  और  बंजर  इसका  जिलावार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 गया  है  ।

 से  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  1986-87  से  अल्काली  भूमि  सुधार  की  एक
 केसद्रीय  प्रायोजित  योजना  क्रियान्वित  की  जा  रही  इस  कार्यक्रम  के  राज्य  सरकार  को  वर्ष
 1986-87  से  1989-90  तक  335  लाख  रुपए  की  सहायता  दी  गई  राज्य  सरकार  द्वारा  दी
 गई  जानकारी  के  केरद्रीय  योजना  के  तहत  अब  तक  लगभग  11,863  हैक्टेयर  क्षेत्र  का
 चार  किया  जा  चुका  है  ।  इसके  राज्य  सरकार  ने  अपनी  निजी  योंजनाओं  के  तहत  लगभग
 129000  हैक्टेयर  क्षेत्र  का  उपचार  किया  है  ।

 विधरण

 रथ
 >  0 rT  प्‌  या

 उत्तर  प्रदेश  में  ऊसर  और  बंजर  भूमि  के  तह॒त  आने  बाले  क्षेत्र  का  जिलावार  ब्योरा

 हैक्टेयर

 क्र०  सं०  जिले का  नाम  ऊसर  भूमि  बंजर  भूमि

 1  2  3  4

 1.  आगरा  25049
 ह

 14800

 2.  अलीगढ़  45057  31929

 3.  अल्मोड़ा  न  29755

 4.  इलाहाबाद  68232  36418

 5.  आजमगढ़  32045  13299

 6.  बांदा  जन  41243

 7.  बाराबंकी  23966  11900

 8.  बुलन्दशहूर  32345  ,  .,  15037

 9.  बहराइच  --
 ह

 बरेली  18588  13268
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 11.  बस्ती

 12.  बदायूं
 13.  बलिया

 14.  बिजनोर
 15.  चमोली

 16.  देवरिया

 17.  देहरादून

 18.  एटा

 19.  इटावा
 20.  फैजाबाद

 21.  फरुखाबाद
 22.  फतहपुर
 23.  गढ़वाल

 24,  गोंडा
 25,  गाजियाबाद

 26.  गोरखपुर
 27.  गाजीपुर

 28.  हमीरपुर
 29.  हरदोई

 30.  भांसी

 31.  जालोन
 32.  जौनपुर

 33.  कानपुर
 34.  लेरी  लखीमपुर

 35.  लखनऊ

 36.  खलितपुर

 37.  मुजफ्फरवनर
 38:  मथुरा

 39.  मैनपुरी

 17  1990

 3  4
 आए

 ता  7142

 25283  16569

 21218  16755

 ता  7415

 ना  179402

 ना  9139

 ता  1814

 56027  11553

 42328  26039

 26599  8520

 49499  21798

 41937  14157

 जा  29191

 ता  7959

 20439  9057

 च्  5061
 14796  6803

 ता  23113

 35535  21302

 ता  32164

 जा  14932
 28885  7894

 78128  53944

 24083  7133

 25515  10718

 ता  18985  85

 11098
 12563  6366

 66752  36686
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 1  2  3
 ह

 4

 40.  मुरादाबाद  28456  15315

 41.  मिर्जापुर  ना  52913

 42.  मेरठ  15748  6128

 43.  नैनीताल  ना  4937

 44.  पीलीभीत  न  4962

 45.  पिथौरागढ़  न  25221

 46.  प्रतापगढ़  31685  12477

 47.  राय  बरेली  59800  25435

 48.  रामपुर  न  7232

 49.  सीतापुर  19932  8454

 50.  सुल्तानपुर  42577  18270

 51.  सहारनपुर  12022  5585

 52.  शाहजहांपुर  21725  11044

 53.  टीहरी  गढ़वाल  न  10836

 54.  उन्‍नाव  48638  21254

 55.  उत्तर  काशी  न  17958

 56.  वाराणसी  23328  11955

 अन्य  156457  न

 ga:  1295000  1099748

 पिधौरागढ़  में  साजअतिक  टेलीफोन  लगाना

 ]

 9144.  श्रो  हरीश  राबत  :  क्‍या  संचार  मश्ज्ौ  यह  बंताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  जिले  के  लिए  कितने  सावंजनिक  टेलीफोन  स्वीकृत  किए  गए

 (@)  क्या  इस  जिले  के  लिए  स्वीकृत  किए  गए  सावेजनिक  उपकरणों  को  कमी  के

 कारण  नहीं  लगाए  जा  रहे

 यदि  तो  उनके  मस्त्रालय  द्वारा  इन  साबंजनिक  टेलीफोनों  को  लगाने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे  और
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 इन  सावंजनिक  टेलौफोनों  को  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशवर  :  उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  जिले
 के  लिए  8-5-1990  तक  100  पी०  सी०  ओ०  मंजूर  किए गए

 अब  तक  82  पी०  सी०  ओ०  चालू  कर  दिए  गए  मंजूर  किए  गए  दोष  18  पी०
 सी०  ओ०  के  संस्थापना  कार्य  को  89-90  के  दोरान  लाइन  स्टोर  की  कमी  तथा  रेडियो  उपस्करों  को

 सप्लाई  में  हुए  विलंब  के  कारण  रोकना  पड़ा  था  ।

 सामग्री  जुटाई  जा  रही  है  ।

 1991  तक  पी०  सी०  ओ०  लगाए  जाने  की  संभावना  है  ।

 बनर्जो  समिति  को  रिपोर्ट

 9145.  श्री  रामदास  सिंह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  सरकार  ने  वर्ष  1986  ओर  1967  में  प्राप्त  बनर्जी  समिति  की  रिपोर्टों  पर  कोई
 निर्णेय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ये  रिपोर्ट  सावंजनिक  तोर  पर  प्रकाशित  की  गयी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रुद्ि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  नीतोश  :
 और  1986  में  बनर्जी  समिति  ने  बी०  एच०  सी०  पर  एक  रिपोर्ट  पेश  जबकि  1987  की
 रिपोर्ट  में  कालो  एन०  डी०  बी०  और  नड़ीन  शामिल
 एनड़ीन  का  पंजीकरण  रह  कर  दिया  गयय्र  और  एन०  डी०  बी०  ओर  बी०  एच०  सी०  का
 प्रयोग  निषिद्ध  कर  दिया  गया  है  ।

 हैप्टाक्लोर  और  क्लोरडेन  से  संबंधित  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही

 और  बनर्जी  समिति  के  अध्ययन  का  उदं  एय  सरकार  को  भारत  में  लगातार  प्रयोग
 में  लाए  जा  रहे  या  अन्यथा  प्रतिबंधित  या  अन्य  देशों  में  प्रयोग  के  लिए  निषिद्ध  कृमिनाशक  की  समीक्षा
 करने  हेतु  समर्थ  बताना  इस  रिपोर्ट  को  सावंजनिक  करने  पर  विचार  तभी  किया  जा  सकेगा
 जबकि  सभी  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाएंगी  तथा  उन  पर  निर्णय  ले  लिए  जाएंगे  ।

 हैं

 सीछे  डॉयल  करने  को  सुविध्य  को  परियोजम्प्रये

 9146.  भी  सुधीर  भिरि  :  क्‍्य  संचार  सराही  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  सीधे  डॉयल  करने  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  चालू  परियोजनाओं  की

 संख्या  कया  हैं  जिन्हें  वर्ष  1990-91  के  दोरान  पूरा  किया  जाना

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  कितनी  नई  परियोजन  एं  शुरू  की  जानी  और
 पश्चिमी  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  के  कंटाई  में  आरम्भ  की  गई  चालू  परियोजना  की

 स्थिति  क्या  है  ?  ।
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 meme  मनन  बन  मा  te  ह»  बज  जज  फनन

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेशबर  :  वर्ष  1990-91  के  दौरान  देश
 में  एस०  टी०  डी०  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  74  परियोजनाओं  पर  काय॑  चल  रहा

 वर्ष  )1  में  हाथ  में  ली  जा  रही  परियोजनाओं  की  संख्या  117  है  ।

 कोन्‍्टाई  और  हल्दिया  के  बीच  एक  60  च॑  नल  का  यू०  एच०एच०  सम्पर्क  1990

 में  चालू  कर  दिया  गया  है  ।

 दष्डका  रण्य  परियोजना  ऐः  अध्यापकों  को  बेतन  निर्धारण  में  लाभ

 देने  पर  असमानता

 9147.  श्री  अरविन्द  नेतास  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दण्डकारण्य  परियोजना  के  कुछ  मंद्रि  क  प्रशिक्षित  अध्यापकों  को  संशोधित  वेतनमान
 हैं  बिर्धारण  का  लाभ  !  1973  से  बकाया  राशि  के  मुगतान  के  साथ  दिया  गया  जबकि

 अस्य  अध्यापकों  समान  ग्रेड  में  होने  के  बावजूद  सेद्धांतिक  रूप  से  वेतन  निर्धारण  तो  ।

 1973  से  दिया  लेकिन  धनीय-लाभ  30  1989  से  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैंया  उठाने
 का  विचार  किया  गया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुबोध  कास्त  :  जी  श्रीमान  ।

 और  दण्डकारण्य  परियोजना  के  जिन  प्रशिक्षित  मैट्रिक  अध्यापकों  ने  केन्द्रीय
 प्रशासनिक  कटक  न्यायपीठ  में  रिट  याचिकाएं  दायर  की  थीं  उन्हें  न्‍्यायाधिकरण  के
 विशिष्ट  निदेश  के  तहत  1-1-73  से  अथवा  उनके  वास्तविक  नियुक्ति  की  तारीख  जो  भी  बाद  में

 वेतन  और  भत्तों  की  बकाया  राशि  सहित  290-560  रु०  का  वेतनमान  दिया  गया

 अन्य  मैद्रिक  प्रशिक्षित  अध्यापकों  को  1-1-1973  से  अथवा  वास्तविक  नियुक्ति  की  तारीख  से  जो  भी
 बाद  में  नेशनल  जाभ  दिया  गया  है  और  वास्तविक  लाभ  प्रश्यासनिक  न्यायाधिकरण  अधिनियम  में
 यथा-विनिर्दिष्ट  सीमित  पहलुओं  के  कारण  वास्तथिक  लाभ  स्वीकृति  जारी  करने  की  तारीख  अर्थात

 0-3-1989  से  दिए  जाएंगे  ।

 राजस्थान  में  मागरिक  रक्षा  एकक

 48.  भ्रो०  रासा  सिह  रावत  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  इस  समय  नागरिक  रक्षा  एककों  की  संख्या  कितनी  हैं  और  ये  कहां-कहां
 स्थित

 नागरिक  रक्षा  कार्यालय  को  अजमेर  से  हटाने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  राजस्थान  के  सीमावर्ती  राज्य  होने  की  दष्टिगत  रखते  हुए  नागरिक  रक्षां

 सेवाओं  का  विस्तार  करना  चाहती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योस  क्या

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सुवोध  कांत  :  नागरिक  सुरक्षा  में  एककों
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 की  कोई  सं  कल्पना  नहीं  है  ।  खतरे  की  आशंका  के  आधार  पर  चुनिन्दा  हाहरों  का  वर्गीकरण

 किया  जाता  इस  राजस्थान  में  10  वर्गीकृत  नागरिक  सुरक्षा  शहर  हैं  ।

 1985  के  दोरान  अजमेर  छाहर  को  वर्गीकृत  नागरिक  सुरक्षा  शहरों  की  सूची  से  हटा
 दिया  गया  था  ।  यह  संशोधन  परिरवातित  खतरे  की  आह्ंका  पर  आधारित

 और  नागरिक  सुरक्षा  ढांचा  राजस्थान  राज्य  के  केवल  10  वर्गीकृत  छहरों  में
 विद्यमान  है  ।  विद्यमान  स्थिति  के  अनुसार  राजस्थान  राज्य  के  अन्य  छाहरों  में  नागरिक  सुरक्षा  सेवाओं
 के  विस्तार  का  कोई  निर्णय  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  में  विदेशों  से  धन  प्राप्त  कर  रहे  स्वयंसेवी  संगठन

 9149.  डा०  बंगाली  सिह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  अभिदाय  1976  के  अंतर्गत  उत्तर  प्रदेश  में  कितने
 स्वयंसेवी  संगठन  विदेशों  से  घन  प्राप्त  कर  रहे  और

 वर्ष  1987,  1988  और  1989  के  दौरान  अलग-अलग  इन  संगठनों  ने  कितनी  विदेशी
 भुद्रा  प्राप्त  की  ?

 गृह  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुबोष  कांत  :  विदेशी  अभिदाय  प्राप्त
 करने  के  लिए  1989  के  अंत  तक  उत्तर  प्रदेष्ठ  में  विदेशी  अभिदाय  )
 1976  पंजीकृत  संगठनों  की  संख्या  508

 वर्ष  राशि

 1987  14.25  करोड़
 रः

 1988  15.66  करोड़
 1989  संगणकीकृत  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्‍योंकि

 1990  तक  की  रिपोर्ट  आनी  बाकी  है  ।

 दूरसंचार  आयोग  को  बंद  करना
 कर

 9150.  श्री  जी०  एस०  बासबराज  :
 आ्रोमती  बासव  राजेश्बरी  :

 क्या  संचार  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  दूरसंचार  आयोग  को  बंद

 बनाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  आयोग  के  स्थान  पर  बोर्ड  बनाने  का  मुख्य  उद्देद्य  क्या
 ऐसा  किया  जाना  कहां  तक  उपयोगी  और

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  अस्तिम  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 करने  तथा  उसके  स्थान  पर  दूरसंचार  बोर्ड
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 संचार  संत्रालय के  राज्य  मम्जजी  जनेदबर  :  इस  समय  इस  प्रकार  का  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 से  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 कोरबा  में  इलक्ट्रोलिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 रा  न
 9151.  श्रो  रेशम  लाल  जांगड़  :  क्‍या  संचार  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोरबा  में  इलैक्ट्रोनक  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  निर्माण-कार्य  और  वहां  केबिलें  बिछाए
 ज्ञाने  का  कार्य  कब  आरम्भ  किया  गया  था  और  यह  कार्य  कब  पूरा  किया  गया  और  इस  एक्सचेन्ज  की
 क्षमता  कितनी

 क्‍या  इसके  लिए  वहां  मशीनों  तथा  अन्य  उपकरणों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  और
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उक्त  एक्सचेंज  से  20  किलोमीटर  तक  की  दूरी  पर  आस-पास  कौन-कौन  से  टेलीफोन
 एक्सचेंज  कार्य  कर  रहे  हैं  और  उनकी  क्षमता  कितनी

 वहां  एस०टी०डी०  सुविधा  उपलब्ध  न  कराए  जाने  के  क्‍या  कारण  ओर

 उक्त  इलैक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  कब  तक  कार्य  करना  आरम्भ  कर  देगा  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  जनेइथर  :  कोरबा  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सवेंज
 के  निर्माण  और  केबिल  बिछाने  का  काये  अभी  तक  हाथ  में  नहीं  लिया  गया  है  ।

 उपस्कर  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  मशीनें  और  अन्य  उपस्कर  प्रदान  नहीं  किए  गए

 कोरबा  एक्सचेंज  प्रणाली  के  आस-पास  20  कि०  मी०  के  भीतर  काय रत  टेलीफोन

 चेंजों  के  नाम  इस  प्रकार  हैं  :--
 जे  +  जया  तल  ता+ः

 ऋ०  सं०  नाम  क्षमता

 परियोजना  90  लाइनें

 2...  बांकी  मोगरा  45  लाइनें

 3,  कुषामुडा  45  लाहइनें

 4...  चुरी  25  लाइनें

 5...  पहाड़ा  25  लाइनें

 6,  राजगमार  25  लाहईनें

 7...  भैसमा  25  खाइनें

 कोरबा  में  टेलीफोन  प्रणाली  का  स्वचसीकरण  करने  के  साथ-साथ  एस०  टी०  हौ०  सुविधा
 प्रदान  कौ  जाएगी  ।
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 एक्सचेंज  उपस्कर  के  समय  पर  उपलब्ध  हो  जाने  पर  कोरबा  में  योजना  के  दोरान

 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  काम  करना  शुरू  कर देगा  ।

 तीय  पारपन्रों  को विदेशियों  हारा  भारतीय  पारपज्रों  को  जालसाओ

 9152.  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  विदेश  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बेईमान  व्यक्तियों  जिसमें

 बादी  भी  सम्मिलित  सुरक्षा  एजेंसियों  को  धोखा  देने  हेतु  फोटो  बदलकर  भारतीय  पारपत्रों  की

 जाससाजी  कर  रहे  और

 यदि  तो  आतंकवादियों  द्वारा  भारतीय  पारपन्रों  की  जालसाजी  को  रोकने  हेतु
 सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मन्त्री  इन्द्र  कूमार  :  हां  ।  फोटो  बदले  जाने  की  रिपोर्ट  मिली
 हैं  ।

 सरकार  का  विचार  एक  ऐसा  नया  पासपोर्ट  शुरू  करने  का  है  जिसमें  गरम  की  गई

 सुरक्षा  फिल्म  का  इस्तेमाल  करके  सुरक्षित  फोटोग्राफ  का  प्रयोग  किया  जाएगा  जिससे  फोटोग्राफ  को
 बदल  पाना  मुद्ि  कल  होगा  और  आसानी  से  पकड़ा  भी  जा  सकेगा  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  और  सड़क  विकास  कोच

 9153.  श्री  के०  एस०  राब  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  और  संडक  विकास  कोष  गठित  करने  की
 योजना  पर  पुनः  विचार  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  और  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 प्राधिकरण  1988,  जिसमें  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  के  गठन  का  प्रावधान

 15  1989  से  लागू  किया  गया  केन्द्रीय  सड़क  निधि  1929  से  अस्तित्त  में  है  तथा  किसी
 नई  सड़क  विकास  निधि  के  गठन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  तलचर  में  एस०  टो०  डी०  सविधा

 9154,  भरी  रथि  नारायण  पाणि  :  कया  संचार  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  उड़ीक्षा  में  तलचर  दूरभाष  केन्द्र  में  कोड  वाली  एस०  टी०  डी०

 सुविधा  को  मंजूरी  दी  गई ढ

 हि
 यदि  तो  अभी  तक  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 र  *

 इसे  शीघ्र
 घुरू

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राय  संत्रो  जनेएबर  :  तलचर  में  एस०  टी०  ढो०
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 काल  ण+ः  ५  --  ee  विधि

 सुविधा  90  के  अंतिम  सप्ताह  में  शुरू कर  दो  गई
 ओर  उपयुक्त  को  महं  नजर  रखते  हुए  प्रदन  नहीं

 दूरसंचार  विभाग  में  तकनीशियनों  तथा  पर्यवेक्षकों  के  बेतनमानों  में  विशंगति

 9155.  श्री  हरिकेबल  प्रसाद  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  विभाग  में  तकीनीशियनों  तथा  तकनीकी  पय॑वेक्षकों  के  वेतनमानों  में
 बिसंगतियां

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इन  विसंगतियों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  कुछेक  समितियां  गठित की
 यदि  तो  उनके  वेतनमानों  सम्बन्धी  रिपोर्टों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  रिपोर्ट  की  सिफारिष्ों  के कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  जनेश्वर  :  दो  विभिस्न  संवर्ग
 छियनों  के  लिए  तकनीकी  सुपरवाइजर  पदोस्नति  संवर्ग  का  होता  है  इसलिए  इसका  वेतनमान  ज्यादा

 तकनीकी  सुपरवाइजर  का  वेतनमान  रु०  1400-2300  है  तथा  तकनीशियन  का  र०
 975-16601

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 मथुरा  टेलीफोन  एक्सअंज  संबंधी  शिकायतें

 9156.  श्री  के०  सानवेरा  सिंह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  के  मथुरा  जिले  में  टेलीफोनों  के  खराब  रहने  की

 कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 सरकार  मथुरा  जिले  में  टेलीफोनों  के  सुचारू  का्यंकरण  के  लिए  कया  उपाय  कर  रही

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदबर  :  ओर  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 ]
 9157.  भरी  कै०  चोक्का  क्या  कृथि  सम्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  पर
 बल  दिया  जा  रहा  और
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 ce  लन्वसी जन  टी wane  »“न«>-+मननन  जनाकलाक  धन

 यदि  तो  ऐसे  उद्योग  कौन-कौन  से  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  नोतीश  :

 हां  ।  सरकार  ने  परिसंस्क  रित  खाद्य  उद्योगों  को  लाइसेंस  से  मुक्त  कर  दिया  है  जिसमें  कृषि  पर

 आधारित  उद्योग  भी  शामिल  इन  उद्योगों  को  उद्योग  एंड  अधिनियम  की  पहली

 अनसची  के  में  भी  शामिल  किया  गया  है  जिसके  कारण  एकाधिकार  प्रतिबन्धित  व्यापार

 पद्धति|विदेश  विनिमय  विनियमन  अधिनियम  आर०  टी०  पी०/फेरा)  कर  पनियों  को  भी  इस

 क्षेत्र  में  आने  दिया  जाता  है  ।

 विपणन  संबंधी  क्षमता  वाले  स्थानीय  कच्चे  माल  पर  आधारित  जिनसे  भविष्य

 में  पर्याप्त  रोजगार  के  अवसरों  का  सुजन  किए  जाने  की  आशझ्ञा  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा
 इनमें  फलों  और  सब्जी  अनाज  पर  आधारित  कोकों  पर  आधारित  उत्पादों  का
 विनिर्माण  करने  वाले  उद्योग  शामिल  हैं  ।

 जलपाईगुड़ी  और  बोरपाड़ा  शहरों  में  आधुनिक  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  की  स्थापना

 9158.  क्री  माणिक  साम्याल  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ई०  ए०  वी०ਂ  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अलीपुरद्वार  शहर  के  एक्सबेंज
 को  छोड़कर  जलपाईगुड़ी  जिले  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  आधुनिक  इसेक्ट्रोनिक  प्रणाली  युक्त
 एक्सचेंजों  में  बदलने  का  निर्णय  ले  चकी

 कया  आधुनिक  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  ई०  ए०  बी०ਂ  कार्यक्रम  के
 की  स्थापना  के  लिए  जलपाईगुड़ी  शहर  में  और  बीरपाड़ा  में  भवन  के  निर्माण  तथा  अन्य  मूलभूत  ढांचा
 बनाने  का  काम  पूरा  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  जलपाईगड़ी  शहर  और  बीरपाडा  एक्सचेंज
 में  नए  एक्सचेंज  कब  तक  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 संचार  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेश्वर  :  जल
 पाईगुड़ी  जिले  में  एक्सचेंजों

 को  बदलने  के  लिए  कोई  एन०  ई०  ए०  एक्स०  कार्यक्रम  नहीं  ज  लपाईगुड़ी  जिले  के  लिए
 उपयुक्त  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  की  योजना  बनाई  गई

 जलपाईगुड़ी  में  भवन  निर्माण  कायं  पूर्ण  होने  वाला  है  और  वीरपाड़ा  में  भवन  निर्माण
 कार्य  पहले  ही  प्रारंभ  हो  चुका  भवन  निर्माण  काय॑  पूर्ण  हो  जाने  पर  अन्य  अपसं  रचना  गतिविधियां
 शुरू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जलपाईगुड़ी  और  बीरपाड़ा
 के  लिए  1990-91  के  दौरान  उपयुक्त  उपस्कर  अलाट

 करके  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों
 की

 योजना  बनाई  गई  इस  एक्सचेंजों  को  उपस्कर  प्राप्त  होने  की
 तारीख  से

 और
 अवसंरचना  कार्य  पूरा  होने  के  लगभग  6  महीने  के  भीतर  संस्थापित  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 भींगा  सछलो  पालन

 9159,  श्री  ए०  चाल्स  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 भींगा  मछली  उत्पादन  में  विश्व  बाजार  में  भारत  का  हिस्सा  क्‍या

 कया  हमारे  निर्यात  बाजार  का  का५ी  बड़ा
 हिस्सा

 थाईलेंड और  इंडोनेसिया  जैसे
 देशों  को  हो  भेजा  जाता  जिन्होंने

 मछली  पालन  ओर  भींगा
 मछली  पालन  शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 देश  में  फिलहाल  कितने  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  फींगा  मछली  पालन  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  का  भींगा  मछली  पालन  को  प्रोत्साहन  देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कौन  से  कदम  उठाये  गये  या  कौन  से  कदम  उठाने  का
 प्रस्ताव

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राष्य  मंत्रो  (  थरी  नोतिष  :

 विश्व  के  श्िम्प  उत्पादन  में  भारत  का  हिस्सा  लगभग  10%  है  ।

 और  नहीं  ।  हीमित  शिम्प  का  निर्यात  1986-87  के  49,203  मीटरी  टन  से

 बढ़कर  1988-89  में  56,835  मीटरी  टन  हो

 इस  समय  देश  में  शिय्रम्प  पालन  के  लिए  लगभग  59,000  हैक्टेयर  खारा-पानी  क्षेत्र  का

 उपयोग  किया  जाता  है  ।

 सरकार  ने  पहले  से  ही  देश  में  छ्य्रिम्प  उत्पादन  के  विकास  के  लिए  अनेक  कदम  उठाये

 )  समेकित  खारा-पानी  मत्स्य  फामं  विकास  नामक  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  माध्यम

 पानी  रींगा/मत्स्य  पालन  का  खारापानी  मछली/मकींगा  फार्मे  और  आधुनिक  भींगा

 बीज  हैचरियों  का  निर्माण  और  भींगा  उत्पादकों  को  वित्तीय  और  विस्तार  समर्थन
 पैकेज  प्रदान  करने  के  लिए  तटवर्ती  जिलों  में  खारापानी  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसियों  की

 संयक्‍त  राष्ट  विकास  कार्यक्रम  सहायता  प्राप्त  तटवर्ती  जलकृषि  परियोजना  के  अंतर्गत  विदेशी  विद्योषज्ञों
 की  सहायता  से  मार्गदर्शी  फार्मों  और  मार्गदर्शी  वाणिज्यिक  भींगा  बीज  हैचरियों  की  इस

 ग्रजना  के  प्रमुख  घटक  (2)  जलक्ृषि  की  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  को  उन्‍नत  और  स्तरीय  बनाने  के

 संयक्‍त  उद्यम  के  अंतगंत  तकनीकी  सहयोग  करके  अंतर्राष्ट्रीय  फंडिंग  एजेंसियों  की  सहायता  से
 गिकी  का  (3)  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अधीन  साम॒द्रविक  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  द्वारा

 निर्यात  उद्दें  द्यों  हेतु  कींगा  उत्पादन  के  लिए  भींगा  पालकों  को  आयातित  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  और

 सहायता  देकर  वाणिज्यक  स्तर  की  भींगा  बीज  हैचरियों  की  (4)  भारतीय  कृषि  अनूसंघान
 परिषद  के  मात्स्यिकी  अनुसंधान  संस्थानों  द्वारा  शिम्प  पालन  से  संबंधित  अनुसंघान  कार्यंकलापों  को  तेज

 आदि  शामल

 राजस्थान  में  कष्मीर  से  आए  लोग

 9160.  60.  श्री  यादवेन्द्र  दत्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हाल  में  कश्मीर  के काफी  परिवार  वहां
 से  पलायन  कर  राजस्थान चले  आए  और

 यदि  तो  इन  परिवारों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसका  पुनर्वास
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 नक्कन  जीन  नली  नीन-क  बन  अमन  नल  ५9  अमन  ०

 करने  तथा  इन्हें  राहत  प्रदान  करने  हुतु  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुबोष  कांत  :  और  कश्मीर  घाटी  से  आए
 शोगों  के  लिए  किसी  भी  पुनर्वास  उपाय  पर  विज्वार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  इन  प्रवासियों  को  स्थानीय
 प्रशासन  द्वारा  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा  रही  राजस्थान  सरकार  से  ब्योरों  की  प्रतीक्षा  है  ।

 कम्पाकमारी  सें  मत्स्यम  बंदरगाह

 9161.  श्री  एन०  डेनिस  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कन्याकुमारी  जिले  के  पश्चिमी  तट  पर  एक  मत्स्यन  बंदरगाह
 का  विकास  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  इस  बंदरगाह  का  निर्माण  कब  तक  किए
 जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  नोतोश  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  मिर्च  की  खरीद  तथा  मूल्म  निर्धारण

 9162.  डा०  लक््मीनारायण  पांडेय  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मि्रं  आंध्र  प्रदेश  को  एक  प्रमुख  नकदी  फसल  है  जिसमें  बड़ी  संख्या  में
 छोटे  किसानों  तथा  भूमिहीन  श्रमिकों  को  रोजगार  मिला  हुआ

 कया  इस  वर्ष  आंध्र  प्रदेश  में  मिर्च  की  अच्छी  सफल  हुई  है  तथा  समर्थन  मूल्य  न  मिलने
 के  कारण  एवं  नाफेड  द्वारा  खरीद  न  किए  जाने  के  कारण  किसानों  को  बहुत  कम  मूल्य  पर  अपने
 उत्पाद  बेचने  पड़  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  वे  बंक  तथा  सहकारी  ऋणों  की  अदायगी  नहीं  कर  पा
 रहे

 क्‍या  सरकार  का  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  नाफंड  द्वारा  उत्पादकों
 लाभकारी  मूल्य  दिला  कर  मिर्च  की  खरीद  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  नीतीश  :

 हां  ।

 मिर्चों  क ेअस्तिम  अनुमान  अभी  आंध्र  प्रदेश  से  प्राप्त  नहीं  हुए  मण्डी
 आसूचना  रिपोर्टों

 क ेअनुसार  इस  वर्ष  आंध्र  प्रदेश  में  मिचं  को  फसल  सामास्य  बताई  गई  किसानों
 हारा  मजबूरी  में  कम  मूल्यों  पर  बिक्री  किए  जाने  के  बारे  में  अब  तक  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 ओर  प्रएन  ही  नहीं  होता

 बंगलौर  में  नए  टेलोफोन  कनेक्दा

 9163.  श्री  एच०  सो०  भीकास्तस्या  :  क्‍या  संचार  भस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बंगलोर  टेलीफोन  विभाग  द्वारा  198  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  जारी  किए  गए

 टे  लीफोन  कनेक्शनों  की  श्रेणीवार  कुल  संख्या  क्या  और

 क्‍या  आज  जनता  की  सहायता  के  लिए  सरकार  का  नए  कनेक्शन  जारी  करते  समय

 ओ०  वाई०  टी०  कोटे  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मम्ज्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेशवर  :  बंगलौर  टेलीफोन  द्वारा  1989

 के  दौरान  जारी  किए  गए  श्र  णीवार  टेलीफोनों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार  है  :---

 (i)  गैर  ओ  वाई  टी---सामान्य  8730

 (1)  गैर-ओ  वाई  टी--विशेष  2307

 (iii)  गैर-ओ  वाई  टी--एस  एस  304

 (५)  ओ  वाई  टी  सामान्य  3830

 (५)  ओ  वाई टी  विशेष  1172

 तत्काल  150

 कुल  16498

 इस  समय  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 कार  टेलीफोन  लगाना

 ]
 9164.  श्री  रामेश्बर  प्रसाद  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  अब  तक  कितने  कार  टेलीफोन  लगाए  गए  हैं

 प्रत्येक  टेलं  फोन  पर  विभागीय  व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  यह  सुविधा  अन्य  शहरों  में  भी  उपलब्ध  कराई  गई  है  अथवा  कराने  का  प्रस्ताव
 और

 क्‍या  सरकार  दिल्ली  में  अतिरिक्त  कार  टेलीफोन  देने  की  व्यवस्था  स्थगित  करने  पर
 विचार  कर  रही  है  ?

 संचार  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  जनेश्बर  :  दिल्ली  में  7-5-90  तक
 पित  कार  टेलीफोनों  की  संख्या  138

 प्र  कार-टलीफोन  पर  हुए  आवर्ती  व्यय  की  अलग  से  गणना  नहीं  की  गई  है  ।

 फिलहाल  यह  सुविधा  अन्य  छाहरों  को  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 कश्मोर  तथा  पंजाब  के  उप्रवावियों  के  बीच  सम्पक

 ]
 9165.  शी  पी०  सरसा  रेड्डी  :  गया  गृह  मम्तरी  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पंजाब  ओर  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  उमग्रवादी  एक
 साथ  मिलकर  कायें  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  कोन-कोन  से  विशेष  कदम  उठाने  का  विचार

 गृह  भन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सुबोध  कांत  :  सरकार  के  पास  इस  आशय

 सूचना  नहीं  है  कि  पंजाब  और  जम्मू  ओर  कद्मीर  के  उग्रवादी  मिलकर  काम  कर सूः  ६

 रहे

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 पुलिस  वालों  द्वारा  हजरत  निजामुद्दीन  रेलवे  स्टेशन  पर  रेल  यात्रियों
 को  परेशान  किया  जाना

 ]
 9166.  श्री  गोविंद  चन्द्र  मुण्डा  :  क्या  गृह  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पुलिस  वाले  हजरत  निजामुद्दीन  रेलवे  स्टेशन  पर  उड़ीसा  जाने  वाले  यात्रियों  को

 घरेलू  सामान  की  रसीदें  दिखाने  के  लिए  मजबूर  करते  हैं  और  गाड़ी  छटने  से  केवल  5-10  मिनट  पहले
 उनके  सामान  की  जांच  करते  हैं  और  रसीद  न  होने  पर  रिश्वत  लेते

 क्‍या  इस  तथ्य  को  थानेदार  तथा  उच्च  अधिकारियों  के  ध्यान  में  लाया  गया  ओर

 यदि  तो  इस  बारे  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 गृह  सम्ञ्ालय  में  राज्य  मन्त्री  सुबोध  कांत  :  श्रीमान  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 बिल्ली  परिवहन  निगम  के  कमंचारियों  ओर  यूनियन  के  नेताओं  के
 विरद्ध  पुलिस  सामले

 9167.  श्री  ईश्वर  चौधरी  :  क्‍या  जल-भूतल  परिषहन  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  में  हुई  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  की  हड़ताल  के  दौरान  दिल्‍ली
 परिवहन  निगम  के  कितने  कर्मचारियों  और  यूनियन  के  नेताओं  के  विरुद्ध  पुलिस  मामले  दर्ज  किए  गए

 ओर

 इनमें  से  कितने  मामले  अब  भी  न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े  हैं  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मनन्‍्त्री  के०  पी०  :  13
 यूनियन  नेताओं

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  3419  कमंचारी  ऐसे  जिनके  खिलाफ  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की
 1988  में  हुई  हड़ताल  के  सिलसिले  में  43  पुलिस  मामले  दर्ज  किए  गए  थे  ।

 1990  में  दिल्ली  प्रशासन  जो  मामलों  को  वापिस  लेने  के  बारे  में  निर्णय  लेने

 हेतु  सक्षम  प्राधिकरण  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  में  सोहादंपूर्ण  औद्योगिक  सम्बन्ध  बनाने  के  उद्दं  ए्य
 बरखास्त  किए  गए  कर्मचारियों  को  बहाल

 करने के सरकार के निर्णय के संदर्म एसे मामलों की समीक्षा करने का अनुरोध किया 78
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 पठानकोट  के  लिकट  पंजाब  रोडवेज  की  बस  में  थम  विस्फोट

 ]
 9168,  श्री  उसम  रा  ठोड़  क्या  गृह  मन  यह्‌  बताने  की  क््पा  करेंगे  किः

 क्या  पंजाब  रोडवेज  की  जम्मू  जाने  वाली  बस  में  पठानकोट  के  निकट  19  1990
 में  एक  शक्तिशाली  बम  विस्फोट  हुआ

 यदि  तो  इस  दुघंटना  में  कितने  व्यक्ति  हताहत

 कया  अपराधियों  को  पकड़  लिया  गया  है

 बम  विस्फोट  में  मृत  व्यक्तियों
 के

 नजदीकी  सम्बन्धियों  ओर  घायलों  को  दी  गई  राहुत
 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 पंजाब  में  और  वहां  से  होकर  जाने  वाली  बसों  में  यात्रा  सुरक्षित  करने  हेतु  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे

 हैं  ?

 शृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुबोध  कांत  :  से  उपलब्ध  सूचना  के
 पंजाब  रोडवेज  की  जम्मू  जाने  वाली

 बस
 में  ग्राम  भरोली  से  लगभग  4  कि०

 के  निकट  एक  बम  विस्फोट  हुआ  ।  13  व्यक्ति  घटना  स्थल  पर  मारे  गये  तथा  36
 अस्य  घायल  तीन  व्यक्ति  बाद  में  घावों

 के
 कारण  मर  गए  |  अभी  तक

 कोई  गिरफ्तारी  नहीं  को

 गई  है  ।

 और  इस  बारे  में  पंजाब  सरकार  से  सूचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 राजमार्गों  का  रखरखाव  अनुवान

 9169  ती  जे०  जमुना
 :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ः

 क्‍या  निर्माण  सामग्री  आदि  की  लागत  में  वृद्धि  क ेकारण  12,000  रुपए  प्रति
 मीटर  की  विद्यमान  दर  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रखरखाव  अनुदान  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  लारी  आनर्से  एसोसिएशन  का  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ
 ओऔर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-मूतल  परिवहम  मन्‍्त्री  के०  पी०  :  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 के  रखरखाव  के  लिए  निधियों  की  आवश्यकता  एक  उच्च  स्तरीय  तकनीकी  सगिति  द्वारा  त॑ंयार  किए
 गए  मानदण्डों  के  अनुसार  निर्धारित  की  जाती  प्रति  किलोमीटर  लागत  कई  कारकों  पर  ज॑से  सामग्री

 व  श्रम  की  सड़क  की  सतह  की  यातायात  की  भौतिक  एवं
 जलवायु  संबंधी

 ,  आदि  पर  निर्मर  करती  निधियों  की  आवश्यकता  की  परिगणना  प्रति  वर्ष  चालू  दरों
 पर  की  जाती  है  न  कि  12,000  रुपये  प्रति  किलोमीटर  की  स्थिर  दर  पर  |  प्रभावित  करने  वाले
 विभिन्‍न  कारकों  के  आधार  वर्ष  1989  90  में  मंदानी  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  राजमा्गों  की  सामान्य
 मरम्मत  एवं  आवधिक  नवीनीकरण  की  मानदंडों  के  21,860  रु०  से  42,310  रुपये

 79



 लिखित  उत्तर  17  1990

 प्रति  किलोमीटर  के  बीच  रही  ।  वर्ष  1990-91  के  विभिन्‍न  निवेशों  की  लागत  के  संबंध  में  ये

 आंकड़े  बदल  जाएंगे  ।  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरखरखाव  के  लिये  विभिन्‍न  राज्यों  को  वास्तविक
 स्रोतों  एवं  रखरखाव  संबंधी  अनुदान  की  वास्तविक  उपलब्धता  के  अनुसार  किया  जाता

 कृष्णा  डिस्ट्रिक्ट  लोरी  ओनसे  विजयवाड़ा  रखरखाव  संबंधी  निधि  में  वृद्धि  करने  के
 लिये  एक  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  बजटगत  दबावों  के कारण  रखरखाव  संबंधी  अनुदान  में
 वृद्धि  करना  संभव  नहीं  हुआ  है  ।

 गुजरात  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  सूची
 )170.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्‍या  संचार  मन्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3.  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा-सूची
 में  जिला  मुख्यालयवार  तथा  दूरभाष  केन्द्रवार  आवेदनों  की  संख्या  क्‍या  है

 क्‍या  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  गुजरात  में  दूरभाष
 केन्द्रों  की  वर्तमान  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  वतंमान  प्रतीक्षा-सूची  के  कब  तक  समाप्त  होने
 की  संभावना  है  ?

 संचार  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  जनेदबर  :  एक  विवरण  संलग्न

 वतंमान  प्रतीक्षा  सूची  को  आठवीं  योजना  अवधि  (1990-95)  को  पहले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  उत्तरोत्तर  निपटाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  बशतें  कि  समय  पर  उपस्कर  और  संसाधन  उपलब्ध
 हों  ॥  1990-91  के  दौरा  ने  लगभग  27,000  लाइनें  निम्नलिखित  जिला  मुख्य  लयों  पर  चालू  किए
 जाने  की  योजना  है  ।

 —  राणा  करा
 क्र०  जिला  मुख्यालय  में  चालू  की  पुनसँस्‍्थापन
 सं०  वाली  लाइनों  की  संख्या

 1.  अहमदाबाद  3000  लाईनें  1800  लाइनें
 सादरमती

 2.  अहमदाबाद  आर  एल  यू  2000  लाहइयनें
 3,  गांधी  नगर  6000  लाईनें  4000  लाईनें
 4*  जामनगर  1500  लाईनें
 5.  हिम्मतनगर  2500  लाईनें  1680  लाइनें
 6.  बड़ोदरा-अल्कापुरी  10000  लाईनें
 7.  सूरत  1000  लखाइनें
 8.  राजकोट  2000  लाइनें

 कुल  27000  लाहइनें  7480  लाइनें
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 ऋ०  जिला  मुख्यालय  एक्सचेंज  का  नाम
 सं०

 2

 1.  अहमदाबाद

 2.  राजकोट

 प्रतीक्षा  सूची  योग

 3  4  5

 जमालपुर  (35,  39)  598

 कैन्ट  (6)  747

 सेस्ट्रल  (2)  1196

 एलिसब्रिज
 443

 (49)  175

 नारणपुराना  (47,  48)  3579

 नररंगपुरा  (40,  46,  44)  4977

 रेलवेपुरा  ब्लाक  (36,  37,  38,  33,  5473

 34,  31)

 रायपुर  गेट  5  146

 साबरमती  86  1505

 बासना  (41,  42)  4589

 नरोडा  (81)  425

 ओधव  (87)  1189

 वातवा  (83)  741

 25513  25513

 जुबली  पार्क  बी  1162

 के०  आर०  राजकोट  1950

 भक्तिनगर  323

 अजी  119

 आर०  एल ०  यू०  राजकोट  430

 3984  93984

 ढ



 4.

 5.  भावनगर

 6.  असरेली

 १.  पालनपुर

 82

 सिटी  क्रासबार

 अल्कापुरी

 कोठी

 मकरपुरा

 फतेहगंज

 कोयली

 महीधार  1,  |)

 अक्टाअइल  मार्कट  ई०  सी०

 एक्सबार )
 अैक्टाअहइल  मार्केट  एल०

 भावनगर

 चित्रा

 अभरेली

 पालनपुर

 17  1990

 21084

 4909

 203

 889
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 2  3  4  5
 ह

 8.  भड़ोंच  भड़ौंच  1755  |  1755

 9.  आबवाह  आवाह  न  _

 10.  गांधीनगर  गांधीनगर  1015  1015

 11.  जामनगर  जामनगर  1,  11  872  872

 12.  जूनागढ़  जूनागढ़  3  हि

 13.  मुज  मुज  1051  1051

 14.  खेडा  खेडा  23  28

 15.  मेहसाना  मेहसाना  1250  1250

 16.  गोंधरा  गोघरा  398  398

 17.  हिम्मत  नगर  हिम्मत  नगर  558  558

 18.  सुरेन्द्र  नगर  सुरेन्द्र  नगर  290  290

 19.  वबलसाड  वजसाड  1252  1252

 ]
 9171.  और  सत्यनगारायधण  जट्टिया  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करैंगे  कि  :

 डाक  थित्तरण  की  वतेमान  प्रभालो  क्या  और

 डाक  वितरण  प्रणाली  को  द्वरुत  बनाने  तथा  उसमें  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  ड्मप्‌
 जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेषवर  :  डाक  का
 अतिरिक्त  घिभागीय  वितरण  एजेन्ट  और  पोस्ट  बॉक्स/पोस्ट  बंग  के  जरिए  किया  जाता  है  ।

 (3)  डाक  वितरण  प्रणाली  में  डाक  सुख्यवस्थिल  करना  एक  महत्मपूर्ण  कारक  है  ।  प्रत्येक
 घर  की  डाक  व्यवस्था  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  और  जद्ढबां  जढूरी  होता

 है  उसमें  परिवततंन  किए  जाते  इस  प्रकार  इस  प्रणात्री  में  संभव  बेहतर  झक
 वितरण  के  कार  की  सुनिश्चित  किया  जाता  है  |

 (ii)  बड़े  डाक  घरों  में  तारीख  की  मुहर  तत्परता  से  लगाने  के  लिए  विरूपण  मझ्नीनें  प्रदान  को

 गई  हैं  जो  डाकधर  में  बिना  विलंब  के  तार  वितरण  करने  में  यह  महत्वपूर्ण  कारक  है  ।
 इन  मशीनों  से  ज्यादातर  पत्रों  का  विश्पण  किया  जाता  है  ।

 बड़ी  मात्रा  में  डाक  प्राप्त  करने  बालों  को  डाक  का  क्षीघ्र  बिद्रभ  करने  के  एक  साधन
 के  रूप  में  पोस्ट  बॉक्स  ओर  पोस्ड  बेग  किराए  पर  लेते  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता
 है  ।
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 (४)  बहुमंजली  इमारतों  में  काम  करने  वाले  कार्यालयों  को  उनके  पत्रों
 का

 जल्दी  वितरण

 करने  के  उद्दे दय
 से  इमारत  के  भूतल  में  वितरण  बक्से  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया

 जाता

 (५)  घरों  में  लेटर  बकस  लगाने  और  उन  पर  साफ  पता  लिखने  से  डाक  वितरण  तेजी  से

 करने  में  सहायता  मिलती

 (५)  पिन  कोड  के  साथ  साफ  पते  के  लिए  समय-समय  पर  अनुरोध  किया  जाता

 केरल  के  बायनाड  जिले  में  मुख्य  डाकधर  और  केन्द्रीय  तारधर  शुरू  करना

 ]
 श्री  के०  मुरलीघरण  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  वायनाड  जिले  में  मुख्य  डाकधर  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  और  यदि

 तो  कब  और  ओर

 क्‍या  सरकार  का  वायनाड  जिले  में  केन्द्रीय  तारघर  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  और  यदि

 तो  कहां  और  कब  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदबर  :  जी  नहीं  ।

 बायनाड  जिले  के  कालतेट्टा  स्थान  पर  1  6-4-90  को  एक  विभागीय  तारघर  खोला  जा
 थुका  है  ।

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  के  लिए
 एक  समयबद्ध  पदोस्नति

 9173.  श्री  जगपाल  सिह  :  क्‍या  संचार  सम्न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  29  1988  से  40  प्वाइन्ट  रोस्टर  प्रणाली  शुरू  करके  अनुसूचित  जाति|
 अनुसूचित  जनजाति  के  कमंचारियों  को  आरक्षण/छूट  का  लाभ  एक  समयबद्ध  पदोन्नति  देने  के  लिए
 किया  गया  यदि  तो  30  1983  जिस  तारीख  को  इसे  बन्द  कर  दिया  गया  से
 40  प्वाइस्ट  रोस्टर  को  कार्यान्वित  न  करने  के  क्या  कारण  और

 माननीय  उच्चतम  न्यायालय  के  दिनांक  29  1988  के  निर्णय  में  सुझाये  गये
 अनुसार  रोस्टर  के  बिता  वर्षों  की  सेवा  पूरी  करने  पर  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के
 क्रमंचारियों  को  एक  समयबद्ध  पदोन्नति  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  माननीय  उच्चतम
 श्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  है  कि  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  जारी  किया  गया  कोई  भी  आदेश
 भविष्य  में  भी  लागू  रहेगा  और  इस  प्रकार  दी  गई  सभी  पदोस्नतियां  अप्रभावित  रहेंगी  ।

 माननीय  म्यायालय  ने  अनुसूचित  जाति/|अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  सेवा
 अवधि  12  वर्ष  तक  कम  करने  के  लिए  कोई  निदिचत  निर्देश  नहीं  दिया  उच्चतम  न्यायालय  ने
 रोस्टर  के  बारे  में  भी  कोई  निर्देश  नहीं  दिया  उन्होंने  केवल  उपयुक्त  योजना  तैयार  करने  का
 आदेश  दिया  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनुसरण  में  जारी  आदेछों  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारी  रोस्टर  में  आरक्षित  प्वाइस्ट  उपलब्ध  होने  पर  वर्ष  वर्ष  से  कम  अवधि
 की  सेथा  होने  पर  भो  पदोत्नति  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।
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 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  सहायताप्राप्त  सहकारी  डेयरी
 संस्थाओं  द्वारा  दूध  की  खरीद

 9174.  श्री  बाबूभाई  मेघजो  शाह  :  क्या  कवि  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोढ़  के  डेयरी  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  सहकारी  डेयरी
 संस्थाओं  द्वारा  दुग्ध  की  ओसत  खरीद  कितनी

 विभिस्न  प्रकार  के  दूध  का  औसत  क्रय  और  बिक्री  मूल्य  कितना  और

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोडं  द्वारा  सहायता  प्राप्त  सहकारी  डेयरी  संस्थाओं  में  सदस्यों
 के  माध्यम  से  खरीद  योजनाओं  के  अन्तर्गत  दर्ज  दुग्ध  उत्पादकों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 कथि  मम्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मीतीह्  :
 वर्ष  1989-90  के  दोरान  सहकारी  डेयरी  समितियों  ने  फ्लडਂ  कायंक्रम  के  अन्तगंत

 आसतन  लगभग  98  लाख  कि०ग्रा०  दुग्ध  प्रतिदिन  अधिप्राप्त  किया

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  फ्लडਂ  दुग्धशालाओं  में  दूध  का  अनुमानित  औसत

 मुल्य  निम्न  प्रकार  था  :---

 ओसत  अधिप्राप्ति  मूल्य

 (1)  )  गाय  का  दूध  3.60  रुपये  प्रति  लिटर

 (2)  मेंस  का  दूध  4.80  रुपये  प्रति  लिटर

 सहानगरों में  औसत  बिक्री  मूल्य

 (1)  स्टेंडर्ड  दूध  5.00  रुपये  से  5.80  रुपये  प्रति  लिटर

 (2)  टोन्ड  दूध  4.50  रुपये  से  5.00  रुपये  प्रति  लिटर

 पौलिप॑क्स

 1990  तक  फ्लडਂ  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  अनुमानतः  71  लाख  कृषक
 सदस्य  कवर  किए  गए  हैं  ।

 डाई  अमोनियम  फास्फेट  का  आयात

 9175.  श्री  आर०  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डाई  अमोनियम  फास्फेट  ए०  के  आयात  पर  भारी  विदेशी  मुद्रा  खर्च
 की  जा  रही  है  जबकि  इस  सम्बन्ध  में  स्वदेशी  उत्पादन  क्षमता  का  पूरा  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  डी०ए०पी०  के  आयात  पर  कित्नी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की

 देश  में  1989-90  के  दोरान  डी  ०ए०पी०  उद्योग  का  उपयोग  प्रतिशत  कितना  है  और
 बएषं  1990-91  के  दोरान  यह  कितने  प्रतिशत  भर
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 डी०  ए०  पी०  को  स्वदेशी  उत्पादन  क्षमता  का  पुरा  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  गये  हैं  ?

 उप-प्रधानजंत्री  ओर  कि  भरजो  देदो  :  बोर  देछ्य  में  फास्फ  टिक
 उब  रकों  को  मांग  को  आधारभूत  कच्चे  पदार्थों  के  स्वदेक्षों  निर्माण  द्वारा  तथा  मध्यव॒ृति  उत्पादनों  द्वारा
 तथा  परिषकृत  फास्फ  टिक  उवंरकों  डी०  ए०  के  सीधे  आयात  द्वारा  भी  पूरा  किया
 जाता  स्वदेशी  निर्माण  क्षमता  का  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आधारभूत  जिन्हें
 आयात  करना  पड़ता  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  करता  है  और  आयात  अस्तर्राष्ट्रीय  मूल्य-स्थिति
 और  बिदेक्षी  मुद्रा  की  पर  निर्मर  करता  1990  की  जाबादी  के

 उद्योग  एम०एम०टी  ०»सी ०  जोकि  एक  सरणीबद्ध  जनिकरण  द्वारा  इच्छित  निवेश  की  आपूर्ति
 करने  के  लिए  पूर्ण  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 )  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  ढी०  ए  ०पी०  के  आमात  पर  बन्यय  की  जाने  वाली  संभावित
 विदेशी  मुद्रा  की  राहि  लोकहित  में  नहीं  है  ।

 गौर  (5)  83.5%  के  दौरान  स्वदेक्षी  डी०ए०पी०क्षमता  का  उपयोग  और
 के  लिए  लक्ष्य  83.5%

 भोजपुर  में  टेलीफोन  एक्सचंज  को  स्थापना

 श्री  तेज  नारायण  सिंह  :  क्‍या  संचार  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिहार  के  भोजपुर  जिले  में  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेदवर  :  हां  ।
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  निम्नलिखित  9  स्थानों  में  नये  टेलीफौन  एक्सचेंज

 खोलने  की  योजना  बनाई  गई  है  बतें  कि  वहां  टेलीफोनों  की  मांग  हो  ।

 बरहारा  2.  उदवंतनगर
 3.  संदेश  4.  साहर
 5.  नबनागढ़  6.  राजपुर
 7.  बेनपुर  8.  चांद
 9.  तारारी

 उपर्युक्त  को
 महं  नजर  रखते  हुए  प्रद्म  नहीं  उठता  ।

 उड़ौसा  में  बरहत्मपुर-फूलबनी  सड़क  का  सुधार

 ]
 श्री  ९०  एन०  सिह  देव  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  संत्री  यह  बताने  कौ

 कृषा करेंगे ] + 86.
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 का  सुधार  करने  का  कार्य  आरम्भ  किए  जाने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  प्राप्त  हुआ  तथा  उड़ीसा  सरकार  ने  इसके  लिए  कितनी
 राक्ि  की  मांग  कौ

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 क्या  उड़ीक्षा  सरकार  से  सत्य  में  ्िश्व  बक  को  अ्रहायता  से  बरकयमपुर  फूलबनी  सड़क

 जल-मूतल  परिवहन  मन्त्री  के०  पी०  :  से  हां  ।  इस
 में  ।6  1990  को  राज्य  सरकार  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  परियोजना  की
 मानित  लागत  40  कशेड़  रुपए  दर्शायी  गई  बी  ।  सहायता  के  लिए  विष्व  बक  को  राज्य  सड़क  स्कीमों
 का  एक  दूसरा  पैकेज  प्रस्तुत  करने  के  बारे  में  अभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  इस  संबंध
 में  निर्णय  लेने  के  बिभिम्न  राज्यों  द्वाशा  प्रस्तावित  अन्य  सड़कों  के  स्राथ  यह  स्क्रीम  भी  विषय
 बंक  के  विज्ञारार्थ  प्रायोजित  की  जायेगी  ।

 केशा  दुल्रा  प्राधिक्त  घोजनाओं  के  अश्तर्गल  पंजाब  को  धनशशि

 9178.  श्री  कमल  चौधरी  :  क्‍या  क्षि  भण्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पंजाब  को  केन्द्र  द्वारा  प्राधिकृत
 योजनाओं  तथा  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  सूखा  पीड़ित
 क्षेत्र  काये  क्रम  क ेलिए  दी  गई  अल्ग-अशश  धनरापि  क्‍या

 पंजाब  सरकार  द्वाशा  एकीकृत  ग्रालीण  विकास  कार्यक्रम  ओर  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  पूरे  किये  गये  काम  का  ओर  उस  पर  खत  को  गई  धनराष्ति  का  विस्तुत  ब्यौरा  क्‍या
 और

 पंजाब  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रोजगार  प्रदान
 किये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  क्या  है और  इसके  अन्तर्गत  कितने  मानव  दिवस  सृजन  किए  गए  ?

 कवि  मंत्रालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  सें  राज्य  सम्जी  उपेश्त  ताथ  :
 पंजाब  को  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  ग्रामीण  विकास  विभाग  द्वारा  तीन  मुख्य  केन्द्रीय  प्रायोजित
 योजनाओं  के  अम्तर्गत  6660.1  लाख  रुफ्ये  क्री  राशि  रिलीज  की  गई  थी  ।  इसमें  से  1486.65
 लाल  एफप्ये  समस्वित  प्रामीश  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शथा  3697.52  लाल  रुपये  केन्द्रीय  अं  के
 रूप  बे  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम/ग्रामीण  भूमिहीम  योजगार  गारंटी  कार्यक्रम/अबाहर  रोजगार
 मोजना  के  अन्तमंत  रिलीज  किये  गये  थे  |  पंजाब  को  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कबर  महीं
 किया  गया

 गत  तीस  वर्षों  के  दोराम  समन्कित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अस्तर्गत  191634
 प्ररियारों  को  सहायता  वी  गई  तथा  राज्य  के  अंदा  सहित  3284.83  लाख  शपये  की  शाति  खश्ं  की  शरद
 थी  ।

 1987-88  तथा  1998-89  के  दोरान  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम|ब्रामीण
 भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अस्कर्ग  त  रोज़गार  के  80.53  लाख  श्रम  दिनों  का  सृजन  किया
 गया  था  ।  1990  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  कुल  29.89  लाख  श्रम  दिनों
 का  सृजन  किया  गया  इस  योजना  के  अग्त  &।  स्‌जित  भ्रम  दिनों  के  रूप  में  प्रगति  की
 रानी  की  जाती  है  ।
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 बासनापाडु  में  सत्स्पत  बस्दरगाह  का  निर्माण

 9179,  डा०  विश्वनाथम्‌  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  श्रीकाकुलम  जिले  में  बामनापाइ  में  मत्स्यन  बन्दरगाह  का  निर्माण
 कार्य  पूरा  हो  गया  है  और  यह  चालू  होने  के  लिए  तैयार

 यदि  तो  बन्दरगाह  को  चालू  होने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 इसे  कब  तक  चालू  कर  दिया  जाएगा  ?

 कूषि  मन्त्रालय  में  कूषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  नोतीश  :

 और  आंध्र  प्रदेश  सरकार  जो  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत

 पाडु  में  की  बन्दरगाह  का  विकास  कर  रही  1987  तक  सभी  महत्वपूर्ण  कार्यों  का
 निर्माण  काय  प्रा  कर  लिया  था  ।  फिर  प्रवेश  मार्ग  में  गाद  भर  जाने  के  कारण  बन्दरः

 नहीं  किया  जा  सका  ।  ।990  में  संशोधित  लागत  के  लिए  जारी  की  गई  भारत  सरकार  की
 प्रशासनिक  मंजूरी  के  राज्य  सरकार  को  1991  तक  बावनापाडु  मात्स्यकी  बन्दरगाह
 में  शेष  कार्यों  के  निर्माण  को  पूरा  करना  होगा  ।

 ह

 ३1

 तंजाबर  तमिलनाडु  में  क्रींगा  मछली  पालना

 9180.  श्री  एम०  सेल्वारासू  :  क्या  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  के  तंजावुर  जिले  में  क्रोंगा  मछली  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  अधिक
 संभावना  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  या  करने  का  प्रस्ताव

 कषि  सम्त्रालय  सें  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  नीतीश  :
 हां  ।

 रा

 भारत  सरकार  ने  1983-84  के  दोरान  थंजावुर  जिले  में  थोंडियाकाड  में  24.50
 ख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  एक  खारे  पानी  में  कींगा  पालन  का  फार्म  स्थापित  करने  की  मंजरी
 थी  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  खर्च  में  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  लाख  रुपये  का  एक  तदर्थ  अन॒दान

 दया  गया  स्थल  की  स्थिति  उपयुक्त  न  होने  के  कारण  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  निर्मा
 के  लिए  यह  परियोजना  आरम्भ  नहीं  की  जा  सकी  ।

 त्मिलनाड  सरकार  का  प्रति  वर्ष  खारे  पानी  के  50  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  फ्रीगा  पालन  करने  के
 लिए  भींगा  पालकों  को  वित्तीय  और  विस्तार  सहायता  सुलभ  कराने  के  लिए  1990-91  के
 दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  क्षेत्र  के  अन्तगेंत  थंजावुर  जिले  में  खारे  पानी  के  मछली  पालकों  की  एक
 विकास  एजेस्सी  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 गसोदामों  का  मिर्माण

 ]

 9181.  झ्ली  जनादंग  तिवारी  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  खाद्यान्‍्नों  का  भण्डार  जमा  करने  तथा  किसानों  को  उनके
 उत्पादों  का  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  हेतु  देश  में  अनेक  गोदामों  का  निर्माण  करने  हेतु  कोई  योजना
 तैयार  की

 यदि  तो  मुख्य  उ््ं  श्यों  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  बिहार  से  कोई  प्रस्ताव  मिला  और

 यदि  तो  राज्य  सरकार  के  उक्द  प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 और  इस  कारयंक्रम  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बिहार  को  कितनी  घनराष्षि  स्वीकृत  की  गई  है  ?

 कवि  मम्त्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  उपेशा  नाथ
 ओर  केन्द्रीय  सरकार  किसानों  द्वारा  अपनी  उपज  को  घाटे  पर  बेचन  से  रोकने  के  लिए  सहकारी
 सोसाइटियों  और  विपणन  बोर्डों  सहित  विभिन्‍न  एजेन्सियों  द्वारा  ग्रामीण  गोदामों  की  स्थापना  के  लिए
 एक  मास्टर  प्लान  तैयार  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 आस्तरिक  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  भांडागा  र/गोदामों  की  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हुई  हैं  और
 न  ही  किसानों  द्वारा  इन  सुविधाओं  का  प्रभावी  रूप  से लाभ  उठाया  गया  भांडागार  की  सुविधा
 ओर  ऋण  मुहैया  कराने  से  किसान  को  बेहतर  मदद  मिलेगी  ।

 ग्रामीण  गोदामों  का  जाल  बिछाने  के  लिए  एक  योजना  पहले  ही  कार्यान्वित  की  जा  रही  है
 जिसके  अन्तगंत  राज्यों  को  निर्माण  लागत  के  25%  तक  सहायता  उपलब्ध  को  जाती

 और  हां  ।  बिहार  से  प्राप्त  156  ग्रामीण  गोदामों  के  निर्माण  हेतु  प्रस्तावों  को
 अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  और  इस  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  1.64  करोड़  रुपये
 मंजर  किए  गए  हैं  ।

 ग्रामीण  कृषि  क्षेत्र  में  पूंजी  निधेश

 9182.  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ग्रामीण/ऋ्रषि  क्षेत्र  में  नए  पूंजी  निवेश  की  50  प्रतिशत  धनराषि  ब्यय
 करने  का  वायदा  किया

 यदि  तो  वर्ष  1990-91  के  दौरान  कितना  पूंजी  निवेश  किए  जाने  का  विचार  किया
 गया  है  ओर  इन  दो  क्षेत्रों  में  किए  जाने  वाले  पूंजी  निवेश  का  पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  दो  क्षेत्रों  में  से  प्रत्येक  क्षेत्र  मे ंयोजना-बार  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  पूंजी  निवेश
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृचि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतीक्ष  :
 सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  वचनबद्ध  है  कि  निवेश  योग्य  संसाधनों  का  50  प्रतिशत  कृषि  के
 विकास  और  ग्रामीण  विकास  पर  लगाया  जाए  ।  ;

 और  1990-91  के  केन्द्रीय  बजट  में  देश  में  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  के  लिए
 किए  गए  आबंटन  का  योजनावार  संलग्न  बिवरण  में  दिया  गया
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 विधरणਂ

 1990-91  के  लिए  सदवार  केस्ीय  योजना  आवंटन

 कऋ०  निम्नलिखित  से  संबंधित

 90

 सं०  योजतााएं

 1,

 क्षि  और सहक  विभाग

 1.  कृषि  विस्तार  और  प्रशितषणਂ

 2.  ऋषि  संगणना  सहित  कृषि  अर्थ  और  सांख्यिकी
 बीज  विकास बाज  विकास 3.

 4.  उवरक  और  खाद

 5.  पौँष  रक्षण

 6.  कृषि  उपस्कर  और  मशीनरी

 7.  विशेष  खाद्यास्न  उत्पादन  कार्यक्रम  सहित  फसल

 उस्पूली  कार्य

 (i)  केन्द्रीय  योजना
 (ii)  राज्य  योजना

 12.  पशुपालन

 (२०  करोड़

 1990-91  के  लिए  योजना
 आबंटन

 9.00

 14.00

 15.00

 12.87

 7.80

 2.60

 409.24

 16.50

 0.75

 1.00

 57.00
 32.90

 43.71

 शहरी  विकास  मंत्रालय  की  मांग
 मेंਂ दिए  गए  कार्यों  क ेलिए  1.29  करोड़
 रुपए  शामिल  नहीं  हैं  ।)

 79.61

 शहरी  विकास  मंत्रालय  की  मांग

 में  दिए  गए  कार्यों के  लिए  0.33  करोड़
 रुपए  शामिल  नहीं  हैं  ।)

 30.60.

 77.60

 126.04
 ee  baad े_त

 जनम कुल 936.28'
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 1  2

 ग्रामीण  विकास  विभाग

 1.

 2.

 3.

 4.

 हो

 6.
 7

 fo) 5

 १4,

 20.

 22.

 जवाहर  रोजगार  योजना

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रेस

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम

 मदरुभूमि  विकास  कार्यक्रम

 «  प्रामीण  जल  आगूर्ति  कार्यक्रम

 ग्रामीण  स्वच्छता

 »  स्व-रोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवकों  को  प्रशिक्षण

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में महिलाओं  और  चक्ष्कों  का  विकास

 .  ग्रामीण  विकास  के  लिए  शाष्ट्रीप  संस्थाने

 ,  लोक  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  तकनालौजी  की  उन्नति
 के  लिए  परिषद

 राज्य  प्रशिक्षण  कैन्द्रों  को मजबूत  बनाना

 विस्तार  प्रशिक्षणों  केन्द्रों  को  भंजबश  बनाना

 प्रशिक्षण  सेमिनारों  और  कार्यशालाओं

 लाभासुभोगियों  का  संगठंत

 सुधार

 कृषि  विपणन

 ग्रामीण  गोदाम

 विशेष  क्षेत्रों  में  सड़कें

 पंचायत  विकास  ओर  प्रक्षिक्षण

 प्रचार  और  संचार

 एफ़ो-एशियाई  ग्रामीण  पु्नानर्माण  संगठन

 के  लिए  भवन

 390.00

 390.00

 51.26

 "३0:00

 20.00

 20.00

 BOD

 2.20

 5.50

 5.00

 3.00

 0.35

 2.00

 4.00

 25.33

 7.00

 4.00

 4.00

 2.00

 0.25

 0.30

 82...  0.30

 ee
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 बिल्‍लौ  प्रशासन  में  आरक्षित  रिक्त  पद
 by

 झी  कालका  दास  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  प्रशासन  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्त

 पदों  विभाग-वार  तथा  संख्या  कितनी  है  तथा  ये  पद  कब  से  रिक्त  पड़े  और

 इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  तथा  इन्हें  कब  तक  भरे

 जाने  की  संभावना  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सुबोध  कांत  :  एक  विवरण  संलग्न

 दिल्ली  प्रशासन  के  आरक्षित  रिक्तियों  को  नियमों  के  अनुसार  शीघ्र  भरने  के  लिए

 संबंधित  विभागों  को  अनुदेश  जारी  किए  हैं  ।

 विवरण  ५
 दिल्ली  दिल्ली  में  अ०  जा०|अ०  ज०  जा०  की  आरक्षित  रिक्त  पदों  की  विभागवार

 और  श्र  णीवार  संल्या  ।

 कुल  पिछली  रिक्तियों  में  से  3
 वर्षों  की  पिछली  रिक्तियां

 क्र०  विभाग  का  कुल  पिछली  रिक्तियां
 सं०»  नाम

 मिनी  प्रुप

 कक  ख  ग  घर  क  ख  ग  घ

 अ.जा.|  अ.जा.|  अ.जा.|  अ.जा.|  अ.जा.|  अ.जा.|
 अ.ज.जा  अ.ज.जा

 2  3  6

 7 8 9 7. केरद्रीय जेल 2॥ ॥/9
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 न  के  लव
 1  2  3.  4  5  6  7.  8  9  10

 8.  डी०सी०कार्यालय  —  .  —  —  —
 ः

 —  |

 9.  विकास  1/--  6/22  “  5“  6/2  —

 10.  छिक्षा  il  —  325/315  —  न  6976  --

 11.  खाद्यु और  आपूर्ति  --  —
 न न

 नै  का  =  ++

 12.  वित्त  लेखे  --+  4/3  —  -  Wi  —

 13.  स्वास्थ्य  —  —  न  भी  —f  “

 14,  —  —  219/130  --.  न  14/80  --

 15.  उद्योग  -  2/2  20  1/  —  2/-  +

 16.  सूचना और  प्रचार  --]]  —  कन्‍्नू  कहा  वी  जा  =  ८

 17.  श्रम  y—  11  —  “-  Fett  जन  “5

 18.  मानव  शक्ति और
 --  I  2  ना  का  तथ॑ाा  तथा  +

 रोजगार

 19.  जे  ना  न्‍“ी  ++  न  --  ---  =

 20.  अभियोजन  73  4|4  —  जन  कभी  जा  न  +-

 21.  समाज  कल्याण
 --  2/4  4॥2  --  न  न्‍नन्‍का  न  +

 22.  13/11  3/4  6/7  --  4/7  3/2  3/3  --

 23.  परिवहन  --  -  4|8  -!  —  —  +-|३  =

 योग  :  23/22  25|23  579|505  5/3  9/14  15/7  91/172  2|0
 —  ७+>+तवन्‍व नी  ननीन  ८५  लव  8७3  4-9 ीनती--त-.3++>पनीनन>गएग#गन3  जन  वनि:ा-ानी  ननन-+-+  *+*+०+  ८  +  +  ee  ७  ८५७  आम  आ

 ब्लू  स्‍टार  के  बाद  सेमा  के  भ  गोड़ों  का  पुनर्वास

 ]
 श्रीमती  सुखबंधा  कौर  :  कया  गृह  मन्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  ब्लू  स्टार  आपरेदान  के  बाद  कितने  भगोड़े  सनिकों  का  रक्षा
 लक  पुनर्बास

 किया  गया  और

 कब  तक  उन  सभी  सैनिकों  का  पुनर्वास  हो  जाएगा  ?

 गृह  ससज्रालय
 में  राज्य  स्त्री  सुबोध  कांत  :  और  रक्षा

 मन्त्रालय  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  आपरेष्दन  ब्लू  स्टार  के  बाद  बेरक  छोड़ने  तथा  अन्य
 सम्बन्धित  आरोपों  के  लिए  गया  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  गई  थी  ।  इनमें  से  22  व्यक्तियों
 को  आरोप  मुक्त  कर  दिया  गया  तथा  2297  व्यक्तियों  को  सेना/डिफेंस  सिक्योरिटी  कोर  एस०
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 में  कापस  ले  लिया  गया  50  व्यक्तियों  को  पंजाब  सरकार  ने  शेजपार  उपलब्ध  कराया
 1990  से  347  व्यक्तियों  के नाम  निम्नलिखित  संगठनों  में  नियोजन  हेतु  भेजे  गए  हैं  :--

 सी०  आई०  एस०  एफ०  -  51

 रेलवे  -+  46

 डाक  —  44

 दूर  स॑चार

 एफ०  स्ी०  आई०

 सी०  डब्ल्यू०  सी०  —  25

 डी०  पी०  ई०  फार  पी०  एस०  यू०  —  35

 कुल  347

 इन  व्यक्तियों  को  साक्षात्कार  के  लिए  बुलाया  गया  था  तथा  उन  ब्य  क्तियों  के  मामलों
 जो  साक्षात्कार  के  लिए  आए  तथा  जिनका  चयन  हो  गया  उनको  नियुक्त  करने  के  लिए  संबंधित
 संगठनों  द्वारा  कारंवाई  की  जा  रही  इन  संगठनों  द्वारा  सेना  के  इन  भगोड़ों  का  कब  तर्क  पुनर्वास
 किया  जाएगा  यह  बलाना  कठिन  है  क्योंकि  वास्तबिक  नियुक्तियां  करने  से  पूर्व  प्रक्रिया  संबंधी  विभिन्‍न
 आवद्यकताओं  को  पूरा  किया  जाना  होगा  ।

 असम-अवध  एक्सप्रेस  सें  थम  विस्फोट  से  रेल  बु्धघंटनायें  होना

 9185.  श्री  एम०  बी०  चरादोखर  मूर्ति  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  दिल्‍ली  ओर  गुवाहाटी  के  बीच  चलने  काली  5609  डाउन  असम-अवध  एक्सप्रेस  के
 छह  डिब्बे  ओर  5718,  टुआसं  एक्सप्रेस  का  एक  पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  के  अलीपुरद्वार  डिबीजन
 में  13  1990  को  दो  शक्तिशाली  बमों  का  विस्फोट  होने  के  कारण  पटरी  से  उत्तर  गए

 यदि  तो  क्‍या  रेल  की  पटरियों  पर  इन  बमों  को  लगाने  के  जिम्मेदार  व्यक्तियों  का
 अब  तक  कोई  सुराग  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  सरकार  द्वारा  दोभधी  व्यक्तियों  को  पक्रड़ने  के  लिए  क्या  कार्मंवाही  करने  का
 बिचार  किया  गया  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कांत  :  13  1990  को

 अवध  एक्सप्रेस  के  छह  डिब्बे  तथा  ।2  1990  को  डुआसं  एक्सप्रेस  का  एक  डिब्बा  बम  विस्फोट

 होने  के  कारण  पटरी  से  उतर  गया  था  ।

 से  रेलों  में  हुए  अपराध  का  पंजीकरण  उसकी  जांच  पढ़ताल  उसका

 पता  लगाना  तथा  उसकी  रोकथाम  सरकारी  राज्य  पुलिस  की  जिम्मेदारी  जो  राज्य

 संघ  शासित  क्षेत्रों  प्रशासनों  के  नियंत्रण  में  कार्य  करतो  संदर्भावीन  अपराध  को  दर्ज  उसको

 जांच-पड़ताल  करना  और  उसका  पता  लगाने  का  कार्य  असम  सरकार  द्वारा  किया  जॉना
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 टेलोव्रिंटरों  कौ  स्थापना

 9186.  कुमारी  उम्रा  भारती  :  कया  संचार  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ऐसे  कितने  टेलीग्राफ  कार्यालय  एवं  टेलीग्राफ  सकिट्स  हैं  जहां  केवल  अंग्रेजी  के
 धाब्दों  वाले  टेली  प्रिटर्स

 इन  सभी  कार्यालयों  एवं  सकिटों  में  देवनागरी  टेलीप्रिटस॑  अथवा  द्विभाषी  टेली0िटर्स
 कब  तक  लगा  दिए  और

 वतंमान  में  देश  के  टेलीग्राफ  कार्यालयों  में  कुल  कितने  देवनागरी  अथवा  द्विभाषीय
 टेलीप्रिटर  लगे  हुए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जमेदवर  :  तारघरों  में  लगभग  80  प्रतिशत
 टेलीप्रिटर  और  सकिट  रोमन  होते  हैं  और  20  प्रतिशत  द्विभाषीय  अथवा  देवनागरी  के  होते  हैं  ।

 देवनागरी  अथवा  द्विभाषीय  टेलीप्रिटर  सकिटों  में  परियात  की  पर्याप्तता  क ेआधार  पर
 प्रदान  किए  जाते  हैं  ।  योजना  अवधि  में  शेष  सभी  तारघरों  में  पर्याप्त  देवनागरी  संदेशों  सहित

 देवनागरी
 भाषीय  टेलीप्रिंटर  प्रदान  करने  की  योजना  है  ।

 योजना  के  शुरू  में  7615  रोमन  के  और  700  देवनागरी  के  इलैक्ट्रो-मै  केनिकल
 टेलीप्रिटर  थे  ।  योजना  अवधि  के  दोराम  1235  द्विभाषीय  टेलीपग्रिटर  और  770  इलेक्ट्रानिक
 रोमन  टेलीप्रिटर  लगाए  गए  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  नक्सलवाद

 9187.  श्री  बी०  एन०  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  में  नक्सलवाद  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  वहां  कुछ  अतिरिक्त
 सैनिक बल  तैनात  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुथोध  क्ांत  :  ओर॑  आंध्र  प्रदेश  राज्य

 सरकार को  केन्द्रीय  बलों  की  कुछ  कंपनियां  उपलब्ध  कराई  गई  उनकीਂ  वास्तविक  तंनाती

 की  प्रकृति  राज्य  सरकार  द्वारा  तय  की  जाती  है  ।

 फरोदाबाद  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  टेलीफोन  कमैक्शम

 9188.  झो  डी०  एम०  पुटटे  गौड़ा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ले  पांच  वर्षों  से  फरीदाबाद  में  टलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  पंजीकृत  किए  गए  आवेदकों

 की  संख्या  कितनी

 क्‍या  फरीदाबाद  में  1989  से  सभी  टेलीफोन  एक्सचैंज  अब
 रुद्ध  पड़े-हुए

 यदि  तो  फरीदाबाद  में  टेलीकॉम  एक्सचेंज
 कीं

 क्षमता  का  विस्तार
 म  किए  जामे  के

 क्या  कारण  और  तथ्य
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 पिछले  लंबित  आवेदन  पत्रों  को  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  फरीदाबाद

 टेलीफोन  प्रणाली  में  कनेक्शनों  के  लिए  14869  आवेदकों  को  पंजीकृत  किया  गया  है

 फरोदाबाद  दूरसंचार  जिले  में  72  टेलीफोन  एक्सचजों  में  से  केवल  3  एक्सचेंजों  अर्थात
 बल्‍लभगढ़  और  गुड़गांव  1989  से  ओवरलोडे  ड  हैं  ।

 और  पैरा  के  उत्तर  को  मह  नजर  रखते  हुए  फरीदाबाद  के  मौजूदा  एक्सचेंजों
 को  1990  तक  10,000  लाइनों  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदला  जा  रहा  है  जिसमें
 1991  तक

 7
 और  लाइनों  की  उत्तरोत्तर  वृद्धि  की  इस  विस्तार  के  साथ  पड़ोसी

 बललभगढ़  एक्सचेंज  को  भी  क्षेत्र  अंतरण  से  राहत  मिलेगी  ।  गुड़गांव  एक्सचेंज  प्रणाली  का  चालू  वित्तीय
 वर्ष  के  दौरान  512  लाइनों  द्वारा  विस्तार  किया  जाएगा  ।  इसके  अलावा  1991-92  के  दौरान

 गांव  0,000  लाइनों  का  एक्सचेंज  उपलब्ध  कराया

 जयपुर  उप  प्रभाग  में  पिम  कोड  का  आवंटन

 9189.  श्री  अनावि  चरण  दास  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 विभागीय  /विभागोत्तर/शाखा  डाकघरों  आदि  सहित  प्रत्येक  डाकधघर  को  पिन  कोड
 टित  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किए  गए

 जयपुर  उप  प्रभाग  उत्तर  तथा  उड़ीसा  के  दक्षिण  में  बहुत  से  शाखा
 डाकघरों  तथा  डाकघरों  को  पिन  कोड  का  आबंटन  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 उक्त  क्षेत्र  में  पिन  कोड  पी०सी  ०ओ०  सुविधा  वाले  किसी  डाकघर  को  विभागीय
 बनाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं|किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशवर  :  पिन  कोड  एक  6  अंकों  वाला  डाक
 पता  प्रणाली  सभी  वितरण  प्रधान  उप  डाकधरों  और  अतिरिक्त  विभागीय  उप-डाकषघरों
 को  कोड  नंबर  दिए  जाते  हैं  ।  अतिरिक्त  विभागीय/|शाखा  डाकधरों  और  गैर-वितरण  उप
 डाकघरों  को  कोड  नंबर  दिए  जाते  हैं  ।  ये  डाकघर  अपने  मूल  डाकधर  का  कोड  नम्बर
 प्रयोग  करते  हैं  ।

 जाजपुर  उप  मंडल  जाजपुर  प्रधान  डाकघर  और  सभी  वितरण  उप  डाकघरों  तथा
 अतिरिक्त  विभागीय  उष  डाकघरों  को  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  कोड  नंबर  पहले  ही  दे

 दिए  गए  हैं  ।

 सी  डाकघर  का  विभागीयकरण  सांख्यिकीय  आंकड़ों  और  वित्तीय  स्थिति  के  आधार

 दिल्‍ली  में  महिलाओं  के  प्रति  अपराध

 9190.  प्रो०  बिजय  कमार  मल्होत्रा  :  क्‍या  गृह  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  दिल्ली  में  महिलाओं  के  प्रति  कितने  अपराध  किए

 इस  सम्धन्ध  में  को  गई  कार्यवाही  का  ब्योरा  क्या  और

 महिलाओं  के  प्रति  अपराध  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?
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 ही  ति  ः  ee  ने  लनाननल  बन  |  +5

 शह  सम्तशलय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कांत  ओर  सूचना  संलग्न

 तिबरण  में  दी  गई  है  ।

 महिलाओं  के  प्रति  अपराधों  को  प्रवृत्ति  पर  रोकथाम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय
 किए  गए  हैं  :--

 (i)  दहेज  निषेध  अधिनियम  के  अधीन  अपराधों  को  संशय  तथा  गेर-जमानतीय  अपराध
 बनाया  गया  है  ।

 (ii)  हलाओं  के  पतियों  तथा  घुसराल  बसों  हारा  उन्हें  सताने  तथा  ऋरतापूर्ण  व्यवहार
 के  अपराधों  को  संज्ञ  य  अपराध  बनाने  के  लिए  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  एक  नई  धारा
 जोड़ी  गई  है  ।

 (iii)  भारतीय  साक्ष्य  गेधिनियम  में  तथा  नई  धाराएं  शामिल  की  गई  हैं
 जिससे  कि  यदि  दहेज  के  लिए  क्ररता  या  प्रताड़ना  सिद्ध  जो  जाए  तो  न्यायाश्षय  यह
 मान  सकता  है  कि  किसी  विवाहित  महिला  को  आत्महत्या  करने/दहेज  मृत्यु  के लिए
 उकसाया  गया  है  ।

 (५)  जहां  संदेहास्पद  परिस्थितियों  में  महिलाओं  की  मृत्यु  होती  है  उन  मामलों  में  एस०
 एम०  द्वारा  मृत्यु  क ेबाद  तहकीकात  कराना  अनिवाय॑  कर  दिया  गया

 (५)  महिलाओं  के  प्रति  अपराधों  को  जांख  के  लिए  महिला  पुलिस  उपायुक्त  की  अध्यक्षता
 में  विज्ञेप  संल  की  स्थापना  की  गई  दिल्ली  पुलिस  के  प्रत्येक  जिले  में  महिला  सैलों
 की  स्थापना  की  गई  है  ।

 महिलाओं  के  साथ  छेड़क्षाती  के  मासलों  को  सेकने  के  लिए  म्रहिला  काज्रेजोें  और
 चलती  बसों  और  महत्वपूर्ण  बाजार  स्थलों  जहां  महिलाओं  का

 जाना  जारी  रहता  पुलिस  तैनात  की  जांती  है  |

 विवरण

 -1-90  से  30-4-90  की  अवधि  के  दौसन  महिलाओं  के  साथ  हुए  अपराधों  के  सम्बन्ध  में
 दर्ज  स्समस्तरों  की  संख्या  निम्त  प्रकार  है  :--

 सूचित  किए  चालान  दोष-सिद्ध  दोष-मुक्त  विचारण  हेतु  जांच  पड़ताल  गिरफ्तार

 शेऐ  मामले  लंबित  हेतु  लंबित  किए  गए
 ध्यक्ति

 1  2  3  4  $  6  7

 महिलाओं  के
 साथ  सेड़काड़

 रा

 57  18  --  —  18  39  62

 मपास्यतर

 61  9  --
 न  3  $8  81
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 1  2  3  4  5  6  7

 सहिलाओं  के  साथ  छेड़खानी

 674  674  649  5  20  न  1077

 बहेज-मत्यु

 36  1  न  न  1  35  76

 बहेज  निवारक  अधिनियम

 5  रत  बज  न  न  3  4

 आई०  पी०  सो०  की  धारा  406  के  अधीन  वहेज-मामले

 65  4  न
 बा  61  23

 आई०  पी०  सी०  की  धारा  के  अधीन  पति  अथवा  ससुराल
 बालों  द्वारा  ऋरता

 89  4  ना
 न  4  85  84

 उबरकों  और  बोजों  की  बिक्री

 9191.  डा०  जेंकटेश  काब्ड  :  क्‍या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  विशेषकर  वर्षा  ऋतु  के  शुरू  में  किसानों  को  असुविधा  से

 बचाने  के  लिए  उवेरकों  ओर  बीजों  को  बिक्री  हेतु  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  विच  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कि  संत्रालय  सें  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  नीतोश  :

 और  देश  के  दर-दराज  और  दुर्ग  इलाकों  में  उवबंरकों  की  बिक्री  के लिए  खदरा  केन्द्र  खोलने  टेत
 1988-89  तथा  1989-90  के  दौरान  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  तथा  दो  केन्द्रीय  नत्रीय

 जनाएं  कार्यास्वित  की  गईं  ।  1990-91  के  दौरान  एक  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  योजना  चलाने  के  लिए  70
 लाख  रुपये  की  बजट  व्यवस्था  की  गई  है  जिसमें  खुदरा  केन्द्र  खोलने  का  एक  घटल  भी  शामिल  है  ।

 असम  और  जम्मू  व  कष्मीर  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  लागस
 का  हिस्सा  बांटकर  आदान  सप्लाई  प्रणाली  स्थापित  करने  के  लिए  विज्वेष  योजनाएं  लागू  की  जा
 रही

 अमरीका  में  रह  रहे  कष्मीरी  लोगों  द्वारा  असरीकी  लोबीइंग  फर्म  को
 किराए  पर  लेना

 9192.  श्री  सनत  कमार  मंडल  :

 झऔ  दिलीप  सिह  जू  देव  :

 कया  थिदेश  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  एक  समाचार  के  अनुसार  कद्मीरी  प्रवासियों  के  एक  संगठन  और  कए्मीर  अमेरिकन
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 कॉसिल  ने  एक  प्रबल  लीबीइंग  फर्म  किराये  पर  ली
 है  जो  जम्मू  और  कश्मीर  के  लोगों  द्वारा

 निर्णय  किये  जाने  के  पक्ष  में  समर्थन  और

 उठाये यदि  तो  इस  संस्था  की  गतिविधियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  क्या  कदम
 गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 बिदेश  सन्‍्त्री  इन्द्र  कुमार  :  सरकार  ने  इस  आए्यय  की  खबरें  देखी  हैं  ।

 सरकार  ने  अमरीकी  सरकार  को  और  अमरीकी  कांग्रेस  के  प्रभावशाली  सदस्यों  को  अपने
 विचारों  से  अवगत  करा  दिया

 प्ंगूर  की  खरीद

 9193.  श्रो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  कृषि  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बाजार  हस्तक्षेप  योजना  के  अंतर्गत  पंजाब  और  हरियाणा  से  अंगूर
 खरीदने  का  निर्णय  लिया

 क्‍या  अंगूर  के  लिए  यह  योजना  पहली  बार  लागू  की  गई

 ऐसे  बाजार  हस्तक्षेप  का  क्या  कारण  है  जबकि  विशेषकर  इन  दोनों  राज्यों  में  उत्पादित

 अंगूरों  घुलनशील  ठोस  पदार्थों  की  कम  मात्रा  होने  के
 कारण  वे  अनुपयुकत  ओर

 सरकार  या  इसकी  एजेंसियां  जंसे  कि  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारिता  एवं  विपणन
 संघ  इन  अंग्रों  का  किस  प्रकार  इस्तेमाल  करेगी  ?

 कृषि  सन्‍्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश  :
 हां  ।

 हां  ।

 पंजाब  ओर  हरियाणा  के  किसानों  से  अंगूरों  की  खरीद  करने  के  मंडी  हस्तक्षेप
 योजना  शुरू  की  जा  रही  है  ताकि  किसानों  को  मजबूरी  में  बिक्री  करने  से  बचाया  जा  सके  ।

 भारतोय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  लि०  और  अन्य  एजेन्सियां  देश
 में  विभिन्‍न  टमिनल  मंडियों  में  अंगूरों  की  बिक्री  के  लिए  तत्काल  व्यवस्था  करेगी  ।  हि

 मुर्गा  पालन  के  लिए  प्यरेलियन  मसल  की  सुगियों  का  आयात

 9194,  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  कवि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देछा  में  बेहतर  किस्म  की  मुर्गियों  की  उपलब्धता  के  बावजूद  सरकार  ने  मुर्गियों  की
 प्यूरेलिन  नस्ल  के  आयात  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 क्‌षि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  नीतीश
 :

 और  मुर्गी  पालन  क्षेत्र  की  उन्नति  बहुत  अधिक  हो  रही  है  ओर  इस  प्रकार  अच्छी  क्वालिटी  के
 ्  च्‌जों  की  मांग  बहुत  अधिक  है  ।  यह  मांग  पूरी  करने  के लिए  ओर  अच्छी  क्वालिटी  के  प्रजनकस्टाक

 दी
 हासिल  करने  के  लिए  सरकार  ने  शुद्ध  नस्ल  की  मुगियों  के  आयात  की  अनुमति  द्वे |
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 सावंज़निक  दूरभरष  बूथ  प्रदान  कराकर  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  ्पेकरो  देता

 ]
 9!  95.  श्लो  गुलाब  छम्द  कठारिया  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  ढताने  को  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  बेरोजगार  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  के  लिए  प्रत्येक  पंचायत  तथा  शहर
 में  सावंजनिरू  द्रभाष  लगाने  क्म  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  इस  प्रस्ताद  कढ़  तक  कार्याग्दित  किए  जाके  के  संबाकन्य  है  ?

 संचार  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेश्वर  :  और  ४8वीं  पंचवर्षीय
 घोजना  के  दोरान  सभी  पंचायतों  तथा  शहरों  झें  स्म॒वंजनिक  टेलीफोन  दिए  जाने  का  प्रस्ताव
 सावेजनिक  टेलीफोनों  की  श्र  णियां  निम्नलिखित  हैं  :---

 (i)  विभागीय  सावंजनिक  टेलीफोन  ।

 (8)  प्राइवेट  गारंटीशुदा  सावंजनिक  टेलीफोन  ।

 रूप  से  बिकलांग  व्यक्तियों  द्वारा  चद्माये  जा  रहे  स्ुकंजनिक  टेलीफोम  ।

 (iv)  फ्रेंचाइज्ड  पब्लिक  टेलीफोन  ।

 ये  सभी
 ओर

 विशेध्कर  छ्वारीरिक  रूप  से  विकलाय  व्यक्तियों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  सावंजमिक

 टेलीफोन  काम/स्व:  ॥र  की  व्यवस्था  करने  में  समर्थ  हैं  ।

 टेलीफोन  कनेकाम  संबंधों  समस्याय

 [59  खा  झ़्

 9196.  श्री  ग्लाथ  चम्द  कटारिया  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  सभी  शहरों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  लम्बी  प्रतीक्षा  सूची  और
 यदि  तो  प्रतीक्षा  सूची  के  सभी  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्धन  देने  के  लिए  क्‍या

 रूदम  उठे  गये  हैं

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेशबर  :  जी  बड़े  घडरों  में  प्रतीक्षा
 झूची  विशेषकर  लम्बी

 31-3-1990  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  प्रतीक्षा  सूची  में  कुल  17.14  लाख
 आवेदक  हैं  ।  पंचवर्षीय  योजना  के  लगभग  52  लाख  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  का
 प्रस्ताव  है  बछार्ते  कि  योजना  को  मंजरी  मिल  जाये  और  संसाधन  उपलब्ध  र  हैं  ।  इस  वर्तमान मान
 प्रतीक्षा  छूछी  को  विप्रटाने  बोर  साथ  ही  नये  ठेलोकछोन  देने  की  य्फ्रेजना  भी  बनाओ  गई  है  ।

 लहसन  उत्पादकों  को  मुआवजा
 ~ जं श्री  गुलाब  जन्द  कटारिया  :  क्‍या  कि  मन्त्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1988-89  ओर  1989-90  के  दोरान  लहसुन  के  मूल्यों  में  गिरप्रट  अश्यी

 यदि  दो  ठत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और
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 सरकार  ने  इसके  परिण्प्रणस्वरूप  किसानों  को  भारी  नुकसान  से  बचाने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  हैं  ?

 क्षि  सन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  नीतीश  :
 से  वर्ष  1986  तथा  1987  के  दौरान  मुल्य  1985  के  मूल्यों  (174-483  रुपए  प्रति
 की  तुलना  में  बहुत  अधिक  (950-2083  रुपये  प्रति  1988-89  में  मूल्य  अपे/ाकृत
 कम  (225-734  रुपये  प्रक्चि  लेकिम  ये  मूल्य  व्स्  1985  के  मूल्यों  के मुकाबले  अधिक
 थे  ।  1990  में  मूल्य  फिर  से  बढ़कर  360-900  रुपये  प्रति  क्विटल  हो  गए  हैं
 1986  त्ध्चा  1987  में  हुई  मूल्य  दुद्धि  असामान्य  मात्नी  जा  सकतो  केन्द्रीय  सरकार  मण्डी

 है  हुई  प्रल्य  दृद्ध  अल  ेु
 में  हस्तक्षेप  करने  की  योजना  आरम्भ  करने  के  गुजरात  सरकार  के  अनुरोध  पर  विचार  कर  रही

 पान  के  पत्तों  को  कृषि  दक््छु  छोडजत  करना

 98.  श्रो  हन्खय  जोल्ल्तह  :  कप्म  कर्तक  मजो  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  पान  के  पत्तों  को  कृषि  वस्तु  घोषित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने-कितने  क्षेत्र  में  पान  के  पत्तों  की  खेती  की  जाती  है  और  पान  की
 करने  बाले  किस्तादों  को  स्रंश्या  क्या

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  उनाए  गए  पाम  के  पत्तों  की  मावा  और  मूल्य  का  राज्यवार

 ब्योरा  क्‍या  और

 पान  के  पत्तों  के  संबंध  में  अन्तर्राज्यीय  व्यः्यर  स्थिति  क्‍या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कूषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मसत्री  नोतीश  :

 और  पान  के  प्ले  एक  बागवानी  वस्तु
 पान  के  पत्तों  छी  खेती  से  क्षेत्र  के  तथा  इस  क्षेत्र  में  कार्यरत  कृषकों  की  संख्या  के

 बार  ब्योरे  संबंधी  सरकारी  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  लेकिन  मोटा  अनुमान  है  कि  देश  में  40,000

 हैक्टेयर  क्षेत्र  में  पान  के  पत्तों  की  खेती  की  जाती  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  उत्पादित  पान  के  पत्तों  की  वास्तविक  मात्रा  तथा  मूल्य  का  राज्य-वार

 ब्योरा  उपलब्ध  नहीं  पान  के  पत्तों  की  खेती  में  700  करोड़  रुपये  का  कारोढार  होने
 का  अनुमान  लगाया  गया

 पान
 के  पत्तों  के  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नही  है  ।

 भारतोय  उवरक  मिगस  को  सिसवरी  यूनिट  और  पी०  डी०  आई०  एल०
 में  ठेका  श्रमिक

 9199.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्‍या  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतोय  उवंरक  निगम  के  सिन्दरी  यूनिट  और  पी०  डी०  आई०  एल०  में  ठेकेदारों  की

 संख्या  कितनी  है  और  प्रश्मेक  ठकेदार  के  अधोन  कितने  ठेका  श्रमिक  काम  कर  रहे

 क्‍या  ठेका
 श्रमिकों  को  वेतन  दिया  जाता  है  ओर  उन्तके  बेसन  को  भारतीय  उदबंरक
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 a  नाननक-ना  न  जन ज  पिननिभलन«णममतन«>-«->»न  ee  +  कल  टी  व बननन-नन  जन  हल  अनन  न
 निगम के  प्रबन्धकों  अर्थात  मुख्य  नियोक्‍्ताओं  द्वारा  जांच  को  जाती  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या

 क्‍या  यह  सच  है  ठेका  श्रमिकों  के लिए  भविष्य  निधि  का  रिकार्ड  कर्मचारी
 राज्य  कंटीन  सुविधाएं  नहीं  हैं  और  उन्हें  स्यूनतम  बेतन  भी  नहीं  दिया

 यदि  तो  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वाले  ठेकेदारों  के  विरुद्ध  क्या  कदम  उठाए  गए

 कया  इस  मामले  में  अधिकारियों  की  सांठगांठ  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 उप-प्रधानमस्जी  और  कवि  सम्त्री  देवी  :  दिनांक  1-5-90  की  स्थिति  के

 अनुसार  ठेकेदारों  की  सूची  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  द्वारा  एफ०  सी०  आई०  के  सिन्दरी  एकक  तथा  पी०
 डो०  आई०  एल०  में  नियोजित  कर्मकारों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 हां  ।  अम्तिम  तारीख  के  ब्यौरे  जबकि  एफ०  सी०  आई०  के  सिम्दरी  एकक  के  प्रत्येक
 ठेकेदार  के  लिये  मुगतान  का  पर्यवेक्षण  किया  गया  विवरण  के  कालम  4  में  दर्शाए  गए  हैं  ।

 से  एफ०  सी०  आई०  के  सिन्दरी  एकक  तथा  पी०  डी०  आई०  एल०  द्वारा  ठेका
 अमिकों  के  लिये  भविष्य  निधि  तथा  केटीन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जाती  कर्म  कारों  को  न्यूनतम
 पजदूरी  का  मुगतान  किया  जाता  है  ।  कमकारों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  भी  प्रदान  की  जाती  हैँ  ।

 वजिधरण

 ऋमांक  ठेकेदार  का  ताम

 ््

 कर्मकारों  की  क्या  प्रबन्ध  के  प्रतिनिधि
 द्वारा  पयंपेक्षित  मुगतान

 की  तारीख

 2  3  4

 1.  मैससे  जय  बजरंग  इस्जीनिययरिंग  6  9-4-90

 2.  ”
 प्रभु  जिशु  इन्जीनिययरिंग  बक्स  5  9-4-90

 3.  ”
 यूनाइटेड  ट्रेडसे  एण्ड  कं०  4  काम  नहीं

 4.  ”
 एस०  सी०  करना  एण्ड  कं०  229  9-4-90

 5.  ”
 अंजुलता  इस्जीनियरिंग  बक्से  15  5-4-90

 6.  ”  अशोक  कुमार  एंड  कं०  10  16-3-90/2-4-90
 7.  ”  रंगामाटिया  कोल  कोक  10  20-3-90/3-4-90

 यू०  एस०  एस०  लि०
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 2  3

 8.  मैं०  पी०  एस०  इस्टरप्राइसेस  10

 9.  ”
 भूषण  कस्ट्रक्शन

 10.  ”
 कामता सिंह  एंड  कं०  3

 11.  ”
 छिव  एंड

 कं०  3

 12.  ”
 एस» के०

 ब्रदर्स

 13.  ”  डी०  के०  बी०  कंस्ट्रक्शन  1

 14.  ”
 अशोक  इल्टरप्राइसेस

 14

 15.  ”
 बालीपुर कोल  कोक ए०  एस०  एस०  लि०  4

 16.
 ”

 रबी  एंड  कं०
 6

 17.  ”  सी०  के० कंस्ट्रक्शन  26

 18.  ”
 लिलि  कंस्ट्रक्शन

 8

 19.
 ”

 भुनेष्वर  सिंह
 5

 20.
 ”  एच०  के० कंस्ट्रक्शन  9

 21.
 ”

 लिस्तर्स  इण्डिया
 7

 22.
 ”

 जैम  कंस्ट्रक्शन  7

 23.  ”
 राजेश  इस्टरप्राइसेस

 9

 24.  ”
 आर०  एस०  कंस्ट्रक्शन  3

 25.  ”
 पी०  के०  राहा

 ध

 26.  ”
 आंबर्त  कंस्ट्रक्शन

 13

 27.  ”
 अमित  कंस्ट्रक्शन

 6

 28.  ”
 आरਂ  के०  ट्रे  डर्स  एंड  क॑ं०

 3

 29.  ”
 अरुण  कुमार  श्रीवास्तव  3

 30...  ”
 अजय  कंस्ट्रक्शन  न्‍

 31.  ”
 चन्‍्दा  एंड  सूरज  कंस्ट्रक्शन  13

 32.  ”
 मनभूम  कंस्ट्रक्शन

 7

 33.  ”
 हरीक्ष  उद्योग

 5

 34.  “”
 सुरेश  मिस्त्री

 2

 35,  ”
 दुेदी  कंस्ट्रक्‍्शन

 ४

 20-3-90|3-4-90
 31-3-90

 31-3-90

 31-3-90

 2-4-90

 4-4-90

 3-4-90

 3-4-90

 4-4-90

 4-4-90

 3-4-90

 5-4-90

 4-4-90

 7-4-90

 9-4-90

 7-4-90

 7-4-90

 7-4-90

 4-4-90

 31-3-90

 7-4-90

 7-4-90

 7-4-90

 9-4-90

 6-4-90

 “7-4-90

 9-4-90

 6-4-90
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 36.  औ०  पूमइटेड  कंस्ट्रक्दान  थैर्क

 37.  ”
 सुरेल्दा  इलेक्ट्रीकल्स

 3४,  "
 इंलेक्ट्रीकोट

 39.  ”
 बंबलू  कंस्ट्रक्शन

 40.  ”
 सिंघ  इन्टरप्राइसेस

 41.  ”  संबोर  फ़रीदो

 42.  ”
 हिंदुस्तान  ट्रें  डर्स

 43.  ”
 शू०  एंड  जी०  कंस्ट्रक्शन

 44.  ”
 पज्लिव  कंस्ट्रक्शन

 45.  ”
 शायल  फाउण्डरी  इस्कीनियरिंग  वर्क्स

 46.  ”  के०  कुण्ड्‌

 47.  ”
 ख्ज  कंस्ट्रक्शन

 48.  ”
 कूपर  ब्रदसे एंड  कं०

 49.  ”
 संजय  इन्टरप्राइसेस

 50.  ”
 सुभाष  इलेक्ट्रीकल्स

 51.  ”
 देख़नाथ  कंस्ट्रक्शन

 52.  ”
 स्ट्ुक्‍्चुअल  इंडिया

 53.  ”
 न्यू  मोडने  कंस्ट्रक्शन  क॑०

 54.  ”
 तुलसी  इन्जीनियरिंग  कंस्ट्रक्शन

 55.  ”
 सिल्हा  कंस्ट्रक्शन

 56.  ”
 हिैथू  मिठिला  इन्जीनिर्यारिंग  कं०

 57.  ”
 चानू  शा  एंड  कं०

 58.  ”
 श्‌०  एस०  इन्टरप्राइसेस

 59.  ”
 श्थिघ  एंड  कं०

 60.  ”
 मूप्नीक  ट्रं  इसे  एंड  कं०

 61.  ”
 हैंड  सप्लाई  कार्पोरेशन

 62.  -”  अबधेदा सिंह  एंड  कं»
 63.  ”

 बूभाइटेड  इलेक्ट्रीकल्श  कंस्ट्रक्शन

 : 4194
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 1  2  3  4

 64.  मै०  खैबर  इलेक्ट्रीकल्स  4  काम  नहीं

 65.  ”
 सो्घू  ब्रद्से  8  6-4-90

 66.  ”  राय  कंस्ट्रक्शन  6  काम  नहीं

 67.  ”
 एस०  आर०  कस्ट्रक्‍्शन  3  6-4-90

 68.  ”
 महातों  कंस्ट्रक्शन  10  7-4-90

 69.  ”
 सिन्हा  इन्टरप्राइसेस  15  6-4-90

 70.  ”
 सिन्दरी  वुड  सप्लाई  कार्पोरेशन  15  काम  नहीं

 71.  ”  प्रसाद  ब्रदसे  2  9-4-90

 72.  ”  जेनिय  इलेक्ट्रोनिक्स  5  काम  नहीं

 73.  ”  चौधरी  इस्जीनियरिंग  व्क्से  4  7-4-90

 74.  ”  तारा  कंस्ट्रक्शन  6  9-4-90

 75.  ”  जी०  एन०  सरकार  5  10-4-90

 76.  ”
 कलकत्ता  रेफ़िजरेटर  10  9-4-90

 77.  ”  बिद्वर्कर्मा  इन्जीनिर्यारिंग  कं०  5  काम  नहीं

 78.  ”  स्वेन्द्र  एंड  संस  6  9-4-90

 7१9.  ”
 टी०  एंड  एम०  कंस्ट्रक्शन  3  9-4-90

 80.  ”  पी०  बी०  जे०  कंस्ट्रक्शन  3  काम  नहीं

 81.  ”  भारती  कस्ट्रक्दान  वर्क्स  10  19-3-90

 82.  ”
 सन्जु  कस्ट्रक्शन

 2  काम  नहीं

 83.  ”  ए०  के०  सिंह  6  7-4-90

 84.  ”  एस०  के०  इन्टरप्राइसेस  4  5-4-90

 85.
 ”  भिमानी  कंस्ट्रक्शन  4  6-4-90

 86.  ”
 यू०  एस०  इस्टरप्राइसेस  5  7-4-90

 87.
 ”

 मां  तारा  कंस्ट्रक्शन  2  6-4-90

 88.  ”  बी०  बी०  सिंह  2  7-4-90

 89.  ”  के०  एस०  ई०  पो०  सिन्दरी  3  7-4-90

 90.
 ”  गणैश  टिम्बर  3  6-4-90

 3  6-4-90 91.
 ”  ज्माएंकर  प्रप्ताद  एंड  कं०
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 1  2  3  4

 92.  मैं०  के०  पी०  श्रीवास्तव  2  7-4-90

 93.  ”
 गुप्ता  इस्टरप्राइसेस  3  6-4-90

 94.  ”  बिरेन्द्र  कुमार  सिंह  5  काम  नहीं

 95.  ”
 चित्रागुप्ता  इन्जीनियरिंग  वकक्‍्से  2  4-4-90

 96.  ”  लाल  बाबा  5  5-4-90

 97.  ”
 एम०  ए०  कंस्ट्रक्शन  6  4-4-90

 98.  ”
 निकुबा  एंड  कं०  3  6-4-90

 99.  ”  देश  राज  एंड  कं०  है
 100.  ”

 बाबू  राम  एंड  कं०
 101.  ”

 प्रेम  नाथ  सोन्द्रो
 102.  ”  अग्रवात  रोडवेज  107  3-4-90
 103.  ”  रानी  शती  करियर
 104.  ”  जिन्दल  रोडवेज

 105.  ”  दे  इस्टरप्राइसे  2  4-4-90
 106.  ”

 सिंह  इन्टरप्राइसेस  9-4-90
 ———  जज८

 :  जिन  ठेकेदारों  के  समक्ष

 प्रोजेक्ट्स  एण्ड  डवलपमेंट  इण्डिया  लिमिटेड  डी०  आई०

 क्रमांक  ठेकेदारों  के  नाम  कर्मकारों  की  संश्या

 1  2  3

 1.  मैस्तसे  जलेदवबर  प्रसाद  एंड  कं०  9-4-90  से  प्रारम्श*

 ह

 2.  ”  राय  कंस्ट्रक्शन  9-4-90  से  प्रारम्भ*
 3.  ”

 एम०  ए०  कंस्ट्रक्शन  1-5-90  से  प्रारम्भ*
 4.  ”  दछिब  हाकरे  प्रसाद  सिंह  5

 5.  ”  चअज्रंबोर्टी  एंड  कं०  3

 6.  ”  .  हिस्हुस्तान  ट्रेडर्स
 *

 ”  .  सिस्‍्हा  इम्टरप्राइसेस  4

 8.  ”  दाम्सू  नाथ  सिंह  2

 कार्य  आबंटित  नहीं  किया  गया  था  ।
 नहींਂ  है  उन्हें  मार्च  महीने  के  दोरान  कोई



 27  1912  लिखित  उत्तर

 1  2  3

 9.  मै०  भोजपुर  कंस्ट्रक्शन  3

 10.  ”  सागर  इन्टरप्राइसेस  28

 11.  ”
 अरुण  कुमार  श्रीवास्तव  4

 12.  ”  जैस  इन्जीनियरिंग  कंस्ट्रक्शन  5

 13.  ”
 भुनेश्वर  सिंह  4

 14.  ”
 न्यू  यूनाइटेड  कंस्ट्रक्शन  हि

 15.  ”  एच७  के०  कंस्ट्रक्शन  14

 16.  ”  बिरेन्द्र  कुमार  सिंह  6
 नी  अिवीत----ल_नंैईै  —  ब्के

 *+
 चूंकि  ठेकेदारों  को  हाल  ही  में  नियुक्त  किया  गया  इसलिए  उनसे  श्रमिकों  की  संख्या  से
 संबंधित  ब्योरे  प्रतीक्षित  हैं  ।

 इन्प्रप्रस्य  एक्सटेंशन  विकास  सा्ग  के  लिए  नया  डाक  डिलोवरी  जोन  खोलना

 9200.  श्री  कृपाल  सिह  :  क्‍या  संचार  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्द्रप्रस्थ  विकास  नई  दिल्‍ली  के  लिए  नया  डिलीवरी  जोन  खोलने
 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  दिल्‍ली  में  किसी  डिलीवरी  जोन  को  हाल  में  नई  दिल्ली  जोन  में  बदला  गया

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  जनेश्बर  :  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  केमिकल  एण्ड  फटिलाइजस  लिमिटेड  की  विकास  परियोजनायें

 9201.  श्री  बसंत  साठे  :  क्‍या  कृषि  श्ररन्नी  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फ़टिलाइजस  लिमिटेड  ने  अपनी  बिकास  परियोजनाओं  के
 लिए  वित्तीय  सहायता  और  प्रशासनिक/तकनीकी  मंजूरी  मांगी  और

 आयेगी  (=)
 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  मंजूरी  दे  दी

 जायेगी  ?

 107



 लिखित  उत्तर  17  1990

 उप-प्रधानमन्त्री  और  कृषि  सम्त्री  देवों  :  ओर  राष्ट्रीय  केमिकल्स

 एण्ड  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  सी०  ने  अपनी  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  कोई  आथिक

 सहायता  नहीं  मांगी  निम्नलिखित  परियो  जनाओं  के  लिए
 प्रासनिक|तकनीकी  स्वीकृति

 हेतु  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  :---

 (1)  थाल  में  8।  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  300  टन  प्रतिदिन  क्षमता  वाला

 मेथानोल  संयंत्र  ।

 (2)  धाल  में  300  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  1350  टन  प्रतिदिन  क्षमता  के

 अमोनिया  की  तीसरी  ट्र न  ।

 (3)  त्रिपुरा  में  126.6  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  त्रिपुरा  इण्डस्ट्रियल
 मेंट  कार्पोरोेशन  तथा  ओ०  एन०  जी०  सी०  के  सहयोग  से  300  टन  प्रतिदिन  क्षमता
 वाले  मेथानोल  प्रोजेक्ट  की  स्थापना  जिसमें  आर०  सी०  एफ०  की  साम्य  सहभागिता
 16  करोड़  रुपये  होगी  ।

 (4)  45  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  वर्तमान  यूरिया  एवं  डी०  ए०  पी०  संयंत्रों
 के  पुनरुद्धार  हेतु  मेसस  मंगलोर  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजसे  लिमिटेड  के  साथ

 सहयोग  ।

 ये  प्रस्ताव  परीक्षण  के  प्रारम्भिक  चरण  में  हैं  तथा  जब  तक  परीक्षण  समाप्त  नहीं  हो  जाता  है
 तब  तक  परियोजनाओं  के  समाप्त  होने  का  समय  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 केरल  में  सुविधा
 9202.  श्री  मुल्‍्लापल्ली  क्‍या  संचार  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  राज्य  में  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई

 यदि  तो  इस  सुविधा  से  केरल  में  किन-किन  स्थानों  को  जोड़ा  गया  और

 किन-किन  दक्षिण  राज्यों  में  सुविधा  उपलब्ध  है  ?

 संचार  सरजालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेएबर  :  केरल के  केन्द्रीय
 तारषर  से  ब्यूरो  फैक्स  सुविधाएं  प्रदान  को  गई  टेलीफोन  उपभोक्ता  भी  इस  प्रयोजन  के  लिए
 निर्धारित  लाइसेन्स  शुल्क  का  मुगतान  करके  इस  सुविधा  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 त्रिवेग्द्रम  और  एर्नाकुलम  के  केन्द्रीय  तारघरों  में  भी  ब्यूरो  फैक्‍स  सुविधा  उपलब्ध

 )  आंध्र  तमिलनाडु  व  केरल  के  चार  दक्षिणी  राज्यों  सहित  संघ  राज्य  क्षेत्र
 पांडिब्रेरी  के  केन्द्रीय  तारघरों  में  भी  ब्यूरो  फैक्स  सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 भारतोय  नोबहन  निगम  हारा  अपने  बेड़े  में  बढ़ाए  गए  पोत

 9203.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचअस्प्रभ  :  क्या  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  भारतीय  नौवहन  निमम  ने  अपने  बेड़े  में  कितने  पोत  और
 बढ़ाए  ओर
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 की  जानना  पधपपभैपैप-एण  खरीदे  -||||“|"-/य-"य"य्््र्र्ऱ्
 इनमें  से  कितने  पोत  विदेशी  तथा  देश  के  ही  शिपयार्डों  से  खरीदे  गए  तथा  इनके

 लागत  ओर  वुल  भार  क्षमता  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-मृतल  परिवहन  सन्‍्त्री  के०  पी०  :  भारतीय  नोवहन  निगम  ने
 वर्ष  1989-90  के  दौरान  दो  वल्क  कैरियसें  प्राप्त  किए  थे  ।

 दोनों  जहाज  हिष्दुस्तान  शिपयार्ड  विशाखापत्तनम  से  लिए  गए  थे  प्रत्येक  जहाज
 की  क्षमता  26450  डी०  डब्स्यू०  टी०  पहले  जहाज  की  कीमत  21.17  करोड़  रु०  तथा  दूसरे
 जहाज  की  कीमत  22.53  करोड़  रु०

 सड़क  परिथहम  बसों  की  बर्तमान  दरों  को  बरकरार  रखते  के  लिए
 केरल  सरकार  का  अनुदान  के  लिए  अनुरोध

 9204.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचण्द्रन  :  कया  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  किसी  प्रकार  के  अनुदान  की  मांग  की  है  ताकि

 पेट्रोलियम  उत्पाद  की  कीमतों  में  वृद्धि  होने  क ेबावजूद  राज्य  सड़क  परिवहन  की  बसों  के  यात्री  भाड़े  की

 बतेमान  दर  को  बरकरार  रखा  जा

 यदि  तो  दिए  गए  अनुरोध  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  केन्द्र  सरकार  का  क्या  निर्णय  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  केरल  राज्य  सरकार  से  ऐसा

 कोई  औपचारिक  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 असम  जातीयताबादी  छात्र  परिषद  से  प्राप्त  शापन

 9205.  श्री  चित्त  बसु  :  क्‍या  गुह  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यदि  असम  जातीयतावादी  युवा  छात्र  परिषद  हाल  ही  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  सम्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  सुधोध  कांत  :  और  जी  श्रीमान  ।
 असम  जातीयतावादी  युवा  छात्र  परिषद  की  तरफ  से  दिनांक  2  1990  का  उनका  एक  ज्ञापन
 प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  मुख्य  रूप  से  असम  समभोते  के  असम  सहित  सभी  राज्यों  को  पूर्ण
 स्वायत्ता  प्रदान  संविधान  में  दोहरी  नागरिकता  की  अवधारणा  को  शामिल  करने  तथा  असम  में  ;
 इनर-लाइन  परमिट  सिस्टम  शुरू  करने  की  मांगें  उठाई  गई  हैं  ।

 असम  समझौते  के  कार्यास्वयन  के  लिए  केस्द्रीय  सरकार  वचनबढ्ध  है  तथा  इस  दिशा  में
 समय-समय  पर  आवद्यक  कदम  उठाए  गए  इस  दिशा  में  की  गई  प्रगति  की  भी  देह  के  संघीय  ढांचे
 के  अस्तगेत  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  राज्यों  को  संविधान  के  उपबंधों  के  अनुसार  शक्तियां
 प्राप्त  हैं  ।  संविधान  में  दोहरी  नागरिकता  का  कोई  प्रावधान  नहीं  असम  में  इनर-लाइन  परमिट

 शुरू  करने  के  प्रएन  पर  सरकार  कोई  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।
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 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारों

 9206.  प्रो०  के०  पी०  थामस्त  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1
 1990  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारी  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  ?

 गृह  सन्त्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुबोध  कांत  :  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों
 की  1-1-1990  की  स्थिति  के  नुसार  उपलब्ध  राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ॥

 विवरण

 राज्य  का  नाम  1-1-90  की  स्थिति  के  अनुसार

 सं०  भा०पु०से०  के  अधिकारियों
 की  संख्या

 2  3

 1,  क्ांध्र  प्रदेश  165

 2.  अरुणाचल  प्रदेश-गोआ-मिजोरम-केन्द्र  शासित  क्षेत्र  110

 3.  आसाम-मेघालय  120

 4.  बिहार  195

 5.  गुजरात  119

 6.  हरियाणा  86

 7.  हिमाचल  प्रदेश  61

 8.  जम्मू  एवं  कश्मीर  64

 9.  कर्नाटक  110

 10.  केरल  101

 11.  मध्य  प्रदेश  247

 12.  महाराष्ट्र  177

 13.  मणिपुर-त्रिपुरा  75

 14.  नागालेंड  22

 15.  उड़ीसा  113

 16.  पंजाब  103

 17.  राजस्थान  128

 18.  सिक्किम  18

 19.  तमिलनाडु  134
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 eee

 1  2  3

 20.  उत्तर  प्रदेश  321  हु

 21.  पद्िचम  बंगाल  225

 जोड़  2694

 गुजरात  में  विद्रोही  तत्वों  को  धुसपंठ

 9207.  श्री  साधवराव  सिंधिया  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बहुत  बड़ी  संख्या  में  उमग्रवादी  तथा  विद्रोही  तत्व  जामनगर  के  साथ
 लगे  समुद्री  क्षेत्र  को  पार  करके  गृजरात  के  छः  छाहरों  में  घुस  आए

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपाए  किए  गए  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सबोध  कांत  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नाइट्रोजन  और  फास्फोरस  युक्त  उवरकों  का  उत्पादन

 9208.  श्री  साधवराघ  सिंधिया  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  योजना  के  अन्त  में  नाइट्रोजत  और  फास्फोरस  युक्त  उर्बेरकों  का लगभग
 कितना  उत्पादन

 क्‍या  यह  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  सरकार  किए  जाने  वाले  उपायों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 उप-प्रधानभन्ज्री  ओर  कथि  मंत्री  देखी  :  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप
 दिया  जाना  योजना  आयोग  द्वारा  स्थापित  उबंरकों  के  कार्यकारी  दल  योजना के
 अन्तिम  वर्ष  में  89  लाख  टन  नाइट्रोजन  और  32  लाख  टन  फास्फेटिक  उवंरकों  के  उत्पादन  का

 मान  लगाया  है  ।

 और  हमारी  जैसा  कि  पंचवर्षीय  योजना  दस्तावेज  में  परिलक्षित  किया  गया

 नाइट्रोजनी  उर्बरकों  के  उत्पादन  में  अधिकतम  सीमा  तक  आत्मनिर्मरता  प्राप्त  करना  जहां

 नाईट्रोजन  के  मामले  में  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  योजना  के  दौरान  मांग  का  90%

 देशी  उत्पादन  द्वारा  पूरा  किया  जाएगा  वहां  फास्फेट  के  मामले  में  घरेलू  कब्जे  माल  की  कठिनाई

 उत्पादन  में  आत्म-निर्मरला  को  नहीं  प्राप्त  होने  देती  ।  जहां  तक  पोटाश  का  सम्बन्ध  है  सम्पूर्ण
 कताओं  को  आयातों  द्वारा  पूरा  किया  जाता  है  क्योंकि  देदा  में  पोटाश  का  कोई  शञात  स्रोत  नहीं  है  ।

 नाईट्रोजनी  उवरकों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्यकारी  दल  ने  एच«  बी०  जे०  पाहप  लाइन

 पर  तीन  बुहद  आकार  के  गैस  अमोनिया  यूरिया  संयंत्र  की  स्थापना  का  सुकाव  दिया  है  ।
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 जाता  क्‍ज््््

 फास्फेटिक  उवरकों  के  मांग  पूर्ति  प्रस्तर  को  कम  करने  के  |कार्यकारी  दल  पी  2  ओ  5  के

 रूप  में  4.5  लाख  टन  कुल  क्षमता  के  डी०  ए०  पी०  संयंत्रों  और  पी  2  ओ  5  के  रूप  में  1.5  लाख

 टन  कुल  क्षमता  के  नाइट्रो-फास्फेट  संयंत्रों  स्थापित  करने  का  सुझाव  दिया

 रेस  नई  दिल्‍लो  स्थित  प्रधान  मंत्री  आवास  पर  सुरक्षा  प्रबंधों  पर  व्यय

 9209.  प्रो०  के०  वी०  थामस  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेस  कोसं  नई  दिल्‍ली  स्थित  प्रधान  मंत्री  आवास  पर  अपेक्षित  सुरक्षा  प्रबस्ध
 कर  दिए  गए  और

 यदि  तो  उन  पर  कुल  कितनी  धनराष्णि  व्यय  की  गई  ?

 गृह  संत्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  सुबोध  कांत  :  जी  श्रीमान  ।

 रेस  कोर्स  रोड  हाउस  में  तैनात  एस०  पी०  जी०  तथा  एस०  डी०  जी०  कामिकों  पर
 प्रति  माह  1,90,000  २०  का  व्यय  होता

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  24  पर  बाई-पास  का  निर्माण

 ]
 9210.  श्री  संतोष  कुमार  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  बरेली  जिले  के  फरीदपुर  और  भीरगंज  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  24  पर
 दुर्घटनाओं  में  हो  रही  वृद्धि  को  देखते  हुए  इस  सड़क  पर  बाई-पास  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहम  मंत्री  के०  पी०  :  ओऔर  राज्य  प्राधिकारियों
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  24  के  इस  खंड  में  बरेली  के  चारों  ओर  बाई-पास  की  आवश्यकता  परियोजित  की

 है  ।  बाई-पास  को  आवश्यकता  को  अभी  प्रमाणित  किया  जाना  है  ।

 केरल  में  नारियल  उत्पादकों  से  शापन

 ]
 9211.  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  केरल  में  नारियल  उत्पादकों  से  उनको  हो  रही  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध
 में  ज्ञापन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर
 सरकार

 को
 क्या  प्रतिक्रिया

 है  ओर  उम्र पर  क्या  कार्यवाही  को  गयी है  ?

 कृषि  मम्न्नालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्जी  नीतीश  :
 हां  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 क्रम  सं०  अम्यावेदन  में  उठाया  गया  मुद्दा  सरकार  की  प्रतिक्रिया  तथा  की  गई  का रंबाई

 1  2  3

 1.  जड़  मुरकान  रोग  उन्नत  कृषि  वेज्ञानिक  उपायों  सहित  नारियल  उच्यानों  का

 तथा  नारियल  के  बेहतर  प्रबंध  जड़  मुरकान  रोग  को  विषाक्तता  पर  काब  पाने  वाला  तथा

 पेड़ों  पर  प्रभाव  रोगग्रस्त  पेड़ों  को  उत्पादकता  को  अपेक्षाकृत  अधिक  बनाए  रखने  बाला
 डालने  वाले  अस्य  पाया  गया  नारियल  विकास  बोर्ड  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 रोगों  के  कारण  दौरान  में  सुधार  के  लिए  केरल  में  नारियल  की  लघु
 नारियल  उत्पादकों  के  जोतों  में  समेकित  खेतीਂ  की  एक  योजना  शुरू  की  यह  योजना
 सामने  आए  संकट  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भी  जारी  रखी  जा  रही

 पत्तियों  को  विकृत  करने  वाले  कलियों  को

 विक्ृत  करने  वाले  तना  सुखाने  वाले
 आदि  जैसी  दूसरी  बीमारियों  के  बारे  में  प्रभावशाली  नियम्त्रण  उपाय
 खोजे  गए  हैं  तथा  किसानों  द्वारा  अपनाए  जाने  के  लिए  सिफारिश  की

 गई  है  ।;

 2.  नारियल  के  तेल  के  नारियल  के  तेल  का  आयात-निर्यात  नीति  1988-

 आयात  को  रोकने  के  91  के  भाग-ख  परिष्टिष्ट  5  के  क्रम  सं०  5  पर  की  गई  प्रवृष्टि  के

 लिए  तत्काल  कदम  अनुसार  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  हिंदुस्तान  वेजीटेबल

 उठाना  ।  आयल  नई  दिल्‍ली  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।

 आयात-निर्यात  नीति  1990-93  के  अन्तर्गत  नारियल  के

 तेल  की  आयात  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  पंजीकृत
 निर्यातकों  के लिए  आयात  नीति  के  अन्तगेंत  वसायुक्त  एसिड/बसायुक्‍्त
 एमिन्स  के  निर्यात  के  बदले  में  समग्र  आयात  प्रतिपूर्ति  दर  के  20%  के

 भीतर  50%,  तक  की  सीमा  तक  नारियल  के  तेल  के  आयात  की

 अनुमति  इसके  अतिरिक्त  आयात  नीति  में  निर्यात  मद  के  बदले  में

 आयात  करने  के  लिए  कोई  अन्य  उपबन्ध  नहीं

 3.  नारियल  को  तिलहन  नारियल  एक  तिलहन  ही  तथापि  बानस्पतिक

 घोषित  करना  ।  तौर  बारहमासा  बागान  फसल  के  तौर  पर  नारियल  का  विशेष

 स्वरूप  होने  के कारण  उस  पर  विष्वाष  ध्यान  देना  आवश्यक

 भारत  सरकार  ने  नारियल  के  विकास  संबंधी  कार्यभार  अलग  से
 शठित  नारियल  विकास  बोर्ड  को  सौंपा  भारत  सरकार  ने  नारियल

 के  विकास  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  इस  तथ्य  की  जांच  14.8  लाख

 हैक्टेयर  क्षेत्र  में  फैले  नारियल  बागान  के  लिए  सातवीं  योजना  में

 निर्धारित  7.38  करोड़  रु०  के  परिब्यय  से  की  जा  सकती  इस

 नारियल  पर  प्रति  हैक्टेयर  निवेश  49.00  २०  प्रति  हैक्टेयर

 113



 4.  नारियल  को  फसल

 बीमा  योजना  में

 शामिल  किया  जाना

 चाहिए  ।

 5.  नारियल  उत्पादकों
 के  प्रतिनिधियों  को

 नारियल  विकास

 बोर्ड  में  शामिल
 किया  गया  ।

 6.  मिट्टी  के  कटाव  को

 रोकने  के  उपाय

 7.  उत्तर  क्‍्यालिटी  के
 बीज  और  पौधों  का
 वितरण  ।
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 बैठता  इसके  विपरीत  इस  अवधि  के  परम्परागत  तिलहनों

 पर  सरकार  द्वारा  किया  गया  निवेश  26  २०  प्रति  हैक्टेयर  भारत

 सरकार  ने  71.73  करोड़  रुपए  की  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  की
 सहायता  से  केरल  में  नारियल  विकास  के  लिए  92,4  करोड़  रुपए  की
 लागत  की  एक  परियोजना  भी  तैयार  की  है।इस  आए्यय  के  करार  पर

 पहले  ही  हस्ताक्षर  किए  जा  चुके  इससे  यह  पता  चलता  है  कि
 नारियक  को  तिलहन  घोषित  न  करने  के  बावजूद  भी  भारत  सरकार

 ने  इसके  विकास  के  लिए  विशेष  कदम  उठाए  हैं  और  उन्हें  जारी
 रखेगी  ।

 इस  समय  नारियल  को  बृहत  फसल  बीमा  योजना  से  अंतर्गत
 शामिल  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्‍योंकि  क्षेत्र-दर-द्षेत्र  के
 आधार  पर  उपज  आदि  का  कोई  मानकीकरण  नहीं  किया  गया  है  जैसा
 कि  दूसरी  वाधिक  फसलों  के  लिए  किया  जाता

 नारियल  विकास  बोड्ड  में  नारियल  उत्पादकों  का
 प्रतिनिधित्व  इसमें  दो  प्रतिनिधि  केरल  से  तथा  एक-एक  कर्नाटक
 तथा  तमिलनाड़  से  बोर्ड  में  कुल  23  सदस्य  हैं  जिनमें  से  4
 यल  उत्पादक  हैं  ।

 पयाप्त

 राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकारों  ने  केरल  राज्य  में  मिट्टी  के
 कटाव  की  समस्या  का  सामना  करने  के  लिए  कई  कार्यक्रम  आरम्भ

 किए  हैं  ।  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  मृदा  तथा  जल  संरक्षण  योजना  के
 अस्तगत  नदी  घाटी  परियोजना  में  कंडा  स्रवण  क्षेत्र  में  989-90  तक
 764  लाख  रुपए  की  लागत  से  0.16  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  सुधारा
 गया  यह  कार्यक्रम  1990-91  के  दोरान  भी  जारी  रहेगा  तथा
 1800  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  सुधारने  के लिए  125  लाख  रुपए  का
 व्यय  निर्धारित  किया  गया  राज्य  सरकार  मृदा  तथा  जल  संरक्षण
 क्षेत्र  के  अन्तर्गत  पांच  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  कर  रही  सातवीं
 योजना  के  दौरान  केरल  सरकार  का  परिव्यय  70.5  करोड़  रुपए  था
 तथा  0.81  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  सुधारा  गया  था  ।

 नारियल  विकास  बोडे  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 अच्छी  क्वालिटी  की  रोपण  सामग्री  के  उत्पादन  और
 निम्नलिखित  योजनाएं  कार्यान्वित  की  हैं  :--

 टी  डी  संकर  किस्मों  का  उत्पादन  और  वितरण  ।

 2.  केरल  में  डी>"टी  संकर  किस्मों  के  उत्पादन  के  लिए
 संकर  बीज  उच्चान  की  स्थापना  ।

 के  दौरान
 वितरण  के  लिए
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 8.  किधानों  को  उवंरकों
 ओर  कीटनाशी
 इयों  क ेलिए  50%
 राज  सहायता  ।

 9.  किसानों  को  ऋ

 पर  ब्याज  रूपी

 सहायता  ।

 10.  नारियल  विकास  बोर्ड

 के  अन्तगंत  नारियल

 के  रोगों का  मुकाबला
 करने  के  लिए  सभी

 अनुसंघातन  और

 अस्वेषण  का  समस्वय

 3

 3.  बोर्ड  के  मुख्यालय  से  सम्बद्ध  बीज  अधिप्राप्ति  इकाई  को
 स्थापना  ।

 4.  मध्य  असम  और  त्रिपुरा  में
 प्रदर्शन  और  बीज  उत्पादन  फार्मों  के  साथ  सम्बद्ध
 यल  नसंरी  की  स्थापना  ।

 wa  .  तमिलनाडु  में  संकर  बीज  उद्यान  और  संकर  किस्मों  की
 जांच  करने  वाले  12  प्रायोगिक  केन्द्रों  की  स्थापना  ।

 यह  कार्यक्रम  न  लाभ  न  हानि  के  आधार  पर  कड़ाई  के  साथ
 कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 नारियल  विकास  बोर्ड  ऐसी  योजनाओं  को  कार्यास्वित  कर

 रहा  है  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  रियायती  मूल्यों  के  आधार
 पर  या  संस्थागत  ऋणों  को  देकर  उवंरकों  का  विवरण  शामिल
 उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  केरल  में  नारियल  की  छोटी  जोतों  में
 समेकित  खेती  की  योजना  के  अन्तर्गत  रोपण  पम्प
 फसली  खेती  हेतु  राजसहायता  प्राप्त  सप्लाई  के  अलावा  उर्वरक
 आदान  के  लिए  1400  रुपए  प्रति  हैक्टेयर  के  हिसाब  से  तीन  वर्ष  के

 लिए  ऋण  सुविधाएं  भी  दी  जाती  हैं  ।  इसी  नारियल  के  लिए
 पैकेज  योजना  के  अस्तगंत  संस्तुत  कार्य  तुरन्त  पौध
 रक्षण  उपाय  और  अन्तर  फसल  ।  प्रत्येक  प्रदर्शन  प्लाट  की  लागत

 360  रु०  से  480  रुपए  निकाली  गई  लगातार  तीन  वर्षों  के  लिए
 250  रुपए  प्रति  प्रदर्शन  प्लाट  प्रति  वर्ष  की  समान  राजसहायता  दी
 जाती  उबरकों  को  सारी  संस्‍्तुत  मात्रा  पर  राजसहायता  आंशिक
 रूप  से  सामग्री  के  रूप  में  दी  जाती  है  तथा  बाद  में  अन्य  संचालत
 खर्चों  का  वहन  करने  के  लिए  नकद  राजसहायता  दी  जाती  है  ।

 कृषि  क्षेत्र  में  ब्याज  की  दरें  पहले  ही  रियायती  जहां  तक

 लम्बी  अवधि  का  संबंध  है  लघु  सिंचाई  तथा  भूमि  विकास  के  लिए
 छोटे  और  बहुत  छोटे  किसानों  से  10%  की  दर  से  व्याज  लिया

 जाता  है  ।  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  ओर  अन्य  किसानों  के  लिए  लंबो

 अवधि  हेतु  12.5%  की  दर  से  ब्याज  लिया  जाता  है  ।

 देश  में  सभी  कृषि  और  बागवानी  फसलों  संबंधी  अनुसंघान
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  किया  जाता  नारियल

 विकास  बोर्ड  का  मूल  संबंध  नारियल  संबंधी  विकास  कार्यों  से

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  अभ्तगंत  केरद्रीय  रोपण  फसल

 अनुसंधान  संस्थान  देश  में  नारियल  पर  अनुसंघान  के  लिए  जिम्मेदार

 हैं  तथा  अनुसंघान  के  समन्वय  का  कार्य  करने  को  जिम्मेदारी  भारतीय

 {  .
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 किया  जाए  और

 हवाई  छिड़काव  सहित

 सभी  स्थानों  पर  मुफ

 छिड़काव  हो  ।

 11.  एक  स्वतंत्र  एजेंसी

 के  जरिए  नारियल  के

 लिए  सिंचाई  को

 व्यवस्था  करने  के

 लिए  कदम  ।

 12  नारियल  के  लिए
 लॉभकारी  मूल्य

 सुनिश्चित  करने  हेत
 उत्पादों

 में
 विविधता

 13.  खोपरा  के  समर्थन र
 सें  बुद्धि  करके

 उसे  2000  रुपए
 प्रति  क्विटल  करना  |

 4.  नैफेड  को  खोपरे  की

 अधिकतम  खरीद

 करनी

 17  1990
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 कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  अन्तगंत  नारियल  आदि  के  पेड़ों  संबंधी
 अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  की  अनुसंधान
 के  परिणाम  राज्य  सरकारों  तथा  नारियल  विकास  बोड  को
 जाते  हैं  जो  अनुसंधान  के  इन  परिणामों  के  आधार  पर

 योजनाएं  बनाते  हैं  ।

 ज  दिए

 अपनो  विकास

 नारियल  विकास  बोर्ड  ने  जो  विभिन्‍न  योजनाएं  कार्यान्वित
 की  हैं  उनके  अन्तगंत  सिंचाई  कार्यक्रमों  को  प्राथमिकता  दी  इस
 प्रयोजन  के  लिए  एक  स्वतन्त्र  एजेन्सी  गठित  करना  जहूरी  नहीं
 समभा  जाता  ।

 नारियल  विकास  बोर्ड  ने  अनेक  टेक्नोलॉजिकल  कार्यक्रम
 प्रायोजित  बिए  हैं  तथा  इस  प्रवार  विबस्ति  टेबनोलॉजियां  उद्यमियों  के

 लाभ  के  लिए  प्रायोजिक  तौर  पर  परखी  जा  रही  हैं  ।  प्राथमिक
 संस्करण  ओर  विपणन  कार्यों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 दी  जाती

 |

 खोपरा  के  समर्थन  मूल्य  का  निर्धारण  संबंधित  राज्य  सरकारों
 के  साथ  परामर्ं  करके  और  आदानों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  रुख
 विभिन्‍न  कृषि  जिसों  के  चल  रहे  खाद्य  तेलों  के  बारे  में  समग्र
 नीति  तथा  विभिन्‍न  तिलहनों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  किया  गया  है  ।

 मूल्य  समर्थन  योजना  के  नामजद
 नफेड  और  केराफेड  मूल्यों  के  सरकार  द्वारा  निर्धारित  समर्थन  मूल्य  के
 मुकाबले  कम  होते  ही  खोपरा  की  खरीद  करते  हैं  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  पतन  में  श्रमिकों  में  असम्तोष
 ---

 9212.  डा०  बोलतराब  सोनूजो  अहेर  :  कया  जल-मूतल  परिवहन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  जवाहरलाल  नेहरू  पत्तन  में  श्रमिकों  में  असंतोष  व्याप्त

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  ?

 खल-भूतल  परिवहन  मस्त्री  के०  पी०

 जवाहरण्ाल  नेहरू

 ‘  .

 पत्तन  के  श्रमिकों  और  स्टाफ  के  एक  वर्ग

 हारा  अमिकों  तथा  स्टाफ  के  प्रतिनिधिथों  के  साथ

 1989  से  सात  बार  बिता  र-बिमएं  किया  गया  ओर  विशि

 :
 से

 1  ओर  से  उठाई  गई  मांगों  प्रबंधकों

 प्न्‍र  विचार  किया
 बषयों  पर  21  मांगें  निपटाई  गईं  ।
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 कषमोर  के  मामले  पर  सोबियत  संघ  और  जापान  का  दृष्टिकोण

 9213.  श्री  धर्मेदा  प्रसाद  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सोवियत  संघ  और  जापान  ने  भारत  ओर  पाकिस्तान  दोनों  देशों  को  कश्मीर  का  मामला
 समभौते  के  तथ्य  और  भावना  के  अनुसार  सुलझाने  की  सलाह  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  संबंध  में  पाकिस्तान  सरकार  की  कया
 प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  सम्त्री  इस्ह्र  कुमार  :  और  ।3  1990  को  सोवियत
 संघ  की  सरकार  ने  एक  बयान  में  शिमला  समभौते  के  आधार  पर  शांतिपूर्ण  तथा  राजनैतिक  बातचीत
 का  आह्वान  किया  था  ।  17  1990  को  जारी  एक  वक्तव्य  में  जापान  सरकार  ने  यह  आश्षा
 व्यक्स  की  थी  कि  भारत  और  पाकिस्तान  की  सरकारें  संयम  से  काम  लेंगी  तथा  इस  मामले  को  शिमला
 समभौते  के  आधार  पर  शांतिपूर्वक  बातचीत  के  द्वारा  सुलफाने  की  कोछिष्ट  करेंगी  ।

 पाकिस्तान  शिमला  समभोते  का  स्पष्ट  उल्लंघन  करके  निरंतर  कश्मीर  के  मसले  को
 अंतर्राष्ट्रीय  रूप  देने  की  कोशिश  कर  रहा  वह  मतभेदों  को  दूर  करने  और  स्थिति  को  सुधारने  के
 के  लिए  भारत  के  साथ  द्विपक्षीय  बातचीत  के  लिए  अपनी  तत्परता  ब्यक्त  तो  बार-बार  करता
 आया  है  लेकिन  भारत  के  विरुद्ध  विध्वंसंकारी  और  आतंकवादी  गतिविधियों  को  बराबर  समर्थन  दे

 रहा  है  ।

 बिहार  के  पूर्व  ओर  पश्चिस  अम्पाएन  जिलों  में  ठेलीफोन  एक्सचेंजों  को

 इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेजों  में  बदलना

 9214.  श्री  धर्मेद्ा  प्रसाद  वर्मा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  बिहार  में  रामगरबा  एक्सचेंजों
 को  वर्तमान  एस०  ए०  एकक्‍्स०  और  मंनुअल  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सुबेंजों  में  बदलने
 के  लिए  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  और

 यदि  तो  इन  एक्सबेंजों  को  बदलने  के  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध
 में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 संचार  सम्त्रासय  के  राज्य  समत्री  जनेश्वर  :  जी  सिवाय  बेतिया
 चेंज  के  जिसे  अभी  हाल  के  वर्षों  में  सस्थापित  किया  गया  है  ।

 एक्सचेंज  को  बदलने  का  कार्यक्रम  निम्नानुसार  है  :-
 ्पिपपपपपतपत॑ै|।त95ूण  न  5  जज  न  अल  ताल  “  +  न  जन  हनन  अजित

 स्‍थान  का  नाम  मौजूदा  एक्सचेंज  संस्थापित  किए  जाने  बदली  करने  का
 वाले  एक्सचेंज  की  योजना  वर्ष
 किस्म

 1  2  3
 ह

 4

 (3)
 रक्सोल  मेनुअल  512  पी  जाई  एल  दी  1991-92 2
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 2  3  4

 (ii)  नरकटीगंज  50  लाइन  128  पोर्ट  1990-91

 एम  ए  एक्स-ात  सी-डॉट

 (11)  रामनगर  100  लाइन  128  पी  सी  डॉट  1990-91
 एम  ए  आर  ए  एक्स

 (iv)  रामगरवा  25  एल  64  पी  एम  आई  एल  टी  1990-91
 एम  ए

 इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करना  उपस्कर  के  समय  पर  मिलने  पर  निर्मर  करेगा  ।

 बिहार  में  टेलीफोन  मंडल  का  मुल्यालय

 9215,  श्री  धर्मेश  प्रसाद  वर्मा  :  क्‍या  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पूर्व  और  पश्चिम  चम्पारन  के  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  को  छपरा  में  मंडल  मुख्यालय

 पहुंचने  में  बहुत  अधिक  असुविधा  का  सामना  करना  पड़ता  है  क्‍योंकि  वहां  से  छपरा  जाने  के  लिए  कोई
 सीधी  परिवहन  सेवा  उपलब्ध  नहीं

 कया  सरकार  का  पूर्व  और  पश्चिम  चम्पारन  जिलों  के  टेलीफोन  प्रयोक्‍्ताओं  को  सुविधा
 प्रदान  करने  के  लिए  बेतिया  में  एक  मंडलीय  मुख्यालय  स्थापित  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  सम्त्रालय  के  राज्य  भम्त्री  जनेषवर  :  यद्यपि  पूर्व  और  परचम  चंपारन
 से  छपरा  तक  रेल  संपर्क  उपलब्ध  नहीं  है  तथापि  सड़क  संपके  विद्यमान  है  ।

 और  फिलहाल  मोतीहारी  के  गोण  स्वििग  क्षेत्र  एस  के  वतंमान

 भार  से  बेतिया  में  मुख्यालय  बनाकर  अलग  टेलीफोन  जिले  का  औचित्य  नहीं  बनता

 भारत-नेपाल  संबंध

 9216.  झी  ए०  विजय  राधवन  :
 भी  भोकांत  दत्त  नर्रासह  राज  वाडियर  :

 क्या  विदेश  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेपाल  में  बदली  हुई  स्थिति  को  देखते  हुए  सरकार  का  नेपाल  के  साथ  संबंध  सुधारने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  नेपाल  सरकार  से  कोई  नये  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जिदेदा  सस्ती  इन्ह  कुमार  :  सरकार  ने  नेपाल  में  एक  नई  सरकार  की
 स्थापना  का  हादिक  स्वागत  किया  है  जिसे  एक  संवैधानिक  राजतंत्र  के  अस्तर्गत  एक  बहुदलीय  लोकतंत्र
 की  स्थापना  के  लिए  प्रादेश  प्राप्त  हुआ  हम  यह  कामना  करते  हैं  कि  नेपाल  के  लोग  अपनी

 118
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 ख़ििजिननन पा  5  ना  चाज  5  22  «५  नमन  “3 -  जनमअमकन  जन  देने  को

 आकांक्षाएं  प्राप्त  करने  में  प्री  तरह  सफल  हों  तथा  हम  उन्हें  पूरी  सहानुभूति  और  समर्थन  देने  को  भी
 तत्पर  हैं  ।

 भारत  नेपाल  के  साथ  परम्परागत  और  अपनी  तरह  के  अत्यन्त  निकट  संबंधों  को  बहुत  महत्व
 देता  है  और  इन्हें  अपनी  संपूर्णता  में  पुनः  प्रतिष्ठित  करने  की  हृदय  से  कामना  करता  बल्कि  इससे
 भी  आगे  इन्हें  सभी  क्षेत्रों  में  और  अधिक  गहन  और  अधिक  मजबूत  करना  चाहता  है  ।

 सरकार  भारत  और  नेपाल  के  बीच  के  सभी  अनसुलभे  मसलों  के  शीघ्र  और  व्यापक
 समाधान  को  उच्च  प्राथमिकता  देती  हम  आश्वस्त  हैं  कि अगर  दोनों  ओर  सदभाव  हो  और  दोनों

 एक-दूसरे  की  आवद्यकताओ  ओर  घिन्ताओं  को  समझें  और  सराहें  तो  परस्पर  स्वीकार्य  समाधान
 निकल  सकता  इसके  लिए  हमारी  सरकार  नेपाल  की  सरकार  के  साथ  पूरा  सहयोग  करेगी  ।

 और  नेपाल  के  प्रधान  मन्‍्त्री  श्री  के०  पी०  भट्टाराई  ने  30  किया  को  हमारे
 प्रधान  मन्‍्त्री  को  लिखा  उनके  प्रस्तावों  का  पूरी  सावधानी  के  साथ  अध्ययन  किया  जा  रहा  है
 ताकि  दोनों  पक्ष  जिस  तरह  के  परस्पर  स्वीकार्य  ओर  परस्पर  लाभप्रद  संसाधनों  की  तलाश  में  हैं  उनकी
 ओर  अग्रसर  होने  का  सर्वोत्तम  मार्ग  तय  किया  जा  सके  ।

 नई  कश्मीर  तीति

 श्री  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभट्ट  :

 करी  सुधोर  गिरि  :
 श्री  बाई०  एस०  राजदोखर  रेड्डी  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  काएमीर  की  समस्या  का  स्थायी  समाधान  ओर  वहां  उम्रवाद  की  समस्या  का
 समाधान  खोजने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  नई  काइमीर  नीति  बनाई  जा  रही

 यदि  तो  इस  नई  नीति  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  और  यह  नीति  कब  तक  लागू  किए
 जाने  की  संभावना  है  ?

 गृह  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सुशोभ  कांत  :  और  बिगड़ती  हुई  स्थिति

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कश्मीर  समस्या  की  निरस्तर  समीक्षा  की  जा  रही  है  तथा  उससे  निपटने  के  लिए
 उचित  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 बीजिंग  में  खाद्य  और  कृषि  संगठन  का  सम्मेलन

 झो  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभट्ट  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  के  दोरान  बीजिंग  में  हुए  खाद्य  और  कृषि  संगठन  के  सम्मेलन  में

 उन्होंने  भारत  का  प्रतिनिधित्व  किया

 यदि  तो  सम्मेलन  में  चर्चा  के  मुस्य  विषय  क्‍या  थे  ओर  क्या  निर्णय  लिए

 क्या  उसमें  भारतीय  शिष्टमंडल  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्तावों  को  स्वीकार  किया  और

 यदि तो तत्सम्बस्थी ब्यौरा क्‍या है ?
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 कृषि  सम्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  नीतीश  :
 हां  ।  उप-प्रधान  मन्त्री  और  कृषि  मन्त्री  ने  23-27  1990  को  चीन  में  हुए  खाक्त

 और  कृषि  संगठन  के  एशिया  और  प्रशान्त  के  लिए  क्षेत्रीय  सम्मेलन  में  भारतीय  शिष्टमंडल  का

 नेतृत्व  किया  ।

 इस  सम्मेलन  इस  क्षेत्र  में  1988-89  के  दोरान  खाद्य  और  कृषि  संगठन  के

 कलापों  की  समीक्षा  के  जिन  मुख्य  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  वे  हैं--पोषणिक  कमियां  दूर
 फसलों  ओर  पशुओं  के  उत्पादन  हेतु  बायोटेक्नोलाजी  की  प्रगति  ओर

 राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंघान  सलाहकारी  दल  में  एशियाई  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  और  एछिया  तथा  प्रशांत

 क्षेत्र  के लिए  पौध  रक्षण  करार  में  चीन  की  सदस्यता  ।

 इस  सम्मेलन  में  इस  क्षेत्र  में  खाद्य  और  कृषि  संगठन  के  कार्यकलापों  और  कायंतक्रमों  के  लिए
 प्राथमिकता  के  क्षेत्रों  का चयन  किया  पोषणिक  कमियां  दूर  करने  के  लिए  उठाए  जाने  वाले
 कदमों  के  बारे  में  सदस्य  सरकारों  को  जोर  देकर  कहा  उचित  प्रशिक्षण  और  अनुसंधान  कारयेक्रेम
 ओर  बायोटेक्नोलाजी  के  लिए  बुनियादी  ढांचे  का  विकास  करने  तथा  सदस्य  देशों  के  बीच  अपने
 भवों  तथा  टेक्तोलाजियों  का  हिस्सा  बांटने  के  लिए  बेहतर  सहयोग  के  लिए  सिफारिए्टों  कीं  ।  सम्मेलन  ने
 1991-94  के  चार  सालों  की  अवधि  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान  संबंधी  परामछंदायी  दल  में

 इस  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  भारत  और  सोमाया  का  चुनाव  भी  किया  ।  इस  सम्मेलन  द्वारा
 चीन  को  इस  क्षेत्र  क ेलिए  पौध  रक्षण  करार  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  शांमिल  किया  गया  ।

 और  भारतोय  छिष्टमंडल  द्वारा  दिए  गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  सम्मेलन  द्वारा
 स्वीकार  कर  लिए  गए  :---

 (1)  सम्मेलन  की  अध्यक्षता  के  लिये  चीनी  कृषि  मन्त्री  की  उम्मीदवारी  ;

 2)  चीन  को  इस  क्षेत्र  के  लिए  पोध  रक्षण  करार  का  सदस्य  बताने  की  अनुमति  देने  के
 लिए  संकल्प  को  सह-प्रायोजित  करना  ;

 (3)  खाद्य  और  कृषि  संगठन  का  अगला  क्षेत्रीय  सम्मेलन  1992  में  भारत  में  आमन्त्रित
 करने  का  प्रस्ताव  ।

 आतंकवादों  गतिविधियों  को  रोकने  के  उपायों  को  संबोक्षा

 9219.  श्री  प्रकादा  कोको  ब्रह्मभट्ट  :

 भी  जी०  एस०  बासथचराज  :

 ओीमती  बासंद  शाजेदवरी  :

 क्यो  गृह  मस्ची  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  के  लिए
 किए  जा  रहे  उपायों  की  संवीक्षा  करने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  दल  गठित  किया  |

 यदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कैंडीय  सरकार  मे  सज्य  को  सायंजलिंक  शवों  की  छोमबीम  कंर  और
 चलती  गाड़ियों  और  बसी  में  पर्याप्त  सुरक्षा  की  व्यवस्था  कर  को  सुरक्षा  सुलिदिचत  करने  के
 लिये  कोई  अनुदेश  जारी  किये  ओर
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 *  +  आल कड>रपोनसस |  -  ऑननगनणन+  —

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सुबोध  कांत  :  और  जी  श्रीमान  ।
 जम्मू  और  कश्मीर  तथा  पंजाब  सहित  कुछ  एक  विक्षुब्ध  क्षेत्रों  में  बिगड़ती  हुई  स्थिति  हम

 मूल्यांकन  करने  और  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्रवाई  ओर  समय-समय  पर  की  जाने  बाली  कारंवाई  के
 बारे  में  नियमित  आधार  पर  उपायों  और  सुमावों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  अन्त:मन्त्रालयीय
 सलाहकार  ग्रुप  का  गठन  किया  गया

 और  व्यवस्थाਂ  राज्य  का  विषय  होते  के  यह  राज्य  सरकारों  का
 कार्य  है  कि  वे  विभिन्‍न  उपाय  निकालें  ओर  कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  दोस
 उपायों  को  अपनाएं  ।  आवश्मकता  पड़ने  पर  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  को  सभी  संभव़  प्रहाग्रवा
 देती  हैं  ।

 गेहूं  के  उत्पादन  से  कमी

 9220.  भ्री  प्रकाद्  कोको  श्रह्माभट्ट  :  कया  कृषि  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हरियाणा  तथा  दिल्ली  चेम्बर  आफ  कामसं  एण्ड  इण्डस्ट्री  द्वारा  हाल  में  किए
 गए  अध्ययन  से  यह  पता  चला  है  कि  गेहूं  के  प्रति  हैक्टेयर  उत्पादन  में  1971-72  की  तुलना  मैं  वर्ष
 1981-82  में  भारी  कमी  आई

 यदि  तो  प्रति  हैक्टेयर  गेहूं  के  उत्पादन  में  कमी  आने  के  क्‍या  काश्ण  बताए  गए
 और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मम्त्रालय  सें  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  नीतीश  :

 हरियाणा  ओर  दिल्‍ली  चेम्बर  आफ  कामसं  एंड  हएण्डस्ट्री  द्वारा  शुरु  किए  गए  ह्वाल  ही  के

 अध्ययन  के  गेहूं  की  खेती  से  प्रति  हैक्टेयर  निवल  आय  1971-72  की  तुलना  में  2

 में  कम  हुई
 गेहूं  का  उत्पादन  करने  वाले  प्रमुख  राज्यों  में  से  किसी  में  भी  प्रति  हैक्टेयर  गेहूँ  की

 बार  में  कमी  नहीं  आई  दूसरी  उत्पादकता  में  वृद्धि  रही

 Tt)  गेहूं  की  खेती  को  अधिक  लाभकारी  बनाने  के  लिए  स्थान  विष्षेष  अधिक  पैदाबार  बेब्रे
 वाली  किस्मों  के  बीजों  के  उन्‍नत  टेक्नोलाजी  को  लागू  करने  तथा  आदानों  के  कुलल्ष  उपयोग
 के  जरिए  उत्पादकता  के  स्तरों  में  ओर  वृद्धि  करने  के  वास्ते  प्रयरन  किए  जा  रहें  इसके
 सरकार  गेहूं  की  खेती  पर  किसानों  के  लिए  अच्छा  लाभ  सुनि्चिचत  करने  के  लिए  मूल्य  समर्थन  प्रक्रिया
 के  जरिए  विभिन्‍न  कदम  भी  उठा  रही

 झंगूर  उत्पादक  राज्य

 9221.  श्रीमती  बसुस्धरा  राजे  :  क्‍या  कृषि  मन्तजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  अंगूर  उत्पादक  राज्यों  के  नाम  क्या

 क्‍या  इस  वर्ष  अंगूर  की  अज्छी  फसल  हुई  है

 |  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बाजार  हस्तक्षेप  योजना  के  अम्तगंश्ञ  इन  रास्यों  से

 अंगूरों  की  खरीद  करने  का  और
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 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  नोतोश  :

 अंगूर  की  खेती  मुख्य  रूप  से  आन्भ्र  पंजाब  हरियाणा  ओर
 उत्तर  प्रदेश  में  की  जाती  है  ।

 हां  ।

 और  हरियाणा  ओर  पंजाब  में  अंगूर  की  खरीद  के  लिए  मंडी  में  हस्तक्षेप  करने  की
 एक  योजना  आरम्भ  की  गई  आरम्भ  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  लिमिटेड  और
 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  को  संबंधित  राज्यों  के  कृषि-उद्योग  निगमों  के  साथ  मिलकर  अंगर  की
 खरीद  करने  के  लिए  केन्द्रीय  एजेंसियों  के  रूप  में  नामजद  किया  गया  मंडी  में  हस्तक्षेप  करने  की
 योजना  के  फसस्वरूप  होने  वाली  हानि  का  वहन  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  50  :  50  के
 आधार  पर  किया  जाएगा  ।  ग्रेड  और  ग्रेड  के  लिए  3.00  रुपये  और  2.50  रुपये
 प्रति  किलोग्राम  का  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  पंजाब  और  हरियाणा  में  खरीद  के  लक्ष्य  ऋरम्
 2000  और  1500  मीटरी  टन  रखे  गये  हैं  ।  यह  योजना  15-5-1990  से  1990  के  अन्त  तक
 चलेगी  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अस्तगंत  गिरफ्तारियां

 9222.  श्लोमती  बसुरधरा  राजे  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  राज्य-वार
 कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  और

 संबंधित  राज्य  सरकारों  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  रिहा  कर  दिया  गया

 गृह  सन्त्रालय  सें  राज्य  सस्त्री  सुबोध  कांत  :  और  का  एक
 विवरण  संलग्न

 सूचना

 पिछले  3  वर्षों  अर्थात्‌  1987,  1988  तथा  1989  के  दोरान  वास्तविक  रूप  से
 तथा  छोड़े  गए  व्यक्तियों  की

 गिरफ्तार

 ऋ०सं०  राज्य  —_——

 संघ  राज्य  क्षेत्र  वास्तविक छोड़े गए वास्तविक छोड़े गए  वास्तविक

 प्रशासन  का  वास्तविक  छोड़े  गए  वास्तविक  छोड़े  गए  वास्तविक  छोड़े  गए
 नाम  ख्प  से  व्यक्तियों  रूप  से  व्यक्तियों  रूप  से  व्यक्तियों

 गिरफ्तार  की  संख्या  गिरफ्तार  की  संख्या  गिरफ्तार  की  संख्या
 कि  ए्‌  ग  ह्‌  किए  गए  किए  गए

 व्यक्तियों  व्यक्तियों  व्यक्तियों
 की  संख्या  की  संख्या  की  संख्या

 ee  Ka
 3  4  5  6  8

 क्या  1

 2.  आँध्र  प्रदेश  4  बन  बम  4  ~

 2. असम णण णाः जा चाः ता ना
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 3,  बिहार  4  9  5  4  14  11

 4.  गुजरात  24  44  91  81  4  14

 5.  हरियाणा  न+
 न  न  न  --

 6.  हिमाचल  प्रदेश  —  न+  न  --  न  —

 4.  कर्नाटक  ता  ना
 न  न  2  न

 8.  मध्य  प्रदेश  121  118  141  109  236  265

 9.  महाराष्ट्र  284  462  214  230  233  250

 10.  मणिपुर  33  37  5  33  6  3

 11.  मेघालय  11  न  न  11  न  --

 12.  नागाल॑ण्ड  न  न  न  ना  न  न

 13.  उड़ीसा  40  29  41  45  21  25

 14,  पंजाब  272  176  145  276  35  62

 15.  राजस्थान  77  71  8  24  23  29

 16.  तमिलनाडु  5  15  217  169  13  53

 17.  त्रिपुरा  ना  ना  4  7  _  —

 18.  उत्तर  प्रदेश  225  239  156  196  152  168

 19.  सिक्किम  न  5  न
 ध्याय  _

 न

 20.  गोवा  9  8  ना  न  2  ट

 21.  मिजोरम  16  4  लू  16  नन+  न

 22.  अंडमान  और  निकोबार  --  ज+
 न  न-+  —  --

 23.  चंडीगढ़  ्््ां  बन  क्न-ः  का  का  _

 24.  दिल्‍ली  5  7  व्‌व  8  10  7

 जोड़  1130  1224  1038  1213  752...  891

 डिप्पणो  :  जम्मू  तथा  कए्मीर पर  राष्ट्रीय  सुरक्षा  1980  लागू  नहीं  अरुणाचल
 पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकारों  और  दादरा  तथा  नगर

 हंबेली  संघ  क्षासित  क्षेत्र  प्रक्षासनों  ने  राष्ट्रीय  सुरक्षा  कानून  के  उपयस्धों  को  लागू  नहीं
 किया
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 राष्ट्रीय  मत्स्य  निममन  की  स्थापना

 9223.  श्री  अम्बारासु  इरा  :

 औरी  मनोरंजन  भकक्‍त  :
 ओर  पी०  नरसा  रेडडी  :

 क्या  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देछ  में  एक  राष्ट्रीय  मत्स्यन  निगम  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कब  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 कृषि  सस्त्रालय  सें  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मनन्‍त्री  नीतोश  :

 नहीं  ।

 से  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 हिन्दुस्तान  सप्वीन  श्रीनगर  के  कर्संचारियों  को  विए  गए
 आदइवासन  को  लागू  करना

 9224.  क्री  माधवराब  सिधिया  :  क्‍या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  हिन्दुस्तान  मशीन  श्रीनगर  के  उन  कर्मचारियों  की  जो  इस  समय
 कि्श्खी  में  शरणजार्थी  शिविरों  में  रह  रहे  सुरक्षा  और  रोजगार-संभावनाओं  के  बारे  में  झुछ
 आदइवासन  दिए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इन  आश्वासनों  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गुह  मसत्ञालय  में  राक्ष्य  मन्‍्त्री  सुबोध  कांत  :  दिल्ली  में  उन  छिविरों  को

 सुरक्षा  प्रदान  को  गई  है  जिनमें  कटमीर  घाटी  के  आप्रवासी  ठहरे  हुए  हैं  ।  एच०  एम०  श्रीनगर  के
 किसी  आप्रवासी  कमंचारी  को  वेकल्पिक  रोजगार  का  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  है  ।

 से  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 जम्मू  और  कदह्मीर  में  हथियार  ओर  गोलाबारूद  जब्त  किया  जाना

 9225.  झो  साधवराव  सिंधिया  :  क्‍या  गृह  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जम्मू  ओर  कएमीर  में  18  1990  को  में  भारी  मात्रा  में  हथियार
 जब्त  किए  गए

 यदि  तो  जब्त  किए  गए  गए  हथियारों  और  गोलाबारूद  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 जह  सरचारकथ  में  राज्य  सन्‍्त्रो  सुधोष  कांय  :  जी  श्रीमान  ।

 जब्त  किए  गए  हथियार  ओर  गोला  बारूद  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--
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 (i)  ए०  राईफल्स  —  6

 (ii)  पिस्तौल  —  15

 (iii)  हलगोले  --  27

 (iv)  एन्‍्टी  पर्सनल  माईन्स  —  19

 (५)  गोला-बारूद  --  1810  राउप्ड

 (५)  मैँगजीन्स  —  23

 (vii)  डेंटोनेटर  —  44

 22  व्यक्सियों  को  गिरफ्त्मर  किया  यया  है  ।

 उड़ीसा  में  अवोपचारिक  छिक्षा  केस्त

 9226.  जी  अनादि  जरण  वास  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाद्य  ओर  कृषि  संगठन  के  बंगाल  की  खाड़ी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1983  से  कार्यान्बित
 की  जा  रही  मछुआरों  के  बच्छों  को  अतोपचारिक  प्रायमिक  शिक्षाਂ  प्रायोगिक  परियोजना  की

 सुस्य  बातें  क्‍या

 उड़ीसा  में  अनौपचारिक  छ़िक्षा  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  पर  हैं  ओर  इनमें  से  प्रत्येक  में

 अब  तक  कितने  विसर्तथयों  के  नाम  दर्ज  किए  गए

 खान्ष  और  कृषि  संगठक  से  अब  तक  मिली  सहायतत  का  ब्यौरा  क्या

 कया  इस  कार्यक्रम  का  विविधीकरण  किया  जा  रहा  है  ओर  दानकर्ता  एजेंसी  नावेंजियन

 एजेंसी  फार  इंटरनेशनल  डेवलपमेंट  द्वारा  दौ
 जाने  वाली  राशि  अभी

 तक
 प्राप्त  नहीं  हुई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  मवीनतम  स्फिति  क्या  है  और  राष्ि  क्षीध्र  जारी  करवाने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  और  खहकारस्श्रा  विभरग  में  सक््य  मम्त्री  मोतोह्  :

 से  6  से  14  साल  की  आयु  के  बच्चों  के  खिए  एक  गैर-ओऔपचारिक  प्राथमिक  शिक्षा  कार्यक्रम

 तैयार  करके  प्रदर्शित  करने  के  लिए  उड़ीसा  में  1983-86  के  दौरान  खाद्य  और  कृषि  संगठन  के  बंगाल

 की  खाड़ी  कार्यक्रम  द्वारा  मछुआरों  के  बच्चों  के लिए  गैर-औपचारिक  छिक्षा  पर  एक  प्रायोगिक

 बोजना  कार्वास्थित  को  मई  थी  ।  स्किक  पाठ्यक्रम  ओर  स्मप्री  तेबार  की  गई  थी  ओर  पुस्तिकाओं  के

 उपयोग  में  अध्यापकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  कार्यशालाएं  बलबी  बासासोर  (19),  कटरू

 (5),  पुरी  (8)  तथा  गंजम  (8)  में  कुल  मिलाकर  40  केन्द्र  खोले  गए  कुल  1100  छात्रों  को

 प्रवेश  दिया  गया  था  ।  बंगाल  की  खाड़ी  कार्यक्रम  में  शामिल  कार्यकलाप  थे---शिक्षण  और  प्रशिक्षण  पर

 विशेषज्ञ  से  तकनीकी  एक  राष्ट्रीय  परामक्ष॑दा्ता  की  फ्रठ्यक्षम  और  सामग्री  तैयार

 अध्यापकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  सेमिनारों  ओर  का्यंशालाओं  का  अध्यापकों  को

 मानदेय  इस  कार्यक्रम  का  समन्‍्वयन  और  मानिटरिंग  आदि  ।

 ओर  (5)  उड़ीसा  में  145.35  लाख  रुपए  की  लागत  से  समुद्री  मछुझारों  के  बच्चों  के

 लिए  100  गैर-ओऔपचारिक  प्राथमिक  शिक्षा  केन्द्र  खोलने  के  लिए  उड़ीसा  को  शाज्म  सरकार  से  प्राप्त
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 हुआ  प्रस्ताव  1988  में  नार्वें  की  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  नावें  के
 कारियों  ने  बताया  कि  भारतीय  ना्वेंजियन  सहयोग  की  समीक्षा  के  कारण  वे  इस  परियोजना  के  लिए
 कोई  सहायता  के  वास्ते  कोई  वचन  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।

 सड़क  निर्माण  परियोजना  के  लिए  उड़ीसा
 को  सहायता

 9227.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  जल-पभूतल  परिथहन  अन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  अभी  भी  उड़ीसा  उन  इने-गिने  राज्यों  में  से  एक  है  जो  सड़कों  के  रखरखाव  और

 अत्याधुनिक  मशीनों  तथा  उपकरणों  के  उपयोग  के  मामले  में  राष्ट्रीय  औसत  से  नीचे

 क्‍या  सरकार  निर्माण  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  और  ठीक  समय  पर  परियोजनाओं
 को  पूरा  करने  हेतु  पर्याप्त  आधुनिक  मक्षीनों  और  उपकरणों  की  खरीद  में  उड़ीसा  की  सहायता  करने  के
 किसी  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तले  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मन्‍्सत्री  के०  पी०  :  से  भिस्न-भिन्‍न  राज्यों

 में  सड़कों  के  अनुरक्षण  के  स्तर  और  परिष्कृत  मक्षीनों  एवं  उपकरणों  के  उपयोग  का  कोई  मूल्यांकन  नहीं
 किया  गया  उड़ीसा  राज्य  के  पास  इस  समय  केन्द्रीय  निधियों  में  स ेखरीदी  गई  विभिन्‍न  प्रकार  की

 92  मछीनें  इसके  अतिरिक्त  सड़क  निर्माण  की  मश्तीनों  में  बढ़ोतरी  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को

 135.051  लाख  रु०  की  ऋण  सहायता  दी  गई  उड़ीसा  सरकार  राज्य  में  राज्य  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के  निर्माण  के  लिए  परिष्कृत  मशीनें  खरीदने  के  बासते  यथा  अपेक्षित  ऋण  सहायता  हेतु  और
 प्रस्ताव  भेजने  की  सलाह  दी  गई  है  ।  निर्माण  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  और  परियोजनाओं  को  समय

 पर  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  हेतु  ठेकेदारों  को  परिष्कृत  मशीनें
 खरीदने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  की  भी  सलाह  दी  गई

 राजागोपालन  समिति  की  सिफारिशों
 का  कार्यान्वयन

 9228.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्‍या  गृह  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  वर्ष  1978  में  कोल  फील्ड्स  माफिया  के  बारे  में  गठित  राजागोपालन

 समिति  की  सिफारिशों  कार्यान्वित  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मस्आालय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  सुबोध  कांत  :  जी  श्रीमान  ।

 अनुवर्ती  कारंवाई  तथा  सिफारिशों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 घनबाद  क्षेत्र  मे ंविधि  ओर  व्यवस्था  को  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  श्री  पी  ०_आर०  राजगोपाल

 की  सिफारिशों  तथा  इन  सिफारिशों  पर  की  गई  कारंवाई  ।

 ऋण्सं०  सिफारिश  की  गई  कारंबाई

 --  न  भजन  न+  >>
 1  2  3

 1.  घनबाद  जिले में  सड़कों  की  स्थिति  धनबाद  जिले  में  सड़कों  का  निर्माण  उनको  बेहतर
 को  सुधारने  की  आवश्यकता  प्रथा  मजबूत  बनाने  हेतु  एक  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  जिसे

 सीमा  सड़क  संगठन  तथा  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  के
 माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 2.  बिजली  की  निर्बाध  आपूर्ति  कोयला  खानों  में  बिजली  की  उपलब्धता  को  बेहतर

 सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  ।  बनाने  हेतु  कोयला  खानों  को  बिजली  की  आपूर्ति
 वितरण  प्रणाली  को  चुस्त-दुरुस्‍त  विद्युत  उत्पादन
 में  वृद्धि  करने  इत्यादि  को  उच्चतर  प्राथमिकता  देने  सहित
 कई  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 3.  विभिनन  क्षेत्रों  में  रोशनी  तथा  पिटहेड्स  तथा  रेलवे  साइडिंग  के  पास  स्थित  सभी  कोयला
 फेसिंग  की  व्यवस्था  को  बेहतर  डिपो  के  चारों  तरफ  चार  दीवारी  का  निर्माण  करने  का
 बनाकर  कोयले  की  चोरी  रोकने  निर्णय  लिया  गया  इनमें  फाटकों  तथा  प्रकाश  की

 हेतु  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।  व्यवस्था  की  जाएगी  तथा  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल
 के  कार्मिकों  को  तैयार  किया  जाएगा  ।

 कोयलांचल  की  परिधि  में  5  कोल  डंप्स  का
 कोलियरी  से  8  कि०मी०  की  परिधि  के  भीतर

 सभो  निजी  कोल  डिपो  के  लाइसेंसों  को  रह
 चारियों  को  घरेलू  कोयले  के  वितरण  को  बेहतर  ढंग  से
 विनियमित  करना  तथा  शहर  में  आम  जनता  को  कोयले

 की  आपूर्ति  हेतु  लाइसेंसशुदा  कोयला  डिपो  कुछ
 अन्य  ऐसे  कदम  हैं  जिनसे  कोयलांचल  में  कोयले  की  चोरी
 को  रोका  जा  सकेगा  ।

 4.  कोयला  तथा  रेत  को  लामे  और  इस  सिफारिश  को  चरणबल  तरीके  से  कार्यास्वित  किया
 ले  जाने  का  विभागीकरण  ।  जा  रहा  है|

 5.  सॉफ्ट  कोक  तथा  हार्ड  कोक  दोनों  बी०  सी०  सी०  घनबाद  जिले  में  केवल  उन्हीं

 ही  के  बिक्री  तथा  उत्पादन  भोक्‍ताओं  को  कोयले/|सॉफ्ट  कोक  की  आपूर्ति
 कोग्रले  के  निजी  व्यापार  को  रोका  कर  रहा  है  जिन्हें  जिले  के  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रायोजित

 -  किया  जाता  है  ।

 सॉफ्ट  कोक  का  उत्पादन  करने  हेतु  धनबाद  जिले  में  किसी
 => my  stg क्ोपला  नहीं  3

 T  4 को  भी  कोयला  नहीं  बेचा  जा  रहा  है  ।
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 6.  कोयले  की  डिलीवरी के

 अधिका  रियों  द्वारा  मूठे  फर्मों  को

 प्रमाण-पत्र  जारी  करने  के  मामलों
 की  जांच  की

 7.  बी०सी०सी०एल०  की  सेल्स  बिग
 तथा  लेडिग  विंग  के  बीच  बेहतर
 समख्वय  स्थापित  करने  की
 श्यकता  ।

 8.  अवेध  खमब  को  रोका  जाए  तथा
 खान  राष्ट्रीयररण  अधिभिमम  को

 लागू  करने  वाली  एजेंसी  को
 विनिदिष्ट  किया  जाए  ।

 9.  खनन  क्षेत्रों  सें  बी ०सी०सी ०एल  ०
 का  प्रलेखन  प्राथमिकता  के  अधार
 पर  किए  जाने  की  आवश्चकता
 है  । प्र
 घनबाद  जिले  में  भूमि  सर्वेक्षण  का
 कार्य  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।

 11.  खनन  के  कारण  विस्थापित  ग्रामीणों
 को  रोजगार  के  अबसर  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  योजनाओं  की

 आवश्यकता  ।

 12.  बी०  सी०  सी०  एल०  की  सुरक्षा
 व्यवस्था  को  पुनर्वंठित  करने  की
 भआवद्यकता  ।

 13.  रेलवे  बैगन  के  लिए  मांग  तथा

 पूर्ति  संबंधी  बीति  का  मुक्तिकरण
 किया

 14,  धनबाह  प्रें  रेखये  आहों  का
 निकौकरण  करने  को  आवश्यकता  |
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 राज्य  सरकार  से  आवदयक  कदम  उठाने  को  कहा  गया
 इस  संबंध  में  कई  मुकदमे  दर्ज  किए  गए  हैं  ।

 लोडिंग  में  होने  वाली  अड़चनों  को  दूर  करने  हेतु  का  रंवाई
 की  गई  है  तथा  तोलसेतुओं  की  संख्या  में  वृद्धि  की  गई

 है  ।

 कोमला  झ्वान  अधिनियम  के  तहत  अवध
 खनन  एक्र  संशय  अपराध  है  तथा  अवध  खनन  में  लिप्त
 पाए  ग्वए  ब्यक्तियों  के  बिरुद्ध  पुलिस  मामला  दर्ज  करक्षी
 रही  है  ।

 बी०सी०सी०एल०  के  अंतर्गत  खनन  क्षेत्रों  के  प्रलेखन  का

 काये  पहले  ही  शुरू  हो  थुका  है  ।

 धनबाद  जिले  में  सर्वेक्षण  तथा  बंदोबस्ती  संब्रंध्षी  काये
 1982  से  ही  छुरू  हो  है  ।

 धान  के  प्रति  2  एकड़  खेत  के  एबज  में  एक  नौकरी  तथा
 धान  के  छेत  से  भिरन  प्रति  3  एकड़  खेत  की  एवज  में  एक
 नौकरी  की  दर  से  कंपनी  भूमि  से  वंचित  होने  वालों  को
 रोजगार  उपलब्ध  कराती

 क्रेल्लीय  भोद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  दाक्ति  का  समय-समय
 पर  पुनर्म  ल्‍्यांकन  किया  जाता  है  तथा  जहां  भी  आवश्यक

 हो  बहाँ  इसकी  दाक्ति  में  वृद्धि  की  जाती  है  ।

 बेहतर  संगठन  हेतु  कम्पनी  के  वाच  एवं  वाई
 स्टाफ  को  भी  केन्द्रीय  मौद्योगिक  सुरक्षा  बल  के०  डी०
 जार०  जी०|सी०  ओ०  एस०  के  एकीकृत  कार्यात्मक
 कांड  के  अधीन  रखा  गया  है  ।

 रेल  मन्तालय  द्वारा  बी०  सी०  सी०  एल०  के  परामशं  से
 इस  संबंध  में  का  रंबाई  की  गई  है  ।

 प्रत्येक्त  क्षेत्र  में  याक्षयात  के  जिकाल  पर  रेल  मल्यालय
 लबातार  शजर  रखे  हुए  है  तथा  याड्ड  के

 सुधार  के  संबंध  में  रेल  मग्त्रालय  हारा  समय-समय  पर

 उपयुक्त  कला  रंवाई
 की  जाती
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 लिशित  उत्तर

 रेलवे  सुरक्षा  बल  तथा  सरकारी  कोयले  की  बड़े  पंमाने  पर  चोरी  रोकने  हेतु  याड्ोों  में
 रेल  पुलिस  की  गतिशीलता

 बेहतर  बनाने  की आवश्यकत

 याडं  क्षेत्रों  में  प्रकाश  व्यवस्था  में

 सुधार  लाने  तथा  चंकिंग  में  सुधार
 लाने  के  लिए  निगरानी  बुर्ज
 पित  करने  की  आवश्यकता  ।

 पटना  और  घनबाद  के
 बीच  तथा  धनबाद  में  ही  टेलीफोन
 संचार  व्यवस्था  में  सुधार  लाने  की

 आवध्यकता  ।

 कार  के  मालिकों  आदि  की

 सम्पत्ति  की  जांच  करने  के  लिए
 विशेष  दल  का  गठन  किया  जाए
 जिससे  कि  कर  को  चोरी  को  रोका

 जा  सके  ।

 क्षेत्रीय  कर-आयुक्त  के  कार्यालय

 में  स्टाफ  को  बढ़ाया  जाए  और

 श्रम  न्यायाधिकरणों  में  पीठासीन

 अधिकारियों  के  पदों  की  रिक्तियों

 को  भरा  जाए  ।

 20.  लंबित  पड़े  मामलों  के  मुकदमों  को

 नपटाने  के  लिए  कदम  उठाए  जाएं

 तथा  स्थायालयों  की  संश्या  बढ़ाई

 रेलवे  सुरक्षा  बल  की  संख्या  बढ़ाने  के  बारे  में  एक  निर्णय

 पहले  लिया  गया  कोलियरी  साइडिक्स  से  रेलवे
 यार्डों  तक  कोयला  ले  जाने  वाले  रेल  के  डिब्बों  के  साथ
 क्रेन्द्रीय  ओद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कार्मिक  जाते  थे  ।

 रेलवे  यार्डों  में  वे  इन  डिब्बों  को  रेलवे  सुरक्षा  बल  को

 सौंप  देंगे  जिन्हें  इन  डिब्बों  को  वहां  खड़ा  रहने  तक

 इनकी  देखभाल  करनी  थी  ।

 रेलवे  द्वारा  ,  प्रकाश  व्यवस्था  करने  के  लिए  लगातार

 समीक्षा  की  जाती  निगरानी  बुर्ज  पहले  से  ही
 लब्ध  कराए  जा  चुके  हैं  ।

 मद्रास  और  बम्बई  के  बीच  एस०  टी०

 डी०  सुविधा  संसोल  के  द्वारा  माइक्रोतेव  चमल  पर  कार्ये
 कर  रही  धनबाद  ओर  रांची  के  बीच

 वाइड-बेड  माइक्रोवेव  चनल  बनाने  की  योजना  है  ।

 सेंट्रल  बोर्ड  आफ  डायरेक्ट  बिहार  सरकार

 तथा  अन्य  एजेंसियों  ने  इस  दिशा  में  कार्य  शुरू  कर  दिया

 है  ।

 सभी  रिक्तियों  को  भरा  जा  चुका  ठप  मुख्य  श्रम

 आयुक्त  के  एक  पद  का  सृजन  किया  गया  है  जिससे  कि

 एक  पक्षीय  फैसले  द्वारा  खास  किस्म  के  श्रम  विवादों  को

 सुलझाया  जा  सके  |

 लंबित  पड़े  मामलों  को  शीघ्रता  से  निपटाने  हेतु  पटमा

 उच्च  न्यायालय  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे

 रिक्त  जिला  और  सत्र  न्यायाधीश  तथा  स्थायिक

 घधिकारियों  की  नियुक्ति  उच्च  न्यायालय  इस

 प्रस्ताव  से  सहमत  नहीं  है  ।  परन्तु  लम्बित  मामलों  को

 शीघ्रता  से  निपटाने  के  लिए  न्यायिक  अधिकारियों  को

 निर्देश  दिए  हैं  ।

 धनबाद  में  जिला  पुलिस  मुख्यालय  में  एक  केग्द्रीय  नियंत्रण

 कक्षा  गई  कार्य  कर  रहा  आपातकाल  में
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 उपाय  करने  के  लिए  नियंत्रण  कक्ष  इसमें  एक  मजिस्ट्रेट  नियुक्त  रहता  है  ।  बी०ओ०सी०एल०
 :

 छोज़े  जाएं
 ।  का  सुरक्षा  मुक्यालय  का  क्षेत्रीय  कार्यालय

 तथा  कोग्रलरियों  को  बी  ०शओो  ०सी  ०एल  ०  के  दूरसंचार  जाल
 के  माध्यम  से  पी  ०आई०आर०  के  साथ  जोड़ा  गया

 22.  जिले  के  लिए  सह्षस्‍्त्र  रिजर्व  पुलिस  सहास्त्र  पुलिस  की  दो  कम्पनियों  की  स्वीकृति  दी  गई

 बढ़ाने  की  आवश्यकता  ।

 23,  जिले  में  आसूचना  कार्यालयों  के  पुलिस  घनबाद  के  नियन्त्रण  में
 प्रभारी  अधिकारी  की  संख्या  तथा  आसूचना  एककਂ  नामक  एक  १थक  कक्ष  खोला  गया
 स्तर  में  बढ़ोत्तरी  करमे  की

 है

 एयकला  ।

 24.  शास्त्र  अधिनियम  को  कड़ाई  से  राज्य  अधिकारियों  ने  लाइसेंस  शुदा  अग्नेयास्त्रों  के
 कार्यास्वित  किया  जाए  दुरुपयोग  तथा  बिना  लाइसेंस  वाले  हथियारों  की

 दगी  के  लिए  एक  अ्रभियान  चलाया  गया

 25.  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  हो  वर्ष  में  मन्त्रालय  में  एक  प्रबोधन  कक्ष  खोला
 रहे  विकास  का  प्रयोधन  करने  के  गया
 लए  गह  मत्जालय  में  एक  कक्ष

 खोला  जाए  ।
 जात

 मूंगफली  की  खैती

 9229.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कछूपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  बिहार  के  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  और  पश्चिम  बंगाल  के  पुरूलिया  जिले  में  मूंगफली  की

 खेती  की  भारी  संभावनाएं
 इन  क्षेत्रों  में  कितने  भू-भाग  पर  खेती  होती  है  ओर  इनका  औसत  उत्पादन  प्रति  हैक्टेयर

 इ्या  और ६

 इन
 क्षेत्रों  में  मूंगफली  की  खेती  को  प्रोत्साहन  देने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भस्त्री  नोतोश  :
 हां  ।

 बिल्ञर  के  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  और  पश्चिमी  बंगाल  के  पुरुलिया  जिले  में  मूंगफली  का
 अरसत  क्षेश  रूपए  उत्प्रककता  इस  प्रकार  है  :--

 क्षेत्र  औसत  उत्पादकता

 _.  ७फ७फझऊऊ्8्ऱ््  रख
 हैक्टेयर )

 4.  छोटा  नागपुर  4448-0
 ||

 95977:
 2.  पुरूसिया  जिला  4256.6
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 बिहार  ओर  द्ध्विमी  बंगाल  राक्वों  मैं  मूंगफली  सहित  लिलेहनों  के  विकास  के  लिए  दो
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  अर्थात  राष्ट्रीय  तिश्हन  चिकास  परियोजना  और  उत्पादन

 वृद्धि  परियोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  |  इन  परियोजनाओं  के  तहत  राज्यों  को  बीजों  के
 उत्पादन  तथा  पोध  रक्षण  उन्‍नत  कृषि  उपकरणों  की  प्रदर्शनों  का  आयग्रोजनत
 आदि  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 हु

 लंदन  में  सप्लाई  को  अम्द  करता

 30.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मूति  :  क्‍या  विदेश  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 या  सरकार  ने  काफी  समय  से  काय  कर  रहे  लल्देते  स्थिंते  सेप्लॉर्ड
 को  बन्द  करने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कया  ब्रिटेन  के  भारतीय  उच्चायुक्त  ने  उच्चायोग  में  मितम्ममिता  अरतने  हेतु  कुछ  लक्षत्र
 करने  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  इसके  परिणाभस्वरूप  व्यय  भें  किततो  अचत

 होने  की  आशा  है  ?

 विदेश  मन्‍्त्री  इसल्र  कुमार  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  हां

 भारत  के  लंदन  स्थित  हाई  कमीशन  में  भारतीय  अधिकारिमों  के  49  ऐसे  पद  तय  किए
 गए  हैं  जिन्हें  समाप्त  किया  जाएगा  या  स्थानांतरित  किया  जाएमा  ।  इससे  इस  हाई  कमीक्षन  के  बजट
 में  प्रति  वर्ष  दो  करोड़  रुपए  की  बचत  होगी  ।

 बंगलादेदा  से  जुम्मा  दारणार्थी

 9231.  झ्लो  सनत  कूसमार  मंडल  :  क्‍या  बिदैद्  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बंगलादेश  के  चटगांव  पवंतीय  क्षेत्र  से  कितने  जुम्मा  शरणार्थी  इस  समय  त्रिपुरा  और
 अन्य  स्थानों  में  स्थित  शिविरों  में  रह  रहै

 क्‍या  इन  शरणार्थियों  को  उनके  घर  वापस  भेजने  के  बारे  में  बंगलादेश  सरकार  से

 कारी  स्तर  पर  कोई  बातचीत  हुई  गौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जिवेश  सम्त्री  इम्हर  कुमार  :  ईस  समय  अंगलादेदो  के  चटगांव  पहाड़ी  क्षेत्र
 के  58,229  कबायली  शरणार्थी  जुम्मा  लोग  भी  कहते  चिपुरी  के  शिविरों  में  रह  रहे

 जी  हां  ।

 प्रषन  नहीं  उठता  ।
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 दिल्ली  में  बहुमंजिलो  इमारतों  में  आग  से  सुरक्षा

 9232.  श्री  रामबास  सिंह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  ऐसी  बहुमंजिली  इमारतों  की  संख्या  और  स्वामित्व  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनमें
 अग्निशमन  उपकरणों  का  अभाव

 क्‍या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका/दिल्ली  नगर  निगम  ने  इन  भवनों  में  अग्निशमन
 करणों  की  पहले  से  ही  व्यवस्था  किए  जाने  पर  जोर  दिए  बिना  इन्हें  निर्माण  सम्बन्धी  समापन  प्रमाण
 पत्र  दे  दिया  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सुबोध  कांत  :  वर्ष  1983  से  पहले  निर्मित
 ऐसी  157  गगनघुम्बी  इमारतें  हैं  जिनमें  अग्निशमन  उपकरण  नहीं  इनमें  से  36  केन्द्र  सरकार

 13  स्थानीय  निकायों  3  स्वायत्तशासी  निकायों  के  तथा  78  प्राइवेट  निर्माताओं  के  ऐसी
 इमारतों  की  एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 और  नई  दिल्ली  नगर  पालिका|दिलली  नगर  निगम  ने  1983  में  एकीकृत
 भवन  उपनियमों  के  प्रचालन  में  आने  के  बाद  किसी  भी  गगनचुम्बी  इमारत  को  तब  तक
 सर्टीफिकेटਂ  नहीं  दिया  है  जब  तक  कि  उसे  मुख्य  अग्निशमन  अधिकारी  से  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  न
 मिल  गया  हो  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  सरकार|स्थानीय  निकायों  और  स्वायत्तशासी  निकायों  आदि  के  स्वामित्व  में  आने  वाले
 भवनों  की  सूची  ।

 केशीय  सरकारी  भवन  लो०  नि०  बि०  और  लो०  नि०

 कऋ०  सं ०  नाम  तथा  पता

 रा  पा  _  __

 एम०  पी०  डी०  आई०  जैड०  नई  दिल्‍ली  ।

 2.  रा०  म०  लो०  बाबा  खड़क  सिह  मार्ग  ।

 3.  केन्द्रीय  राजस्व  आई०  पी०  इस्टेट  ।

 4...  ए०  जी०  सी०  आर०  आई०  पी०  इस्टेट  ।

 $.  फैमिली  टेगोर  रोड  ।

 6.  '  आई०  पी०  इस्टेट  ।

 7.  एम०  एस०  आर०  के०  पुरम  ।

 8.  सी०  जी०  ओ०»  लोदी  रोड  ।

 9...  सी०  ए०  जी०
 आई०  पी०

 इस्टेट  ।
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 10...  ड्म  होप  आई०  पी०  इस्टेट

 11.  क्षेप  आई०  पी०  इस्टेट  ।

 12...  विट्ठल  भाई  पटेल  रफी  मार्ग  ।

 13...  उद्योग  रफी  मार्ग  ।

 14.  सरदार  पटेल  संसद  मागे  ।

 15.  कृषि  रफी  मार्ग  ।

 16...  निर्माण  मौलाना  आजाद  रोड  |

 17.  निर्वाचन  अशोक  रोड  ।

 18.  योजना  संसद  मागं  ।

 19.  केन्द्रीय  सरकार  आवासीय  पेशवा  रोड  ।

 20.  एछिया  के०  जी०  मार्ग  ।

 22.  शास्त्री  डा०  राजेद्ध  प्रसाद  रोड  ।

 22.  श्रम  शक्ति  रफी  मार्ग  ।

 23.  इण्डियन  आयल  भवन  जनपथ  ।

 24.  कज  न  के०  जी०  मार्ग  ।

 25.  एम०  एस०  मिटो  रोड  ।

 26.  जी०  बी०  पंत  जे०  एल०  नेहरू  मार्ग  ।

 27.  एम०  ए०  एम०  बी०  एस०  जफर  मार्ग  ।

 28.  सफदरजंग  अरविदो  मार्ग  ।

 29.  सेना  डप्लेक्स  रोड  ।

 30.  वायु  रफी  मार्ग  ।

 31.  यू०  जी०  सी०  बी०  एस०  जफर  मार्ग  ।

 32.  एम०  एस०  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  के  पास  ।

 33.  नादेन  रेलबे  पत्रकुइयां  रोड  ।

 34.  रेल  एम०  एस०  स्टेट  एंटरी  रोड  ।

 35...  रेल  रफी  मार्ग  ।

 36...  बड़ोदा  के०  जी०  मार्ग  ।

 स्थानौय  निकाय
 37...  मोहन  सिह  बाबा  खड़ग  सिंह  मार्ग  ।

 लिखित  उत्तर
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 43.

 49.

 50.

 51.

 52.

 53.

 54

 55.

 56.

 2

 अकबर  चाणक्यपुरी  ।

 यदावन्त  चाणक्यपुरी
 ।

 चाणक्य  चाणक्यपुरी  ।

 सुपर  कनाट  प्लेस  ।

 मयूर  कनाट  प्लेस  ।

 चंद्र  लोक  जनपथ  ।

 शक्ति  कोटला  रोड  |

 विकास  आई०  पी०  इस्टेटे  ।

 गफ्फार  करोल  बाग  ।

 प्रशासन  हिल्दूरॉग  अस्वेलोल  ।

 नर्सेस  हिन्दूराव  अस्पताल  ।

 मेल  हिन्दूराव  ।

 निकाय

 होटल  चौणक्यपुरी  ।

 कुतब  अरविदो  भाग  ।

 अशोक  यात्री  अंशोके  रोड  ।

 टेलीफोन  नेहेंरू  प्लेस  ।

 विदेशी  डाकखाना  कार्योलेय  कीटला  रौड  |

 टेलीफोन  हौजखास  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंज  तथा  प्रश्यासन  राजीरी  गार्डन  ।

 टेलीफोन  पूसा  रोड  ।

 टेलीफोन  तींस  हूंजारी  ।

 टेलीफोन  होक्ति  नगर  ।

 टेलीफोन  ईदगाह  ।

 खुर्दीदलाल  जनपद  ।

 किदवाई  जनपथ  ।

 इस्पात  लोदी  रोड  ।

 नेशनल  प्रोडक्टरीविटी  लोदी  रोड  ।
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 65.

 66.

 74.

 80.

 89.
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 एस०  बी०  आई०  ईस्ट  भाफ  कैलाद  ।

 यूको  ae,  संसद  मार्ग  ।

 पंजाब  नेशनल  संसद  मार्ग  ।

 आकाएष्यावाणी  संराद  मार्ग  ।

 आई०  आई०  टी०  हौजखास  ।

 एशियन  इन्स्टीट्यूट  आफ  टाउन  एन०  भाई०  ई०  केम्पस  ।

 वल्लभ  भाई  पटेल  चंस्ट  दिल्ली  विष्वविद्याज्लय  t

 जीवन  संसद  मार्ग  ।

 यू०  एस०  एस०  आर०  24  फिरोजशाह  रोड  ।

 गोल्डन  जुबली  पूसा  ।

 मानकालय  बी०  एख्०  जफर  अ्मर्म  ।

 राष्ट्रीय  युत्रा  अणकक्‍थपुरी  ।

 मानक  आई०  पी०  हस्टेट  ।

 ६०  एस०  आई०  सी०  कोठक्ष  सेड  |

 इण्डियन  एयरलाइस्स  रकादयंज़  रोड  ।

 मंजुशा  57  बेहुरू  प्लेस  ।

 मनीशा  75-76  नेहु७  प्लेस  ।

 पदमा  5  राजेरद्र  प्लेस  ।

 डब्ल्यू०  एब०  आई०  पी०  इस्ठेट  ।

 विद्याल  95  नेहरू  प्लेस  ।

 कुन्दन  16  नेहरू  प्लेस

 हेमकंत  98  नेहरू  प्लेस  ।

 बेक  21  राजेन्द्र  प्लेस  ।

 बिक्रांत  4  राजेन्द्र  प्लेस  ।

 गोपाल  25  राजेग्द्र  प्लेस  ।

 आजाद  अरबिंद  मार्ग  ।

 डा०  जाकिर  सौ०  जीौ०  एच०  एस०  भोखला  |

 मिलाप  बी०  एस०  जफर  मार्ग
 ।

 लिखित  उत्तर
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 93.  सरस्वती  :7  नेहरू  प्लेस  ।

 94...  पुंज  17-18  नेहरू  प्लेस  ।

 95...  दीपक  13  नेहरू  प्लेस  ।

 96.  असियस  12  नेहरू  प्लेस  ।

 97.  सिद्धार्थ  96  नेहरू  प्लेस  ।

 98.  क  लाए  अपार्टमेंट  जतरू

 99.  गगन  12  राजेन्द्र  ८्लेस  ।

 100.  सेटी  7  राजेन्द्र  प्लेस  ।

 101:  हेमकंट  6  राजेन्द्र  प्लेस  ।

 102...  होली  फेमिली  ओखला  ।

 103.  माईफेयर  माईफेयर  गार्डन  ।

 104.  डी०  एल०  एफ०  शोपिंग  ग्रेटर  कैलाश  ।

 105.  अछशोका  24,  बाराखंभा  रोड  ।

 106.  दैनिक  बहादुरश्ाह  जफर  मागगे  ।

 107.  निर्मेल  25-8,  बाराखंभा  रोड  |

 108.  कंचनजंगा  18-12,  बाराखंमा  रोड  ।

 रोहित  3  टालस्टोय

 114.  आत्मा  राम  |  टालस्टाय  मार्ग  ।

 रिवारिया  45  माल  रोड  ।

 पी०  टी०  आई०  संसद  मार्ग  ।

 119.  मदन  26  नेहरू  प्लेस  ।

 राजलोक  24  नेहरू  प्लेस  ।

 राजा  30-:  नेहरू  प्लेस  ।

 120.  कशाल  32-33  नेहरू  प्लेस  ।

 दिल्‍लो 46 नेहरू प्लेस । सहयोग 58 नेहरू प्लेस । शकुस्तला 50 नेहरू प्लेस । तोषधंस 53-54 नेहरू प्लेस ।
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 गेडोर  51-52  नेहरू  प्लेस  ।

 लक्ष्मी  72  नेहरू  प्लेस  ।

 रेड  49-50  नेहरू  प्लेस  ।

 सस्‍्काईलार्क  60  नहरू  प्लेस  ।

 गुरु  अंगद  71  नेहरू  प्लेस  ।

 सांची
 77

 नेहरू  प्लेस  ।

 अशोक  93  नेहरू  प्लेस  ।

 स्कीपर  87-88  नेहरू  प्लेस  ।

 पदमा  86  नेहरू  प्लेस  ।

 स्काईलाइन  85  नेहरू  प्लेस  ।

 बजाज  97  नेहरू  प्लेस  ।

 दीपाली  92  नेहरू

 मंडारी  91  नेहरू  प्लेस  ।

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  हा  18-20  8-20  के०  जी०  मार्ग  ।

 कैलाश  26  के०  जी०  मार्ग  ।

 सागर  6  तिलक  मार्ग  ।

 हिमालया  23  के०  जी०  मार्ग  ।

 चिरंजीव  43  नेहरू  प्लेस  ।

 55  नेहरू  प्लेस  ।

 सरोजिनी  6  भगवान  दास  रोड  ।

 मानसरोवर  90  नेहरू  प्लेस  ।

 मेघदूत  94  नेहरू  प  लेस  ।

 बाराखंबा  रोड  |

 आशा  9  हैली  रोड  ।

 सूर्या  किरन  19  के०  जो०  मार्ग  ।

 कीति  ।9  राजेन्द्र  प्लेस  ।

 प्रगति  47-48  नेहरू  प्लेस  ।

 शीतला  73-74  नेहरू  प्लेस  ।

 सिलित  उसर

 197



 नई  दिल्ली  27  बाराखंबा  रोड  ।

 दीप  8  राजेन्द्र  प्लेस  ।

 .  राजेद्द  प्लेस  ।

 प्रगति  26  राजेन्द्र  प्लेस  ।

 56  नेहरू  प्लेस  ।

 रतन  राजेद्ध  प्लेस  ।

 हैली  रोड  ।

 इन्डियन  एक्सप्रेस  बी०  एस०  जफर  मार्ग  ।

 हंसालय  बाराखंबा  रोड  ।
 ज्पपपयया  +्यैपपपपपत-+-ल,ई...ततत

 बिल्ली  में  खले  बाजार  में  अल्युमिनियम  फास्फाइड  को  बिक्रो

 9233.  झो  रामदास  सिंह  :  क्‍या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कीटनाशी  बाजार में  के  अन्तगंत  गठित  पंजीकरण  समिति  द्वारा
 मिनियम  फास्फाइड  की  बिक्री  पर  प्रतिबंध

 लगाया
 गया  है  और  यह  केरल  सरकारी  भारतीय

 खाद्य  निगम  और  भांडागार  निगम  जैसे  संगठनों  को  ही  बेचा  जा  सकता

 यदि  तो  दिल्ली  में  बेइमान  व्यापारियों  द्वारा  ऐसे  कीटनाशकों  को  बाजार
 बैचे  जाने  के  क्या  कारण  चुत  में

 क्‍या  इन  व्यापारियों  पर  छापे  मारे  गए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  शाक्ष्य  मन्‍्त्रो  नीतीश  :
 नहीं  ।

 ह
 रत

 )+

 से  दिल्ली  प्रद्यासन  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  के  अनुसार  अल्यमीनियम
 फास्फाइड  को  बाजार  में  मुक्त  रूप  से  नहीं  बेचा  जाता  है  क्योंकि  किसी  भी  व्यापारी  को  एल्युमीनियम
 फास्फाइड  को  बिक्रो  के लिए  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  यह  सुनिश्चित  करने  के  है

 ।
 पे

 छद्म  व्यापारी  रसायनों  की  अवैध  बिक्री  न  प्रशासन  अचानक  आवधिक  छापे  मारती  हाल
 ही  में  6-8-1988,  12-5-1989,  23-5-1989  तथा  12-4-1990  में  कुछ  छापे  मारे  गए  हैं
 जिसमें  एल्युमीनियम  फास्फाइड  की  मुक्त  बिक्री  का  कोई  मामला  नहीं  पाया  गया  ।

 में  किए  गए  निरीक्षण  के  दोरान  एल्युमीनियम  फास्फाइड  उत्पादकों  के  एक  वितरक  को
 नादक  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अनुसार  बिक्री  न  करने  का  दोषी  पाया  गया  था  तथा

 >

 नाशक  पंजीकरण  समिति  ने  प्रतिबंध  लगाया  था ओर  उसके  साइसेंस  को  रह  कर  दिया  ।  प्रशासन
 दिल्‍ली  थाभारित  बिनिर्माताओं  हारा  पड़ोसी  राज्यों  को  भेचे  गए  एल्यमीमियम  फास्फाइड  पर  संबंधित

 सर  दि  मद फिर

 उस  पर  कीट

 138
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 क  *  कान  5 लक ल+  कल  न  +  जा  जिनिनत  ऑन जे  न  ने तन तन  नत---ननननन

 राज्य  को  उनके  क्षेत्र  के डीलरों को  बेचे  गए  एल्युमीनियम  फास्फाइड  की  मात्रा  के  बारे  में  सूचित
 इस  बात  की  जांच-पड़ताल  करके  कि  क्या  एल्युटरीनियम  फास्फाइड  को  डोलरों  द्वारा  स्टांक

 रजिस्टर  में  दर्ज  किया  गया  है  अथवा  नहीं  तथा  उसे  कानून  के  अनुसार  प्रयोग  किया  गयाबेचा  गया
 आदि  तरीके  से  निगरानी  रखता  है  ।

 राजस्थान  में  उ्रक  संयंत्र

 ]
 9  234.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  कया  कृषि  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राजस्थान  में  उर्वरक  संयंत्रों  का  वर्षवार  उत्पादन  कया

 क्‍या  इन  संयंत्रों  के  उत्पादन  ओर  उवंरक  की  गुणावत्तर  में  कोई  गिरावट  आई  मोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  नोतीक्ष  :

 राजस्थान  से  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उबंरक  संयंत्रों  के  उत्पादन  नीचे  दिए  गए  हैं
 माताजी  के  बनना  एलियन  +े  ल्लमन»न

 क्रमांक  राजस्थान  में  संयंत्रों  के  स्युद्रियन्ट्स  स्थापित  उत्पादन  (1000  मी०  टन  )

 नाम  क्षमता  क+अन्‍म

 1987-88  88-89  89-90

 1.  श्रीराम  फर्टिलाइजर  एण्ड  नाईद्रोजज  «152.0  114.1.  114.1  164.8

 कमिकल्स  कोटा

 2.  हिन्दुस्तान  कापर  लि०,खेतरी  30.0  9.0  12.0  12.9

 3.  हिन्दुस्तान  उदयपुर  11.5  0.9  शून्य  शूस्य

 4.  भारत  कंमिकल्स  एण्ड  10.6  6.0  7.3.  11.3

 अलवर

 5.  उदयपुर  उदयपुर  10.6  11.0  11.0.  11.9

 6.  फास्फेट  उदयपुर  पी2ओ  5.  7.0  9.5  4.2...  शूम्य

 7,  लिबर्टी  पेस्टिसाइड्स  एण्ड  6.4  4.1  3.5  0.5

 फ्रट्स  ०  उदयपुर

 8.  मधुबन  कमिकल  एण्ड  6.4  2.4  1.8  0.8

 उदयपुर

 9.  शुरवी  कलर  कैमिकल्स  प्राण्लि०  as =  1.2  न  0.4.  0.2

 उदयपुर
 मेनन

 और  (1)  श्रीराम  फटिलाइजर्स  एंड  कोटा  (2)  हिस्दुस्तान  कापर

 खेतरी  (3)  भारत  कंमिकल्स  एण्ड  अलवर  और  (4)  उदयपुर  उदयपुर
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 अल  तिताए  कला  न्मनल  नजलजओन  ».  eee  ल्‍के  ने  नाओिलनन  ०  व  जननी

 को  छोड़कर  भअस्‍्यों  ने  मुख्यतः  सलफ्यूरिक  एसिड  ओर  रॉक  फास्फेट  को  कभी  के  कारण  अपने

 कत्वादन  भें  कभी  इज  की  है  ।

 जहाँ  तक  राजस्थान  में  उत्पादित|वितरित  उर्वरक  की  गुणवत्ता  का  संबंध  है  गत  चार  वर्षों  के

 दौरान  राजस्थान से  प्राप्त  गुणवत्ता  नियंत्रण  को  वर्षवार  शिकायतें  नीचे  दर्शायी  गई

 वर्ष  लिए  गए  नमूनों  की  संख्या  गैर  मानक  पाए  गए

 1986  2207  46

 1987  3459  82

 1988  881  15

 1989*  1358  2
 खा  5  ++«+-+  अततततत3.3-3>+3+--कनओ+3+3...

 के  औज  की  तारीख  को  उपलब्ध  सूचना  पर  आधारित  ।

 कोचीन  पत्तन  को  गहरा  करना

 ]
 9235,  ओ०  के०  थी०  धामस  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  कोचीन  पत्तन  पर  आने  वाले  अनेक  जलयानों  को  30  फीट  अथवा  इससे  अधिक
 गहराई  की  आवश्यकता  होती

 कया  वहां  सभी  घाटों  में  30  फीट  से  कम  गहराई

 क्‍या  इससे  जलयानों  को  भारी  असुविधा  हो  रही  और

 यदि  तो  पत्तन  को  अपेक्षित  गहराई  तक  गहरा  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यकाही  की
 गयी  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मन्त्री  के०  पी०  :  कुछेक  अपरिष्कृत  तेल  टेकरों
 सं  उवरक  जहाजों  को  छोड़कर  कोचीन  पत्तन  पर  आने  वाले  अन्य  जहाजों  को  सामान्यतया  30
 शूट  से  अधिक  डुबाव  की  आवष्यकता  नहीं  होतो  गत  तीन  वर्षों  में  पत्तन  पर  आएं  ऐसे  जहांजों
 की  संख्या  जिन्हें  30  फूट  से  अधिक  डुबाव  की  आवश्यकता  होती  है  कुल  जहाजों  के  20%  के  भी  कम
 रही

 ड़

 नहीं  ।  कोचीन  तेल  टमिनल  पर  35  +फुट  तथा  उर्वरक  बर्थ  पर  33  से  35  फुट
 का  डुवाव  अब  भी  बरकरार  इर्नाकुलम  चंनल  की  एक  बर्थ  पर  भी  ड्जाव  32  फीट  बताए  रखा
 जाता  उसी  ओर  सभी  बयों  पर  निर्दिष्ट  डुबाव  30  फीट  की  जब  कभी  मानसून  के
 अथवा  इसके  तुरन्त  बाद  अनुमत्य  डुबाव  में  कमी  अपरिहायं  होती रि  है  तो  नोबहन  व्यापार  को  कम
 किए  गए  अनुमत्य  डूबाव  के  बारे  में  अग्रिम  रूप  से  अधिसूचित  कर  देता  है

 ।

 नहीं  ।

 है
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 डुबाव  में  कमी  को  रोकने  के  लिए  मानसून  के  शुरू  होने  तक  निकर्षक  तनात  किए  जाते
 हैं  ।  मानसून  के  दोरान  और  इसके  तुरन्त  बाद  भरी  गाद  निकर्षक  लगा  कर  मानसून  के  पदचात
 साफ  कर  दिया  जाता  है  ।

 फोचीन  पत्तन  स्यास  हारा  लेषी  शुल्क  का  एकत्रण

 9236.  औ्रो०  के०  बौ०  थामस  :  ,  क्या  जल-भूतल  परिवहन  सन्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  इस  समय  कोचीन  पत्तन  न्यास  द्वारा  गोदी  श्रमिक  बो्ड  के  श्रमिकों  की  मंजूरी  के

 प्रतिशत  के  आभार  प्रर  लेवी  शुल्क  जमा  किया  जाता

 क्‍या  सामान  की  धरा  उठाई  के  टनभार  के  आधार  पर  लेबी  शुल्क  एकश््ति  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  ओर

 बंदि  नहीं  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  कोचीन  डाक  लेबर

 बोर्ड  द्वारा  पंजीकृत  गोदी  श्रमिकों  के  नियोजन  पर  लेबी  एकत्र  की  जाती

 नहीं  ।

 कोचीन  डाक  वकंस॑  का  1959  में  गोदी  श्रमिकों  के

 नियोजन  श्रमिकों  की  दैनिक  समय  दर  मजदूरी  की  प्रतिषातता  के  रूप  लेदी  एकत्र  करने  का

 प्रावधान

 भूतपूर्व  उप-प्रधानमंत्री  भरी  जगजीवन  राम  की  स्मृति  में  स्मारक  हत्क  टिकंट
 जारी  करना

 ]
 9237.  डा०  बंगाली  सिंह  :

 जी  राम  अशख्थ  :

 क्या  संचार  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भूतपूर्व  उप-प्रधान  मंत्री  स्वर्गीय  श्री  जगजीवन  राम  की  स्थ्रृति  में

 स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  जनेश्वर  :

 स्व०  श्री  जगजीवन  राम  पर  स्मारक  डाक-टिकट  जारी  करने  कस  निर्मम  ले  लिया  गया

 प्रदन  नहीं  उठता  ।
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 गांवों  को  सड़कों  से  जोड़ना

 9238.  डा०  बंगाली  सिह  :  कृषि  मण्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  अनुसूचित  जाति  की  80  प्रतिशत  से
 अधिक  जनसंख्या  वाले  गांवों  को  मुख्य  सड़कों  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों  को  कब  तक  स्वीकृति  दी  जाएगी  तथा  विशेष  अनुदान  दिया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  है  ?

 कृषि  भसत्रालय  में  प्रामीण  विकास  विभाग  सें  राज्य  मम्त्री  उपेसता  नाथ  +

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऐसी  सड़कों  के  लिए  सरकार  के  पास  कोई  योजना  नहीं  इसके  ग्रामीण

 सड़कों  का  निर्माण  करना  राज्य  का  विषय  है  तथा  इसके  लिए  निधियां  न्यूनतम  आवद्यकता  कायेक्रम
 के  अंतर्गत  राज्य|योजना  बजट  में  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  ।

 केद्रीय  कार्यक्रम  जवाहर  रोजगार  योजना  के  मंतगत  निर्माण  कार्यों  की  एक  अनुमेय
 मद  हैं  ।  विकल्प  संबंधित  ग्राम  पंचायतों  पर  छोड़  दिया  गया

 कष्मीर  के  मुह  पर  इस्लामी  सम्मेलन  के  संगठन  का  पाकिस्तान  को  समथंत

 |

 9239.  श्री  जी०  एस०  बासवराज  :

 झोमती  बासव  राजेद्बरी  :

 श्री  पी०  नरसा  रेडडी  :

 कया  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाकिस्तान  कश्मीर  के  मुह  पर  इस्लामी  सम्मेलन  के  संगठन  का  समर्थन  प्राप्त  करने
 का  प्रयास  कर  रहा

 क्‍या  सउदी  अरब  इस  बारे  में  कश्मीर  के  अपने  प्रभाव  का  उपयोग  करने  को  सहमत  हो
 गया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिकिया  है  ?

 विदेश  सम्त्री  इस  कुमार  :  और  सरकार  को  इस  बात  की
 क्ारी  है  कि  पाकिस्तान  कश्मीर  मामले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  देने  इस्लामी  सम्मेलन  संगठन  के  देशों  से

 समयंन  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहा

 सरकार  आशा  करती  है  कि  इस्लामी  सम्मेलन  संगठन  के  सदस्य  देश  किसी  दूसरे  देश  के

 आंतरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  आतंकवाद  और  धर्म  पर  आधारित  पृथन्यादी  गतिविधियों  को

 बढ़ाबा  देने  के  किसी  भी  प्रयास  में  शामिल  नहीं
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 अन्ना  जज  eee ee =  कक  हब न  अनंत  वकण  अनि॑नजकाओ सकप  थ्

 जनजातीय  क्षेत्रों  मे ंसड़कों  और  पुलों  का  लिर्माण
 नीतभययक लत  ज

 9240.  श्री  रेशम  लाल  जांगड़ें  :  क्या  कवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  क ेजनजाति  बहुल  विलासपुर  सारोगढ़  ओर  जालीगिर  संसदीय  निर्याचन
 क्षेत्रों  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  और  हरिजन  विशेष  संघटक  योजना  के  अन्तगंत  कितने

 पुलों  और  कुल  कितनी  लम्बाई  की  सड़कों  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  अथवा  पूरा  किया

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  आरंभ  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  निर्माण  कार्यो  का  ब्यौरा
 क्या  और

 इस  अवधि  में  उपयुक्त  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  किए  गए  व्यय  को  छोड़  कर

 सड़कों  और  पुलों  पर  कुल  कितनी  धनराष्टि  व्यय  की  गई  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  सें  राज्य  सन्त्री  उपेरत  नाथ  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आवश्यक  बस्तुओं  के  मूल्यों  में  बढ

 ]

 9241.  प्रो०  विजय  कमार  मल्होत्रा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गेहूं  के  खरीद  मूल्य  तथा  रबी  फसल  की  अन्य  कृषि  बर  तुओं  से  समर्थन

 मूल्यों  में  हाल  ही  में  वृद्धि  करने  से  पहले  इस  बात  का  गंभीरतापूर्वंक  अध्ययत  किया  था  कि  ऐसा  करने

 से  आवश्यक  वस्तुओं  के  सामान्य  मूल्य  सूचकांक  पर  जो  पहले  ही  बहुत  अधिक  क्या  प्रतिकूल  प्रभाव
 और

 यदि  तो  इस  अध्ययन  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मीतीश  :

 और  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  खरीद/न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  में  बुद्धि  होने  से  बाजार

 मूल्य  ऊंचे  होंगे  ।  फसलों  के  बत्पादन  की  लागत  के  पद्धति  विज्ञान  की  समीक्षा  करने  के  लिए  गठित

 विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  तथा  स्थायी  सलाहकार  समिति  द्वारा  सुकाए  गए  संशोधनों  पर  विचार

 करने  के  बाद  खरीद/स्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  में  संशोधन  किया  ताकि  वे  अधिक  लाभकारी  बन

 सके  ।

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  उप-मार्गों  का  निर्माण

 9242,  श्री  रथि  नारायण  क्‍या  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यातायात  की  भीड़-भाड़  में  कमी  करने  और  सड़क  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए

 उड़ीसा  में  महत्वपूर्ण  शहरों  स ेहोकर  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  उपमार्गों  के  निर्माण  का

 प्रस्ताव  ओंर

 यदि  तो  प्रस्तावित  उपमार्गों  के
 नाम  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?
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 जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  और  इस  समय  80.29
 लाख  र०  तथा  88.90  लाख  रु०  की  लागत  पर  संस्वीकृत  क्रमशः  (1)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  42  पर

 मेरामुंडाली  पर  तथा  (2)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  5  पर  रम्भा  पर  दो  बाइपासों  का  निर्माण  प्रगति  पर

 अति
 J  .  पं  2  5  ५  ग् है  ।  इसके  अतिरिक्त  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  5  पर  खालीकोट्ट  घाट  )

 पर  लाख  रु०  की  लागत  पर  एक  बाइपास  को  संस्बीकृति  दी  गई

 दिल्‍ली  यातायात  पुलिस  हारा  सोटर  घालकों  को  परेशान  किया  जाना

 9243.  श्री  मवन  लाल  खुराना  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  यातायात  पुलिस  दिल्ली  में  चालकों  को  प्रदूषण  फैलाने  के  नाम  पर  परेक्षान
 कर  रही  है  यद्यपि  उन्होंने  परिवहन  दिल्ली  दिल्ली  से  इस  सम्बन्ध  में  प्रमाण-पत्र
 प्राप्त  कर  रखा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 मोटर  चालकों  को  परेशान  न  किए  जाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोष  कांत  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 टेलीफोन  अदालत

 9244.  श्री  ए०  आर०  अन्तुले  :  क्या  संचार  मस्त्री  यह  बताने  व  ग्री  कृपा  करेंगे  कि  :
 [  स्थानीय  संसद  सदस्यों  |विधायकों  को  टेलीफोन  अदालत  में  शामिल  करने  के  लिए

 यदि  तो  किस  और

 क्‍या  सरकार  टेलीफोन  अदालत  के  संबंधित  जिलाप्रखंड  दूरसंचार  के  चेयरमेन  को
 निदेश  देगी  कि  वह  अदालतों  में  शामिल  करने  के  लिए  क्षेत्र  के  अधिवक्ताओं|सामाजिक  कार्मकर्त्ताओं
 के  पैनल  का  नाम  निर्देशन  करें  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेश्वर  :  नहीं  ।

 उपर्यक्त  के  उत्तर  को  महं  मजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 राज्य  कृषि  मन्त्रियों  का  सम्मेलन

 9245.  श्लौमती  बासव  राजेदवरी  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1990  में  नई  दिल्‍ली  में  राज्य  कृषि  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  हुआ
 यदि  तो  सम्मेलन  में  कित-किन  मुख्य  विषयों  पर  चर्चा  की  गई

 क्या  ग्रामीण  गोदामों  की  एक  श्ंखला  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  सहमति  हुई

 क्या  खाद्यास्तों  का  मंडारण  करने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 मन्त्रालय भें  कृषि और  सहक्तारिता  विभाग
 में

 राज्य  मन्त्रो  |  : कृषि  प  में  ।
 रिता  विभाग  में  राज्य  म

 ।  थ्ौ  ह  नौतीशा  :
 ओर  जी  खरीफ  1990  के  उत्पादन  में  बद्धि  करने  संबंधी  नोति  पर  विचार  करने  के
 लिए  12  1990  को  राज्य  के  कृषि  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था  ।

 से  समूचे  देश  के  लिए  मालगोदामों  और  गोदामों  के  नेटवर्क  का  प्रावधान  सरकार
 की  कार्यकारी  योजना  की  एक  महत्वपूर्ण  मद  सृजित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  भण्डारण  क्षमता  से
 अभिप्राय  किसानों  की  भण्डारण  संबंधी  आवश्यकताभ्ों  को  पूरा  करना  है  ताकि  उन्हें  मजबूरी  में  बिक्री
 करने  से  रोका  जा  सके  ।  खाद्यास्नों  के  भण्डारण  के  लिए  सरकार  द्वारा  अलग  से  कोई  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किए  गए  हैं  ।

 मुम्बई  उत्तर  में  नए  डाकधर

 9246.  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  संचार  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मुंबई  उत्तर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  हुई  जनसंड्या  की  अभूतपूर्व  वृद्धि  क ेकारण
 सरकार  का  वहां  और  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उनके  स्थानों  के  नाम  क्या  और

 नए  डाकघरों  के  लिए  भवनों  का  निर्माण  करने  और  |अथवा  किराये  पर  भवन  लेने  संबंधी
 समयबद्ध  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  भन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  जनेशथर  :  और  वर्तमान  में  चारकोप

 कांदीवाली  में  एक  डाकधर  खोलने  का  प्रस्ताव

 चारकोप  कांदीवाली  में  प्रस्तावित  डाकधर  के  लिए  बंधई  शहरी  बिकास  परियोजना
 द्वारा  आवास  का  प्रस्ताव  किया  विभागीय  मबनों  का  निर्माण  किराए  के  भवनों  में  काम  कर  रहे
 मौजूदा  डाकघरों  के  लिए  किया  जा  रहा  नए  डाकघरों  के  लिए  नहीं  ।  जहां  तक  नए  डाकघरों  का

 संबंध  डाकघरों  की  मंजूरी  दे  दिए  जाने  के  बाद  कि  राए  पर  उपयुक्त  स्थान  प्राप्त  करने  के  प्रयास
 जाते  हैं  ।

 आर्थिक  महत्व  को  अन्तर्राज्यीय  सड़कों  का  निर्माण

 )247.  डा०  बेंकडेशा  काबड़  :  क्‍या  जल-मूूतल  परिबहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे <
 कि  ः

 क्‍या  बर्थ  1989-90  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  की  सहायता
 से  आथिक  महत्व  को  किन्‍्हीं

 अम्शर्राज्यौय  सहुकों  का  निर्माण  प्रा  हआ  और

 यदि
 तो  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है

 जल-गूसल  परिवहन  मन्त्री  के०  पो०  :  और  विभिन्‍न  राज्यों
 में  आर्थिक  महत्व  को  अम्सर्राज्यीय  सड़कों

 को  ऋण  सहायता  देने  के  कार्यक्रम  के  31
 1990  कौ  समाप्श  साशतीं  योजना  अवधि  के  दोरान  जनुमोदिन  को  गई  18  ल्कौमों  में  से  |  9890-90
 के  दौरान  कोई  भी  पूरी  नही  हुई  है  ।
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 बोजों  का  वितरण

 9248.  श्री  यादवेन्त्र  दत्त  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  किसानों  को  बीजों  की  कितनी  मात्रा  वितरित  करने  का

 विचार

 प्रकारी  व्यावसायिक  एजेंसियों  और  कृषकों  से  बीजों  की  क्रमषाः  कितने-कितने

 प्रतिशत  खरीद  की  जाती

 सरकार  द्वारा  कितनी  राजसहायता  दी  जाती  और

 विभिन्‍न  एजेंसियों  को  दी  जाने  वाली  राजसहायता  का  पृथक्‌-पुथक्‌  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  नीतीह्य  :

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  ने  1990-91  के  लिए  60.00  क्विटल  का  लक्ष्य  रखने  का  प्रस्ताव  रखा

 से  आवश्यक  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 डिजिटल  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  का  निर्माण

 9249,  झ्री  एज०  सी०  श्रीकान्तग्या  :  क्‍या  संचार  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  द्वारा  वर्ष  1989  के  दोरान  कुल  कितने  डिजिटल

 इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  का  निर्माण  किया  और

 वर्ष  1990  के  दोरान  इन्डियन  टेलीफोन  इस्डस्ट्रीज  द्वारा  कितने  डिजिटल  इलेक्ट्रोनिक
 एक्सचेंजों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ?

 संचार  सस्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशबर  :  आई०  टी०  आई०  ने  1989-90
 के  दौरान  कुल  4।  डिजिटल  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  का  विनिर्माण  किया  ।

 आई०  टी०  आई०  द्वारा  1990-91  के  दोरान  2758  डिजिटल  इਂ  लेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों
 का  विनिर्माण  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 कर्नाटक  में  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज
 9250.  श्रो  एच०  सी०  श्रोकांतय्या  :  क्‍या  संचार  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या  कितनी

 इनमें  से  कितने  एक्सचेंज  बंगलौर  में  हैं  ओर  कितने  एक्सर्ेंज  हसन  जिले  में  और
 वर्ष  1990  के  दौरान  बंगलौर  के  अलावा  कर्नाटक  में  कितने  नए  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन

 एक्सचेंज  खोले  जाएंगे  ओर  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 .  संचार  मंत्रालय
 के  राज्य  सन्त्री  जनेशबर  :  कर्नाटक  में  कुल  इलेक्ट्रोनिक

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या  88  हा
 ह  ते  ॥

 5 5 (7) बंगलौर में 9 ल्‍ बंगलौर में 3
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 (iii)  हासन  जिले  में  2

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  बंगलोर  की  अतिरिक्त  कर्नाटक  में  390  नए  हलेक्ट्रोनिक
 एक्सचेंज  स्थापित  करने  को  योजना  है  बहतें  कि  समय  से  उपस्कर  उपस्कर  उपस्थित  विस्तृत
 जानकारी  संलग्न  विवरण

 में
 दी  गई

 विवरण

 1.  कर्नाटक  में  वर्ष  1990-91  के  दोरान  स्थापित  किए  जाने  वाले  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज

 आर०  एल ०  यू०  पेनम्ब्र

 सी०  आर०  एल»  सकलेद्पुर

 2048  पोर्ट  आई०  एल०  टी०  1.  करकाला

 2.  मूडाबीडरी

 पोर्ड  सीडोट

 1.  घर्मस्थला  2.  पोलीबेटा

 3.  बाइन्डूर  4.  गुब्बी

 5.  कन्‍्नौर  कस्नड़  )  6.  कराटगी

 7.  मानवी  8.  मुदालगी

 9.  थुरूवकेरे
 10.  गुरूपुर

 512  पोर्ट  आई०  एल०  टी०

 1.  अठानी  2.  बसवकल्यान

 3.  बेलूर
 4,  ब्याड़गी

 5.  चस्तरयापटना  6.  होलनराकशिपुर

 7.  हुमनाबाद
 8.  हुनसर

 9.  इलकाल  10.  के  आर  नगर

 11.  कौप  12.  पुनीगाल

 13.  मदुर
 14.  महिलिंगपुर

 15.  मालावल्ली  16.  मुहं  बिहाल

 17.  मुघोल
 18.  नागममंगला

 19.  पांडवपुरा
 20.  पवगाड़ा

 21.  रामदुगें
 22.  संकेश्वर

 23.  सेडम  24.  साहाबाद
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 25.  शोरापुर

 27.  सिदलाघाट

 29.  स्लोमवारपेट

 31.  सुनतीकोपा

 33,  उप्पीनानगेडी

 35.  केम्म्रानूर
 37.  शालीग्राम

 39.  कामराजनगर  (2
 41.  बेल्लारे

 43,  कुट्टा
 45.  बड़डी

 ई०  एस०  ए०  एक्स०  पी०  ए०

 1.  काकती

 3.  हुबीनाहदागली

 5.  हंगल

 7.  रोन

 9.  अम्माटी

 11.  पोलीवेटा

 13.  हुस्नाली

 15.  श्रीनिवासपुरा

 17.  बदामी

 19.  अस्नूर

 21.  होसादुर्गं

 23.  गंगोली

 25.  गाकरन

 सी  डाट  रंक्स

 1.  नन्दगढ़

 3.  आइनापुर
 5,  निसारणी
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 oo  नी  जन  -  सर  >>.

 26. सिद्दापुर 28. प्िरिगुप्पा 30. श्री रंगप्रटना 32. तारीकैरे 34, वाइटल 36. बोढायोटा 3९, ब्ेकबाड़ी 40. मलूर 42. छिकारीपुदा 44. नारगुंड 2. मुदालगी 4. अराड 6. नवलकूंड 8. अलन्द छानिवारासस्थे शक्तिनगर कोरटागरे बेलगोला बिलगी 20. गोनीबोड्‌ 22. हेबरी 24. गुटीगर 26. मुस्दगोड़ 2. नश्दवाड़ी 4. एम के हुगली 6. हलगा
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 7.  हिडकल  डाम

 9.  येलूर

 11.  कुरगोड़

 13.  कुडलगी

 15.  तोरानागल्ल्‌

 17.  कामठान

 19.  गुट्टल

 21.  बस्कापुर

 23.  इन्गालगी

 25.  हलगेरी

 27.  बेलाटी

 29.  गंगापुर  आर  एस

 31.  कमभावी

 33.  नारायणपुर

 35,  शुक्रवाशस्टी

 37.  बासवपटना

 39.  जबगल

 41.  बियारपुर

 43.  उदवरा

 45.  मलदारे

 47.  श्ानतल्ली

 49.  कल्लामंड्‌

 51.  हुट्टी

 53.  कुकनूर

 55.  जबलगेरे

 57.  अनवरी

 59.  होलेहनूर

 61.  बासवपटना

 63,  रिपोन्पेट

 8.  कडोली

 10.  करगले

 12.  कमलापुर

 14.  डोनी  मलई

 16.  मथाला

 18.  कारीजी

 20.  अदरागुंची

 22.  हेवसुर

 24.  सौरसी

 26.  नरगल

 28.

 30.  नलवार

 32.  महागांव

 34.  पोसागोड़्‌

 36.  हलवेड
 38.  रामनाथपुरा

 40.  बिक्‍्कोड

 42.  हेग्गडे

 44.  गोडाहल्ली

 46.  कुम्हा

 48.  मकर्दुर

 50.  यलगरगा

 52.  जलीहाल

 54.  तबरगीरी

 56.  पोषनाल

 58.  अरबिखी

 60.  छंकरगट्टा

 52.  नलूर

 64,  आनम्दपुरम

 खिछित  उत्तर
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 65.  अनवटी  66.  होसावले

 67.  अगरादहल्‍ली  €8.  गोपनाहल्‍ली

 69.  अख्यनूर  70.  तिलंगरे

 71.  उलावी  72.  अलारीपुसुराली
 73.  हुल्लेकरे  74.  हेवूर

 75.  हुलीयुरदुर्गा  76.  हंडनकेरे
 77.  नोनविनाकरे  78.  यदियूस
 78.  नागवल्‍ली  80.  अमरूथुर
 81.  शोलपुर  82.  मायासंर्गा

 83.  नन्‍दी  गांव  84.  गुडोबर्डे
 85.  नरसापुरा

 र  86.  चिक्कातिरूपति
 87.  सोमनहल्‍ली  88.  डिबुरहल्ली
 89.  हलूवाड़ी  90.  क्याथनाहल्‍ली
 91.  येलीयुर  92.  अराकेरे

 93.  मंडागेरे  94.  दोड्डामुल्लगोड
 95.  चुस्वानकटे  96.  गुडुर
 97.  अमीनगुड  98.  नलतवार
 99.  एम  गोलासंगी  100.  टिकोटा

 101.  अज्जामपुरा  102.  हृरूर
 103.  कच्ची गे  104.  मेलपाल
 105.  पंडारावलली  106.  कालासा

 107.  कुसुवोनामने  108.  हुन्सेगट्टा
 109.  होसादुर्ग  रोड  110.  हसागोड्‌
 111.  भ्रमसागर  112.  अट्टीगरे
 113.  लूकीकेरे  114.  के  एन  हल्ली
 115.  परषीरामपुरा  116.  श्रीगरे
 117.  अमसेवल  118.  हेमाडी
 119.  करवासे  120.  अम्पार
 121.  करनीरे  122.  कंकोनी
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 123.  हल्दीपुर

 125.  मैरमवे

 127.  इटागी

 एम०  आई०  एल०  टो०  64

 1.  मदभवी

 3.  बेलावाड़ी

 5.  बेलागुंडी
 7.  परोसी

 9.  सौनदलगा

 11.  ममदापुर

 13.  यादवाड़

 15.  नूरगोड़

 17.  पोलागल्लू
 19.  हीरहडागल्ली

 21.  डरोजी

 23.  इम्मीगनूर
 25.  अरेखीकेरे

 27.  संतापुर
 29.  भयामदरा

 31.  बिल्लारगी
 33.  निरमा

 35,  सरगुर

 37.  नलाबड़ी

 39.  मकान्‌र

 41.  नरीबोल

 43.  संदापुर

 45.  मरीयान

 47.  एम  हीपरगा

 49.  यदरमी

 लिखित  उत्तर

 124,  बेलेकरा

 126.  बलकुर

 2.  शंकराकती

 4.  नागनूर
 6.  एकसंभा

 8.  सुरागांव

 10.  कुलगोड़

 12.  नागनूर

 14.  पाचापुर
 16.  खरारी

 18.  कुडीतीनी
 20.  नहाली

 22.  देवगीरी

 24.  सिद्दामनाहली
 26.  होरमागलगेरी

 28.  हुलसर
 30.  लखनगांव

 32.  भिमलखेर

 34.  करजगी

 36.  मोराव

 38.  तुम्मीनाकटी
 40.  हुलगुर
 42.  तूरूकूंटा

 44,  निम्बरगा

 46.  कमलापुर
 48.  अन्डोा

 50.  मल्सीपटमा



 लिखित  उत्तर

 51.  गान्डसी

 53.  कोलागुंडा

 55.  दुह्ा

 57.  कब्ज र

 59.  हुदारे

 61.  ज्योतीनगर

 63.  अनेगुंडी

 65.  अलवण्डी

 67.  हनमासागर

 69.  सिरवार

 71.  उमब्लेबिल्लू

 73.  हासिवहल्ली

 75.  हुमचा

 77.  करगल

 79.  बासवानी

 81.  कनातुर

 83.  होसाकेरे

 85,  मेदीगेसी

 87.  बाईएन  होसकोटे

 89.  बेलावी

 91.  वरगुर

 93.  क्यासमवल्ली

 95.  नन्दीहील्स

 97.  डी  एन  पलया

 99.  होन्डेभावी

 101-  तयलूर

 103.  चिमस्गला

 105.  पस्तुर

 107,  बसरल्‌
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 52.  हरनहलल्‍ली

 54.  उदयपुरा

 56.  सास्तीग्राम

 58.  केरलपुर

 60.  हलीकोंटे

 62.  बलेले

 64.  कनदगिरी

 66.  किनहाल

 68.  मुदगल

 70.  तुंगभद्रा
 72.  करेविखी

 74.  अलगरेमन्दिर

 76,  जागफाल

 78.  अगुमवे

 80.  कननागी

 82.  तोविनकेरे

 84.  ओडीनगरहल्ली

 86.  सोकेपुरा
 88.  तबरेकेरे

 90.  बेंकटपुरा

 92.  पटपलेया

 94.  मन्दीकल

 96.  पीरसन्दरा

 98.  होशुर

 100.  बता  इहोशल्खी

 उ्ेम्‌र

 104,  सन्धवाचलौ

 106.  परूतहली

 108.  8.  बिस्दीगस्डबिले
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 109.  देवलपुर

 111.  कोप्पा

 113.  कुडेरू

 115.  गरगनहल्ली

 117.  हुंडीपुरा
 119.  हम्पापुरा

 121.  कारापुरा

 123.  कोडाहल्ली

 125.  कुन्थुर

 127.  हरनहल्ली

 129.  थगदूर

 131.  कगलीपुरा

 133.  बन्दाहल्ली

 135.  हुवीना  हिपारगी

 137.  नन्दीकेशवर

 139.  उदालसंगम

 141.  मनवोली

 143.  सिटागेरे

 :  45.  हिरेनल्लूर

 147.  पंचलहल्ली

 149.  कुमारडी

 151.  गोदीगेश्वर

 153,  कमनगुंडी

 155.  रंगवनहल्ली

 157.  धर्मपुर

 159.  एन  जी  हल्ली

 161.  हीरेहल्ली

 163.  होसनगड्‌डी

 165.  उदानेन

 167.  अरेनगडी

 110,  कोडीयाला

 112.  हिब्वासुर

 114.  बारगी

 116.  हंगला

 118.  एम  वन्दीपुरा
 120.  कबीनी  कालोनी

 122.  हनागोड्‌

 124,  कोटनूर

 126.  छ्ाटगेला

 128.  हेदीयाला

 130.  किट्टूर

 132.  बटालू

 134.  बी  आर  हील्स

 136.  यलवार

 138.  बवलेदबर

 140.  मुगुलखोड़
 142.  ससनूर

 144.  अस्तरगट्टा

 146,  मथीगट्टा
 148.  रमनहल्ली

 150.  दरदाहल्ली

 152.  बेगर

 154,  सम्पीगेहट्टी

 156.  अलूर
 158.  मुलाडीहल्ली

 160.  रामपुरा

 162.  गेरूक ट्रे
 164,  नेतान

 166.  घोडोकना

 168.  कटमल

 लिखित  उत्तर
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 169.  कटूर  170.  हरसीकटूटे

 171.  बकक्‍काल  172.  दासनकोप्पा

 173.  हेगडेकट्टा  174,  निरनाहल्ली

 175.  सलकावी  176.  जोइदा

 177.  किरवाटी  178.  मगोड

 कर्नाटक  में  कृषि  विश्वविद्यालय

 9251.  श्री  एच०  सी०  श्रीकान्तय्या  :  क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कर्नाटक में
 कृषि  विश्वविद्यालयों  की  संख्या  कितनी  और

 1989-90  में  सरकार  द्वारा  इन  विश्वविद्यालयों  को  कितना  अनुदान  दिया  गया

 कृषि  सम्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  नीतोश  :
 कर्नाटक  में  दो  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालय  हैं  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  कर्नाटक  के  राज्य  कृषि
 विश्वविद्यालयों  को  वर्ण

 1989-90  में  नुदान  के  रूप  में  40.86  लाख  रुपए  की  राशि  प्रदान  की  गई  है  ।

 घर्मस्थल  से  बंगलौर  के  लिए  एस०  टो०  डो०  सुविधा

 9252.  श्री  एच०  सो०  श्रोकान्तय्या  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  में  धर्मस्थल  को  बंगलौर  से  एस०  टी०  डी०  द्वारा  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव
 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनेदयर  मिश्र  हां  ।

 धमंस्थल  को  नये  मंगलौर  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  के  जरिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  के
 दोरान  एस०  टी०  डी०  नेटवर्क  के  साथ  जोड़  जाने  की  योजना  है  ।

 घन  की  कमी  के  कारण  सड़क  ओर  पुल  सम्बन्धी  परियोजनाओं
 को  रोके  रखना

 9253.  श्री  महेश्वर  सिह  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सड़क  कोष  के  अन्तगंत  प्रस्तावित  सड़क  ओर  पुल  संबंधी  परियोजनाओं  को
 घन  की  कमी  के  कारण  रोके  रखा  गया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  रिजव॑  फण्ड  के  अन्तर्गत  इन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  के  लिए
 कया  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मन्त्नो  के०  पी०  :  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वृद्धि
 के  पूर्वानुमान  में  ६9  में  राज्य  सरकारों  से  आमंत्रित  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  अस्तगंत  स्कोमों  के

 लिए  प्रस्तावों  को  आस्थगित  रखा  गया
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 केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वास्तविक  वृद्धि  होने  पर  जो  अभी  नहीं  हुई  इस  प्रस्ताव  पर

 कार्यवाही  आरम्भ  की  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  टेलोफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतोक्षा  सूचो

 9254.  श्री  शिव  दरण  बर्मा  :  कया  संघार  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  प्रत्येक  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  आज  तक  प्रतीक्षा  सूची  में  आवेदकों  की

 संख्या  कितनी-कितनी

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  कितने  एक्सचेंजों  का
 विस्तार  किया  गया  और  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  ओर

 चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  कितने  एकक्‍्सचेजों  के  विस्तार  का  प्रस्ताव  है  और  तस्‍्संबंधी

 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदवर  :  (7)  से  फील्ड  यूमिटों  से

 कारी  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लर  प्रदेदषा  के  वरसचार  सण्डलो  में
 विहाड़ो  मसजवूर

 9255,  श्री  शिव  शरण  बर्मा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यहू  बत  नेकी  कृपा  करंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  दूरसंचार  मंडलों  में  कितने  मजदूर  कई  वर्षों  से दिहाड़ी  मजदूरी  पर  काम

 कर  रहे
 क्‍या  उनकी  सेवा  को  नियमित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  पिछले  बर्ष  इन  मजदूरों  की  छंटनी  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेष्वर  :  31-8-88  की  स्थिति  के

 सार  उत्तर  प्रदेश  के  दूरसंचार  डिवीजनों  में  कई  वर्षों  तक  देनिक  मजदूरी  पर  7,487  कामगार  काम
 कर  रहे  ये  ।

 जी  हां  ।  उपयु  कत  कामगारों  में
 से

 2892  कामग  गो  नियमित  किया  जा  चुका  है
 तथा  1-10-89  से  3000  से  अधिक  कामगारों  को  अस्थायी  पदस्थिति

 प्रदान  कर  दी  गई

 3-85  से  पहले  लगे  किसी  भी  कामगार  की  छंटनी  नहीं  की  गई  30-3-85  के

 बाद  लगे  कुछ  कामगारों  की  छं  नी  की  गई  है  ।

 काम  उपलब्ध  न  होने  क  कारण  छटनो  करनी  पड़ा

 उत्तर  प्रदेश  में  फार्म  मशीन  प्रशिक्षण  तथा  परोक्षण  संस्थान  की  स्थापना

 9256.  भी  शिव  हारण  वर्मा  :  क्‍या  क्थि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  फार्म  मशीन  प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  संस्थान  के  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाएं  गए  हैं  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  सन्त्रो  नोतोश  :

 नहीं  ।

 और  प्रइन  ही  नहीं  होता  ।

 हज  यात्रा  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  से  आवेदन  पत्रों  को  संख्या

 9257.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  विवेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1989  के  दोरान  सरकार  को  हज  यात्रा  के  लिए  स्वोकृति  हेतु  उत्तर  प्रदेश  से
 कितने  आवेदन  प्रत्र  प्राप्त  हुए

 कितने  आवेदन  पत्र  स्वीकृत  किए  और

 शेष  आवेदन  पत्रों  को  स्वीकृति  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विदेश  सन्‍्त्री  इस्त्र  कुमार  :  419.

 1989  में  सरकारी  कोटा  से  जारी  :86  यात्री  उत्तर  प्रदेश  से हज  के  लिए  गए  थे  ।

 जितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  वे  उपलब्ध  स्थानों  से  अधिक  थे  ।

 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  की  भंग  करना

 9258.  श्लो  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  क्‍या  संचार  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे.कि  टेलीफोन

 सलाहकार  समिति  राज्य  और  जिला  दोनों  स्तर  भंग  करने  का  प्रस्ताव  स्थिति  में

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 नेप्या  को  उतारने  के  लिए  घाट  की  स्थापना

 9259.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारे  देश  के  पूर्वी  बन्दरगाहों  पर  और  विशेषकर  हल्दिया  बन्दरगाह  पर  जहाजों  से
 चेष्या  उतारने  के  लिए  एक  घाट  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 यदि  तो  उसका  विवरण  कया  है  ?

 जल-सूतल  परिवहन  सन्‍्त्रो  के०  पो०  :  और  हल्दिया  स्थित
 वर्तमान  आयल  जंट्टी  पर  जहाजों  से  कच्चे  पेट्रोलियम  और  उत्पादों  सहित  नेप्था  उतारने  की  सुविधा
 मौजुद  इसके  वहां  निर्माणाधीन  दूसरी  जैट्टी  में  जहाजों  से  नेप्या  उतारने  की

 सुविधा  उपलब्ध  कराई  जा  रही
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 पूर्वी  तट  विशाखापत्तनम  और  टूटीकोरिन  पत्तनों  पर  जहाजों  से  नेप्या  उतारने  की
 पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  बंजर  भूमि  को  उपजाऊ  बनाना

 ]
 9260.  श्री  हरिभाऊ  हांकर  महाले  :  क्या  कृषि  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  अलग-अलग  रूप  से  कितना  भूमि-क्षेत्र  उजपाऊ  है  तथा  कितना

 बंजर

 क्‍या  बंजर  भूमि  को  उपजाऊ  बनाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कषि  सन्त्रलय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  नीतीश  :

 उपयोग  सांख्यिकी  (1985-86)  के  अनुसार  कृषि  योग्य  और  बंजर  भूमि  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  के

 बारे  में  जिला-वार  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 से  मृदा  और  जल  संरक्षण  की  उपयुक्त  योजनाओं  के  अन्तर्गत  समस्याग्रस्त  क्षेत्र  का

 उपचार  करने  का  उत्तरदायित्व  महाराष्ट्र  सरकार  का  राज्य  सरकार  निम्न  योजनाओं  को

 न्वित  कर  रही  है  ।

 (1)  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  ।

 (2)  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  की  सहायता  से  खार  और  खांजन  भूमि  विकास  परियोजना  ।

 (3)  मृदा  संरक्षण  के  लिए  वनरोपण  योजना  ।

 इसके  अलावा  केन्द्रीय  सरकार  निम्न  योजनाओं  के  जरिए  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  में  मदद

 दे  रही

 (1)  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  ख्नरवण  क्षेत्रों  में  मुदा  संरक्षण  ।

 (2)  वर्षा  सिचित  कृषि  में  राष्ट्रीय  पनधारा  विकास  कार्यक्रम  ।

 (3)  सूला  प्रवण  प़ेत्र  कार्यक्रम  ।

 (4)  राष्ट्रीय  पनधारा  विकास  बोर्ड  द्वारा  क्रियान्वित  कार्यक्रम  ।

 (5)  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  में  पनघारा  विकास  संबंधी  विश्व  बंक  सहायताप्राप्त  मार्गर्शी

 योजना  ।

 (6)  पदिचमी  घाट  विकास  कार्यक्रम  ।
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 विवरण

 ऋ०  जिले  का  नाम  कृषि  योग्य  बंजर  गैर-कृषि  योग्य
 सं०  भूमि  भूमि

 1  2  3  4

 1.  बृहृत  बम्बई  7600  7300

 2.  थाणे  332500  81800

 3.  रायगढ़  412800  128200

 4.  रत्नागिरी  725869  235200

 5.  सिन्धुदुग्गं  99900

 6.  नासिक  1005600  180500

 7.  धुले  730900  57800

 8.  जलगांव  846200  81200

 9.  अहमदनगर  1306700  143500

 10.  पुणे  1086400  .  162400

 11,  शोलापुर  1338600  61100

 12.  सतारा  684300  117300

 13,  सांगली  731000  39700

 14.  कोल्हापुर  537400  42000

 15,  औरंगाबाद  1394100  18800

 16.  जालना  9700

 17.  परभनी  1104600  17300

 18.  बीद  998500  17700

 19.  नान्देद  826300  17500

 20.  उस्मानाबाद  1243400  8200

 21.  लातुर  7200

 22.  बुलधाना  742800  25900

 23.  अकोला  857200  22200

 24.  अमराबती  777300  18500

 25,  यवतमल;|  951100  43600
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 2  3  4

 26.  वर्धा  469700  5900
 ः

 27.  नागपुर  612200  13900

 28.  बनधारा  444200  17900

 29.  चन्द्रपुर  21200

 30.  गोडचीरोली  794700  12700

 20961969  1716100

 टेलीफोन  एक्सचेंज  की  महिला  कर्मचारियों  को  परिवहन  सुविधाएं

 9261.  श्री  हरिभाऊ  हांकर  महाले
 :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  महिला  कर्मचारियों  की  संश्या  क्‍या

 क्‍या  महिला  कर्मचारियों  को  परिवहन  सुविधाएं  विशेषकर  रात्रि  छ्विप्ट  में  प्रदान  की
 जाती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 महिला  कमंचारियों  की  रात्रि  छिफ्ट  में  प्रदान  की  जा  रही  अन्य  सुविधाओं  का  विस्तृत
 ब्योरा  कया  है  ?

 संचार  सम्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  जनेशवर  :  देश  के  टेलीफोन  एक्सचजों  में

 महिला  कमंचारियों  की  संख्या  लगभग  36000

 नहीं  ।

 और  शयनझ्ालाओं  की  व्यवस्था  की  गई  यदि  टेलीफोन  आपरेटर  की  ड्यूटी
 देर  रात  से  शुरू  होती  है  या  प्रातः:काल  होने  से  पहले  खत्म  होती  तो  उस  स्थिति  में  धायनशालाओं
 में  रह  सकते  हैं  ।

 पशु  बीमा  योजना

 9262.  श्री  बसस्त  साठे  :  क्‍या  कवि  सण्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  चयनित  आधार  पर  पथु  बीमा  योजना  लागू  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  इसके  कार्यास्वयन  की  पुनरीक्षा  की  गई  और

 यदि  तो  ब्ष  1990-91  और  आठवीं  पंचवर्तीय  योजना  अषधि  के  लिए  क्‍या
 बिस्तारयोजना  तैयार  की  गई  है  ?
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 क्षि  मंत्रालय  में  फूषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  नोतोश  :

 सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  चुनिदा  आधार  पर  गोपशु  बीमा  योजना  शुरू  नहीं  की  महाराष्ट्र
 सहित  सभी  राज्यों  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  ओर  विशेष  पशुधन  प्रजनन  कार्यक्रम  के  अंतर्गत
 खरीदे  गए  पशुओं  के  मामले  में  गोपशु  बीमा  कवरेज  अनिवायं  हैं  ।

 से  प्रश्न  ही  नही  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  रायपुर  ओर  बिलासपुर  टेलीफोन  एश्सचेंजों  में  सावंजनिक
 उपयोगिता  के  टेलीफोनों  का  कार्य  करना

 9263,  श्रो  रेशम  लाल  जांगड़े  :  क्या  संचार  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1989  से  1990  की  अवधि  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  रायपुर  और

 बिलासपुर  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  सावंजनिक  उपयोगिता  के  टेलीफोन  नंबरों  197,  198,  180  और
 181  इत्यादि  की  नितांत  असंतोषजनक  सेवा  के  बारे  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हई  और

 सार्वजनिक  उपयोगिता  वाले  उक्त  टेलीफोन  नंबरों  को  ठीक  करने  के  लिए  क्‍या

 वाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेश्वर  1989  से
 1990  तक  बिलासपुर  तथा  रायपुर  में  40  और  60  मौखिक  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 परियात  के  अनुसार  पोजीक्ननों  पर  व्यक्तियों  को  लगाने  का  प्रस्ताव  स्टाफ  के
 स्थिति  को  रोकने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  बिलासपर  काल  कक्‍्यइंग  लगाए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना  का  क्रियान्वयन

 ]
 9264.  झली  यशवंतराव  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना  पर  राज्यवार  कितना
 व्यय  किया  गया

 क्‍या  इस  कार्यक्रम  के  कुछ  और  मिलों  में  लागू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  1990-91  के  दौरान  राज्यवार  किन-किन  जिलों  में  लाग
 किए  जाने  का  प्रस्ताव  है

 ?

 कवि  सन्‍्त्रालय  में  कृषि
 ओर

 सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :
 1989-90  के  दौरान  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना  पर  हुए  व्यय  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 बीजों  का  आयात

 9265.  श्री  यशबंतराव  पाटिल  :

 श्री  बलअंत  सजबर  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बीज  विकास  की  नई  नीति  के  अस्तगंत  वर्ष  1988-89  ओर  1989-90  के  दौरान
 कितनी-कितनी  मात्रा  में  उच्च  गुणवत्ता  के  बोजों  और  पौधों  का  आयात  किया  गया  और  इनका
 किन  देशों  से  आयात  किया  और

 इस  आयात  पर  कितनी  धनराहि  व्यय  की  गई  ?

 रृथि  मंत्रालय  में  कृवि  और  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  :

 एक  विबरण  संलग्न  है  ।

 (@)  आयातित  बीज  का  मूल्य  अभी  प्रकाधित  किया  जाना  है  ।

 विधरण

 बीज  विकास  सम्बस्धी  नई  नीति  के  तहत  1988-89  और  1989-90  के  दोरान
 बीजों  और  रोपण  सामग्री  की  मात्रा ञ ञ

 वर्ष  बीज  रोपण  सामग्री  मूल  देश

 ae ़  स्‍जफककककक  सती  -  की  आन  लिन  नी  कल
 1988-89  9  16623.43  4,27,160  संयुक्त  राज्य

 पष्चिमी

 स्पूजीलेंड  ।

 1989-90  82803.22  7,82,9  69  संयुक्त  राज्य

 पद्िचिमी  रिपश्लिक  आफ

 पद्चियमी

 यू०के०

 स्थिटजरलें  यूगोस्ला
 बहामास  |

 लरणाअल  प्रदेश  में  एल०  टौ०  डौ०  की  सुचिक्ा

 9266.  थी  बेदृह्ा  शम्धरी  :  क्या  संचार  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।
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 अरुणाचल  प्रदेश  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  एस०  टी०  डो०  की  सुविधाएं
 उपसब्ध

 क्‍या  सरकार  की  राज्य  में  संचार  सेवाओं  में  सुधार  लाने  की  कोई  योजना  ओर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  !

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशवर  :

 बोमडिला  ।

 हां  ।

 अरुणाचल  प्रदेश  में  त्वांग  और  इटानगर  में

 उपग्मह  भू-स्टेशनों  का  विस्तार  किया  जाना  है  तथा  उन्हें  राष्ट्रीय  ट्रक  डायलिग  नेटवर्क  के  साथ  जोड़ने
 का  प्रस्ताव  है

 ।

 चांगलांग  में  एक  नये  भू-स्टेशन  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 आधुनिकीकरण  के  लिए  मौजूदा  इलेक्ट्रोमेकेनिकल  एक्सचेंजों  को  बदलने  के  लिए  24

 निक  एक्सचेंज  आबंटित  किए  गए  हैं  ।

 बड़ी  सिचाई  नहरों  के  आस-पास के  क्षेत्रों  में  पेय  जल  सुविधा

 9267.  डा०  विधष्वनाथम  :  क्‍या  क्षि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बड़ी  सिंचाई  नहरों  तथा  बांधों  के  विषेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जन
 साधारण  को  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजनाएं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सिंचाई  की  नहरों  के  पास  स्वच्छ  जल  की  सप्लाई  के  लिए  नहरें  बनाने
 का  विचार  है  ?

 कवि  संत्रालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  उपेस्ध  नाथ  :

 ऐसी  कोई  योजनाएं  तथा  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।  राष्ट्रीय  जल  नीति  में  सभी  भावी  बड़ी
 सिंचाई  बांध  ओर  नहर  परियोजनाओं  में  पेयजल  घटक  के  लिए  प्रावधान  जब  कभी  त्वरित
 ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तगेंत  भूतल  जल  स्रोतों  पर  भ्राधारित  योजनाएं  तकनीकी  स्वीकृति
 के  लिए  प्राप्त  होती  इन  पर  गुणदोष  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  तथा  अनुमोदित  किया
 जाता

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऐसी  कोई  योजना-सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 डाई-अमोनियम  फास्फेट/उर्ज रक  सिश्रण  का  उत्पादन

 9268.  भ्री  इरा  अभ्यारासु  :  क्‍या  कृषि  मस्ती  यहू  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  प्रत्मेक  उवंरक  उत्पादक  एकक  द्वारा
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 अमोभियम  फास्फेट/उ्वं  रक  मिश्रण  के  उत्पादन  के  संबंध  में  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 डाई-अमोनियम  फास्फेट/उबं रक  मिश्रण  का  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  कुल  कितनी  मात्रा  में  फास्फोरिक  अम्ल  की  आवश्यकता  ओर

 कया  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  किया  है  कि  उत्पादक  एककों  को  अपेक्षित  मात्रा  में
 फास्फोरिक  अम्ल  उपलब्ध  कराया  जाएगा  ?

 उप-प्रधानमंत्री  और  कृषि  सम्जी  देदो  |989-90  ओर  1990-91  के
 दौरान  प्रत्येक  उवं  रक  उत्पादक  एकक  के  संबंध  में  डो०  ए०  प्री०/कम्पलंक्स  उबंरकों  के  लक्ष्य  और
 उत्पादन  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (000  मी०

 कम्पनी  का  नाम  उत्पाद  1989-90  1990-91

 लक्ष्य  वास्तविक  लक्ष्य

 फैक्ट  :  उद्योगमंडल  20  :  20  140.0  120.3  140.0

 +  कोचीन  20  :  20  400.0  323.2  310.0

 डी०ए०पी०  37.0  39.8  10.0

 आर०  सी०  एफ०  :  ट्राम्बे  15:15:15  300.0  363.0  345.0

 :  20.7  ४  20.7  290.0  307.0  300.0

 एम०  एफ०  एल०  :  मद्रास  17:  17:  17  605  413.0  517.0

 पी०  पी०  एल०  डी०ए०पी०  630.0  247.0  415.0

 डीएपी  370.0  150.6  151.5

 :  कांडला  ।0  :  26  ४  26  225.0  259.1  245.0

 श्शमे  2  12:32:16  32:  250.0  272.1  233.5

 जी  एस  एफ  सी  :  बड़ौदा  डीएपी  176.0  215.0  175.0

 :  19:19:19  :  :  170.0  165.1  85.0 जेड  ए  सी
 ।  डीएपी  185.0  86.8  102.0

 स्पिक  :  तुतीकोरिन  डोएपी  410.8  319.0  288.0

 एम  सी  एफ  :  मंगलौर  डीएपी  145.0  66.5  95.0

 ई  आई  डी  परी  :  इन्नोर  16  :  20  100.0  94.2  78.0

 जी  एस  एफ  सी  :  सिक्का  डीएपी  390.0  179.8  334.4

 जी  एफ  सी  :  काकीनाडा  डोएपी  274.0  175.0  239.0

 सी  :  बिजाग  28  :  28  233.0  335.6  340.0 हर  दत
 14:35  :  35  19.2  12.9  10.0

 ५  --  --  जप

 >+०- + जे
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 और  1990-91  के  दौरात  पी  2  ओ  5  के  इष्टतम  उत्पादन  के  लिए  सगभग  2।

 लाख  टन  फास्फोरिक  एसिड  अपेक्षित  है  ।

 इसमें  से  लगभग  18  लाख  टम  आयात  करना  पड़ेगा  ।  एम०  एम०  टी०  सी०  जो  फास्फोरिक

 एसिड  के  आयात  के  लिए  सरणीबद्ध  अभिकरण  ने  अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  से  1990-91

 1990  के  पूर्वाद  के  लिए  पी  5  के  रूप  में  8.55  लाख  टन  फास्फोरिक  एसिड  के

 लिए  करार  किया  यह  इस  अवधि  के  दोरान  इस्तेमालकर्ता  एककों  की  आवदयकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  पर्याप्त  होना  दूसरे  अर्ध  भाग  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  अस्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  स्थिति  तथा  देश  की  आवष्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यथा  समय  निर्णय  लिया

 डाई  असोनियम  फास्फट  का  उत्पादन

 9269.  श्री  इरा  अस्थारासु  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  फास्फोरिक  उर्बेरकों  की  अनुमानित  मांग
 कितनी

 उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  डाई  अमोनियम  फास्फेट  के  उत्पादन  के  लिए  और  अधिक  उवंरक  कारखाने  स्थापित
 किए  जाने  का  विचार  किया  गया

 यदि  तो  आठवीं  योजना  के  दोरान  डाई  अमोनियम  फास्फेट  के  इष्टतभ  उत्पादन  के
 लिए  कितने  आयातित  कच्चे  माल  की  आवदयकता  और

 कया  क्षमता  के  भरपूर  प्रयोग  हेतु  कच्चे  माल  के  आयात  के  लिए  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा
 उपलब्ध  कराई  जाएगी  ?

 उप  प्रधान  मरत्रौ  और  क्‌वि  सन्‍्ती  देवो  :  और  आठवीं  योजना  के
 दौरान  पी  2  ओ  5  स्यूट्रिएस्ट्स  के  रूप  में  फास्फेटिक  उर्वेरकों  की  संभावित  आवश्यकता  का  बर्षवार
 ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  आवध्यकताएं  टनों

 1990-91

 1991-92

 1992-93  2-93

 1993-94

 1994-95  52.50--55.00
 ड ख  स  क लअ्सिससिसिख।ख-3-3>७्०त०__

 फास्फेटिक  उवंरकों  में  डाई-अमोनियम  सिंगल  सुपर  फास्फेट  तथा

 काम्पलेस्प उ्बेरक निहित उत्पादों के रूप में उपर्युक्त धांकडों के ब्यौरे नहीं दिए गए
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 की  न्कि  .  समकसक  शक न  नललममककीक

 इस  उदं  एय  के  लिए  बनाए  गए  एक  कार्यकारी  दल  ने  सिफारिश  की  है  कि  फास्फेटिक

 उबरकों  की  आवए्यकता  के  85%,  तक  स्वदेशी  उत्पस्म  की  जानो  चाहिए  ।  कार्यकारी  दल  की

 सिफारिशों  पर  अभो  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 )  योजना  के  दौरान  फास्फेटिक  उवरकों  के  उत्पादन  के  लिए  आयातित  कच्चे  माल
 की  वर्षवार  जैसे  कि  पोजना  कार्यदल  द्वारा  तैयार  की  गयी  निम्न  प्रकार  है  :---

 मिलियन  टमों
 -  —_——  >>  बरमणण-े

 उत्पाद  1990-91  1991-92  1992-93  1993-94  1994-95

 जायातित  अमोनिया  0.85  0.85...  0.96  0.74  0.76

 जायातित  फास्फोरिक
 1.59  1.59  1.59  1.59  1.59

 एसिड

 राक  फास्फेट  3.14  3.30.  4.27  4.63  5.68

 सल्फर  1.20  1.24  1-58  1.72  "08

 देश  को  मुगतान  संतुलन  स्थिति  तथा  विभिन्‍न  क्षेत्रों  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  विदेशी  मुद्रा  का  भ्राबंटत  वाधिक  आधार  पर  किया

 उब्ंरकों  पर  राजसहायता

 9270.  श्रौ  के०  राममूर्ति  :  क्या  क्थि  सन्‍त्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उवंरकों  पर  राजसहायता  कम  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उर्बरकों  पर  राजसहायता  में  कितमी  कमी  की  जाएगी  तथा  इसके  कारण  उबंरकों  के

 मूल्यों  में  कितनी  वृद्धि  होगी  ?

 उप-प्रधानमस्त्री  और  कवि  मर्जी  देवी  :  इस  समय  उबरकों  पर  आर्थिक
 सहायता  कम  करने  का  कोई  विश्लेष  प्रस्ताव  नहीं

 ओर  प्रएन  नहीं  उठता  ।

 सिंगल  सुपर  फॉस्फेट  उर्भरक  की  कमी

 9271.  भौ  के०  राममूर्ति  :  क्‍या  कृषि  संज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  राज्यों  में  सिंगल  सुपर  फॉस्फेट  उवंरक  की  कमी

 (a)  यदि  तो  वर्ष  1989-90  के  दोरान  तथा  वर्ष  1990-91  में  अब  तक  सिंगल  सुपर
 फास्फेट  डबं रक  की  मांग  और  सप्लाई  की  राज्य-बार  स्थिति  का  ब्योरा  क्‍या  भौर
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 क्‍या  सरकार  का  सिंगल  सुपर  फॉस्फेट  उवंरक  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  इसका  उत्पादम  बढ़ाने  हेतु  और  लाइसेंस  जारी  '  क्ररने  का  विचार  है  ?

 उप-प्रधानसन्त्री  और  क्षि  सम्त्री  देवो  :  किसी  भी  राज्य  से  एस०  एस०

 पधी०  की  कमी  होने  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 एस०  एस०  पी०  के  निर्माण  हेतु  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  गुण-दोष  के  आधार  पर

 लाइसेंस  दिया  जाता  है  जिसमें  मांग  संभावनाओं  तथा  राज्य  एवं  क्षेत्र  में  वतेमान  क्षमता  को  ध्यान  में

 रखा  जाता  है  ।

 पूरिया  का  उत्पादन

 9272.  ञ्ली  के०  राममूति  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंचवर्षीय  योजना  में  यूरिया  की  वर्ष-वार  कितनी  मांग  होने  का  अनुमान

 यूरिया  की  मौजूदा  उत्पादन  क्षमता  क्या  है  और  आगामी  पांच  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक

 वर्ष  उत्पादन  क्षमता  से  कितनी  मात्रा  में  यूरिया  का  उत्पादन  होने  के  संभावना  और

 इसकी  समग्र  रूप  से  मांग  और  सप्लाई  की  राज्य-वार  स्थिति  कया  है  ?

 उप-प्रथानमम्त्री  और  क्षि  मंत्री  देवी  :  ओर  आगामी  पांच  वर्षों
 के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  यूरिया  की  अनुमानित  वतंमान  निर्माण  क्षमता  तथा

 वर्तमान  क्षमता  से  प्रत्यासित  निम्न  प्रकार  है  :--

 (000  मभि०

 वर्तमान  स्थापित  अनुमानित  उत्पादन

 क्षमता  न्ाजाणथ  जज  नानी  पता  ८
 1990-91  1991-92  1992-93  2-93  1993-94  1994-95

 6736  5675  5675  5679  5695  5695

 समग्र  मांग-आपूर्ति  स्थिति  केवल  न्यूट्रिपेस्स  के  रूप  में  उपलब्ध  है  और
 i

 विवरण में  दी  गयी  है  ।
 ई  गा
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 पंजाब  को  बाढ़  सहायता

 रा

 9273.  श्री  कमल  च्ोषरी  :  कया  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पंजाब  में  1988  के  दोरान  वर्षा  ओर  बाढ़  से  हुए  संपति  ओर  फसलों  के

 नुकस्नान्न  के  लिए  मुआवजा  के  रूप  में  मुगतान  हेतु  पंजाब  सरकार  को  आवंटित  की  गई  राष्षि  का  लोगों
 को  मुगतान  कर  दिया  गया  है

 यदि  जो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सम्पत्ति  ओर  फसल  को  हुए  नुकसान  का  मूल्यांकन  करने  तथा  मुभावजा  राष्टि  निर्धारित
 करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय
 में

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  ग्रीतोक्ष  :

 और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सन  1984  के  दंयों  के  दोषो  ब्यक्षिययों  को  सजा

 9274.  श्रोघठी  सलछबंस  कोर  :  क्‍या  गुह  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1984  के  दंगों  में  शामिल  कितने  व्यक्तियों  को  |  1990  के  पदचात

 दंडित  किया  गया
 ।  1990  से  ऐसे  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  और

 1984  से  1989  तक  ऐसे  कितने  मामले  दर्ज  दिए  गए  थे  ?

 गृह  बंऋलर  में  राज्य  मत्त्री  सुबोष  कांत  :  घुल्य  ।

 शून्य  ।

 12.

 ड्िभाषों  टेलीप्रिटर  लगाना

 ]  े
 9275.  कमारी  उमा  भारतो  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 कितने  मंत्रालयों  के  पास  केवल  रोमन  लिपि  के  टेलिप्रिटसें  और

 सभी  मंत्रालयों  में  अंग्रेजों  प्रौर  हैदी  शब्दों  वाले  टेलिप्रिटर  कब  तक  लगाये  जाने  की

 संभावना  है  ?

 संचार  भंत्रालव  के  राज्य  मन्यी  जनशेत्यर  मय

 जा  रही  है  तथा  सभा  चटल  पर  पर  दी  जाएगो  ।

 चाजारास्तेरी  को  डाचलिनਂ  प्रजाती  हारा  कालौकट  से  जोड़ना

 और  जानकारी  एकत्र  को

 ]
 की

 9276.  भरी  के०  सुरलौधरण  :  क्‍या  संचार  सस्जी  यह  बनाते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 169
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 कया  सरकार  का  थामरास्सेरी  को  ग्रुप  डायलिग  प्रणाली  दूरसंचार

 केरल  द्वारा  काकीकट  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव

 े  क्‍या  सरकार  का  तिरूबामुबडी  ओर  कोडेनचेरी  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  दर्जा  बढ़ाने

 कोई  प्रस्ताव  और

 क्‍या  सरकार  का  जनता  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  थोटलुमुक्कोम  में  टेलीफोन

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेशबर  :  जी  कालीकट

 जले  20  कि०  मी०  की  दूरी  पर  स्थित  है  जो  कि  ग्रुप  डायलिग  सुविधा  प्रदान  करने  की  निर्धारित  सीमा

 डर

 हां  ।

 हां  ।

 पंजाब  में  बलात्कार  के  मामरे

 9277.  भरी  कमल  चोधरी  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  वर्ष  1989  के  दोरान  बलात्कार  के  कितने  मामले
 £.

 कित ने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 ओर

 महिलाओं  के  प्रति  ऐसे  अपराधों  को  रोकने  हेतु  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गह  मस्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्री  सुबोध  कांत  :  1989  के  दौरान  मे

 बलात्कार  के  83  मामले  दर्ज  किए  गए  ।

 |  और  अपराधों  को  दर्ज  उनकी  जांच  पड़ताल  करना  ,  पता  और
 रोकने  की  जि  म्मेबारी  राज्य  सरकारों  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  की  अपराध  मामलों  में  कप
 किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  और  उनके  विरुद्ध  की  गई  कारंवाई  के  बारे  में  केन्द्रीय

 रफ्तार

 आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  महिलाओं  के  प्रति  होने  वाले  अपराधों  सहित  अपराधों  को  कक के
 द्वारा

 भी  राज्य  सरकार  द्वारा  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।
 लिए

 बरेली  की  तहसील  के  बीच  सीधा  टेलीफोन  सम्पर्क

 ]

 9278.  श्रो  संतोष  कमार  गंगवाश  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मैया  बरेली  का  नवाबगंज  आंवला  और  फरीदपुर  तहसीलों  और  बरेली  सिटो

 के  बीच  सीधा  टेलीफोन  संपक  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  के  कब़  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जनेदवर  :  हां  ।  और

 प्रस्ताव  को  तो इस  के  काम्रेक्रम  मे ंशामिल  किया|गया
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 निःशुल्क  टेलीफोन  कालों  को  संतया  का  निर्धारण

 ]
 9279.  श्लो  के०  एस०  राव  :  क्‍या  संचार  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  वाणिज्य  मंडल  ने  हाल  ही  में  सरकार  को  अपने  ज्ञापन  में  सरकार  द्वारा
 निर्धारित  150  नि:शुल्क  टेलीफोन  कालो  की  संख्या  प्रति  दो  माह  250  अथवा  225  कालें  करने  का

 अनुरोध  किया  ओर

 यदि  तो  इस  मांग  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेश्बर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 के  होशियारपुर  जिले  में  बाढ़  से  प्रभावित  गांव  +

 9280.  श्री  कमल  चोधरो  :
 ओर  केशरी  लाल  :  ि

 क्या  कृषि  मंत्री  पंजाब  के  होशियारपुर  जिले  में  बाढ़  से  पीड़ित  गांवों  के  बारे  में  26
 1990  के  अतारांकित  प्रदन  सं०  6704  के  उत्तर  के  सम्बस्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  में  बांढ़  से  पीड़ित  हर्ता  ओर  राजपुर  मयाना  गांवों  से  रेत  हटाने  संबंधी
 ऊँ योजना  के  कार्यास्वयन  तथा  निधियां  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कार

 क्या  गांव  वालों  ने  अपने  खेतों  से  रेत  हटाने  के  लिए  370  २०  प्रति  घंटे  की  ऊंची  दर
 सै  सरकार  से  बुलडोजर  किराए  पर  लिए

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  योजना  के  अन्तर्गत  ग्रामबासियों  को  ऐसे  मुगतानों  को
 वापस  करेगी  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अपनाये  जाने  वाले  तरीकों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर  ऐसे

 भुगतानों  को  कब  तक  वापस  किए  जाने  की  संभावना  है  और  यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण

 ओर

 इन  गांवों  में  विशेषकर  इन  गांव  के  बीच  से  बहने  वाले  नालों  क ेकारण  आने  वाली

 बाढ़  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कवि  सन्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  मीतीश  :

 है  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने
 पर

 सभा  पटल  पर  रख
 दी  जाएगी  ।

 नेपाल  द्वारा  शुरू  की  गई  अनुझा  प्रणाली

 9282.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेपाल  द्वारा  शुरू  की  गई  अनुज्ञा  प्रणालीਂ  से  कितने  भारतीय  प्रभावित  हुए
 धौर
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 उस  पर  सरकार  को  छाया  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?

 विदेदा  मंत्री  इस  कुमार  गु  नेपाल  में  रहने  वाले  ऐसे  भारतीय  सश्ट्रिकों
 की  ठीक-ठीक  संख्या  ज्ञात  नहीं  है  जो  इससे  प्रभावित  हुए  हैं

 कार्य  परमिट  पद्धति  के  लागू  होने  के  समय  से  ही  भारत  सरकार  ने  इस  मामले  को  नेपाल

 की  पिछली  सरकार  के  साथ  उठाया  था  ।

 टेलीफोन  बिल  का  भुगतान  न  करने  पर  कनेक्शन  काटे  गए  टेलीशछोन

 9283.  श्री  बलवन्त  मणवर  :

 भरी  शांतिलाल  पटेल  :

 क्या  संचार  भनन्‍त्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गजरात  में  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  परिमंडलवार  देय  राशि  का  मुगतात  ते  किए  जाने

 के  कारण  कनेक्शन  काटे  गए  टेलीफोमों  को  संख्या  कितना

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  कनेक्शन  काटे  गए  टेलीफोनों  में  फिर  से  कमेक्‍्शन  जोड़े  गए

 टेलीਂ  फोनों  की  संख्या  कितनी  ओऔर

 गत  एक  वर्ण  के  दोरान  टेलीफोनों  को  दोबमूर्म  सेवा  के  बारे  में  प्राप्त  छ्िकायतों  को

 संख्या  कित॑नी  है  |

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेश्वर  :  गुजरात  राज्य  में  केवल  एक

 दूरसंचा  सकिल  है  और  वर्ष  59-90  के  दौरान  बकांया  राषि  का  मगत़ान  न  करने  के  कोरण  गुजरात
 में  काटे  गए  टेलीफोनों  की  संख्या  जारी  किए  गए  2876708  बिलों  की  तुलना  में  51487  है  ||

 करने  पर  दुबारा  चालू  किया  गया  है  ।

 गुंजरात  के  कुल  4,|  1,769  चाल  कनेक्शनों  में  से  वर्ष  1989-90  के  दौरांन  टेलीफोन

 सेवाओं  में  खराबी  के  बारे  में  प्राप्त  शिकायतों  की  संख्या  8427  है  ।

 मौटर  चालकों  द्वारा  सीमा  से  अंधिक  गति  से  तंथा  अन्धाघुश्ष  तरोके  से

 गॉड़ी  चलानें  पर  रोक

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  47678  काटे  गए  टेलीफोनों  को  बकाया  राशि  का  मुगतान

 9284,  श्री  के०  प्रधानो  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 गलत  तरीके  से  रीमा  से  अधिक  गति  से  वाहन  चलाने  वाले  चालकों  को  रोकने  और

 पकड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तरसंबंधी  ब्योरा  क्या  तथा  इस  सम्बच्च  में  ददि  कोई रब  !
 कर  मिनी  बसों  ओर  ट्रकों  को  जांच  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  तो  वह  क्‍या  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  सम्त्री  |  शमी  के  ०  पी  ०  उन्नीकृष्णन  |  और  एकत्र  की
 जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  आएंगी  ।  सूचना

 दिंहली

 9285.  कली  गोपीमाथ  गजपति  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  में  पुलिसਂ  का  गठन  किया  और

 यदि  तो  उसे  कया  मुख्य  कार्य  सौंपे  गए  हैं  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कांत  :  जी  श्रीमान  ।

 पर्मटन  पुलिस  को  निश्मलिखित  डयूटियां  सोंपी  गई  हैं  :--

 (i)  रिपोर्ट  दर्ज  करना  तथा  आम  शिकायतों  पर  प्रारम्भिक  जांच-पड़ताल  करना  ।

 (ii)  परयंटकों  को  उचित  आवास  दिलवाने  में  सहायता  करना  ताकि  ठग  इन्हें  परेशान  न  कर
 सके  ।

 (11)  कुलियों
 गैर

 ट्रांसपोर्ट  रों  से निपटने  में  उनकी  सहायता  करना  ।

 (५)  टैक्सी  तथा  स्कटर  आदि  दिलवाने  में  उनकी  मदद  करना  ।

 (५)  पुलि  स  ओर  पयंटन  विभागों  से  सहातता  उपलब्ध  तथा

 (vi)  ब्हील-बेयर  तथा  ऐसी  ही  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  करवाना  ।

 आरतीय  सांस्कतिक  संबंध  परिषद  में  अनुसूचित  जातियों
 जनजातियों  और  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए

 पदों  का  आरक्षण

 9286.  श्री  पीयूष  तोरको  :  कया  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों
 के

 दोरान  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  में  विभिन्‍न  श्रृंणी  के  कितने

 पद  सुजित  हुए

 क्‍या  इनमें  से  कोई  पद  विकलांग  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विदेश  सन्‍्त्रो  इन्द्र  कमार  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 से  नहीं  ।  वित्त  समिति  ने  12  अप्र  1989  )89  को  सम्पन्न  अपनी  बैठक

 में  इस  बात  का  अ  नुमो  दन  किया  था  कि  अनसचित  जात  ग्रोर  भ्रनुसू  खित  जनजातियों  के  आरक्षण  कोर्ट

 से  संबंधित  जो  निर्देश  उनका  मधासंभव  पालन  करने  का  भ्रयास  किया  20  1989

 को  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  के  छ्ासी  निकाय  की  बेठक  में  भी  इसका  अनुसमर्थन  किया  गया

 इस  बात  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही  है  कि  नई  भर्ती  करते  समय  सरकार  के  निवेश  के

 ध्षार  निर्धारित  कोटा  पद्धति  पर  अमल  किया  शारीरिक  रूप  से  विकलाग  लोगो  के  लिए  कोई

 भोरक्ष॑ण  नहीं  है  ।
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 errr  नी  सन  तन  जल  लाता  *

 विवरण

 पिछले  पांच  वर्षों  (1985-90)  के  दोरान  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बस्ध

 परिषद  द्वारा  सुजित  पदों  की  संख्या

 ऋण्सं०  पद  पदों  की  संख्या  वेतनमान

 1.  वरिष्ठ  कार्यक्रम  निदेशक  1  3700-5000  २०

 2.  कार्यक्रम  निदेशक  5  3000-4500  रु०

 3.  कार्यक्रम  अधिकारी  8  2200-4000  ₹०

 4.  प्रदर्शन  अधिकारी

 5.  लेखा  अधिकारी  2

 6.  सहायक  कार्यक्रम  अधिकारी  17

 7.  वरिष्ठ  आशुलिपिक/|सहायक  81  1400-2300  रु०

 8.  कनिष्ठ  आशुलिपिक|उच्च  श्रेणी  लिपिक  2  1200-2040  रु०

 9.  लिपिक  18  950-1500  रु०

 10.  स्टाफ  कार  ड्राइवर  3  -_

 डिस्पेंच  राइडर  1  950-1400  ₹०

 12.  पैकर  1  800-1150  रु०

 13.  श्रेणी  के  कर्मचारी  14  750-940  te
 नी  चल  जल  न  न  न>॑-+>+«-----  ७...

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  के लम्बित  मामले

 9287.  श्री  कूपाल  सिह  :  क्‍या  गृह  मसन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1980-85  वर्षों  के  दोरान  पंजाब  सरकार  से  प्राप्त  हुए  स्वतंत्रता  सेनानियों  की
 पेन  संबंधी  मामलों  में  से  अब  तक  कितने  मामलों  को  निपटाया  गया

 केन्द्र  सरकार  के  पास  अभी  भी  लम्बित  मामलों  की  संख्या  कितनी

 इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  हाल  में  कोई  इस  बारे  में  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कांत  :  से  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन
 प्रदान  करने  हेतु  इस  प्रयोजनाथ्थ  निर्धारित  अंतिम  अर्थात  31-3-1982  तक  पंजाब  राज्य  से
 प्राप्त  सभी  आवेदनों  का  निपटारा  कर  दिया  गया  अंतिम  तिथि  के  बाद  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  को
 बिलम्ब  से  प्राप्त  आवेदन  पत्र  समझा  जाता  है  तथा  इन  पर  तभी  विचार

 किया  जाता  है  जब  इनके  साथ
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 सरकारी  रिकाड  से  प्राप्त  साक्ष्य  संलग्न  हों  ।  विलम्ब  से  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  पर  अंतिम  निर्णय  लेने
 संबंधी  रिकार्ड  अलग  से  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 ओर  जिन  आवेदकों  के  दावे  रह  कर  दिए  जाते  हैं  वे  सभी  समय-समय  पर  अभ्यावेदन
 भेजते  रहते  हैं  तथा  जैसे  ही  ये  अम्यावेदन  प्राप्त  होते  हैं  उन  पर  कारंबाई  की  जाती

 महाराष्ट्र  से  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  आवेदन  पत्र

 9288.  श्री  हरिभाऊ  शंकर  महाले  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  राज्य  से  स्वतंत्रता  सेनानी  सम्मान  पेंशन  के  लिए  सरकार  के  पास  जिलाबार
 लम्बित  पड़े  आवेदन  पत्रों  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  और

 इन  आवेदन  पत्रों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  सम्त्रालय  में  राज्य  सस्त्री  सुबोध  कांत  :  महाराष्ट्र  राज्य  से  कूल  12

 आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  इन  मामलों  की  जिला-वार  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 सामान्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  से  सत्यापन  रिपोर्टों/स्पष्टीकरणों  के  अभाव  में  इन
 मामलों  को  नहीं  निपटाया  जा  सका  ।  उन्हें  रिपोर्ट/स्पष्टीकरण  भेजने  के  लिए  नियमित  रूप  से  लिखा
 जाता

 ज्र्क्त्क्त्त  जे  जिला  जार  साखििन  :
 हाराष्ट्र  क ेजिला-वार  लम्बत  मामले

 ऋ०सं०  जिले  का  नाम  सम्बित  आवेदन  पत्रों  की  संख्या

 1.  नान्वेड़  1

 2.  उस्मानाबाद  2

 3.  लतूर  2

 4.  चद्द्रपुर
 5.  बान्द्रा  1

 6.  थाणा

 7.  औरंगाबाद

 8.  बीड  1

 -  9.  परभाभी  2
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 गुजरात  से  स्वतरञता  सेनानी  आवेदन

 9289,  श्री  बलवन्‍्त  सणवर  :

 की  शाम्तिलाल  प्रुषौस्तम  दास  पटेल  :

 क्या  गुह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  के  विचाराधीन  गुजरात  से  स्वतसत्रता  सैनानी  सम्मान  पेंदन  के  आवेदनों  की

 संख्या  क्‍या  ओर

 इल  आवेदनों  के  कब  तक  निषटाये  जाते  को  संभावना  है  ?

 गह  मंज्ालय  में  राज्य  मंजो  सुकरेश्  काम्त  :  ओर  अआखेबक  द्वारा  भोगी

 ई  यातनाओं  के  बारे  में  जेल  प्राधिकारियों  से  सत्यापन  रिपोर्ट  प्राप्त  न  छेने  के  अभाव  में  स्कतस्‍्तर्ता
 सैनिक  सम्मान  पेंशन  प्रदान  करने  हेतु  गुजरात  से  केवल  एक  आवेदन  पत्र  लम्बित  सत्यापन  रिपोर्ट

 प्राप्त  हो  जाने  के  उपरान्त  हीं  मामले  पर  अन्तिम  निर्णय  जिया  जा  सकेगा  ।

 दुग्घ  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  तकनीनी  आदाम

 9290.  डा०  खुशाल  परशरासर  बोपचे  :  क्‍या  क्षि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फ्लडਂ  परियोजना  के  अन्तर्गत  दुग्ध  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  तकन्‍पेक्ी
 आदान  उपलब्ध  कराए  गए

 यदि  तो  3।  1990  तक  दो  और  तीनਂ  के  अंतर्गत
 कितने  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और  कितने  लक्ष्यों  की  प्राप्ति

 3  1989  तक  सुधारी  गई  नस्ल  के  दुग्ध  पशुओं  के  बारे  में  कितना  सक्ष्य  था
 और  कितनी  उपलब्धि  प्राप्त

 (a)  क्‍या  झा  समिति  ने  फ्लडਂ  के  अंतगंत  तकनीकी  आदान  उपलब्ध  कराने  में
 अधिकारियों  की  विफलसा  की  ओर  ध्यान  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  यह  सुनिष्तितत  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  क्या  झा  समिति
 की  सिफारिशों  पूर्णतः  लाग  हो  रही  हैं  ?

 क्थि  सम्भालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :

 ओर  आपरेशन-फ्लड  में  दुग्ध  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  तकनीकी  आदान  कार्यक्रम  की
 व्यवस्था  है  |  1990  तक  आपरेशन  2  और  3  के  अंतर्गत  संचयी  लक्ष्य  और  उपलब्धियां
 निम्न  प्रकार  हैं  :

 ऋ०  सं०  ब्यौरा  ।994  तक  संचयी  लक्ष्य  900  तक  उपलब्धियां

 ]  2  रे  4

 1.  आहार  विलविर्शाण  क्षमता  4700  4305
 मीटरी
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 2  3  4

 2.  वन  चरागाह  20000  5583

 3.  प्राथमिक  सहायता  के  37.00  21.00
 अंतर्गत  कवर  की  गई
 समितियां

 4.  अकृत्रिम  गर्माधान  सुविधाओं  21.5  11.00
 वाली  समितियां

 5.  बुल  मदर  फार्म  15.00  13.00
 तल

 परियोजना  अवधि  के  अंत  तक  उन्नत  दुधारू  पशुओं  की  संख्या  के  लिए  कोई  निर्धारित
 लक्ष्य  नहीं  1988-89  के  दौरान  निष्पादित  किए  गए  अक्रृत्रिम  गर्भाषानों  की  संख्या
 लगभग  2.5  मिलियन  थी  ।

 इस  समित्ति  ने  नोट  किया  था  कि  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सुविधाएं  मुहैया  स्टाक  को
 उन्नत  चारा  और  अन्य  आदानों  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  गए  प्रयासों  में

 अड़चने  रही  थीं  ।  इस  समिति  ने  यह  भी  पाया  कि  हालांकि  भारतीय  डेरी  निगम  और  राष्ट्रीय  डेरी
 बिकास  बोई  को  इन  क्षेत्रों  में  अपने  निजी  प्रयासों  को  तेज  करना  चाहिए  फिर  भी  केन्द्र  और  राज्य
 सरकारों  को  सफलता  प्राप्त  करने  के  लिए  सक्रिय  भूमिका  निभानी  पड़ेगी  ।

 डेरी  विकास  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी  मिष्तान  का  उहूँद्य  राज्य  सरकारों/आपरेशन-फ्लड  के

 तहत  दी  जा  ही  रही  आदान  सम्बन्धी  विभिन्न  सुविधाओं  का  दृष्टतम  इस्तेमाल  करना

 गौ  सुरक्षा

 9291.  श्री  अरविव  नेताम  :

 श्री  कल्पनाथ  सोनकर  :
 शरो  के०  मानवेख्र  सिह  :
 करी  परसराम  भारहाज  :

 क्या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  राज्य  कौन-कौन  से  हैं  जहां  गौ  वध  पर  अभी  तक  रोक  नहीं  लगाई  गई

 समस्त  देश  में  गो  वध  पर  रोक  लगाने  के  बारे  में  कोन  से  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताक
 और

 क्‍या  सरकार  गौ  सुरक्षा  को  संविधान  की  समवर्ती  सूची  में  अन्त्विध्ट  करने  का  विचार
 कर  रही  है  ?

 कनि  संत्रालय  में  कवि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भम्त्री  मीतोश  कम  ९)
 अरुणाचल  नागालेंड  और  लक्षद्वीप  राज्यों/संध  शासित
 प्रदेक्षों  मे ंअभी  भी  गाय  के  वध  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  उड़ीसा  ओर  पद्दिचमी  बंगाल  में  राज्य
 विधाषमंडलों  द्वारा  निर्धारित  कुछ  हार्तों  के  अन्तगंत  भी  गाव  वध  की  अनमति  दी  जाती  है  ।

 ओर  गोपशु  का  परिरक्षण  एक  ऐसा  विषय  है  जिस  पर  राज्य  की  विधानमण्डलों
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 को  संविधान  की  की  प्रविष्टि  15  के  तहत  कानून  बनाने  के  विद्विष्ट  अधिकार  प्राप्त  हैं  ।  इस

 समय  संविधान की  समवर्ती  सूची  में  गाय  के  संरक्षण  को  अन्तविष्ट  करने  संबंधी  किसी  प्रस्ताव  पर

 सरकार  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पेपजल  की  आपूर्ति  के  लिए  हैंडपंप  लगाना

 ही

 9292.  भी  संतोष  कुमार  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  को  गांवों  में  शुद्ध  पेपजल

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  हैंडपंप  लगाने  हेतु  दी  गई  वित्तीय  सहायता  की  राधि  क्‍या

 क्‍या  इस  बारे  में  किन्हीं  कमियों  अथवा  अनियमितताओं  की  सूचना  मिली

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाहो  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कि  मन्त्रालय  सें  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  उपेन्द्र  नाथ

 केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  केन्द्र  सरकार  पाइपों  के

 जरिए  जल  ग्रेविटी  फीड  स्कीम  आदि  पर  आधारित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  योजनाओं  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों|संघ  शासित  क्षेत्रों  को  अनुदान  सहायता  दे  रही  हैंडपंपों  क ेलिये  अलग

 से  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  ।  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई
 मिनी  मिशन  परियोजना  उप-मिशन  गतिविधियों  तथा  जल  एकत्रीकरण  ढांचों  की  योजनाओं  के

 अंतर्गत  उत्तर  प्रदेश  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 वर्ष  सहायता  की  राशि  रु०

 1987-88  80

 1988-89  46.46

 1989-90  53,42

 राज्य  सरकार  अथवा  अन्य  एजेंसियों  से  किसी  प्रकार  की  कमियों  अथवा  अनियमितताश्रों
 की  सूचना  नहीं  मिली

 ओर  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 आझोनगर  और  कद्मोर  दूरसंचार  के  पलायन  करने  बाले  कर्मचारियों  को  नियुक्ति

 ]
 9293.  हरीश  रावत  :

 श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :

 कया  संचार  मन्जौ  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 श्रीनगर  ओर  कएमीर  दूरसंचार  के  पलायन  करने  वाले  कर्मचारियों  को  संपूर्ण  देश  में

 डी०  ओ०  टी०  के  विभिन्‍न  सकिलों  में  नियुक्त  करने  के  बारे  में  क्या  नीति

 )  अभी  तक  ऐसे  कितने  कर्मचारियों  को  नियुक्त  किया  जा  चुका  ओर

 पलायन  करने  वाले  ऐसे  दूरसंजार  कर्मचारियों  की  संख्या  कितमी  है  जो  नई  दिल्‍ली  के
 कंपों  में  रह  रहे  हैं  और  उन्हें  अभी  तक  नियुक्त  नहीं  किया  गया  है  ओर  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  जनेदबर  :  नीति  की  लगातार  समीक्षा  की
 जा  रही  है  ओर  बदलती  परिस्थितियों  के  अनुसार  समय-समय  पर  निर्णय  लिए  जाते  हैं  |  गड़बड़ी  के
 दौरान  दूरसंचार  विभाग  के  जो  कमंचारी  श्रीनगर  छोड़कर  चले  गए  थे  उन्हें  अन्य  सकिलों  में  जहां
 कहीं  खाली  पद  उपलब्ध  तंनात  किया  गया  ये  तंनातियां  केवल  अनन्तिम  थीं  और  उन
 कर्मचारियों  को  अब  श्रीनगर  जाने  के  लिए  कहां  गया

 जंसाकि  ऊपर  में  बताया  गया  है  कर्मचारियों  को  अनंतिम  रूप  से  समायोजित
 किया  गया  था  ।

 दिल्ली  में  ठहरे  हुए  कमंचारियों  में  से  किया  कमंचारियों  को  खादी  पद  उपलब्ध  न  होने
 के  कारण  दिल्ली  अथवा  जगहों  पर  तैनात  नहीं  किया  जा  सका  और  उनसे  कहा  गया  है  कि  वे

 अनस्तिम  तैनाती  के  लिए  अन्य  पड़ोसी  सकिलों  का  चयन  कर  तथापि  इस  बारे  में  सरकार  के

 अद्यतन  निर्णय  के  इन  कर्मचारियों  को  वापिस  कश्मीर  जाने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 कदमीर  का  मामला  द्विपक्षीय  बातचीत  से  हल  करने  के  बारे  में  अमरोकी  प्रस्ताव

 9294.  श्री  जी०  एस०  बासवराज  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  ने  भारत  ओर  पाकिस्तान  दोनों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  युद्ध  से  बच्चे  तथा

 द्विपक्षीय  बातचीत  के  माध्यम  से  कष्मीर  मामले  को  हल

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  सम्जी  इस  कुमार  :  से  अमरीका  की  सरकार  ने  भारत  की

 इस  नीति  का  समर्थन  किया  है  कि  कश्मीर  के  समले  को  छिमला  समभोते  की  भावना  के  अनुरूप

 द्विपक्षीय  रूप  से  तय  किया  जाना  सरकार  अमरीका  के  सुरुचि  प्रदर्शन  की  सराहना  करती

 कदमीर  से  आये  लोग

 9295.  प्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  कश्मीर  से  आए  लोगों  की  वर्त  मान  संख्या  कितनी  है  जो  इस  समय  दिल्ली

 ओर  अन्य  स्थानों  पर  छशिबिरों  में  शरण  लिए  हुए

 कया  इन  प्रवासियों  ने  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  न  देने  और  अन्य  मूलभूत  सुविधाएं  को

 स्यवस्था न करने को शिकायतें की यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या
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 कया  सरकार  का  इन  प्र  बासियों  को  कोई  बिशेष  सहायता  देने  का  विचार  है  और  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  इत  प्रवासियों  को  सरकारी  सहायता  पर  निर्मर  रहने  देने  की  धज।य  उन्हें
 स्वयं  जीविका  कमासे  हेतु  उपयुक्त  रोजगार  उपलब्ध  कराने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 सृह  लग्धालय  लें  राज्य  मन्‍्त्री  सुबोध  क्ांत  :  ताजा  रिपोर्ट  से  यह  पता
 अलता  है  कि  कश्मीर  घाटी  स ेआए  हुए  2350  परिषार  जम्मू  में  शिविरों  में  तथा  363  परिवार
 हिल्‍्ली  में  शिविरों  में  रह  रहे  हैं  ।

 से  उनकी  मांग  मोटे  तौर  पर  उनके  आध्िक  पुनर्वास  से  संबंधित  है|  चूंकि  घाटी
 में  व्याप्त  अस्थिर  स्थिति  के  कारण  ही  वे  वहां  से  आए  हैं  तथा  ऐसी  संभावना  है  कि  घाटी  में  सामान्य
 स्थिति  बहाल  होने  पर  ही  वे  अपने-अपने  घरों  को  इसलिए  घाटी  से  बाहर  उनका  पनर्बास  करने
 के  प्रइबन  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 रा

 घझिबिरों  में  उनको  मूलभूत  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  गया  है  ।

 अरुणाचल  प्रवेश  में  तिब्बती  तथा  श्रकसा  दारणार्थी

 9297.  श्री  लेता  अम्बरो  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भ्ररुणा चल  प्रदेश  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  तिब्बती  तथा  चकमा  श रपाधियों  को
 राया  गया

 यदि  तो  राज्य  में  विभिन्‍न  छिविरों  में  इन  शरणार्थियों  की  संख्या  कितनी

 क्या  इन  शरणार्थियों  को  इनर  लाइन  रेगुलेशन  ऐक्ट  का  उल्लंघन  करके  वहां  बसाया
 गया  ओर

 यदि  सो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  उनके  कब  तक  प्रत्यावतित  किए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 शृह  सन्त्रालय  सें  राज्य  सस्त्रो  सुबोध  कांत  :  और  हाल  में  किसी
 या औ  तिब्यत्ती  अथवा  चकमा  दारणार्थी  को  अरुणाचल  प्रदेश  में  नहीं  ठहरा

 लिए  कोई  छ्षिविर  नहीं  हैं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 डाक  तथा  ब्रसंचार  विभाग  के  समूह  तथा  कमंचारियों  को

 दसरी  समयबश्ध  पवोस्तति

 9298.  भ्ो  जगपाल  सिंह  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डाक  तथा  दूरसंचार  विभाग  के  समूह  तथा  कर्मचारियों  को  दूसरी
 प्रदोस्नति  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्‍या  !
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 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  के  29  1988  के  निर्णय  को  ध्यान  भें  रखते  हुए  सरकार
 ने  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कमंचारियों  को  आरक्षण/छूट  देने  पर  विचार  किया
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेश्वर  :  हां  ।

 ऐसे  मूल  जो  भारत  सरकार  के  अन्य  विभागों  के  समान  नहीं  में  कुल  26  वर्ष
 की  सेवा  पूरी  हो  जाने  के  बाद  पदोन्नति  के  लिए  द्वितीय  समयबद्ध  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  विचार
 किया  जा  रहा

 और  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  जो  मार्गंदर्शी

 सिद्धांत  निर्धारित  किए  गए  हैं  वे  उस  समय  लाग्‌  होंगे  जब  समयबद्ध  द्वितीय  पदोन्नति  की  योजना
 प्रवुत्त  हो  जाएगी  ।

 आग  लगने  से  प्रलेखों/कागजातों  का  नुकसान

 299.  क्री  मदन  लाल  खराना  :

 भ्रो  एम०  वो०  चन्रशेझवर  मूर्ति  :

 श्री  बो०  ओनिवास  प्रसाद  :

 क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विज्ञान  निर्माण  भवन  तथा  शास्त्री  भवन  में  लगी  भयंकर  आग  में  विभिन्‍न
 सरकारी  विभागों  के  अनेक  महत्वपूर्ण  तथा,सं  वेदनशील  प्रलेख  नष्ट  हुए

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्य  तथा  विस्तृत  ब्यौरा  क्या

 महत्वपूर्ण  तथा  संवेदनशील  प्रलेखों
 को

 आग  ओर  चोरी  से  बचाये  रखने  के  लिए  निवारक
 उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  और

 क्‍या  सभी  सरकारी  कार्यालयों  द्वारा  सभी  महत्वपूर्ण  ओर  संवेदनशील  कागजातों
 को  थीपिक्रो  फिल्‍मों  में  रखने  तथा  उन्हें  आग  और  चोरी  से  बचाकर  अन्य  सुरक्षित  स्थानों  पर  रखने  का
 कोई  निर्णय  लिया  गया

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  कांत  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा
 रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जम्मू  ओर  कहमीर  तथा  पंजाब  की  सोमाओं  को  सोल  करना

 9300.  श्री  एम०  वी०  चमरगेखर  मूर्ति
 श्री  वो०  भोनिषास  प्रसाद  :

 क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  जम्मू  और  कश्मीर  में  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  के  असुरक्षित  स्थानों  तथा
 पंजाब  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  को  सील  करने  का  निर्णय  लिया  है  ताकि  पाकिस्तान  को  इन  राज्यों  में
 प्रशिक्षित  उग्रवादियों  तथा  आतंक  बा  दिय  गेजने  से रोका  जा  और
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 यदि  तो  इन  असुरक्षित  स्थानों  को  कब  सील  किया  जाएगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुबोध  कांत  :  और  पंजाब  में  वास्तविक
 नियंत्रण  रेखा  पर  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  साथ-साथ  सुरक्षा  को  और  सुदृढ़  किया  जा  रहा  है  ओर

 घुसपेठ  के  प्रयासों  को  रोकने  के  लिए  कड़ी  सतकंता  बरती  जा  रही  इन  सीमाओं  पर  सुरक्षा  की
 निरंतर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 पंजाब  में  सहकारो  संस्थावें

 )301.  बाबा  सुक्चा  सिह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  सरकारी  शायरी  पूंजी  वाले  सहकारी  संस्थाओं  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  कुछ  संस्थाओं  ने  सरकारी  छो  यर  पूंजी  वापस  करने  का  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  तथा  इन  मामलों  में  सरकार  ने  कया  निर्णय  लिया  है  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  :
 से  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  राज्य  के  490  सहकारी  संस्थानों

 में  झोयर  पूंजी  के  रूप  में  175.50  करोड़  रुपये  की  राशि  निवेश  की  गई  ऐसी  शेयर  पूंजी  प्रत्येक
 संस्थान  के  लिए  निर्धारित  शर्तों  के  अनुसार  ही  वापिस  की  जाती  है  ।

 कइमोीर  सें  पाकिस्तानी  मुद्रा  का जलन

 ]
 9302.  श्री  हरीश  रावत  :

 क्री  राजमोहन  रेडडी  :

 झो  बाई०  एस०  राजशेश्वर  रेडढी  :

 कया  गुह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कश्मीर  घाटी  के  कुछ  भागों  में  लेन-देन  के  माध्यम  के  रूप  में
 पाकिस्तानी  मुद्रा  का  प्रयोग  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कायंवाही  को  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कांत  :  और  जम्मू  और  कश्मीर
 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।  रिपोर्ट  निराधार  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पशुओं  को  भारत  से  जबरन  बंगलादेश  ले  जाता

 ]
 9303.  श्री  राजबोर  सिह  :  कया  गृह  भन्‍त्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989  के  दोरान  भारतीय  सीमा  से  पशुओं  को  जबरन  बंगलादेश  ले  जाने  के  कितने
 भामले  और

 182



 27  1912  )  लिखित  उत्तर

 सरकार  द्वारा  ऐले  मामलों  को  रोकथाम  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  सस्जालय  में  राज्य  मस्त्री  सुबोध  कांय  :  1989  में  भारत  बंगलादेश
 सीमा  पर  पश्ु  चोरी  होने  के  248  मामले  सूचित  हुए  ।

 सीमा  सुरक्षा  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  बंगलादेए  के
 रियों  के  साथ  मिल  कर  आवश्यक  उपाय  कर  रही  सीमा  पर  चौकसी  बढ़ाने  के  उद्द  ए्य  से  सीमा

 सुरक्षा  बल  की  ओर  अधिक  सीमा  चौकियों  ८था  निगरानी  सीमा  बुर्जों  की  स्थापना  को  गई  है  तथा
 आधुनिकतम  उपकरण  और  वाहन  आदि  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ।

 पंजाब  में  युवकों  द्वारा  धन  एं  ठना

 9304.  श्री  बो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 भो  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पंजाब  के  कुछ  युवक  धमकी  देकर  जनता  से  भारी  मात्रा  में  धन  ऐँठ  रहे  हैं  और  इस
 घन  को  आतंकवादियों  के  परिवारों  को  दे  रहे  और

 यदि  तो  ऐसे  युवकों  की  गतिविधियों  फो  रोकने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैँ
 ओर  उनके  विरुद्ध  क्या  काय्यंवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सुबोध  कांत  :  लोगों  से  धन  ऐंठडने  और  उस
 घन  को  मृत  आतंकवादियों  के  परिवारों  को  देने  की  कुछ  घटनाएं  ध्यान  में  आई

 ऐसे  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  पंजाब  सरकार  द्वारा  उचित  कदम  उठाए  जा

 रहे

 दिल्‍ली  में  टेलीफोन  पर  बम  की  भूठी  सूचनायें

 9305.  श्रो  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  गृह  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  दिल्ली  विशेष  रूप  से  दक्षिण  दिल्ली  क्षेत्र  मे ंअसामाजिक  तत्वों  हारा

 अवैध  गतिविधियों  में  वृद्धि  हुई

 क्या  दक्षिण  दिल्ली  के  निवासियों  को  उनके  रिहायश्ञी  इलाकों  में  कूठ-मूठ  बम  रखे  जाने

 की  टेलीफोन  पर  धमकियां  मिल  रही

 क्‍या  इस  बारे  में  पुलिस  को  कोई  दिकायत  दर्ज  कराई  गई

 यदि  तो  अब  तक  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 सरकार  द्वारा  दक्षिण  दिल्ली  के  इलाकों  में  शांति  बनाएं  रखने  के  लिए  क्‍या  निवारक

 हुपाय  किए  गए  हैं  ?

 गृह  मस्थालय में  राज्य  मम्त्री  सुधोष  कांत  :  से  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 क्षेत्र  मे ंआतंकवादी  गतिविधियों  की  रोकथाम  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए
 हा

 ४  विदा  नस
 कघ च

 ढ  कल  ४५5  ५  बनी  रोकथाम  4  ञं  ||  |  4  है

 |;

 :)|  4 ञँ  है

 (४)  पी०  सी०  आर०  वैन/टुकड़ियों  को  सतक  कर  दिया  गया

 (५)  सभी  सहायक  पुलिस  आयुकतों/थानेदारों/निरीक्षकों  को  बसों  की  पूरी-पूरी  तथा
 स्मिक  जांच  करने  और  आतंकवादियों  के  छिपने  के  अड्डों  पर  निगाह  रखने  के  लिए
 घर-घर  सर्वेक्षण  करने  के  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।

 (५)  डी०  टी०  सी०  स्कूलों  को  इस  तरह  की  घटनाओं  से  बचने
 के  लिए  एहतियाती  उपाय  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 (५)  जनता  को  समाचार  पत्रों  तथा  रेडियो  के  माध्यम  से  सावधानी  बरतने  तथा
 दिग्ध  वस्तुओं  के  प्रति  सतक  रहने  ओर  यदि  आवध्यक  हो

 तो  पुलिस  को  सूचित  करने
 के  बारे  में  शिक्षित  किया  जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के  चेयरमंन  और  निवेशकों  की  नियुक्त

 9306.  श्रीमती  सुभाषिनी  अली  :  क्‍या  कषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के  चेयरमेन  ओर  निदेशकों  की
 नियुक्ति  के  लिए  क्या

 क्रिया  अपनाई  जाती  है

 इन  पदों  पर  वतंमान  पदाधिकारी  कब  नियुक्त  किए  गए

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  में  दो  प्रबन्ध  निदेशक

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  अधिनियम  में  नियुक्तियों  का  प्रावधान

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  सम्त्रालय  सें  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  नीतीश  :
 ओर  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के  वतंमान  अध्यक्ष  और  अन्य  निदेशकों  की  नामजदगी/मियुक्ति
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  5-11-1989  से  की  गई  यह  नामजदगी/नियुक्ति  ऐसी  नियुक्तियों  के  लिए
 निर्धारित  पद्धतियों  का  पालन  करने  के  बाद  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  1987  की  धारा

 8(2)  और  (3)  के  अनुसार  की  गई  है

 से  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  1987  की  धारा  8  (2)  के

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के  निदेशक-मण्डल  अन्यों  के  उच्चतम  ग्रेड  के  कार्य  में
 से  पूर्णकालिक  भी  जो  संख्या  में  तीन  से  अधिक  नहीं  होंगे  ।  इस  अ  धवियम  की  धारा

 9(4)  के  तहत  निदेशक  मण्डल  के  इन  कार्यपालकों  को  बिना  सी
 प  में  अवस्थिति  के  अनुसार  की  जाएगी  ।  इन  प्रावधानों  के

 हि
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 :
 अनुसरण  और  इस  अधिनियम  की  धार  ।8  के  आकर  पर  भूलमूर्व  म्रतीय  डेरी  विगम  के  भूतपूर्व निदेशक  और  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के  भूतपूर्व  सचिव  को  तए  राष्टरीग  डेरी  बिकास
 बोर्ड  के  निद्रेक्षकों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  इत  पदों  के  लिए  बाद  में  दिए  गए
 प्रबस्ध  निवेशकों  के  पदसाम  उनके  कार्यमूलक  पदनामों  को  देखते  हुए  विए  गए  थे  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  भारी  संख्या  में  अंगलादेश  धासियों  का  भाषभन

 9307.  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  कया  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  भारी  संख्या  में
 देश  वासियों  का  निरंतर  आगमन  हो  रहा

 )  बंगलादेश  वासियों  का  भारी  संख्या  में  आगमन  किन-किन  जिलों  में  सबसे  अधिक  हुआ

 ऐसे  बंगलादेश  वासियों  की  संहया  क्‍या  है  जो  भारतीय  सीमा  में  घुस  आए  हैं  और
 अनाधिकृत  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  में  रह  रहे  और

 इस  समस्मा  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथढा  उठाने  का  विचार  किया
 गया  है  ?

 गृह  अमहस्‍्लज्र  में  राज्य  म्न्त्रो  सुद्घोष  कांत  :  जी  श्रीमान  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  पद्चचमी  अंगाल  में  पर्चिम  उत्तरी
 24  जलपाईगुड़ी  तथा  कच  बिहार  जिले  अधिक  प्रभावित  हैं  ।

 कीक-ठीक  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इस  समस्या  पर  काब  पाने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  अन्य  एजेंसियों  द्राष्मा  गहख  में
 बद्धि  किए  जांबे  सहित  विभिन्‍न  उपाय  किए  गए  जब  कश्ली  भी  घुसपेठिये  पकड़े  जाते  तो  उन्हें
 वापस  बंगल़ादेश  भेज  दिया  जाता  बेहतर  आवागमन  के  लिए  सीमा  सड़कों  का  निर्माण  किया  जा
 रहा  घसपदियों  का  पता  लगाने  के  लिए  मोबाइल  टास्क  फोर्स  का  गठन  किया  गया  है  ।

 आऋषश्त-अंगलादेशा  सोचा  ते  घृसपंडिशों  हारा  अपरा्ण

 9308.  थी  अतोश्जन  सुर  :  कमा  यह  मन्जी  यह  बताये  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पद्च्रिम  बंगाल  में  मारत-बंगलादेश  सीमा  को  ओर  से  आने  वाले  घुसर्पठी
 बड़ी  संख्या  में  कत्ल  की  बारदातें  करते

 यदि  तो  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठावे  !

 क्‍या  सरकार  का  ऐसी  चटनाएं  रोकने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  के  कैम्पों  को  संख्या

 बढ़ामे  का  प्रस्ताव  और
 सके  क्‍या  कारण  हैं  सरकार  का  इस  सम्मस्ध  में  क्या-क्या  उपाय
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 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सुबोध  कांत  :  ऐसा  कोई  मामला  सरकार

 के  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 से  सीमा  सुरक्षा  बल  के  लिए  वर्ष  1985-86  में  एक  पंचवर्षीय  विस्तार  कार्यक्रम

 स्वीकृत  किया  गया  था  तथा  उसे  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  कार्यक्रम  के  और  अधिक
 सीमा  चौकियां  स्थापित  की  जा  रही  निगरानी  बुजों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  अधिक  प्रमाव

 कारी  ढंग  से  गशत  लगाने  के  लिए  सीमा  सुस्क्षा  बल  को  अधिक  संवेदनशील  उपकरण  तथा  अतिरिक्त

 बाहन  उपलब्ध  कराए  जा  रहे  हैं  ।

 कृषि  वस्तुओं  के  मूल्य

 9309.  श्री  कंलाश  मेघवाल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  समर्थन  मूल्यों  में  वद्धि  के  वर्ष  1990-91  के  केन्द्रीय  बजट  के
 परिणामस्वरूप  कृषि  और  गैर-कृषि  वस्तुओं  के  मूल्यों  के  बीच  अन्तर  बढ़ा  है

 क्‍या  आर्थिक  सहयोग  और  विकास  संगठन  के  देझ्षों  द्वारा  कृषि  व्यापार  में  उदारता  के
 परिणामस्वरूप  कृषि  मूल्यों  में  गिरावट  आने  की  संभावना  और

 यदि  तो  सरकार  की  भारतीय  क्रषि  में  ऐसी  कटु  प्रवृत्ति  की  रोकथाम  के  लिए  कया

 योजनाएं  हैं  !

 कृषि  मस्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  स्त्री  नोतोश  :

 कृषि  और  गैर-कृषि  जिन्‍्सों  के  लिए  मूल्यों  का  संचालन  संबंधित  जिन्सों  की  मांग  और  सप्लाई  को
 प्रभावित  करने  वाले  विभिन्‍न  घटकों  द्वारा  नियन्त्रित  किया  जाता  यद्यपि  केन्द्रीय  बजट  प्रस्त॒त
 करने  के  पश्चात  कृषि  जिस्सों  के  मूल्यों  में  गैर-कृषि  जिन्सों  की  अपेक्षा  तेजी  से  वृद्धि  हुई  फिर  भी
 1990-91  के  केन्द्रीय  बजट  के  रुख  को  इसके  लिए  पूरी  तरह  से  उत्तरदायी  ठहराना  अभी  उचित

 हीं
 होगा  ।

 और  आर्थिक  सहयोग  और  विकास  संगठन  के  देशों  द्वारा  कृषि  व्यापार  में  उदारता
 से  कृषि  की  अर्थव्यवस्था  के  छोटे  आकार  ओर  इन  देशों  से  कृषि  आयात  की  मात्रा  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  भारत  में  कृषि  जिन्‍सों  के  घरेलू  मूल्य  कम  नहीं  हो  सकते  ।

 मद्रास  पत्तन  न्‍्यास  की  कन्टेनर  बर्थ  आरक्षण  योजना

 9310.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  कया  जल-मूतल  परिवहन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  मद्रास  पसन  न्यास  ने  कस्टेनर  बर्थ  आरक्षण  योजना  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 मंज्री  के  लिए  भेजा  है

 यदि  तो  क्या  विभिन्‍न  वर्गों
 ने

 इसका  विरोध  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  कारणों  की  जांच  की  है  और

 योजना के  बारे  में
 क्या  निर्णय  लिया  गया

 जल-पूतल  परिवहन  मस्त्रो  के०  पौ०  :  मद्रास  पत्तन  व्यास  से
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 प्-३>््पएप्प््र्ज्नज+--तत
 मेन  लाइन  कस्टेनर  जहाजों  के  लिए  कुछेक  शर्तों  कल्टेनर  बर्थ  के  आरक्षण  हेतु  एक  प्रस्ताव  भेजा
 है  ।

 हां  ।

 और  इस  प्रस्ताव  से  जुड़े  सभी  विषयों  पर  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 भूमि  राजस्व  तथा  प्रशासन  से  संबंधित  राष्ट्रीय  आयोग

 9311.  श्रो  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  कया  कवि  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  राजस्व  तथा  प्रशासन  से  संबंधित  एक  राष्ट्रीय  आयोग  का  गठन

 करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  प्रस्तावित  आयोग  के  विचारार्थ  विषयों  का  ब्यौरा  क्‍या  तथा  क्‍या  इस
 आयोग  का  कायंक्षेत्र  व्यापक  बनाने  का  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कूषि  मम्ज्ालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  भम्त्री  उपेरश  लाथ  (१)  से
 सरकार  ने  भूमि  राजस्व  प्रशासन  को  सुदृढ़  बनाने  से  संबंधित  एक  राष्ट्रीय  आयोग  गठित  करने

 का  निर्णय  लिया  है  ।

 आयोग  के  प्रस्तावित  विचारणीय  विषय  निम्नलिखित  होंगे  :---

 (1)

 (3)

 (4)

 राजस्व  प्रष्मासन  द्वारा  किए  जाने  वाले  कार्यों  तथा  उह्  ए्यों  को  परिभाषित  करना  और
 ऐसे  आधार  सुझाना  जिन  पर  राजस्व  प्रशासन  को  उन  उदृष्यों  को  प्राप्त  करने  के
 लिए  पुनर्गठित  किया  जा  सके  ।

 उन  समस्याओं  का  अध्ययन  करना  जो  उत्तर  पूर्बी  राज्यों  में  भूमि  रिकार्ड  प्रणाली
 स्थापित  करने  के  रास्ते  में  आड़े  आई  हैं  ओर  आदिवासी  समुदायों  की  प्रथाओं  और
 आकांक्षाओं  और  स्थानीय  परिस्थितियों  के  अनुकूल  कार्यवाही  कार्यक्रम  का  सुझाव
 देना  ।

 भूमि  रिकार्ड  प्रणाली  की  स्थापना  करके  आदिवासी  समुदायों  की  भूमि  पर  उनके

 परम्परागत  अधिकारों  को  खोये  जाने  के  बारे  में  उनकी  आहएांकाओं  की  विदष  रूप  से

 जांच  करना  और  अध्ययन  करना  और  इस  बात  का  अध्ययन  करना  कि  उन्हें  किस

 प्रकार  संरक्षण  दिया  जा  सकता  है  ओर  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  के  लिए  राजस्व  की  पुनर्गठित
 प्रणाली  और  भूमि  रिका्ड  प्रबंध  में  मान्यता  दी  जा  सकती  है  ।

 विभिन्न  स्तरों  पर  पुनर्गठित  राजस्व  प्रशासन  के  लिए  आधारभूत  सुविधाओं  के  नमूने

 सुभ  गना  ।

 (5)  राजस्व  प्रशासन  के  विभिरन  कार्यों  और  भूमि  रिकाई  प्रणाली  में  होने  वाली  देरी  को

 (6)  प्रबन्ध  व्यवस्था  की  नई  पद्धति  विकसित  करने  के  लि

 कम  करने  तथा  लागत  में  कटौती  करने  के  उरूं  दय  से  आधुनिकोकरण  ओर  नई

 लाजी  को  अपनाने  के  क्षेत्र  शुकाना  ।

 हए  ऐसे  आवश्यक  उपायों  का  सुझाझ
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 देना  जो  नई  ठेक्‍्नोलाजी  को  अपना  सकें  और  इसके  असुकल  नई  कार्य॑-पद्धति  प्रदान
 कर  सकें  ।

 (7)  राजस्व  प्रशासन  के  कर्मचारियों  की  कार्य  कुशलता  बढ़ाने|उनका  व्कास  करने  के  लिए
 ओर  मरीब  तथा  कमजोर  लोगों  के  पक्ष  में  कमंचारियों  के  रुख  को  बदलने  हेतु
 क्रमों  का  सुकाव  देना  ।

 (8)  राजस्व  प्रशासन  की  लोगों  तक  आसानी  से  पहुंच  को  सुनिश्चित  करने  तथा  भूमि  से
 संबंधित  विवादों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  अधिकाधिक  समन्वय  तथा  तालमेल
 स्थापित  करने  के  उठ  श्य  से  विद्वमान  रेग्यूलेटरी  तथा  बिकास  प्रष्तसन  में  सही  तालमेल

 का  सुझाव  देना  ।

 (9)  कमजोर  वर्गों  के  समक्ष  आ  रही  समस्याओं  के  संदर्म  में  ऐसे  आम  सिद्धांत  निर्धारित
 करना  जिन  पर  न्याम  प्रशासन  की  प्रणाली  को  पुनग्गंठिल़  किया  जा  सके  ओर  उनके
 लिए  न्याय  प्रशासन  हेतु  एक  उपयुक्त  विधि  शास्त्र  तैयार  किया  जा  सके  ।

 (10)  राजस्व  प्रश्मासन  के  ऊपर  सामाजिक  नियंत्रण  रखने  की  एक  प्रभावी  पद्धति  का  सुझाव
 देना  ताकि  उसे  लोगों  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  अधिक  उत्तरदायी  कक्‍नाया  जा
 सके  ?

 (11)  मुकदमेबाजी  को  कम  करने  और  भूमि  लेनदेनों  में  सुरक्षा  और  स्थायित्व  सुनिश्चित
 करने  के  उद्वं  श्य  से  देश  में  पर  अधिकार  की  देने  की  राज्य  की  पद्धति
 की  वाछनीयता  तथा  संभाव्यता  की  जांच  करना

 आयोग  में  एक  अध्यक्ष  सहित  छह  सदस्य  शामिल  किये  जाने  का  प्रस्ताव  इन  सदस्यों  में
 व्यावसायिक  तथा  संबंधित  क्षेत्रों  में  काफी  अनुभव  रखने  वाले  लोग  होंगे  ।

 प्रति  व्यक्ति  लाशाम्न  खफ्त

 9312.  श्री  एस०  कृष्ण  कमार  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  खाद्यास्त  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  क्‍या

 अन्य  ब्कासशील  देक्षों  में  इसकी  स्पत्र  की  तुलना  में  इसकी  क्‍या  स्थिति  और

 गत  तीन  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  प्रत्येक  योजना  में  ख़ाद्यास्त  की  प्रति  व्यक्ति
 कितनी  खपत  रही  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मन्त्रीं  नीतीश  :
 खेफ्त  का  कसी  निश्चित  समय  पर  उत्पादन  और  उपलब्धता  उत्पावकों  व्यापारियों
 ओर  उपभोक्ताओं  के  भण्डारों  में  आय  का  खपत  का  प्रतिमान  आदि  पर  निर्भर
 करता  1988-89  और  1989  के  लिए  खाद्मान्नों  की  खपत  की  प्रति  व्यक्ति  निवल  उपलब्धता
 के  अन्तिम  अनुमान  446.5  ग्राम  और  496.6  ग्राम  प्रतिदिन  है

 खाद्यास्नों  सहित  आहार  आपूर्ति  संबंधी  उफ्लब्ध  आंकड़ों  स ेपता  चलता  है  कि  भारत  में
 झाल्याल्नों  को  उपलब्धता  कुछ  महत्कपूर्ण  विकासफ्लील  देशों  को  तुलना  में  अपेक्षाकृत  कम
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 पिछली  तीनों  पंक्ष्षीय  कोजज्तओं  के  दोर  कक  । उपलब्धता  निम्न  प्रकार
 न  खाब्चान्नों  की  प्रति  व्यक्ति  ओसत  निबल

 पंचवर्षीय  योजना  खाद्यास्नों  को  प्रति  व्यक्ति
 निवल  उपलब्धता

 पांक्यीं  441.8
 छ्ठी  455.1

 सातवीं  472.8

 छोटे  किसातों  को  पेड़ों  के  पटटे  आरो  करना

 9313.  थ्रौ  श्रोकांत दत्त  दर्रांसह  राज  वाडियार  :  क्या कृषि  मल्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  छोटे  और  सीमात  किसानों  को  पेड़ों  के  पट्टे  जारी  किए

 जा  रहे

 यदि  तो  इस  ब्लंबंध  में  बिभिन्‍क  राज्यों  को  भेजे  गए  केन्द्रीय  दिशा  निर्देशों  का  ब्यौरा
 क्या  भोर

 सातवीं  योजना  के  दोरान  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  उठाए  गए  कबमों  का
 ब्योरा  क्या  है  ?

 कवि  मरजालय  में  प्रत्मैण  थिकास  विभाग  के  राज्य  मरत्री  उपेसा  बाय  :
 1986  में  शुरू  की  गई  वृक्ष  पट्टा  योजना  में  स्थानीय  श्रूमिह्वीन  प्रामीण  गरीबों ओर

 को  पढद्रा/लीज  मंजर जिन्हें  समन्वित  ग्रामीण  बिकास  कार्यंकम  के  अन्तर्गत  परिभाषित  किया  गया
 करने  का  प्रावधान  है  जिसमें  अनुसूचित  जातियों/मनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  5

 महिलाबों  के  सिए  30  प्रतिशक्त  आरक्षण  की  व्यवस्था  है  ।  जिन  जमीनों  पर  यह  योजना
 वे  सरकारी/पंचायत/सामुदायिक  बंजर  भूदान  भूमि  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअधिकतम  सीमा

 फालतू  भूमि  हैं  लेकिन  इसमें  वन  अधिनियम  1980  के  तहत  कवर  गई  जमीनें  शामिल

 नहीं  हैं  ।  योजना  के  अन्तर्गत  सबसे  पहले  एक  व॒क्षारोगण  परमिट  लागू  किया  जाता  या

 संतोषजनक  रूप  से  पनचता  है  तो  2  वर्ष  के  बाद  वृक्ष  पट्टा  जारी  किया  जाता  योजना  में  लाभार्थी
 को  वक्ष  उठाने  के  लिए  निर्धारित  की  गई  भूमि  पर  चाहे  जो  भी  कोई  अधिकार  नहीं  दिया  जाता

 इसमें  लाभार्थी  को  निर्धारित  की  मई  भूमि  पर  लगाये/उठाए  गये  वृक्षों  ओर  वृक्षों  पर  आधारित
 गतिविधियों  से  होने  वाले  लाभों  को  प्राप्त  करने  का  अधिकार  दिया  जाता  इस  योजना  में  मुख्य
 बल  इंधन  की  चारा  तथा  फल  वाले  वक्ष  उगाने  पर  दिया  जाता  है  ।  वक्षों  से  होने  बाले  लाभों
 को  प्राप्त  करने  के  अधिकारों  के  बारे  में  वक्ष  पट्टा  का  एक  कानूनी  महत्व  होता  ये  अधिकार  इन

 र  लाग  हो  हैं

 प्रतिशत  तथा
 लाग  होती

 द  वक्ष :

 (1)  सूखी  टहनियां  और  शाल्राओं  के  टुकड़े  एकत्र

 (2)  राल|गोंद  आदि  का  तरल  पदार्थ  एकत्र
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 (3)  मधुमक्खी  मोगा  अथवा  टसर  रेषाम  के  कोड़े  लाख  का  उत्पादन  करने
 आदि  जैसे  वृक्षों  पर  आधारित  कार्य  करना

 (4)  वक्षों  के  दूंठ/वुक्षों  के  गुल्मी  एकत्र

 मध्य  तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  न ेभारत  सरकार

 द्वारा  परिचालित  वृक्ष  पट्टा  योजना  के  मॉडल  के  आधार  पर  वुक्ष  पट्टा  योजनाएं  शुरू  की  आंध्र
 प्रदेश  में  सहायता  से  निम्नीकृत  वन  वनों  में  वक्षारोपणਂ  नामक  अपनी  निजी  योजना  है

 जिसे  केवल  निम्नीक्ृत  क्षेत्रों  में  ही चलाया  जाता  है  जो  कि  वृक्ष  पट्टा  योजना  से  भिन्‍न  गुजरात

 कर्नाटक  और  राजस्थान  ने  पट्टे  पर  भूमि  देने  की  योजनाएं  शुरू  की  हैं  जिसके  अन्तगगंत  लाभार्थी  को

 कुछेक  व॒ुक्षों  के  लिए  भूमि  पट्टे  पर  दी  जाती  है  ।

 (2)  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  पांडिचेरी  क ेपास  एक  वृक्ष  पट्टा  योजना  है  जो  भारत  सरकार  द्वारा
 मॉडल  वृक्ष  पट्टा  योजना  शुरू  करने  से  पहले  आरम्भ  की  गई  थी  ।

 (3)  10  राज्यों  अर्थात  अरुणाचल  जम्मू  और

 त्रिपुरा  और  पश्चिम  बंगाल  तथा  चार  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  अर्थात  दादरा  व  नगर
 दमन  व  दीव  यथा  लक्षद्वीप  ने  मुख्यतः  सरकारी  जमीनों  पर  अनाधिकृत  कब्जे  को

 आहंका  के  कारण  तथा  व्यक्तिगत  स्वामित्व  की  अपेक्षा  सामुदायिक  स्वामित्व  को  वरीयता  देने  आदि
 की  वजह  से  वृक्ष  पट्टा  योजना  को  लागू  करने  में  संकोच  व्यक्त  किया  है  ।

 (4)  6  राज्यों  अर्थात  हिमाचल  मिजोरम  और  सिक्किम  से

 सूचित  किया  है  कि  वृक्ष  पट्टा  योजना  के  जरिए  वन  रोपण  का  मामला  उनके  विचाराधीन  केन्द्र
 शासित  क्षेत्र  चण्डोगढ़  तथा  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूह  ने  अभी  तक  अपने  विचार  नहीं  भेजे  हैं  ।

 )  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  में  जारी  किए
 गये  पट्टों  का  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  ।

 सातवीं  योजना  के  बोरान  जारी  किए  गए  बक्षों  के  पट्टे

 ऋर०  सं०  राज्य  |कैरद्र  शासित  लाभार्थियों  की  कवर  किया  गया  क्षेत्र
 क्षेत्र  का नाम  संख्या  )

 1  2  3  4

 1.  आन्प्र  प्रदेश  2790  3659

 2.  बिहार  92913  30337

 3.  गुजरात  771  6745.70

 4.  कर्नाटक  1095  2050

 5.  मध्य  प्रदेश  4331  3322

 6.  महाराष्ट्र  j  709  852

 7.  राजस्थान  न  62456
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 2  3  4

 8...  तमिलनाडु  3  4

 9.  उत्तर  प्रदेश  93542  30586

 9.  पांडिचेरी  6068  30586

 --  न  न  —
 पांडिचेरी  के  कमंचारियों  के  लिए  पंशन  योजनमायें

 श्री  डी०  पंडियन  :  क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांडिचेरी  में  सेवानिवृत  कर्मचारियों  क ेलिए  दो  अलग-अलग  पेंशन  योजनाएं  लाग
 और  जिस्होंने  भारतीय  पेंशन  योजनाओं  को  अपनाया  है  वें  फ्रेंच  पंशन  योजना  अपनाने  वालों  की

 तुलना  में  कम  धनराशि  की  पेंशन  प्राप्त  कर  रहे  और

 इन  कर्मचारियों  के  लिए  समान  पेंशन  योजना  लागू  करने  और  इस  विसंगति  को  समाप्त
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुओध  कांत  ओर  पांडिधेरी  के  भारत
 में  विलय  के  समय  संघ  शासित  क्षेत्र  की  भूतपूर्व  फ्रेंच  सरकार  द्वारा  नियुक्त  कमंचारियों  को  उनकी  पेंशन
 योग्य  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  विकल्प  देने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  जिस्होंने  फ्रेंच  सरकार  के  अधीन
 पेंदन  योग्य  सेवा  का  विकल्प  दिया  था  उन्हें  सत्तान्‍्तरण  संधि  की  व्यवस्थाओं  के  अनुसार  फ्रांस  सरकार
 द्वारा  महानगरीय  पेंशन  दो  जाती  है  और  जिन्होंने  भारत  संघ  के  पांडिचेरी  प्रशासन  में  बने  रहने  का
 विकल्प  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  के  सरकारी  कर्मचारियों  की  भांति  पेंशन  दी  जाती  इन  दो

 पेंशनों  को  समान  मानना  उचित  नहीं  होगा  क्योंकि  ये  भिन्‍्त-भिन्‍न  पेंशन  नियमों  तथा  दो  प्रभमसत्ता
 सम्पन्न  राष्ट्रों  द्वारा  किए  गए  एक  अत्तर्राष्ट्रीय  समभौते  द्वारा  प्रशासित  की  जाती

 मागरिक  सुरक्षा

 9315.  श्री  यादवेग्द्र  दस  :  क्‍या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  नागरिक  सुरक्षा  को  सुदृढ़  करने  तथा  नागरिकों  को  हवाई  हमलों  से
 बचाने  के  लिए  एक  संगठन  बनाने  एवं  महत्वपूर्ण  पुलों  तथा  संचार  व्यवस्था  की  स॒ःक्षा  के
 लिए  एक  अन्य  संगठन  बनाने  और  उसे  इस  हेतु  प्रशिक्षित  करने  का  विचार  और

 (qx)  यदि  प्रस्तावित  संगठनों  की  रूपरेखा  तथा  इनके  लिए  प्रशिक्षण  कार्य्रमों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 गह  सन्त्रालय  में  राज्य  मग्जो  सुधोध  कांत  और  105  बर्गीकृत

 नागरिंक  सरक्षा  शहरों  में  नागरिक  सुरक्षा  सं  गठन  पहले  से  ही  विश्वमान  नागरिक  सरक्षा  एक  सर्देव

 खलने  रहने  वाली  प्रक्रिया  है  ।  धमकी  के  अनुसार  इस  संगठन  को  बढ़ाना  तथा  सशक्त  करना  राज्य

 सरकार  का  उत्तरदायित्य  नागरिक  सुरक्षा  स्वय  सेवकों  को  जान  ओर  माल  की  रक्षा  करने

 निणी-सुरक्षा  उपायों  प्रशिक्षित  किया  जाज्ता  कुछ  महत्वपूर्ण  संस्थानों  के  इ्द-गिर्द  सहित  कुछ

 बर्गीकृत  शहरों  के  लिए  तागरिक  स्रक्षा  योजनाएं  पहल  से  ही  विद्यमात  हैं  और  अन्य  योजनाएं  तैयार

 कोजा  रही
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 परतो  मूसि  का  विकास

 9316.  श्री  पी०  पंचालया  :  क्या  कवि  मन्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  को  बेल्लोर  जिले  में  कमजोर  वर्गों  की  सहकारी
 कृषि  समितियों  के  माध्यम  से  परती  भूमि  का  विकास  करने  के  लिए  कोई  परियोजना  प्राप्त  हुई
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कार्यबाही  की  मयी

 कृषि  मन्व्ालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विंाल  में  राज्य  ललते  नीतीश  :

 नहीं  ।

 अभयक्ष  महोदय  :  श्री  दिनेश  सिह  ।

 श्री  बिनेश  सिह  :  अध्यक्ष  मैंने  कल  नाग़ालेंड  के  हालात  के  बारे  में
 को  बताया  था  कि  वहां  एक  अवैध  सरकार  चल  रही  मेरा  अनुरोध  था  कि  इस  बारे  में  सभा  में

 एक  चर्चा  की  अनुमति  दी  आपने  कहा  है  कि  आप  इस  मामले  पर  विचार  करेंगे  और  फिर
 अपना  निर्णय  देंगे  ।  आपसे  अनुरोध  है  कि  हमे  नियम  184  के  तहत  आज  चर्चा  करने  की

 बनुमति  दें  ।  जैसा  कि  मैंने  कल  कहा  नागालेंड  में  जितने  अधिक  समय  तक  एक  अवध  सरकार
 कार्यरत  रहेगी  उतनी  ही  अधिक  कठिनाई  बढ़ेगी  ।  नागालैंड  बहुत  ही  संवेदनशील  क्षेत्र  है  ।  नम  नागालेंड
 में  शांति  स्थापित  करने  में  सफल  रहे  बे  भारतीय  संविधान  के  लोकतांत्रिक  स्वरूप  पर  निम्मर  हैं  ।
 यदि  लोकतांत्रिक  स्वरूप  से  उनका  विश्वास  उठ  गया  तो  वे  उन  गतिविधियों  को  फिर  से  अपना  सकते
 हैं  जो  देश  के  हित  में  नहीं  होगा  ।  इसलिए  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आज  चर्चा  की

 अनुमति  दें  ताकि  कम  से  कम  इस  बारे  में  स्थिति  तो  स्वष्ट  हो  जाएगी  और  इसके  बाद  यह  आपको
 निर्णय  लेना  है  कि  हमें  हस  समस्या  को  किस  प्रकार  से  सुलभाना  है  ।

 अध्यक्ष  महीदय  :  श्री  शिकिहों  सेमा  बोलें  ।

 )

 करो  शिकिहो  सेमा  :  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने

 का  अवसर  दिया  ।  में  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  करता  हूं  कि  नागालेंड
 विधानसभा  में  12  विधायकों  द्वारा  दलबदल  कराया  यहू  दलबदल  जनता  दल  के  एक  आदमी

 दारा  रचा  गया  था  ।  यह  दलंबदल  ही  न  कि  दल  में  इसलिए  अध्यक्ष मे  विधायकों
 को  अयोग्य  करार  दिया  था|  दोनों  तरफ  24-24  विधायक  थे  ।  इसलिए  मुल्यमंत्री  श्री  एस०  सौ०
 जमीर  ने  विधान  सभा  में  दाक्ति  परीक्षण  की  मांग  की  लेकिन  राज्यपाल  ने  उनको  यह  अबसर
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 नहीं  दिया  ।  राज्यपाल  ने  अध्यक्ष  को  बुलाया  और  10  विधायकों  को  अयोग्य  करार निर्णय  को  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  कहा  ।  राज्यपाल  को  एसा  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  ह  हैं

 सनक

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मुद्दे  के  गुण-दोष  पर  मत  बोलिए  ।

 श्री  शिकिहो  सेमा  :  12  सदस्यों  का  अपहरण  करके  उन्हें  जबरदस्ती  एक  बंगले  में  रखा

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  कुछ  भी  पढ़ने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।  इस  मामले  के  गुण-दोष पर  मत  बोलिए  ।

 शो  शिक्षिहों  सेमा  :  मैं  भी  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  की  मांग  का  समर्थन  करता  हैं  ।
 यदि  आप  आज  यह  अवसर  नहीं  देते  तो  मैं  आपको  भी  उत्तरदायी  ठहराऊंगा  ।  )

 भ्रो  जनादंन  पुजारी  :  कल  नियम  184  के  तहत  सूचना  दी  गई  थी  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  कल  बताया  मैं  अपना  निर्णय  दे  रहा  हूं  ।  मैं  तो  आपको

 केवल  एक  क्षण  के  लिए  सुनना  चाहता  था  ।

 भरी  जनादंन  पजारी  :  एक  प्रस्ताव  में  एक  निश्चित  महा  होना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पता  है  ।

 क्री  जनादंन  पुजारी  :  कल  एक  निश्चित  मुह्ा  उठाया  गया  था  ।  हमारे  सारे  तर्क  नियम  186
 के  तहत  निर्धारित  सीमाओं  के  अन्दर  थे  ।  अब  मैं  नहीं  जानता  कि  आपने  इसकी  अनुमति  क्यों
 नहीं  दी  आपका  निर्णय  क्‍या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपना  निर्णय  बता  रहा  हूं  ।

 झ्ली  जनादन  पुजारी  :  जहां  तक  संवेधानिक  मुह  का  सम्बन्ध  है  तो  वे  संविधान  के
 सभी  मानदण्डों  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ।  संवेघानिक  संकट  आया  हुआ  है  ।  यह  अस्यस्त  गंभीर  मामला

 है  ।  अवध  सरकार  जारी  नहीं  रह  सकती  ।  अब  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  देना

 चाहिए  ।  लोकतन्त्र  की  उच्च  परम्पराओं  का  पालन  करते  हुए  अवध  सरकार  को  हटा  देना  चाहिए  ।

 यह  तो  संवैधानिक  संकट  है  |  अतः  कृपया  निर्णय  दीजिए  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  यह  मुद्रा  कल  भी  उठाया  गया  आपने  कहा  था  कि  आप

 इस  पर  विचार  कर  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  इस  मामले  पर  कितनी  गहताईं  तक  गए  हैं  ।

 लेकिन  यह  प्रइन  सिर्क  नागालेंड  तक  ही  सीमित  नहीं  जेसाकि  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  और  इस्द्रजीत

 गुप्त  न ेकल  इससे  अन्य  अनेक  मुद्दे  उत्पन्न  होते  हैं  ।  यहां  अध्यक्ष  की  भूमिका  का
 प्रएन

 लोक  सभा  के  अध्यक्ष  के  नाते  आपको  राज्य  विधानसभाओं  के  अध्यक्षों  के  साथ  जो  कुछ  हो  रहा  है

 उससे  अ्रवगस  रहना  चाहिए  |  अतः  यह  टाला  जाने  वाला  मामला  नहीं

 क्या  आप  अपना  निर्णय  देंगे  ?  हम  आज  ही  इस  पर  यहां  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन
 :  सभा  का  यह  पक्ष  ही  नहीं  बल्कि  दूसरे  पक्ष  से  श्री
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 इन्द्रजीत  गुप्त  तथा  अन्य  सदस्य  भी  चर्चा  चाहते  थे  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  आपने  गृह  मन्‍्त्रालय  के  माध्यम  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त
 की  है  |  आपने  कल  कहा  था  कि  आप  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  बाद  निर्णय  लेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  कहने  वाला  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाए  रखिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  कुरियन  को  पुकारा  है  ।

 (  व्यवधान  )

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  मैं  नहीं  जानता  कि  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  क्यों  नाराज  हो  रहे  हैं  ।

 गत  वर्ष  ऐसी  ही  घटना  घटी  थी  तब  सभा  की  कार्यवाही  को  एक  घंटे  तक  रोके  रखा  गया  हम

 ऐसा  नहीं  कर  रहे  ।
 हम  तो  केवल  अपना  मद्या  उठाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  |

 सभा  के  सभी  पक्ष  चर्चा  चाहते  हम  तो  कल  ही  चर्चा  चाहते  हम  आज  भो  इसकी  मांग  कर

 रहे  हैं  ।  मैं  तो
 आपसे  केवल  यह  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  आप  इस  बारे  में  अब  अपना  निर्णय  दें  ।  हम

 आज ही  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  गृह  मन्‍्त्री  को  कहा  है  कि  आज  1.00  बजे  म०  प०  तक  इस  बारे  में

 तथ्य  मेरे  पास  भेज  दें  ।  ये  तथ्य  मिलने  के  बाद  यदि  मैं  संतुष्ट  हुआ  तो  मैं  इस  पर  कल  वाद-विवाद
 करने  की  अनुमति  दे  दूंगा  ।

 )

 श्री  बसंत  साठे  :  आप  इस  देश  में  कब  तक  महिलाओं  से  बलात्कार  तथा  जला  ने
 ;  देखते  रहेंगे  और  वह  भी  एक  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ?  यह  दुःख  की  बात  है  कि  सिर्फ  एक का  तशन।२

 में बार-बार  हुआ  है  ।  आज  एक  रिपोर्ट  है  कि  फतेहपुर  में  एक  हरिजन  महिला  के  साथ पखबाड़  में  एस

 बलाट्कार  किया  गया  और  उसे  जला  दिया  फतेहपुर
 में

 ऐसा  क्‍यों  हो  रहा  है  ?

 आप  कितने  हरिजन  लोगों  को  जला  हुआ  ओर  बलात्फार  हुआ  देखना  चाहते  हैं  और  वह  भी  फतेहपर

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  ?  सरकार  द्वारा  इस  मालले  को  गंभीरतापूर्वक  लेने  से  पूर्व  हमें  बताइए  कि  आपने  इस

 को  रोकने  के  लिए  क्‍या  सख्त  कदम  उठाए  मैं  इस  बारे  में  गृह  मन्त्री  स ेजानना  चाहता
 क्या  अब  आप  पर  किसी  भी  भावना  का  बिल्कुल  असर  नहीं  होता  ?  ऐसा  कब  तक

 चलेगा  ?  वास्तव  में  प्रधानमन्त्री  जिनके  निर्वाचन  क्षेत्र  में  यह  यहां  सभा  में  आकर  हमें

 बताना  चाहिए  कि  उन्होंने  क्या  उपाय  किए  हैं  ।  क्‍या  वह  वहां  पर  गए  हैं  ?  क्या  आप  इतना  सब  हो

 जाने  के  बाद  वहां  पर  गए

 ंंगलम  [  Ta  न  हो  र  WT  ६  गह  >
 क्रो  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :

 यह  एक  गंभीर  मामला  गृह  मन्त्री  ने

 सभा  को  वचन  दिया  है  कि  वह  सभा  में  एक  वक्‍तग्य  उन्होंने  चार  सप्ताह  पहले  यह  वजन  दिया
 {  बल्कि  दो  बार  कहां  था  कि  वह  फतेहपुर  की  घटना  प  एक  वक्तव्य

 क्या  वह  समभते  हैं  कि  हरिजनों जथ
 ०

 है 4 है जय या $ “ ) हम जानना भाहते हैं
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 ————_—_—_—  न्ज्ः  डासफससन  re  -  +  «-.......8हपहखहत॥े
 पर  अत्याचारों  का  गृह  मस्त्रालय  से  कोई  सरोकार  नहीं  विशेषकर  तब  जबकि  ऐसा  प्रधान  मस्त्री  के
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  होता

 ]

 श्रो  धर्म  पाल  शर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  इसी  विषय  पर  आपसे  कहना  हूंगा  कि
 हम  सबके  लिए  यह  बड़े  दु:ख  को  बात  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  फतेहपुर  में  आये  दिन  ऐसी  वाकयात  हो
 रही  इससे  पहले  भी  धमंचनद्र  नाम  के  एक  हरिजन  को  वहां  जिन्दा  जलाया  गया  प्रधानमन्त्री
 जी  ने  जुर्म  कम  करने  के  उह्ृं  श्य  से  यह  कहा  कि  उस  हरिजन  ने  दाराब  पी  हुई  थी  इसलिए  पुलिस  ने
 कोई  एक्शन  नहीं  लिया  ।  अब  फिर  दरियापुर  गांव  जो  फतेहपुर  से  लगभग  50  बि  लोमीटर  दूरी
 पर  स्थित  एक  शादीशुदा  ओरत  के  साथ  तीन  लोगों  ने  रेप  किया  और  उसके  बाद  उसे  जिन्दा  जला
 दिया  गया  ।  पुलिस  में  इस  मामले  की एफ०  आई०  आर०  दजें  करायी  गयी  है  परन्तु  वहां  के  स्थानीय

 पुलिस  अधिकारी  कोई  एक्शन  नहीं  ले  रहे  उन  अधिकारियों  ने  बी०  पी०  सिंह  साहब  की  चुनावों
 के  दिनों  में  मदद  की  इसलिए  वे  उनके  करीब  हैं  ओर  यही  कारण  है  कि  उनके  विरुद्ध  किसी  तरह
 का  एक्शन  नहीं  लिया  जाता  ।  अभी  तक  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  हुई  यह  कितने  छा  की  बात  है  ।

 पहले  एक  हरिजन  को  जिन्दा  जलाया  अब  एक  दादीशुदा  औरत  के  साथ  रेप  किया  गया  और
 उसके  बाद  उसे  जिन्दा  जला  दिया  गया  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रधानमन्त्री  जी  की  कान्‍्स्टीट्ऐंसी
 में  ही  ऐसी  वाकयात  क्‍यों  हो  रही  हैं  और  किसी  को  अब  तक  क्‍यों  गिरफ्तार  नहीं  किया  किसी
 अपराधी  के  विरुद्ध  कायंवाही  नहीं  हुई  |  कुछ  समय  पहले  धमंचन्द  के  केस  में  पासवान  जी  ने  इस  हाउस
 में  बयान  दिया  उस  समय  गृह  मन्त्री  जी  मौजूद  नहीं  थे  । आज  होम  मिनिस्टर  साहब  स्वयं  मोजूद

 मैं  चाहूंगा  कि  वे  तुरन्त  सदन  में  घटना  का  बयान  दें  ।  यह  गंभीर  घटना  मेरी  मांग  है  कि
 नियम  193  के  अन्ताांत  इस  सवाल  पर  सदन  में  बहस  करायी  आख़िर  क्‍या  वजह  है  कि  आये

 दिन  हरिजनों  पर  अत्याचार  की  घटनाएं  बढ़ती  जा  रही  हैं  और  सरकार  कोई  एक्शन  न  हीं  ले  रही

 )
 *

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बया  चाहते  हैं  ?  वह  गृह  मन्त्री  पहले  हूम  उनकी  बात  सुन

 झो  पी०  आर०  कमारमसंगलम  :  उनको  बातों  का  कोई  अर्थ  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  माननीय  गृह  मस्त्री  जो  की  बातों  को  सुने  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  चूंकि  गृह  मन्त्री  उत्तर  देने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  अतः  हम  उनकी  बात

 ee

 :  , कार्यवाही  बृतास्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 झी  पो०  आर०  कुमारभंगलभ  :  उनके  वायदों  का  कोई  अर्थ  नहीं  है  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  क्‍या  इस  दल  का  कोई  नेता  है  ?  क्‍या  उनका  कोई  प्रवक्ता

 है  जिसकी  बात  हम  सुन  सके  ?  हम  गृह  मन्त्री  की  बात  सुनना  चाहते  हैं  ।  वे

 मन्‍्त्री  महोदय  को  क्‍यों  नहीं  बोलने  दे  रहे  हैं  ?

 ,  अध्यक्ष  सहोदय  :  हमें  उनकी  बात  सुननी  आप  कंसे  जानते  हैं  कि  वह  क्‍या  कहने  जा

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  बेठ  जाएं  ।  पहले  हम  गृह  मन्त्री  की  बात

 सुने  फिर  आ  अपेनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करें  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  गृह  मन्त्री  हैं
 और  उनका  यह  कत्तंव्य  यह  उनका  कार्य  है  कि  वह  गृह से  संबं

 मलों  का  उत्तर  सदन  में  द॑  । a  श ्कक

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  दिनेश  मैं  आपकी  बात  तभी  सुन  सकता  हूं  जब  वे  अपना  स्थान  ग्रहण

 कर  लेंगे  ।

 झऔल  विनेश  सिह  :  समस्या  यह  है  कि  गृह  मन्‍्त्री  ने  पहले  ही  वायदा  किया  था  कि
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  मामले  को  जानकारी  प्राप्त  करने  के  बाद  वह  अपना  वक्तव्य  अभी
 तक  उन्होंने  कोई  वक्‍तव्य  नहीं  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  हम  उनकी  बात  सुन  लें  ।

 करी  शिमेंदा  सिंह  :  इसलिए  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि  वह  फिर  वायदे  करेंगे  और  उसे
 एंगे  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  कंसे  जानते  हैं  ?

 झौ  विनेश  सिंह  :  चूंकि  उन्होंने  पहले  ऐसा  किया  इसलिए  हम  यह  निवेदन  करते  हैं  कि
 आप  प्रधानमन्त्री  को  निर्देश  दें  कि  वह  यहां  आएं  और  वक्तव्य  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग॒ह  मन्त्री  यहां  उपस्थित  हैं  ओर  वह  उत्तर  देना  चाहते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मामला  गंभीर  गृह  मन्‍्त्री  यहां  हैं  ओर  वे  उत्तर  देना  चाहते  हैं  ।

 ]
 शो  केशरी  लाल  :  अध्यक्ष  हमें  जानका  री  ये  कांग्रेस  के  कार्यकर्ता

 झ्वास्त्री  के  चुनाव  में  इनडल्ज  थे  जिन  लोगों  ने  हरिजन  महिला  के  साथ  बलात्कार  किया

 ॥॒
 ]

 गे

 अध्यक्ष  सहोदय  :  हम  गृह  मन्‍्त्री  की  बात  सुनें  कि  वह  कहना  क्‍या  चाहते  वे  यहां  उपस्थित
 ।

 )
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 ओऔी  बसन्‍्त  साठे  :  महिला  के  बलात्कार  का  समर्थन  कर  रहे  यह  क्‍या

 ]

 भोमतो  गीता  जुखर्जी  :  मैंने  नोटिस  दिया  इस  मुह  पर  मेरी  बात  सुनी
 जानी  चाहिए  ओर  इसलिए  आप  मुझे  बुलाएं  ।  मैं  इस  बारे  में  कहना  चाहती  हूं  ।  यह  आज  के
 टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  छपा  यह  बहुत  ही  गंभीर  बात  है  ।  यह  प्रधान  मन्त्री  का  एक  महिला
 का  बलात्कार  हुआ  है  ।  आपको  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करनी  इसलिए  हम  यह
 जानना  चाहते  हैं  कि  कया  दोषी  व्यक्तियों  को  पकड़ा  गया  है  या  यदि  तो  कया  मस्त्री  यह
 बताएंगे  कि  सरकार  क्‍या  करने  जा  रही  है  ?  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  |  गृह  मन्त्री  इसके  लिए
 दायी  हैं  ।  चूंकि  यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  हम  यह  आछ्या  करते  हैं  कि  सदन  को
 आश्वासन  मिलना  चाहिए  कि  ऐसी  घटना  की  पुनरावत्ति  भविष्य  में  नहीं  होगी  और  अपराधी  को  सजा

 मिलेगी  ।

 प्रधानमन्त्री  का  बलात्कार  नहीं  हुआ  एक  महिला  के  साथ  बलात्कार  हुआ  और  इस  बात

 पर  उसी  तरह  गौर  किया  जाना  इसलिए  हम  इसकी  मांग  करते  मुफ्ती  साहब  यहां  हैं  ।
 ।  उनसे  जानना  चाहते  हैं  ।  इस  जघन्य  अपराध  के  संबंध  में  क्या  स्थिति  है  ?  क्या  कोई  व्यक्ति  पकड़ा

 गया  है  ?  यदि  तो  कया  वे  शीघ्र  ही  आवश्यक  कदम  उठाएं  गे  ?  हम  यह  जानकारी  भारत  सरकार

 चाहते  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  सदन  को  आद्वासन  दे  कि  सभी  आवश्यक  कदम  उठाए  जाएंगे  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोन  जानता  है  ?  गृह  मन्‍्त्री  ही  आपको  संतुष्ट  कर  सकते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  गंभीर  मामला  है  ।

 )

 थी  टी०  बज्ञीर  :  हमे  चाहेते  हैं  कि  प्रधानमन्त्री  थहां  उपस्थित

 व्यवधान  )

 प्रो०  पी०  जे०  करियन  :  प्रधानमन्त्री  को  यहां  बुलाएं  ।  )

 श्री  बसन्त  साठे  :  यदि  प्रधान॑मन्‍्त्री  यहाँ  उत्तर

 बहिगंमन  कर  रहे

 12.29}  8  सा०  प०  |
 तत्पदणात  भी  बसन्‍्त  साठ  और  कुछ  अस्य  सासनीय  सदस्य  सभा-भवन

 से  बाहर  चले  गए  ।

 )

 कली  पौ०  सी०  थामस  :  केरल  कांग्रेस  की  ओर  से  मेरा  भी  यह  विचार  है  ओर

 मैं  बिरोध  में  बहिर्गंमत  करता  हूं  ।
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 तत्पश्चात  श्लो  पी०  सो०  थावस  सभा-भवन  से  बाहर  चले  गए  ।

 )

 क्री  आर०  मुथिया  :  हम  अ०  भा०  अ०  द्र०  मु०  क०  आई०

 ए०  डी०  एम०  के  सदस्य  भी  इसके  विरोध  में  बहिगंमन  करते  हैं  ।

 12.30]  म०  प०

 तरपदचात  श्रो  आर०  मुथिया  ओर  कुछ  अस्प  साननोय  सदस्य
 सभा-भवन  से  बाहर  चले  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हम  लोगों  ने  देखा  कि  कांग्रेस  पाटी  ने  एक  बार  फिर

 जिम्मेदाराना  व्यवहार  कोई  भी  इस  मामले  की  गंभीरता  को  कम  करके  नहीं  आंक  रहा
 ऐसा  लगता  है  कि  कांग्रेस  के  लोग  केवल  फतेहपुर  में  हुई  बलात्कार  की  घटना  के  बारे  में

 जानकारी  लेने  आए  वे  कहीं  भी  एसी  किसी  घटना  के  विरोध  में  आवाज  नही  उठा  सकते

 जहां  कहीं  भी  ऐसी  घटना  घटती  है  हम  उसकी  भर्त्संना  करते  सरकार  को  इसके  विरुद्ध  कठोर

 का  रंवाई  करनी  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  फतेहपुर  की  घटना  को  अलग  करके  क्‍यों  देख  रहे  हैं  ? हे  हैं
 इसलिए  मैं  सरकार  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  संबंध  में  कड़ी  से  कड़ी  का  रंवाई  करे  ।

 जब  माननीय  गृह  मस्त्री  इस  संबंध  में  उत्तर  देना  चाह  रहे  थे--मैं  नहीं  जानता  कि  उन्हें  क्‍या
 कहना  था--हम  उनकी  बात  को  इसलिए  भी  सुनना  चाहते  ये  क्योंकि  यह  एक  गंभीर  मामला  था  ।  इस
 मामले  का  राजनीतिकरण  करने  की  आवद्यकता  नहीं  था  जैसाकि  कांग्रेस  पार्टी  ने  स्पष्टतः  किया  ।
 केवल  प्रधानमंत्री  की  छवि  को  धूमिल  करने  के  लिए  ही  फतेहपुर  की  घटना  को  अलग  करके  देखने  की
 कोशिश  की  है  |  यदि  ऐसी  घटना  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  घटे--मैं  आशा  करता  हूं  कि  ऐसा  कभी  नहीं
 होगा--तो  क्‍या  मैं  दिल्ली  में  होकर  भी  इसके  लिए  उत्तरदायी  हूं  ?  सरकार  को  वहां  का  रंवाई  करनी

 जहां  सरकार  नहीं  है  वहां  प्रशासन  को  कारंवाई  करनी  होगी  ।  इसके  लिए  सांसद
 विशेष  को  क्‍यों  अलग  किया  जाए--मात्र  इस  कारण  कि  वह  निर्वाचन  क्षेत्र  प्रधानमंत्री  का  मैं  गह
 मंत्री  से निवेदन  करता  हूं  कि  इसका  उत्तर  दें  |  हमें  उनकी  बात  सुननी  चाहिए  जो  कुछ  भी  उन्हें  कहन
 है  ।  मेरा  पूर्ण  विव्वास  है  कि  सरकार  अपनी  प्रतिक्रिया  दृढ़तापूरवंक  व्यक्त  करेगी  और  इस  घटना  पर
 कठोर  का  रंवाई  )

 अध्यक्ष  महोवय  :  श्री  आडवाणी  ।

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपाल  आप  बैठ  जाएं  ।  मैंने  आपको  अनुमात  नहों  दी  है  ।

 क्री  लाल  कृष्ण  आड़वाणो  :  एक  बार  फिर  हमने  ऐसा  दृश्य  देखा  जो  इस  सदन
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 के  लिए  प्रतिदिन  की  गलत  परिपाटी  बन  गयी  मैं  वह  बात  दोहराने  के  लिए  मजबूर  हूं  जो  मैंने  कर
 कहा  था  ।  जहां  तक  कांग्रेस  पार्टी  का  संबंध  जो  कि  इस  सदन  में  मुख्य  विपक्षी  दल  भी  मुझे
 अफसोस  है  कि  यदि  यह  सरकार  चलाने  में  अक्षम  थीं  तो  यह  विपक्षी  के  रूप  में  और  भी
 जिम्मेदार  इस  सभा  में  प्रत्येक  व्यक्ति  फतेहपुर  में  हुई  घृणित  घटना  से  चिंतित
 हममें  से  सभी  ने  निरपवाद  रूप  से  निस्संकोच  इसकी  निंदा  ओर  फिर  भी  हम  देख  रहे  हैं  कि
 यहां  एक  ऐसा  दल  है  जिसमें  अब  एक  भी  प्रवक्ता  नहीं  यह  एक  ऐसा  दल  है  जो  प्रधान  मंत्री  की
 एक  दिन  की  अनुपस्थिति  पर  आपत्ति  कर  रहता  था  जब  वह  अस्वस्थ  होने  के  कारण  सभा  में  उपस्थित
 नहीं  हो  सके  और  उसी  दिन  इन्होंने  कोलाहाल  और  शोर  गुल  मचा  दिया  ।  मैंने  देखा  है  कि  विपक्ष
 के  नेता  वास्तव  में  पूरे  सत्र  में  सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थित  रहे  )

 मैं  रावत  जी  की  मजबरी  जानता  हूं  ।

 श्री  हरीश  र  वत  :  क्‍या  हम

 संबंध  में  चर्चा  कर  रहे
 हैं  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मैं  रावत  जी  की  मजबूरी  जानता  रावत  बाहर
 बोलते  हैं  ओर  हाउस  के  अन्दर  कया  बोलते  हैं--मैं  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  अध्यक्ष महोदय : आप बंठ जाएं |

 श्री  हरीश  राबत  :  अध्यक्ष  आपने  उनको  कया  कहने  के  लिए  इजाजत  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठ  जाएं  ।

 )

 |
 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  अपनी  बात  कही  है  इसके  साथ  मैं  आपसे

 यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 आप  इस  बात  पर  जोर  दीजिए  कि  उनके  दल  का  प्रवक्‍ता  भी  यहां

 पर  होना  चाहिए
 |  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उनके  नेता  भी  अनुपस्थिति  में  इस  दल  का  प्रत्येक  सदस्य

 अपने  आपको  प्रवक्ता  समभकर  बार-बार  खड़ा  हो  जाता  शांति  बहाल  कर  ने  के  लिए  आपको

 चाहिए  कि  कोई  एक  व्यक्ति  पर  आप  जोर  दें  कि  वह  ही  वक्ता  चाहे  श्री  साठे  या  श्री  नर्रावह
 श्री  कुरियनया  श्री  चाहे  कोई  भी  किन्तु  एक  ही  वकक्‍ता  होना  चाहिए  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  समभता  हूं  कि  श्री  पुजारी  तो  नहीं  है  ।

 भरी  लाल  कृष्ण  आइवाणो
 :

 यह  एक  ऐसी  स्थिति  है  जिसमें  दल  छाया-मंत्रिमण्डल  की
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 घोषणा  करती  आखिर  छाया-मंत्रिमंडल  की  धारणा  यह  है  कि
 प्रत्येक  मुहँ  के  लिए  एक  वक्ता

 होना  चाहिए  और  यहां  एक  वक्ता  के  बदले  आपके  190  वक्ता
 जो  सभी  एक  साथ  बोलते  हैं  और

 परिणाम  यह  निकलता  है  कि  कांग्रेस  दल  द्वारा  शून्य  काल  के  स्थान  पर  हल्लड़  काल  होता  है

 री  तरित  बरण  तोपबार  :  श्री  पुजारी  को  रोज-रोज  अनुमति  नहीं  दी  जानी

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  मुझे  बहुत  दुःख  हो  रहा  है  कि  इस  प्रकार  का  गंभीर  समाचार
 प्रकाशित  हआ  है  और  इस  पर  अत्यन्त  गंभीरतापूर्वक  विचार  किया  जाना  और  जहां  कहीं  भी

 स  प्रकार  की  घटना  हो  उन  दोषियों  के  लिए  कुछ  करने  की  भावना  होनी  मैं  यही  सूचना  दे
 रही  हूं  और  यह  काम  करने  का  कोई  ढंग  नहीं  संकुलयुद्ध  में  इस  प्रक/र  के  मामले  अथवा  मामलों
 की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  जाएगा  और  यह  प्रधान  मंत्री  की  उपस्थिति  और  उनके  मामले  के  बीच  का
 वाद-विवाद  होगा  ।  अतः  मैं  पृतः  एक  बार  सभा  से  अपील  करती  हूं  कि  इस  मामले  की  ओर  अधिक
 गंभीरता  से  और  पूरी  तरह  निर्दलीय  रूप  से  ध्यान  दें  ताकि  हम  सभी  अपनी  ओर  से  इस  बात  का

 पूरा  प्रयास  करें  कि  इस  प्रकार  की  घटना  पुनः  न  होने  पाये  ।  इस  प्रकार  इसमें  कोई  सहायता  नहीं  हो
 सकती  अतः  मैं  मुफ्ती  साहब  से  निवेदन  करती  हूं  कि  यह  राज्य  का  विषय  है  जिसका  संबंध  कानून
 ओर  व्यवस्था  से  है  ।  फिर  चूंकि  पूरे  राप्ट्र  को  इस  बात  की  चिता  अतः  मैं  गृह  मंत्री  महोदय  से
 निवेदन  करती  हूं  कि  नवीनतम  जानकारी  प्राप्त  करें  और  सभा  को  जानकारी  दें  और  इस  सभा  के

 माध्यम  से  पूरे  राष्ट्र  को  जानकारी  दें  कि  भारत  की  संसद  को  भारी  चिता  है  और  एकमत  होकर  इस
 प्रकार  के  सभी  मामलों  के  खिलाफ  उपाय  करना  चाहती  मैं  आशा  करती  हूं  कि  इस  संबंध  में  कुछ
 सुनने  को  मिलेगा  ।

 ]

 श्री  हरीश  रावत  :  अध्यक्ष  फतेहपुर  में  हरिजन  महिला  के  साथ  बलात्कार  करके  जलाए
 जाने  की  घटना  उस  प्रवृत्ति  की  ोतक  जिस  प्रबुत्ति  की  सरकार  इस  समय  देश  के  कई  राम्यों  में
 स्थापित  जिनमें  से  उत्तर  प्रदेश  भी  एक  यह  घटना  एक  अकेली  घटना  नहीं  बल्कि  इसको
 हरिजनों  के  ऊपर  और  महिला  के  ऊपर  अत्याचार  की  घटना  के  रूप  में  देखा  जाना  चाहिए  यहो
 कारण  था  कि  कांग्रेस  पक्ष  के  लोग  इस  मामले  को  लेकर  इतने  उद्देलित  थे  कि  हम  लोग  माननीय  गृह
 मंत्री  जी  )

 ]

 श्री  हरिन  पाठक  :  आपका  नेता  कहां  वह  इस  अधिवेशन  में  नहीं  आए
 वह  पिछले  सत्र

 में  केवल  तीन  या  चार  दिन  ही  आए  थे  )

 श्रो  हरोश  रावत  :  सर  माननीय  गृह  मंत्री  जीਂ  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाएं  ।  मैंने  आडवाणी  जी  को  मुना  है  ।

 )
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 श्री  हरीश  माननीय  गृह  मंत्री  जी  पिछली  बार  जब  इसी  घटना  के  क्रम  में  फतेहपुर
 में  एक  हरिजन  को  जलाया  गया  था  और  हमने  सदन  के  पटल  पर  बयान  रखने  की  बात  कही
 उसी  घटना  के  क्रम  में  माननीय  गृह  मंत्री  जी  खुद  कहते  कि  पिछली  बार  मैं  समय  पर  बयान  नहीं  दे

 उसके  लिए  क्षमा  चाहता  हंं  और  हरिजन  महिला  के  साथ  इस  बार  जो  बलात्कार  की  घटना  हुई
 है  उसके  विषय  में  वक्तव्य  देते  ।  लेकिन  हमें  दुःख  इस  बात  का  है  कि  गह  मंत्री  जी  सदन  में  मौजूद
 होते  हुए  भी  उन्होंने  एक  शब्द  भी  इस  घटना  के  विषय  में  तब  तक  कहना  गवारा  नहीं  किया  जब  तक
 कि  सारे  कांग्रेस  पक्ष  के  लोग  उद्वेलित  नहीं  हो  गया  ।  और  जब  वे  बयान  देने  के  लिए  उठे
 तो  हमने  सोचा  कि  हमारे  सामने  ऐसे  गृह  मंत्री  हैं  जो  पहले  बयान  नहीं  कर  पाए  थे  इसलिए
 माननीय  अध्यक्ष  हमने  यह  ठीक  समझा  यह  कहना  कि  हम  माननीय  गृह  मंत्री  जी  के  बयान
 को  नहीं  सुनेंगे  क्योंकि  इसके  पहले  वे  वादा  खिलाफी  कर  चुके  हैं  फतेहपुर  के  विषय  में  बयान  देने
 की  ।

 बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  माननीय  आडवाणी  साहब  जिनका  कि  मैं  बहुत  सम्मान  करता  हूं
 उन्होंने  इस  बार  की  घटना  को  उस  क्रम  में  देखने  की  कोशिश  की  जिसमें  कि  अपोजीशन  पार्टी
 कांग्रेस  पार्टी  को  एक  गर-जिम्मेदाराना  प'टी  के  रूप  में  दिखाया  जाता  अध्यक्ष
 इस  सदन  के  रिकार्ड  बता  सकते  हैं  कि  इससे  पहले  पिछले  5-10  सालों  में  उधर  बैठने  वाले  लोगों  ने
 कितने  गैर-जिम्मेदाराना  ढंग  से  इस  सदन  में  खड़े  होकर  के  इस  सारे  सदन  के  समय  को  जाया  किया
 है  |  हमने  कांग्रेस  पार्टी  के  लोगों  ने एक  हरिजन  महिला  के  साथ  बलात्कार  के  विषय  में  केवल  10
 मिनट  तक  आपका  ध्यान  आकर्षित  करने  की  कोशिश  की  है  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  से  बयान
 देने  की  मांग  की  लेकिन  इन  लोगों  ने  केवल  मनगढ़न्त  आरोपों  को  ले  कर  के  सदन  के  समय  को
 जाया  किया  है|  आज  उधर  बंठने  वाले  लोगों  का  इस  सदन  में  पहले  से  जो  व्यवहार  रहा

 वह  व्यवहार  कई  गना  ज्यादा  निन्‍्दनीय  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठ  जाएं  ।

 क्री  हरीश  रावत  :  जिस  तरीके  से  अपोजीशन  के  नेता  में  विषय  में  कहा  गया  है  उसको  स्वीकार
 हीं  किया  जा  सकता  ।  वे  कल  भी  आए  थे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  आडवाणी  साहब  कितने  दिस

 यहां  बंठ  हैं  उससे  कम  दिन  नेता  अपोजीशन  यहां  नहीं  बंठे  माननीय  अध्यक्ष
 जितना  समय  आडवाणी  जी  यहां  रहे  उससे  ज्यादा  समय  राजीव  जी  इस  सदन  में  रहे  कम  समय

 नहीं  रहे  हैं  ।  मैं  इतना  कहना  चाहता  हूं  |  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठ  जाएं  ।

 ]

 श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  हम  इस  विषय  में  राजनीतिक  भावण  नहीं  सुनना  चाहते
 हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  हुआ  है  और  कोन-कोन  से  उपाय  किए  गए  हम  चाहते  हैं  कि  गृह
 मंत्री  इसका  उत्तर  दे  *''

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ज़ी०  एम०  बनातवाला  ।

 शी  जी०  एम०  बनातवाला  :  अध्यक्ष  यह  घटना  बहुत  ग॑मी*  है  ।  इसकी  सभी  ओर

 से  निंदा  की  जानी  चाहिए  ।  इस  संबंध  में  कोई  दो  राय  महीं  हो  सकती  प्रत्येक  व्यक्ति  चाहे

 हुढ़  दल  से  हो  या  विपक्ष  एकमत  होकर  इस  प्रकार  को  घटनाओं  की  निंदा  करता  है  ओर  प्रत्येक

 स्यक्ति  इस  स्थिति  की  गंभीरता  को  समभता  माननीय  सदस्य  श्री  सोमनाथ  बट्ज़ी  ने  यह  टिप्पणी
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 दिया जा रहा है। ate  न्जपपपपययपयपया

 करने  की  कृपा  की  कि  इस  मामले  को  राजनीतिक  रंग  दिया  जा  रहा  ओर  चूंकि  दाराब  की  स्थिति
 उत्पस्न  की  जा  रही  है  क्योंकि  इस  घटना  का  संबंध  हमारे  प्रधान  मंत्री  के  चुनाव-क्षेत्र  से  यह

 सच्ची  बात  है  कि  इसका  संत्रंध  प्रधान  मंत्री  के  धुनाव  क्षेत्र  से  अतः  इस  घटना  को  और  अधिक

 गंभीरता  से  लिया  गया  प्रधान  मत्री  का  चुनाव  क्षेत्र  सभी  चुनाव  क्षेत्रों  के  लिए  आदर्श  होना
 चाहिए  और  यहां  इसी  सदन  की  स्थिति  को  देखते  हुए  पिछली  लोक  सभा  में  हमने  प्रायः  यह  देखा
 कि  विपक्ष  की  ओर से  प्रधान  मंत्री  के  चुनाव  क्षेत्र  का  उल्लेख  किया  वे  धैय॑  से
 सन  भी  नहीं  सकते  जब  इस  प्रकार  की  गंभीर  घटना  होती  है  तो  प्रधान  मंत्री  ब्यक्तिगत  रूप  से
 जिम्मेदार  नहीं  होते  हैं

 ।  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  कर  सकता  हूं  ।  किन्तु  प्रधान  मंत्री  के  चुनाव  क्षेत्र
 में  हुई  इस  गंभीर  घटना  को  देखते  हुए  यही  उचित  होता  कि  प्रधान  मंत्री  स्वतः  आ  जाते  और  वक्तव्य
 दे  देते  ताकि  अधिकारी  वर्ग  और  प्रशासन  इस  घटना  की  गंभीरता  को  समझ  जाते  ।  अतः  विपक्ष  की

 यह  मांग  कि  प्रधान  मंत्री  सभा  के  समक्ष  आए  एक  उचित  मांग  थी  ।  )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अनेक  माननीय  सदस्य  इस  विषय  पर  बोल  चुके  मैं  समझता  हूं  कि  अब

 गृह  मत्रा  को  सुन  ।

 |

 श्री  केशरी  लाल  :  गांव  थाना  जनपद  फतेहपुर
 घटी  वहां  पर  एक  महिला  के  साथ  बलात्कार  किया  गया  और  उसके  बाद  उसकी

 ते  गई  ।  यह  सारी  कांग्रेस  की  साजिश  है  ओर  इसमें  एक  कांग्रंस  का  कार्यकर्ता  भी  दह्यामिल
 जो  यह  कहा  है  कि  एक  हरिजन  की  हत्या  हुई  है  उसमें  भी  कांग्रेस  के  लोगों  का  ही

 पुलिस  ने  कड़ी  कार्यवाही  की  है  |  प्रधान  मंत्री  जी  को  बदनाम  करने  के  उनकी
 शब  करने  के  लिए  कांग्र  स  के  लोग  दिल्‍ली  के  इश्वारों  यह  हत्यायें  कर  रहे  हैं  और

 प्रीड़त  कर  रहे  हैं  ।  फतेहपुर  की  एक  विधान  सभा  जो  जहानाबाद  के  नाम  से
 वह  लोक  सभा  घाटमपुर  का  एक  हिस्सा  जहां  से  मैं  नुन  कर  आया  इस  तरह  के  उत्पीड़न  आए

 दिन  वहां  पर  हरिजनों  के  साथ  हो  रहे  हैं  ।  किसी  भी  दल  से  संबंधित  चाहे  कोई  व्यक्ति  कितना  ही
 बड़ा  क्‍यों  न  उसके  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  होनी  चाहे  उसको  फांसी  ही  क्‍यों  न  देनी

 वह  भी  उसके  लिए  कम  है  ।  )

 यह  सब  इसलिए  किया  जा  रहा  ताकि  प्रधानमंत्री  जी  की  छवि  खराब  लेकिन  प्रधान

 मंत्री  जी  की  छवि  नहीं  बल्कि  हत्या  करने  वाले  लोगों  को  फांसी  देनी  चाहिए  ।

 )

 क
 हीं अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  किसी  को  बोलने  से  रोक  नहीं  सकते  हैं  ।

 श्री  जनादन  पजारी  :  यह  एक  गंभीर  मामला  है  |  हम  आपके  माध्यम  से  सभा  और

 पूरे  राष्ट्र  का  ध्यान  देश  में  दिन  प्रतिदिन  होने  वाली  घटनाओं  को  ओर  दिलाना  चाहते  हैं  ॥

 )
 श्रीमती

 जयवन्ती नवीनचंद्र मेहता उत्तर : अध्यक्ष मेरा प्वाइंट आफ आइर अध्यक्ष आपने माननीय गृह मन्‍्त्री महोदय को बोलने के लिए लेकिन माननौय 202
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 कि

 सदस्य  संसद  के  समय  पर  बलात्कार  कर  रहे

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पुजारी  भी  उतने  ही  माननीय  सदस्य  हैं  जितने  आप

 थ्रो  जनादंन  पुजारी  :  आप  को  याद  होगा  कि  इससे  पहले  की  घटना  हम  ही  ने  यहां  पर
 ठाई  थी  और  यह  दूसरे  सदन  में  भी  उठा  गई  थी  ।  गृह  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  यह  कहा

 है  कि  उन  दोषियों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्रवाई  की  जाएगी  जिन्होंने  उस  हरिजन  महिला  के  पति  की  हत्या
 की  जिसने  समभझोते  का  पालन  करने  का  विरोध  कियाਂ

 डा०  बिप्लव  दास  गुप्त
 :

 हम  उस  विषय  पर  यहां  चर्चा  नहीं  कर  सकते
 हैं  जिस  पर  दूसरे  सदन  में  चर्चा  हुई  है  i

 क्री  जनादंत  पुजारो  :  मानतीय  प्रधान  मन्त्री  ने  राष्ट्र  को  आश्वासन  दिया  है  कि  दोषियों  के
 विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही  भी  जाएगी  और  उन  अधिकारियों  के  खिलाफ  भी  जिन्होंने  अपना  कत्तेब्य  पालन

 नहीं  किया  है  ।  प्रधान  मंत्री  महोदय  अपमे  चुनाव  क्षेत्र  में  इस  घटना  के  पश्चात  गए  और  वहां  भी
 उन्होंने  जनता  को  आश्वासन  दिया  कि  सख्त  कार्रवाई  की  जाएगी  ।  इसी  चुनाव  क्षेत्र  में ओर  एक
 महिला  के  साथ  बलात्कार  किया  गया  और  फिर  उसको  जला  दिया  गया  ।  हमने  इस  मामले  में  भी

 यहां  अपने  माननीय  सदस्यों  का  योगदान  देखा  आज  हमने  आदरणीय  सर्वश्री  सोमनाथ  चटर्जी
 और  लाल  कृष्ण  जिनके  लिए  मेरे  हृदय  में  बहुत  आदर  का  प्रवचन  सुना  ।  उन्होंने  कहा
 कि  हम  इस  घटना  को  राजनीतिक  रंग  दे  रहे  आपनी  जानकारी  के  मैं
 आपको  बता  सकता  हूं  कि  वे  आठवीं  लोकसभा  में  क्या  किया  करते  उस  समय  आप  यहां
 नहीं  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पुजारी  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  जनादंन  ये  साम्यवादी  भारतीय  जनता  पार्टी  के  सदस्य  उन  दिनों
 इस  सदतन  में  मनमानी  करते  थे  ।  वे  उन  दिनों  अध्यक्ष  के  पास  गए  थे  सभा  के  बीचों-बीच  आकर
 बेठ  गए  और  सदन  की  कार्यवाही  रोक  दी  किन्तु  हम  एक  सम्य  तरीके  से  आचरण
 कर  रहे  हैं  ताकि  सदन  की  गरिया  और  मर्यादा  बनी  रही  ओर  संसद  की  उच्च  परम्पराओं  का  पालन
 कर  रहे  हैं  ।  वे  अब  हमें  उपदेश  दे  रहे  मैं  आपसे  प्रार्थना  करता  हमें

 गृह  मन्‍्त्री  के  वक्तव्य  पर  विश्वास  नहीं  ।  प्रधान  मन्‍्त्री  को  आना  पड़ेगा  और  यहां  एक  वक्तव्य
 देना  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  यदि  मैंने  गृह  मन्‍्त्री  को  बोलने  के  लिए  नहीं  तो  मैं

 काननी  रूप  से  और  संवेधानिक  रूप  से  मैं  अपना  कत्तंव्य  निभाने  में  असफल  २हूंगा  ।  सदन  उन्हें  सुनने
 के  लिए  उत्सक  गह  मन्त्री  महोदय  ।

 )

 क्रो  पी०  आर०  क्मारमंगलम  :  इससे  पहले  कि  आप  गृह  मम्त्री  को  अपना  वक्‍तब्य

 देने  की  अनुमति  क्या  मैं  कुछ  शब्द  कह  सकता  हूं  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  इससे  पहले  कि  वे  अपना  वक्तव्य  दें  '॥
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 कुछ  साननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 1.00  म०  प०

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  कृपया  अपने  स्थान  ग्रहण  करेंगे  ?

 व्यवधान  )

 अध्यक्ष  सहोवय  :  अब  सिफ्फ  गृह  मन्त्री  बोलेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जेसा  कि  मैं  समभता  प्रो०  कुरियन  को  गृह  मन्‍्त्री  को  सुनने  में  कोई
 आपत्ति  नहीं  है  ओर  मैं  सोचता  हूं  कि  वे  गृह  मस्त्री  ओर  उनके  साथियों  को  भी  ध्यान  से  वे

 गृह  मस्त्री  के  बोलने  से  पहले  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ।  प्रो०  कुरियन  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  आप  मुझे  कृपया  सदन  की  कार्यवाही  चलाने  देंगे  ?  प्रो०  कुरियन  ।

 )

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  आपने  गृह  मन्त्री  को  बुलाया  है  ।  हम  हमेशा  आपकी  व्यवस्था
 का  पालन  करते  हैं  ।  किन्तु  इससे  पहले  कि  वे  वक्तव्य  मैं  आपके  माननीय  मन्त्री  और  इस
 सदन  को  सिफं  इस  बारे  में  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  वे  सदन  में  दिए  गए  वादे  को  पूरा  करने  में  सफल
 नहीं  हो  पाए  मुझे  अपनी  बात  स्पष्ट  करने  दें  ।  मैंने  कहा  पहले  कि  वे  वक्तव्य
 दें  ।”  अर्थात  वह  वक्तव्य  देंगे  ।

 श्रीमतो  गीता  स॒खर्जी  :  श्री  राम  विलास  पासवान  ने  वक्तव्य  दिया

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  यही  मैं  कह  रहा  श्रीमती  गीता  मुखर्जी
 कह  रही  हैं  कि  राम  विलास  पासवान  ने  वक्तव्य  दिया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  वक्तव्य  से  संतुष्ट  हैं  ?

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  हम  संतुष्ट  नहीं  यह  हरिजनों
 पर  अत्याचार  का  प्रइन  श्री  मुफ्ती  साहब  ने  हमें  आश्वासन  दिया  था  कि  वह  सदन  में

 श॒ह  मंत्री  के  रूप  में  एक  वक्तव्य  देंगे  ।  उन्होंने  अपना  वादा  पूरा  नहीं  किया  ।  उन्हें  स्पष्टीकरण

 देना  चाहिए  ।  उन्हें  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  पिछले  सप्ताह  उन्होंने  वक्तव्य  क्‍यों  नहीं  दिया  ।
 मन्त्री  के  निर्वाचन  क्षेत्र  में  यह  पांचवीं  घटना  हम  अभी  भी  अनुभव  करते  हैं  कि  यह  प्रधानमन्त्री
 की  जिम्मेवारी  है  कि  वे  यहां  आएं  ओर  वक्तव्य  दें  ।  किन्तु  आपकी  व्यवस्था  के  पूरा  विरोध
 करते  प्रधानमस्त्री  की  अनुपस्थिति  हम  उन्हें  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  देते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  गृह  मन्त्री  को  सुनें  ।

 गृह  मस्ती  मुफ्ती  सोहस्मद  :  अध्यक्ष  फतेहपुर  में  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना

 हुई  एक  हरिजन  मारा  गया  औरਂ  )

 भरी  सोमनाथ  चटर्जी  :  वे  सदन  में  इस  तरह  अपनी  मनमानी  नहीं  कर  सकते  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  गृह  मन्‍्त्री  को  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दी  है  ।

 बग्रो०्  पी०  कुरियन  :  प्रधानमन्त्री  यहां  हैं  ।  उन्हें  बोलने  दीजिए  ।

 प्रधान  मन्‍्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  एक  वक्तव्य  दूंगा  ।

 विज  सम्त्री  सधु  :  क्या  श्री  कुरियन  हस  सदन  के  महा-अध्यक्ष  हैं  ?

 )

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  उन्होंने  धाब्द  कहा  है  ।  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  पता  नहीं  ।  मैंने  कुछ  नहीं  सुना  ।  कायंवाही  वृतान्त  में  कुछ  नहीं  है  ।

 (  भ्यवधान  )

 भरी  जनादंन  पुजारी  :  वह  एक  वरिष्ठ  सांसद  उन्हें  ऐसे  शब्द  प्रयोग  नहीं  करने  घाहिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैंने  कुछ  नहीं  सुना  ।  गृह  मंत्री  और  प्रधानमन्त्री  के  वक्तव्य  के  अतिरिक्स
 कार्यवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )

 भझो  एन०  सुंदरराज  :  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रदन  उठाना  चाहता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  व्यवस्था  का  प्रइन  सुनने  दें  ।

 श्री  एन०  सुंदरराज  :  हमने  प्रो०  मधु  दण्डवते  को  हमारे  एक  सदस्य  को  फंलोਂ
 कहते  हुए  सुना  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैंने  कुछ  नहीं  सुना  ।  कुछ  भी  कायंवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  आडवाणी  जी  की  बात  सुनें  ।

 झी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  आपने  निर्णय  सही  दिया  ।  आपने  इस  बारे  में  अपना
 निर्णय  दे  दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  दे  दिया  ।
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 औ  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  आपने  कुछ  सुना  हो  और  कुछ  रिकार्ड  पर  भी  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कुछ  सुना  ही  नहीं  । x)

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  लेकिन  हमारे  कांग्रेस  के  मित्रों  को सोचना  चाहिए  कि  दण्डवते  जी
 जैसे  बहुत  संतुलित  और  संयमित  व्यक्ति  के  लिए  क्‍या  ऐसी  तीव्र  प्रतिक्रिया  हो  सकती  हो  सकता

 आपको  गलत  सुनायी  दिया  हो  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नी  प्वाइंट  ऑफ  आप

 श्री  लाल  कृष्ण  अध्यक्ष  अब  सारा  सदन  माननीय  गृह  मन्‍्त्री  जी  को  सुनने  का

 इच्छुक  आप  गृह  मन्त्री  जी  को  कहिए  ।

 ]
 श्री  जनादंन  पुजारी  :  प्रो०  मधु  दण्डवते  को  खुद  कहने  दीजिए  कि  उन्होंने  क्या  कहा  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  मैंने  अब  गृह  मन्त्री  को  बोलने  की  अनुमति

 )

 श्री  पी०  आर०  कूमारमंगलम  :  यह  जबान  की  फिसलन  हो  सकती  है  पर  यह  अप्तं  सदीय  है  ।

 प्रो०  मघु  दण्डबते  :  इस  माहौल  को  देखते  हुए  मैंने  अपने  साथी  से  यह  जरूर  कहा  था
 में  यह  कैसा  गंदा  माहौल  मैंने  यह  कहा  था  ।  किन्तु  मैं  सोचता  यह  शब्द  भी  संसद  की

 गरिमा  के  खिलाफ  है  ।

 उच्च  संसदीय  परम्परा  का  पालन  करते  हुए  मैं  गलती  से  बोले  गए  अपने  छाब्दों  को  वापस  लेता

 हर  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांत  रहें  ।

 गृह  मंत्री  ।

 श्री  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  प्रधान  मन्त्री  के  निर्वाचन  क्षेत्र  फतेहपुर  में  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना
 हुई  यी  जिसमें  एक  हरिजन  मारा  गया  ।  यह  बात  सरकार

 के
 ध्यान  में  लाई  गयी  ओर  प्रधानमन्त्री  के

 निर्देश  से--वह  भी  इतने  ही  चितित  हैं-फरार  अपराधियों  को  पकड़ा  गिरफ्तार  किया  गया
 ओर  धारा  302  के  अन्तर्गत  उनके  खिलाफ  एक  मुकदमा  दर्ज  किया  निर्वाचन  क्षेत्र  में
 विशेष  बल  तेनात  किए  मृत  व्यक्ति  की  विधवा  को  राज्य  सरकार  ने  कुछ  हद  मुआवजा
 दिया  ।  कृपया  मुझे  सुनें  ।  प्रधानमन्त्री  ने  अपने  राहृत  कोष  से  भी  परिवार  को  20,000
 रुपए  दिए  ।

 मैं  यह  कहूंगा  कि  वर्तमान  सरकार  हरिजनों  और  पिछड़े  वर्गों  पर  अत्याचार  से  चिन्तित  है  ।  मैं

 नहीं  जानता  कि  क्‍यों  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य--कुछ  ऐसी  भी  घटनाएं  हुई  हैं  जिनमें  पंजाब  में  भी
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 श्री  मुफ्ती  मोहस्मद  सईद  :  जब  आप  फतेहपुर  की  घटना  पर  चिस्तित  हैं  आपको  भागलपुर
 के  हत्याकांड  पर  भी  समान  रूप  से  भी  चिस्तित  होना  चाहिए  जिसमें  हजारों  लोग  मारे  गए  थे  ।

 (  स्यवधान  )  कृपया  उन्हें  मेरी  बात  सुनने  दें  ।  यह  सरकार  भी  उतनी  हो  चिन्तित  यह
 उन  स्थितियों  को  सुलभाने  में  बड़ी  तत्पर  है  जहां  हरिजनों  पर  अत्याचार  हुआ  है  ।  मैं
 यह  कहूंगा  कि  हमने  वर्तमान  सरकार  के  निर्देश  में  विशेष  उपाय  किए  अगर  लोग  हरिजनों  पर
 अत्याचार  में  शामिल  हैं  अपराधियों  को  विज्ेष  अदालतों  द्वारा  दण्डित  किया  जाना
 विशेष  अदालतें  बनाई  जा  रही  ।  हमने  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 :
 जनजाति

 आयोग  को  सांविधिक  अधिकार  दिए  हैं  ।  हम  स्थिति  से  सख्ती  से  निपटने  के  लिए  दृढ़  संकए्प  अगर

 फतेहपुर  में  एक  घटना  हुई  तो  उससे  निपटना  चाहिए  ।

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  एक  ?

 झी  मुफ्ती  मोहम्मद  मैं  नहीं  जानता  |  यह  दूसरी  घटना  जिसमें  एक  व्यक्ति  की  पत्नी

 की  हत्या  की

 एक  साननीय  सदस्य  :  बलाटकार  किया  गया  और  हत्या  की  गई  ।

 जांच-पड़ताल  करनी  इसमें  कौन  व्यक्ति
 शीघ्र  जांच  की  जाएगी  हम  निष्पक्ष

 क्री  मफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  मैं  नहीं  जानता  ।  मुझे

 शामिल  है  और  वह  किस  दल  से  सम्बन्धित  है  इस  बारे  में

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  गृह  मन्त्री  बोल  रहे  हैं  ।  कृपया  उन्हें  सुनें  ।  उन्होंने  खत्म  नहीं  किया

 श्री  मफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  जहां  तक  दूसरी  घटना  का  संबंध  हम  उत्तर  प्रदेश  में  मुख्य  मंत्री

 के  लगातार  सम्पक  में  तथ्य  सामने  आने  पर  हम  आगे  कार्यवाही  की  प्रक्रिया  सुनिदिच्रत
 मैं  माननीय  विपक्षी  सदस्यों  को  यह  अवश्य  कहूंगा  कि  आपके  पास  कोई  लड़ाई  का  मुद्दा

 है  ।  आप  अंधेरे  में  तीर  चला  रहे  आपने  इस  सभा  का  बहुत  समय  बर्बाद  किया  है  ।  आप  इस
 गामले  में  गंभीर  नहीं  हैं  ।  भारत  सरकार  के  बड़े  विभागों  की  मांगों  के  चर्चा  किए  बिना  ही

 कार  कर  लिया  गया  ।  हमारे  पास  सरकार  के  व्यवस्थित  कार्यक्रम  और  मंत्रालयों  के  कार्यकलाप  पर

 चर्चा  करने  का  समय  नहीं  था|  यह  सब  आपके  ध्यान  दूसरी  तरफ  खींचने  के  तरीकों  की  वजह  से  है  ।

 आप  बेकार  की  बातें  पर  जोर  दे  रहे  हैं  जैसे  अपने  मंत्रिमंडल  के  मन्त्रियों  का  परिचय  कराते  समय

 प्रधान  मन्‍्त्री  को  उपस्थित  रहना  चाहिए  क्रपया  सदन  की  कायंवाही  के  प्रति  गंभीर  रहें  ।

 फतेहपुर  में  कई  दुर्घटनाएं  हुई  हैं  ।  इस  घटना  की  सबसे  अधिक  निंदा  की  जानी  चाहिए  ।  दूसरी  घटना

 के  बारे  में  जो  भी  तथ्य  इकट्ठे  हुए  हैं  उन्हें  सदन  के  सामने  लाया  जाएगा  ।

 ज््ली

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधान  मन्त्री  ।

 करी  वसंत  साठे  :  उनके  बोलने  से  पहले  क्‍या  मैं  कुछ  कह  सकता  हूं  ?  प्रधान  मन्त्री  को  यह
 बताते  हुए  मुझे  बहुत  दुःख  हो  रहा  है--यदि  उन्हें  ठीक  याद  तो

 आरम्भ  हमने  सरकार  को
 रचनात्मक  सहयोग  देने  का  वायदा  किया  हमने  वायदा  नहीं  किया  था  ।  हमारे  नेता
 ने  प्रधान  मत्त्री  से  वायदा  किया  किसी  अन्य  से  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अध्यक्ष  से  बात  करे  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री  से यह  जानना  बाहुंगा  कि  क्या  फिर  बदला  लेने  की
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 भावना  से  कुछ  चुने  हुए  लोगों  पर  जुल्म  शुरू  किया  जाएगा  जैसे  कि  42  चुने  हुए  लोगों  पर  भौर  राज्य

 सभा  के  कुछ  सदस्यों  पर  भी  किया  गया  क्या  वह  उम्मीद  करते  )

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  यहां  क्‍या  हो  रहा  है  ?  हमें  उस  दुघंटना  के  तथ्य  प्राप्त  करने  चाहिए
 जो  एक  हरिजन  महिला  के  बलात्कार  ओर  उसे  जलाये  जाने  के  बारे  में  वह  अधिक  महत्वपूर्ण  है  न

 कि  यह  जो  हो  रहा

 श्री  बसंत  साठे  :  अब  जब  वे  यहां  हम  जानना  चाहेंगे  कि  इस  सरकार  का  क्या  रवंया  है
 ताकि  हम  भी  कोई  कार्यवाही  कर  सर्के  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  प्रधान  मन्त्री  की  सुनेंगे  ।

 प्रधान  मन्त्री  विधष्यनाथ  प्रताप  :  मैं  सोचता  हूं  यह्‌  अभिशंसी  चिन्हों  का

 मुद्दा  नहीं  मैं  विपक्षी  सदस्यों  के  गुस्से  में  भागीदार  मेरे  विचार  सिर्फ  मैं  ही  नहीं  बल्कि
 इस  ओर  बैठे  सभी  सदस्य  इस  गुस्से  में  भागीदार  और  इस  हमारे  दिमाग  और  दिल  साफ

 हैं  ।  मैं  जब  यहां  मेरा  उत्तरदायित्व  केवल  फतेहपुर  तक  ही  नहीं  है  अपितु  भारत  के  किसी  भी

 चुनाव  क्षेत्र  में  होने  वाली  किसी  भी  घटना  के  लिए  मैं  उत्तरदायी  हूं  ।  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मन्‍्त्री  के
 रूप  में  हरिजनों  और  पिछड़ी  जाति  के  लोगों  की  हत्या  के  कारण  हीं  मैंने  अपना  पद-त्याग  किया  था
 और  इसको  रचनात्मक  उत्तरदायित्व  का  प्रइन  माना  था  ।  वे  लोग  जो  उच्च  पदों  पर  ऐसा
 नहीं  है  कि  वे  स्वयं  अपराध  करते  हैं  किन्तु  रचनात्मक  उत्तरदायित्व  के  सार्वजनिक  जीवन  के  मूल  तत्व
 को  बनाना  है  और  इसे  मजबूत  रखना  मैं  आपके  साथ  हूं  ।  यह  केवल  मेरा  दृष्टिकोण  ही
 नहीं  है  अपितु  मैंने  इसे  कार्यान्वित  भी  किया  है  ।

 जैसे  ही  इस  विषय  की  मुझे  जानकारी  गृह  मन्त्री  ने  यह  पहले  ही  कह  दिया
 मैंने  तुरन्त  शीघ्र  कार्यवाही  करने  के  लिए  संबंधित  अधिकारियों  स ेबात  की  और  उन्होंने  उसका

 ब्यौरा  दे  दिया  है  और  मैं  इसे  पुनः  नहीं  दोहराऊंगा  ।  मैं  सदन  को  आइ्बासन  देना  चाहूंगा  कि  जैसे  ही

 यह  विषय  मेरे  ध्यान  में  लाया  मेरी  तथा  सरकार  की  ओर  से  तुरन्त  कार्यवाही  करने  में  कोई
 देरी  नहीं  हुई  है  ।  मैं  सदन  को  आश्वासन  देता  हूं  किसी  को  भी  माफ  नहीं  किया  जाएगा  और
 कोई  भी  इस  प्रकार  बच  नहीं  पाएगा  ।  ऊपर  से  नीचे  तक  सभी  अफसरों  को  किसी  भी  गलती  को
 बारीकी  से  ढुंढने  की  लिए  कहा  है  ओर  उन  अफसरों  को  भी  माफ  नहीं  किया  जाएगा  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  प्रधान  मन्‍्त्री  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  जा  चुका  मैं
 जानना  चाहता  हूं  ।

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियम  :  किन्तु  आपने  उस  क्षेत्र  का  दोरा  नहीं  किया  ।

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  कुरियन  मैं  एक  अन्य  कहानी  सुनाना  कृपया  इसे
 ध्यान  से  सुनें  ।  हमें  निर्दोष  ओर  दलित  लोगों  का  खून  नहीं  जो  खून  बह  चुका  हमें  उसका
 सम्मान  करना  चाहिए  |  यदि  यह  ऐसा  तो  बहुत  दु:ख  और  दर्द  के  मैं  कुछ  कहना

 फतेहपुर  में  दुगाराई  एक  गांव  है  ।  अपने  चुनाव  प्रचार  के  जब  हम  जा  रहे  अम्त  र्राष्ट्रीय
 प्रैस  भी  वहां  उपस्थित  हम  पर  गोलियां  चलाई  गईं  ।  उस  दल  में  मैं  भी  था  ।  उसके

 चुनावों  के  जब  आप  इस  ओर  बंठे  हम  दूसरी  ओर  a  मैं  अपनी  बात  पूरा
 करूंगा  ।  आपने  इस  पर  एक  घंटा  ले  लिया  अब  मुझे  अपनी  बात  कहने  दें  ।  मैं  आप  पर  आरोप
 नहीं  लगा  रहा  मैं  आपको  इसके  लिए  उत्तरदायी  नहीं  मानता  ।  किस्सु  मैं  एक  कहानी  भी  सुना

 208



 27  1912  लिखित  उत्तर
 ननानननननामन  oe  कममम«»«  लाने  ऑन  आना

 रहा  हूं  ।  दुगाराई  गांव  में  अगले  ही  दिन  मेरे  हरिजन  एजेंट  की  हत्या  कर  दी  गई  क्‍योंकि  वह  केवल

 एक  एजेंट

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियम  :  क्या  यह  इसका  ओऔचित्य

 झरी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  इसमें  एक  फर्क  जब  नई  सरकार  आई  तब  तक  हत्यारों  को

 खुला  छोड़ा
 हुआ  या  ।  फर्क  यह  है  कि  ज॑से  हो  हम  सत्ता  में  उन  अपराधियों  को  गिरफ्तार  करके

 जैल  में  डाल  दिया  गया  ।  यही  फक॑  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  कोई  व्यवघान  न  हो  ।

 झी  बसंत  साठे  :  उन्हें  तीन  वर्ष  बाद  गिरफ्तार  किया  गया  ?

 श्री  विधयनाथ  प्रताप  सिंह  :  तीन  वर्ष  1989  लोक  सभा  चुनावों  के  प्रचार

 के  समय  ।  )

 क्री  जनादन  पुजारी  :  क्या  यह  बचाव  के  लिए  तक॑  है  ।

 तो  आप  कह क्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यह  बचाव  नहीं  है  ।  यह  एक  दुःखद  घटना  प
 मेरी  जिम्मेदारी  पर

 सकते  हैं  कि  मैं  उत्तरदायी  ठीक  है  ।  मैंने  एक  हरिजन  एजेंट  क्‍यों  रखा  ?  यह
 मे

 यह  सोचना  चाहिए  था  कि  उसकी  ह॒त्या  की  जा  सकती  है  और  मुभे  यह  एहलतियात  बरतना

 कि  वहां  किसी  हरिजम  एजेंट  को  नहीं  मुझे  अफसोस  मैं  किसी

 मैंने  आपको  बतायां  था  कि  वे  आदमी  जेल  में  जिन्होंने  एक

 हत्या  की  थी  और  मैं  यह  भाश्यासन  देता  हूं  कि

 की  गलती  है  तो  अफसरों  किसी  को  भी

 था  ।  मुझे
 चाहिए  था

 सरकार  को  दोष-म॒कत  नहीं  करता  और

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  आदमी  की  है

 परी  कार्यवाही  की  और  यदि  किसी  प्रकार

 माफ  नहीं  किया  जाएगा  ।  मैंने  मुख्य  मन्त्री  को  पूरी  कार्यवाही  करने  के  लिए  कहा  इस  सम्दर्म  में

 मुख्य  बात  यह  है  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  केवल  आर्थिक  रूप  से  ही

 पिछड़े  वे सामाजिक  अभिष्ठाप  भी  सहन  करते  और  कई  बार  ऐसा  होता  है  कि  जो  सामाजिक

 तौर  पर  ऊंचे  स्तर  पर  हैं  वे  इन्हें  ऊपर  उठता  हआ  नहीं  देख  पाते  हैं  और  ऐसी  स्थितियां  के  पदचात

 सामाजिक  टकराव  उत्पन्न  होते  हैं  ।  व्यक्तिगत  मामले  अलग  हैं  ।  मुझे  बताया  गया  जो  व्यक्ति  दोषी

 घोषित  किया  गया  है  उस  पर  पहले  भी  किसी  हत्या  के  मामले  में
 अभियोग

 बलाया  जा
 चुका  यह

 अलग  बात  है  ।  मैंने  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  विधेष  रूप  से  बिहार  में  देखा  जहां  भूमि  सुधार

 सामाजिक  और  आधिक  न्याय  नहीं  दिया  गया  है  और  वास्तव  में

 रही  सामस्ती  प्रथा  यथा-स्थान  ये  टकराव  बहुत

 पिछडी  जातियां  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 लोग  होते  इस  सन्दर्भ  पहले  सामाजिक  और  आध्थिक  स्तर  पर  और  फिर
 भूमि  सुधारों  के

 बारे  में  कदम  उठाना  आवश्यक  हो  जाता  वर्तमान  सरकार  भूमि  सुधार  को  संविधान  की  सोौबीं

 अनुसूची  में  रखमे  के  लिए  वचनबद्ध  और  अधिसूचना  भी

 :  कृपया  एक  मिनट  के  लिए  मुझे  बोले  दें  ।

 परी  होने  के  बाद  आप  पष  सकते  हैं  ।

 ञ
 कार्यक्रम  बिल्कुल  शुरू  नहीं  हुए

 पिछली  भूमि  व्यवस्था  ही  चली  आ

 लीख़बार  होते  हैं  और  इनके  शिकार

 थ्वी  जी  बिल्कुल  शांकरानग्द
 (  श्यजजान  )

 कली  विश्वनाथ  प्रताप  लि  :  मेरी  बांत

 अन्‍्यक्ष  महोदष्र  :  मैंने  प्रधानमात्री  को  बोलते  की  अमुमति  दी  और  श्री  प्रधान

 हक  ५  कब

 है
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 मन्त्री  ने  अभी  अपनी  बात  समाप्त  नहीं  की  प्रधान  मस्त्री  महोदय  ।

 )

 ञली  विश्वनाथ  प्रताप  मैं  हर  वाक्य  के  बाद  जवाब  नहीं  दे  मुझे  समाप्त  करने

 और  पिछली  सरकार  द्वारा  अत्याचासें  पर  एक  कानून  भी  पाहित  किया  गया  कम  किन्तु  राज्यों

 अलग-अलग  विचारों  के  कारण  इसे  अधिसूचित  नहीं  किया  गया  न  ।  हमने  देखा  क़ि  बह  आवश्मतक

 नहीं  केवल  परामश्श  पर्याप्त  सर्वसम्मति  की  आब्रए्यकता  नहीं  अब  हमने  क्शेष  अदालतों

 नियुक्त  करने  के  बारे  में  30  जनवरी  को  अधिसूचना  जारी  को  आपको  यह  जानकर  प्रसनता

 होगी  कि  अधिकतर  राज्यों  ने  अनुसूचित  जातियों  और  गनुसूचित  जनजातियों  के  खिलाफ  नृष्ंसताओं
 के  संबंध  में  विशेष  न्यायालय  स्थापित  करना  स्वीकार  किया  है  ।

 इस  वर्ग  के  लिए  हमारी  चिता  के  कारण  हम  अनुसूचित  जाज्ि  ओर  अनुसूचित  जनज्तति  आयोग
 को  भी  सांविधिक  दर्जा  दे  रहे  इस  संबंध  में  भी  निणंय  आने  वाला  है  ।

 सामान्य  संदर्म  में  जब  ऐसा  हो  रहा  दिशेष्ठ  सुद्ट  पर  सरूत  कार्यवाही  की  मैं  यह
 आइवासन  सभा  में

 गंभीरतापूर्वक  दे  रहा  हूं  कि  न  केवल  फतेहपुर  में  ही  परन्तु  देश  में  कहीं  पर  भी

 जहां  कहीं  ऐसा  हम  ऐसा  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  शंकराचन्द  |

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  शंकरानन्द  का  नाम  पुकारा  है  क्‍योंकि  प्रभात  मस्णी  महोदय  ने
 उनकी  बात  सुनने  का  आश्वासन  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  कृपया  झांत  रहेंगे  ।

 )

 ]
 शलो  मदन  लाल  छूुराना  :  पी०  एम०  के  बाद  तो  मामला  खत्म  हो  जाना

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  प्राइम  मिनिस्टर  ने  बोला  मैं  इसलिए  मौका  द्वे  रहा  हूं  बरना  नहीं  देता  ।

 श्रो  मदन  लाल  खराना  :  इनसे  तो  बोफोर्स  सुत  लीजिए  ।

 ऋष्यक्ष  महोदप्र  :  प्राइम  मिनिस्टर  राजी  हो  गए  थे  इसलिए  मैं  गोका  दे  रहा  हुं  ।

 |  अनुवाद ]
 श्री  बो०  शंकरानम्द  :  कल  मुर्भ  श्रीमती  राषत  जिहेंक्रे  झऋ  हरिपतन  खलस्पा  गया

 की  पत्नी  को  आश्चव  द्विया  उन्होंने  मुकसे  कहा  कि  उसको  सुरक्षा  नहीं  दी  मई  है  और  उन्हें
 भी  धमकाया  जा  रहा  क्‍या  प्रधान  मंत्री  इस  बांत  से  अवगत  हैं  कि  यह  लॉग  संरक्षण  के  लिए
 मारे  फिरते हैं  ऑर  दोषी

 लोग  इस  समय  भी  मुक्त  छोश  किए  मए  है  बोर  गन  ख्लेक  हे  करिजनों  को
 जातंकित कर  रहे  हैं  ?

 ॥

 ३19



 27  1  912
 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 जान-फफफ्रक्‍क |
 क्या  प्रधान  मंत्री  इस  बात  का  आशवासन  देंगे  कि  वह  इन  इलाकों  में  जा

 दिस्वाद  दिसाएंगे  ।
 कर  जनता  को

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैंने  पहले  ही  कल  वहां  जाने  का  निश्चय  किया  है  ।

 —_—_—_ —

 1.31  भ०  प०

 संभेा  फ्टल  १९  रखे  गए  कत्र

 गुजरात  कृषि  उद्योग  निंगम  अहमदाबाद  का  वर्ष  1986-87  का
 बाविक  प्रतिवेदन  और  कार्यकरण  की  समोक्षा  आदि

 ]
 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश  :  मैं

 मन्त्री  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :
 ः

 (1)  कंपनी  1956  की  धारा  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 भृजरसंत  कृषि  उच्योग  निगम  अहमदाबाद  के  वर्ष  1986-87  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 गुजरात  उद्योग  निगम  अहमदाबाद  का  व  1986-87  का
 वाधिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  महालेखापरीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपसुक्त  (1)  में  उल्लिख़ित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्क्षनि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गयीं  ।  देखिए  संख्या  एल०  टीो०  846/90  ]

 सीमा  सुरक्षा  बल  भर्तोी  1989

 ]

 गह  मस्त्री  मुफ्ती  मोहस्मद  :  मैं  सीमा  सुरक्षा  बल  1968  की  धौरां

 141  की  उपघारा  (3)  के  अन्तगत  सीबा  सुरक्षा  बल  भर्ती

 1989  जो  20  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  सं०  सा०  का०  नि०  35  में

 प्रकाक्षित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संस्था  एल०  टी०  847/90]

 भररत  के  मिजल्क्क  और  भहारेखा  परीक्षक  का  प्रतिवेदन--संघ  सरकार
 बाणिण्पिक--पथन  हंस  लिसिटेड

 कृषि  मंस्था्य  में  के  और  संहिता  धिभ्तग  में  राज्य  मसत्री  नौतोश  :  ऊर्जा
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 मन्त्री  तथां  नांगर  बिमानने  मम्त्री  की  ओर  से  मैं  संबिधान  के  अनुच्छेद  5  (1)  के  अन्तगंत  भारत

 के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  के  प्रतिवेदन--संघ  सरकार  (1989  का  संख्या  पवन

 हंस  लिमिटेड  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रस्थालय  में  रखी  गयी  ।  देखिए  सं०  एल०  टी०  848/90]  ]

 प्रत्यपंण  1962  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  और  इन  पत्रों  को  सभा  पटल
 पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  पासपोर्ट

 कार्यालयों  के  बारे  में  अतारांकित  प्रइन  संक्या  2885
 के  25  1987  को  विए  गए  उत्तर

 में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 ]
 जल-मूतल  परिवहन  मन्‍्त्रो  के०  पी०  :  श्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल

 की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  प्रत्यपंण  1962  की  धारा  35  के  अन्तगंत  अधिसूचना  सं०  सा०  का०  नि०
 जो  3  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा

 जिसमें  ऐसा  आदेश  दिया  हुआ  है  जिसके  द्वारा  यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  उक्त
 नियम  के  अध्याय  3  को  छोड़कर  3।  1989  से  नीदरलेंड्स  पर  लागू

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  वेखिए  सं०  एल०  टी०  849/90]

 (3)  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  बारे  में  श्री  सैयद  शाहबुद्दीन  द्वारा  पूछे  गए  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  2885  के  25  1987  को  दिए  गए  उत्तर  में  शुद्धि  करने  तथा

 उत्तर  में  शुद्धि  करने  में  हुए  विलम्ब
 के

 कारण  बताने  वाच्ा  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रग्यालय  में  रखा  देखिए  सं०  एल०  टी०  850/90]

 1.32  भ०  च०

 महोदय  पीठासोन  हुए  ]

 महापसन  न्यास  1963  के  अम्तर्गंत  मारसगाओ  डाक  श्रम
 कलकसा  डाक  श्रम  बोड  के  जब  1988-89  के  वाबिक

 प्रतिबेदत  और  कार्यकरण  की  समीक्षाएं

 जल-शूतल  परिवहन  संत्रो  के०  पी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :

 (1)  महापत्तन  स्थास  1963  की  धारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )
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 सा०  का०  नि०  68  जो  8  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में
 छित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  अम्बई  पतन  न्यास  कर्मचारी  बरिष्ठता
 और  संशोधन  1990  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०  का०  नि०  82  जो  19  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  बम्बई  पत्तन  न्यास  कर्मचारी
 नियन्त्रण  और  संशोधन  |990  का  अनुमोदन  किया  गया

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टी०  851/90]  ]

 (2)  डाक  कर्मकार  का  1948  की  धारा  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रे  जी  :--

 मारमुगाओ  डाक  श्रम  बोड़  का  वर्ष  1988-89  का  वाधिक  प्रतिवेदन
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 मारमुगाओ  डाक  श्रम  बोडड  के  वर्ष  1  98  8-89  के  का्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  सनीक्षा  ।

 में  रखी  बेलिए  संख्या  एल०  ही०  852/90 ]
 कलकत्ता  डाक  श्रम  बोर्ड  का  वर्ष  |  988-89  का  वाधिक  प्रशासन
 बेदन  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 कलकत्ता  डाक  श्रम  बोर्ड  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखी  गयीं  |  देखिए  संश्या  एल०  टी  ०  853/90)

 विशाखापत्तनत  डाक  श्रम  विशाक्लापत्तनम  का  वर्ष  1988-89  का
 वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 विद्यालापत्तनम  डाक  श्रम  विशालापत्तनम  के  वर्व  1988-89  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखे  गए  '  देखिए  संख्या  एल०  टी०  854/90 ]
 कोचीत  डाक  श्रम  कोचोन  का  वर्ष  1988-89  का  बाधिक
 वेदन  तथा  लेला  परीक्षित  लेखे  ।

 कोचीन  डाक  श्रम  कोचीन  के  वर्य  1988-89  के  कार्यकरण  की ई
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  855/90]

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिसित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के
 दर्शानि  बाले  चार  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 कारण

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संब्या  एल०  ही०  852/90  से  855/90 ]
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 fas

 (4  )  )  पारादीप  पत्तन  ग्यास  के  वर्ष  1988-  बा£घिक  प्रशांसम  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 पारादीप  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी  ।

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पठल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रथालय  में  रखा  देखिए  संलया  एल०  टी०  856/90  ]

 (6)  जवाहरलाल  नेहरू  पत्तन  स्यास  के  वर्ष  1988-89  के  वाषिक  प्रशासन  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी  संस्करण  )  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  पत्तन  न्यांस  के  वर्ष  1988-89  के  कारयेकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (7)  उपयुक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शानि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र  जी  ।

 मैं  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  857/90  |

 (8)  कोचीन  पत्तन  स्यास  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रश्यांसन  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 कोचीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रे  जी  ।

 (9)  उपर्युक्त  (8)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शानि  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रग्यालय  में  रखे  गए  |  वेखिए  संक्या  एल०  टी०  858/90  ]
 बम्बई  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  प्रशासन  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 बम्बई  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (11)  उपर्युक्त  10  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दरशानि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 सें  रखे  गए  ।  देखिए  सं०  एल०  टो०  859/90]

 (12)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  103
 की  उपघारा  (2)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखिंत  पत्रों
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 बंबई  पत्तन  बंबई  के  वर्ष  1988-89  के  वाथिक  लेखे  तथा  उन  पर
 लैखा  परीक्षा  प्रतिवेदन
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 (8)

 बंबई  पत्तन  बंबई  के  वर्ष  19:8-89  के  लेखापरीक्षित  लेखाजओं  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  860/90)
 मद्रास  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 मद्रास  पत्तन  स्यथास  के  वर्ष  1988-89  के  लेखा  परीक्षित  लेखाओं  की  सरकार
 द्रारा  समीक्षा  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  861/90]

 पारादीप  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  लेखे  तथा  उत्त  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 पारादीप  पत्तन  न्यास  के  बच्चं  1988-89  के  लेखापरीक्षित  लेखाओं  की
 सरकारा  द्वारा  समीक्षा  ।

 [  प्रम्षासय  सन  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ढी०  862/90]

 न्‍्यू  मंगलौर  न्यास  के  बर्ष  1988-89  के  वाषिक  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदव  ।

 नये  मंगलौर  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  लेखा  परीक्षित  लेखाओं  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  863|90]

 कोचीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिबेदन  ।

 कोचीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  लेखापरीक्षित  लेखाओं  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।

 [  प्रन्यालय  सें  रखे  मए  ।  देखिए  सं०  एल०  ]
 कांडला  पत्तन  न्यास  के  वर्थ  1988-89  के  वाधिक  लेखे  तथा  उत  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 कांडला  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  लेखापरीक्षित  लेखाओं  की
 सरकार  द्वात  समीक्षा  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  865/90]

 कलकत्ता  पत्तन  स्यास  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  सेखामरीक्षित  लेखाओं  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  सं०  एज०  ही०  866/90]

 भः
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 (13)  उपर्युक्त  (12)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा
 पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाले  सात  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  860/90  से  866 ]

 कांडला  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रक्कासन  प्रतिवेदन  की  एक

 ति  तथा  अंग्रेजी  ।

 कांडला  पत्तन  स्यास  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (15)  उपर्युक्त  (14)  में  उल्लिखित  पत्रों  को
 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रश्वालय  में  रखे  देखिए  सं०  एल  टी०  867/90]

 (16)  तूतीकोरिन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रशासन  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 तृतीकोरिन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यछरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।]

 गों (17)  उपर्युक्त  (16)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  868/90]

 कलकत्ता  पत्तन  स्यास  के  वर्ष  अंग्रेजी  के  वाबिक  प्रशासन  प्रतिवेदन  की  एक
 हि  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  कायंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (19)  उपर्युक्त  (18)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  869/90  ]

 (20)  मद्रास  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  प्रशासन  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति
 हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  ।

 मद्रास  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यफरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (21)  उपर्युक्त  (20)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को  सभा  पटल  पर  रखते  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण

 दर्शामे  बाला  विवरण  तथा  अंग्रेजों  ।
 /

 में
 रखे  देखिए  संक्या  एल०  ढौ०  870/90]

 316
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 (22)  मारमुगाओ  पत्तन  स्थास  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रशासन  प्रतिवेदन  की

 की  एक  प्र  ति  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  संर  ।

 मारमगातरो  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (23)  उपर्यृक्त  (22)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिधालय  में  रखे  गये  ।  वेखिए  संਂ  एल०  टी०  871/90]

 (24)  विज्याखापत्तन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  वा्िक  प्रशासन  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 विजशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (25)  उपर्युक्त  (24)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिंचालय  में  रखे  गये  |  वेखिए  सं०  एल०  टी०  872/90  ]

 भारतोय  तार  1990;  और  टेलीफोन  अभिवान  वरों  में

 व्धि  के  बारे  में  पछले  गए  तारांकित  प्रश्न  सं०  262  के
 29  !  990  को  विए  गए  उत्तर  में  शुद्धि

 करने  वाला  विवरण

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेश्वर  सिश्र  :  मैं  मिम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  तार  1885  की  धारा  7  को  उपधारा  (5)  के  अस्तरगगंत  भारतीय
 तार  1990,  जो  29  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०का०नि०  413  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 में  रक्ती  गयी  ।  देखिए  संतया  एल०  टी०  873/90  ]

 (2)  टेलीफोन  अभिदान  दरों  में  वृद्धि  के  बारे  में  श्री  गुलाब  चम्द  कटारिया  द्वारा

 पूछे गए  तारांकित  प्रदद  संख्या  262  के  29  1990  को  दिए  गए  उत्तर

 मं  शुद्धि  करने  तथा  उत्तर  में  शुद्धि  करने  में  हुए  विलम्ध  के  कारण  दशनि

 शाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  र्ता  देकिए  सं०  एल०  टी०  874/90]
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 डरी  विकास  बोर्ड  का  वर्ष  1988-89  का  वादविक  प्रतिवेदन
 लेखापरोक्षित  लेखाओं  को  सभा  पटल  पर  रखते  में  विलस्थ

 के  कारण  वशने  वाला  विवरण

 ]
 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  नीतीश  में

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  आनन्द  के  वर्ष  |98  ९-89  के  वाषिक  प्रतिकेवनः  तथा  लेखॉफ्रीक्षित  लेखाओं
 को  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात  नो  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न्‌
 रखने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता
 हूं  ।

 [  प्रग्यालय  सें  रखा  गया  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  875/96]
 भारत

 के
 नियंत्रक  ओर  महालेखा  परीक्षक  के  31  1989  की  समाप्त  हुए  वर्ष

 के  प्रतिबेदन--संघ  सरकार  संघ  सरकार  स्वाफ्त
 संघ  सरकार  और  बय  1988-89  के  संघ

 सरकार  विनियोग  लेखे  और  विस  लेखे

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  तथा  संसदोम  कार्य  मंत्री  पी०  :  श्री  अनिल
 शास्त्री  की  ओर  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :--

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  :---

 भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  का  31  1989  को  समाप्त  हुए वर्ष  का  प्रतिवेदन  (1990  का  संख्या  सरकार  5  ही
 में  रखा  गया  ।  वेखिए  सं०  एल०  टी०  876/90  ]

 भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  का  3]  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 का  प्रतिवेदन  रखा  का  संख्या  सं० एल०  सरकार  स्थायत्त  ।

 में  रखा  वेछिए  सं०  एल०  टो०  877/90]
 भारत  के  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  का  को  समाप्त  हुए

 वर्ष  का  प्रतिवेदन  का  सं०  एल० टो०  सरकॉर--सिबिल  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  टौं०  87  8/90  ]

 (2)  वर्ष  के  संघ  सरकार  विनियोग  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  सं०  एल०  टी०  87  9/90]

 (  3)  वर्च  के  संघ  वित्त  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी +

 में  रखी  देख्िएँ  सं०  एल०  हीं०  |
 कऊजन्कनाय न
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 1.33  ज०  प्र०

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 जांतियों  सथा  अनुसूचित  जनमातियों  के  कल्पाण  संबंधो  समिति

 झूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  तथा  संसदोय  कार्य  मन्‍्त्री  पी०  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  :--

 इस  सभा  के  सदस्य  अपने  में  से  एक  सदस्य  लोक  सभ्रा  प्रक्रिया  तया  कार्य-संचालन  निग्रमों
 के  नियम  के  उपनियम  (1)  के  साथ  पठित  नियम  254  के  उपनियम  (3)  द्वारा
 अपेक्षित  रीति  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूबित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बस्धी
 समिति  के  सदस्य  के  रूप  श्री  राम  जिन्होंने  इस  समिति  से  त्यागपत्र  दे  दिया

 के  स्थान  समिति  की  शेष  अवधि  तक  कार्य  करने  के  लिए  निर्बाबित  करे  ।

 महोदग्र  :  अर्न  यह  है  :--

 इस  सभा  के  सदस्य  अपने  में  से  एक  सदस्य  लोक  सभा  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों
 के  नियम  के  उपनियम  (1)  के  साथ  पठित  नियम  254  के  उपनियम  (3)  द्वारा
 अपेक्षित  रीति  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी
 समिति  के  सदस्य  के  रूप  श्री  राम  जिन्होंने  इस  समिति  से  त्यागपत्र  दे  दिया

 के  स्थान  समिति  की  शेष  अवधि  तक  कार्य  करने  के  लिए  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 -1234  भ्०  १०

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विधय  को  ओर  ध्यानाकर्षण

 भारत-पाक  सोसा  के  निकट  छम्य  क्षेत्र  में  पाकिस्तानो  सेनिक  टुकुड़ियों  का  जमाव

 और  पी०  आर०  कुमारभंगलम  :  मैं  रक्षा  मस्त्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक
 हत्व  के  लिम्न  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  ओर  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  संबंध  में  वक्तव्य
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 क्षेत्र  में  मारत-पाक  सीमा  के  निकट  पाकिस्तानी  सैनिक  टुकड़ियों  के  कथित
 जमांव  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ।”

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  राजा  :  सरकार  को  इस  बात  की
 कारी  है  कि  पाकिस्तान  ने  अपनी  संक्रियात्मक  त॑यारी  और  बेहतर  बनाने  के  सभी  उपाय  कि

 खासतौर  पाक-अधिकृत  कष्मीर  में  अपनी  विरवनाओं  को  अत्यधिक  हूप  से  चौकत्ता
 रख  रहा  है|  यह  देखा  गया  है  कि  उन्होंने  अपने  हवाई  क्षेत्रों  को  संक्रियात्मक  रूप  से  तेयार  कर  दिया
 है  और  राडार  की  गतिविधियां  बढ़ा  दी  सरकार  पाकिस्तान  द्वारा  छम्ब  क्षेत्र  में  टंक  ह  गये  जाने
 विरचनाओं  एवं  यूनिटों  की  अपने-अपने  संक्रियात्मक  दायिस्व  के  क्ष॑त्र  में  आवाजाही  के  बारे  में
 चार  पत्रों  में  भी  रिपोर्ट  देखी  भारत-पाक  सीमा  के  साथ  लगे  अन्य  क्षेत्रों  में  उनकी  यूनिटें  और
 विरचनाएं  सतत्‌  तैयार  स्थिति  में  रहती  हैं  और  इस  समय  प्रीष्मकालीन  सामूहिक  प्रशिक्षण  अम्मास

 रही  हैं  ।
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 2.  सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  बारीकी  से  नजर  रख  रही  है  जिनका  हमारी  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  है  और  पूर्ण  रक्षा  तैयारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उचित  कदम  उठा  रही

 भी  पी०  आर०  क्ुमारमंगलम  :  उपाध्यक्ष  रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ने  अपना

 उत्तर  बहुत  संक्षेप  में  दिया  उन्होंने  कुछ  भी  बात  विस्तार  से  नहीं  की  है  जिससे  कि  स्थिति  बिगड़े

 नहीं  ।  मेरे  विचार  से  यह  मेरा  कत्तंव्य  है  कि  यह  बात  मैं  उनके  ध्यान  में  लाऊं  कि  उनका

 बकतव्य  वास्तव  में  स्पष्ट  नहीं  है  इससे  बात  स्पष्ट  नहीं  ।  पूरा  राष्ट्र  चिन्तित  हम  सब  इस

 तथ्य  से  अवगत  हूं  कि  पाकिस्तान  की  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  मुट्टों  न ेकेवल  एक  सार्वजनिक  सभा  में  नहीं
 बल्कि  बहुत-सी  सार्वजनिक  सभाओं  में  इतना  उग्र  भाषण  दिया  है  और  उन्होंने  अपने  भाषण  में  कठोर

 हब्दावली  का  इस्तेमाल  किया  है  और  उन्होंने  अर्थात  एक  हजार  वर्ष  युद्ध  की  घोषणा  की

 मुझे  याद  है  कि  इस  सदन  प्रधानमन्त्री  जो  हमारे  रक्षा  मन्‍्त्री  न ेकहा  था  कि  वे  केवल  एक

 हजार  घंटे  युद्ध  नहीं  कर  एक  हजार  वर्ष  की  बात  लेकिन  मेरे  विचार  से  आज के  संदर्म
 में  यह  उत्तर  पर्याप्त  नहीं  यह  रक्षा  मन्त्री  के  वक्‍तव्य  से  स्पष्ट  होता  है  कि  बढ़ती  हुई  राडार
 विधियां  और  एयर  फील्ड  गतिविधियों  को  हल्के-फुल्के  ढंग  से  नहीं  लेना  चाहिए  ।  पाकिस्तान  अधिकृत
 कश्मीर  में  पाकिस्तानी  सेनाओं  की  उपस्थिति  को  भी  हल्के-फूल्के  ढंग  से  नहीं  लेना  चाहिए  ।  मेरे  विचार
 से  हमें  इस  वक्तव्य  से  सन्तुष्ट  नहीं  हो  जाना  चाहिए  कि  आप  रक्षा  तैयारी  के  लिए  पर्याप्त  उपाय  कर

 रहे  हम  इस  मुद्दे  के  बारे  में  थोड़ी  अधिक  स्पष्टता  चाहते  हम  प्रधानमन्त्री  और  रक्षा  मन्‍्त्री
 से  राष्ट्र  को  और  हमें  विश्वास  में  लेने  का  अनुरोध  करते  हैं  क्योंकि  युद्ध  हिस्टीरिया  केवल  पाकिस्तान
 में  ही  नहीं  बल्कि  दुर्भाग्य  से भारत  में  भी  इसका  असर  पड़  रहा  मैं  किसी  पर  आतक्षेप  नहीं  लगा

 रहा  हूं  बल्कि  मेरे  विचार  से  भारत  के  प्रत्येक  नागरिक  को  यह  जानने  का  हक  है  कि  हमारी  रक्षा
 तैयारी  कितनी  हम  कितने  सचेत  क्या  हमारी  सेनाएं  और  रसद  सीमा  पर  पहुंच  गए  हैं  अथवा

 क्या  हम  अपने  दुश्मन  का  सामना  कर  सकते  हैं  ।  वर्षाकाल  में  हमारी  स्थिति  क्‍या  जब  बर्फ
 पिधघलेगी  और  रास्ते  खल  जायेंगे  तब  क्या  होगा  ।  हमारी  तुलनात्मक  शक्ति  कितनी  है  जिससे  कि  इस

 हिसस्‍्टीरियाਂ  को  रोका  जा  सके  ।  अचानक  स्थिति  असुरक्षित  होने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  मैं  प्रधानमन्त्री
 से  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कद्मीर  में  उत्पन्त  स्थिति  से  यह  पता  चलता  है  कि
 पाकिस्तान  किस  प्रकार  चोरी  छिपे  सीमा  पार  करने  की  कोशिशें  कर  रहा  विद्रोहियों  को

 आतंकवाद  को  आर्थिक  सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  और  कद्मीर  में  आंतरिक  अस्थिरता
 उपपन्‍न्न  कर  रहा  है  जो  पाकिस्तान  अधिकृत  कश्मीर  की  सीमाओं  को  बढ़ाने  की  योजना  का  एक  हिस्सा

 मुझे  याद  है  कि  सरकार  की  सहयोगी  पार्टियों  या  समर्थनकारी  पार्टियों  में  से  भारतीय  जनता
 पार्टी  ने  यह  बकतव्य  दिया  था  कि  हमें  कंपों  पर  हमला  या  छापा  मारना  मैं  पुनः  दोहराता  हूं
 कि  पाक  अधिकृत  कश्मीर  में  जहां  आतंकवादी  ट्रेनिंग  ले  रहे  वहां  कंपों  में  छापा  मारने  और  हमले
 के  लिए  कहा  गया  था  ।  बाद  में  इसमें  इस  आएाय  का  संशोधन  किया  था  कि  आवश्यक  हुआ
 भुझे  याद  है  कि  यह  संशोधन  प्रधानमन्त्री  के  वक्तव्य  देने  के  बाद  हुआ  था  कि  आवश्यक  हुआ
 तो  हम  ऐसा  करेंगे  ।'  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह्‌  जरूरी  है  या  नहीं  ?  क्‍या  ऐसा  किया  जा  रहा
 है  या  नहीं  ?  यह  आवष्यक  नहीं  है  कि  आप  स्पष्ट  उत्तर  दें  मैं  साधारणतया  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  सरकार  को  यह  राय  है  कि  आतंकवादियों  को  पाक  अधिकृत  कश्मीर  में  प्रशिक्षण  दिया  जा
 रहा  है--वहां  ऐसे  कप  हैं  या  कया  वे  ऐसा  महसूस  करते  हैं  कि  ये सभी  समाचार  जो  हम  समाचा

 रफत्रों

 में  पढ़ते  वह  विश्वसनीय  नहीं  क्योंकि  आपके  गुप्तचर  विभाग  ने  आपको  सूचित  किया  है  कि  ये

 केवल  कहानियां  जो  युद्ध  बनाने  के  कहा  जा  रहा  है  ।  लेकिन  वास्तव  में  पाक
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 अधिकृत  कद्मीर  में  आतंकवादियों  को  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  जा  रहा  उन्हें  पाकिस्तान  में  हो  प्रशिक्षण
 दिया  जा  रहा  मैं  कम  से  कम  केवल  इतना  जानना  चाहता  हूं  ।

 इसके  दूसरा  बहुत  ही  मौलिक  प्रश्न  भी  आज  सुबह  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में
 मैंने  पढा  है--कि  कल  हमारी  पुंछ  संक्‍्टर  स्थित  चौकी  पर  पाक  अधिकृत  कष्मीर  की  तरफ  से  कछ
 गोली-बारी  को  गई  थी  ओर  मैं  समभता  हूं  कि  हमें  भो  बदले  की  कार्रवाई  करनी  पड़ी  और  दूसरी  तरफ
 के  भवन  ध्वस्त  हो  गए  थे  ।  सौभाग्यवद्  इसमें  कोई  हताहत  नहीं  हुआ  ।  इस  प्रकार  की  कितनी  भड़प
 अब  तक  हो  चुकी  हैं  ?  क्या  ऐसी  झड़प  की  यह  एकमात्र  घटना  है  या  ऐसी  कई  घटनाएं  घट  च्की
 छ

 कि  माननीय  रक्षा  राज्य  मन्‍्त्री  ने  बताया  है  कि  पाकिस्तान  अधिकृत  कश्मीर  में  सेना  को

 पूरी  तरह  से  सतर्क  कर  दिया  गया  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  हमने  सेना  को  किस  स्तर  तक  सतक
 किया  है  ?  क्‍या  हमने  अपनी  सेना  को  आरम्भिक  स्तर  पर  सतक॑  किया  है  या  मध्यम  स्तर  तक  सतक
 किया  है  या  एलर्टਂ  पूरी  तरह  से  सतक  या  एलट्टਂ  किया  है  ?  तथा  इस  रदन  के  सदस्य  होने
 के  नाते  तथा  राष्ट्र  के नागरिक  होने  के  नाते  भी  हमें  इसकी  जानकारी  मिलनी  हम  अनुमान
 ही  क्‍यों  लगाते  रहें  ?  क्या  पाकिस्तानियों  के  लिए  इनके  पास  उपलब्ध  उपग्रह-निगरानी  व्यवस्था  ओर

 विमानों  के  रहते  यह  सब  पता  लगाना  अधिक  कठिन  ?  मुझे  विश्वास  है  कि  अपनी
 रानी  प्रणाली  की  सहायता  से  वे  सैनिकों  की  तैनाती  की  पूरी  जानकारी  का  सही-सही  पता  लगा  सकते
 हैं  ।  आधुनिक  तकनीकी  के  होते  हुए  यह  जानना  बहुत  कठिन  नहीं  लेकिन  केवल  हमारे  लिए  ही  यह
 जानना  कठिन  है  क्योंकि  दुर्भाग्यवध्  हमें  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्रेस  एवं  दूरदर्शन  से  और  जब
 कार  स्थिति  की  जानकारी  देना  इस  सदन  में  उचित  तभी  प्राप्त  होती  हमें
 कारी  नहीं  मिलती  यदि  हम  बहुत  भाग्यशाली  रहें  तो  जब  सदन  में  किसी  घ्यानाकषंण  प्रस्ताव
 या  नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  होती  है  या  यदि  अध्यक्ष  और  उपाध्यक्ष  हमें  जानकारी  प्राप्त  करने
 की  अनुमति  दें  तभी  हमें  जानकारी  मिलती  अन्यथा  हमें  जानकारी  प्राप्त  नहीं  होती  हम
 आपकी  प्रजा  हम  इस  देश  के  नागरिक  संविधान  के  अनुसार  प्रमुसत्ता  सम्पन्न  लेकिन  हम
 अपनी  सच्चाई  को  भी  जानते  हैं  कि  हमारा  क्‍या  स्थान  लेकिन  फिर  भी  हम  यह  जानना  चाहते  हैं
 कि  क्‍या  हमारी  सीमाएं  सुरक्षित  हैं  और  आपने  उन्हें  कितना  सुरक्षित  रखा  है|  वे  जानते  हैं  कि  आपने

 इसे  कितना  सुरक्षित  रखा  है  इसलिए  हमें  भी  यह  जानकारी  मिलनी  चाहिए  ।

 मैं  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लेकिन  मेरा  यह  कर्तंब्य  है  कि  मैं  माननीय  रक्षा  मन्त्री
 को  यह  बताऊं  कि  उनका  हमारी  अखंडता  और  सुरक्षा  पर  उनका  आक्रमण  एकतरफा  नहीं  बल्कि
 चौतरफा  है  ।  पाकिस्तान  ऐसा  बहुत  ही  परिष्कृत  स्तर  पर  कर  रहा  एक  तरफ  तो  वे  यह  सुनिदिचत
 कर  रहे  हैं  कि  उनकी  सेना  पूरी  तरह  सतक॑  और  तैयार  रहे  ।  यह  पता  करने  के  लिए  कि  हमारी  सेना

 वायु  सेना  और  नौ  सेना--पूरी  तरह  से  तैयार  हैं  या  वे  ऐसी  भड्पें  तथा  उकसाने
 वाले  छोटी-मोटी  बारदातें  कर  रहे  दूसरे  यहू  मानी  हुई  बात  है--सरकार  और  पूरो  दुनिया  जानती

 कि  वे  आतंकवादियों  को  प्रष्षिक्षण  दे  रहे  हैं  और  छिपे  तौर  पर  ओर  भूमिगत  तरीके  से  कष्मीर
 में  विद्रोह  फैला  रहे  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  युद्ध  की  स्थिति  में  हमारे  स्थानीय  बलों
 को  स्थानीय  लोगों  का  उतना  सहयोग  नहीं  मिल  सके  जितना  मिलना  चाहिए  और  इस  प्रकार  वे  छिपे
 तौर  पर  अपनी  खुफिया  गतिविधियां  जारी  रख  सके  ।  मैं  ठीक-ठीक  नहीं  कह  सकता  कि  आतंकवादियों

 के  भेष  में  या  उनकी  वेशभूषा  में  उनके  एजेंट  कद्मीर  में  नहीं  लेकिन  प्राप्त  सूचता  के  इतना
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 मिद्चित  है  कि  वे  वहां  इस  बात्त  को  सुनिश्चित  करमे  के  लिए  कौत-सा  उठाया  रहा  है
 कि  अपनी  सीमा  के  अन्दर  के  उस  क्षेत्र  को  सुरक्षित  रखा  जाए  ।

 तीसरी  जो  मैं  समभता  हूं  कि  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  वह  है  काहिरा  में  आयोजित  होने

 रक्षा  मन्‍्त्री  तथा  आठ  अग्य  मन्त्रियों  को  सभी  30  इस्लामी  देशों  में  इस  बात  का  प्रचार  करने

 के  लिए  भेजा  था  कि  कश्मीर  के  मामले  में  आत्म  निर्णय  के  मु  पर  विचार  नहीं  किया  जाना
 चाहिए  ।  वे  कश्मीर  को  कश्मीर  के  रूप  में  ही  नहीं  देख  रहे  हैं  ।  व ेकश्मीर  के  मामले  को  मुसलमानों  के
 आत्म  निर्णय  की  दृष्टि  से  सोवियत  संघ  के  कॉकेदियन  क्षेत्र  के  पार  एशिया  के  दूसरे  भाग  का  क्षेत्र
 मानते  हैं  ।  यदि  यह  विचार  राष्ट्र  संघ  की  सभा  में  रखा  जाए  तो  हम  परेज्लानी  में  पड़  सकते  हैं  क्योंकि

 इसके  गंभीर  अन्तर्राष्ट्रीय  परिणाम  हो  सकते  हैं  ।

 प्रधानमन्त्री  न ेआश्वासन  दिया  है.कि  कूटनीतिक  किए  जा  रहे  हैं  लेकिन  हम  यह  जानना
 चाहते  हैं  कि किस  तरह  के  कटनीतिक  प्रयास  किए  गए  जब  प्रधानमन्त्री  सऊदी  अरब  के

 नयिकों  और  राजा  से  मिलते  हैं  तथा  बातचीत  करते  हैं  तो  यह  खबर  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  की
 जाती  है  ।  लेकिन  जब  हमारे  प्रतिनिधि  वहां  जाते  हैं  तो  हमें  उनके  बारे  में  अधिक  जानकारी  महों
 मिलती  है  ।  हम  इसके  बारे  में  जानना  घाहेंगे  क्योंकि  इससे  हमारा  आत्म-विश्वास  बढ़ता

 कार  राष्ट्र  का भनोवल  उसके  आत्म-विंश्वास  में  मिहित  होता  है  और  यह  आत्म-विद्वास  पैदा  करने
 का  कार्य  उमका  है  जो  सत्ता  में  हैं  ।

 भरी  थमुता  प्रसाद  शास्त्री  उपाध्यक्ष  अभी  जो  माननीय  विदेश  मंत्री
 जी  मे  यहां  पर  वक्तव्य  दिया  वह  घहुत  संक्षेप  में  दिया  है  लेकिन  सारग्भित  उन्होंने  पाकिस्तान
 की  ओर  से  जो  हमें  खतरा  है  उसको  स्पष्ट  रूप  से  हमारे  सामने  रखा  है  और  साथ  ही  उन्होंने  हमको
 यह  भी  विश्वास  दिलाया  है  कि  इस  खतरे  का  सामना  करने  के  इस  ख  तरे  का
 मुकाबला  करने  के  लिए  और  अपने  देश  की  करने  के  लिए  हमारी  सेनाएं  सक्षम  इसके
 था  वजूद  भी  कुछ  घातों  की  तरफ  इस  देश  का  इस  समय  भी  बहुत  चिता  के  साथ  लगा  हुआ  है  ।
 खास  तोर  से  पाकिस्तान  की  सेनाएं  आधुनिकतम  शस्त्रास्त्रों  के साथ  बड़े  ही  नाजुक  क्षेत्र  में  आ  गई
 ये  जम्मू  जिले  का  जो  छम्ब  सैक्टर  चिकन  नैक  एरिया  यह  बहुत  ही  नाजुक  और  खतरनाक
 एरिया  है  और  पाकिस्तान  की  सोमा  के  बहुत  निकट  उनकी  सप्लाई  लाईन  के  निकट  उनकी  सेना
 की  छावनी  के  भी  बहुत  निकट  उनकी  सेनाएं  बहुत  आसानी  से  और  जल्दी  से  वहां  आ  सकती  हैं
 और  आ  भी  गई  इससे  वे  अपने  राडार  सिस्टम  को  आगे  ला  सके  हैं  ।  इसके  जितने  उनके

 वायु  सेना  के  अड्डे  हैं  उनको  आपरेशन  के  लिए  सक्षम  बना  दिया  गया  कहीं  से  भी  वे  आ  सकते
 इतना  बड़ा  खतरा  आज  हमारे  सामने  हैं  ।

 सन्‌  1971  में  जो  युद्ध  हुआ  उस  समय  चिकन  नेक  ऐरिया  से  होकर  हमारी  सेनाएं  10
 कि०  मी०  तक  पाकिस्तान  में  लली  गई  लेकिन  छम्ब  में  हमको  कुछ  असफलता  सामना  करना

 पड़ा  था--जो  हमारे  लिए  छार्म  की  बात  लाईन  ऐक्चुअलं  कंट्रोल  कुछ  हंभारे  एरिया  के
 शष्दर  जा  गई  वी  ।  इस  बात  को  देंखते  हुए  हम  भामनीय  रक्षा  मम्त्री  जो-का  घ्यान  इस  मोर  आकृष्ट

 चाहते  हैं  ओर  उनसे  पूछना  चाहते  हैं  कि  इस  खतरे  को  देखते  हुए  जया  हमने  पूर्ण  रूप  से
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 धानी  बरती  है  ?  क्‍या  हमारी  सेनाएं  आज  अपने  आधुमिकतम  शस्त्रास्त्रों  के  साथ  ऐसे  स्थान  पर  पहुंच चुकी  जहां  से  एक  इंच  भी  हम  उनकी  सेना  को  आगे  नहीं  बढ़ने  देंगे  ।

 यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  घात  है  कि  आज  जबकि  सारी  दुनिया  में  शस्त्रासत्रों  को  कम  करने  को
 बात  की

 जा
 रही  जहां  पर  युद्ध  की  आशंकाएं  जहां  पर  शीत  युद्ध  चल  रहा  वहां  पर

 शस्त्रास्त्रों
 की  करी  हो  रही  इनमे  आपस  में  सौहाद  बन  रहा  है

 टकराव  की  आशंका  समाप्त  हो  रही  समूचे  विश्व  में  क्लाति  और  सुरक्षा  का  वातावरण  बन  रहा
 लेकिन  ऐसे  समय  में  इस  उपमहाद्वीप  में  पाकिस्तान  द्वारा  आस्मघाती  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और

 हिन्दुस्तान  के  साथ  युद्ध  का  उन्‍्माद  जागृत  किया  जा  रहा
 उपाध्यक्ष  मुझे  आज  भी  विश्वास  है  कि  पाकिस्तान  की  जनता  युद्ध  नहीं  चाहती  और

 हमको  भी  युद्ध  टालने  के  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  है  ।  सुरक्षा  की  तैयारी  तो  आवध्यक  लेकिन
 युद्ध  की  तैयारी  बल्कि  युद्ध  को  टालने  के  लिए  प्रभावकारी  कदम  उठाने  इस  दिक्षा  में
 अभी  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  इस  बारे  में  मैं  जानना  चाहता

 उपाध्यक्ष  तीसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  युद्ध  केबल  सेना  के  द्वारा  ही  नहीं
 जीता  जा  जब  द्वितीय  विश्व  युद्ध  हो  रहा  उस  समय  ब्रिटेन  के  प्रधानमन्त्री  श्री  चचिख
 वे  सोशलिस्ट  नहीं  लेकिन  युद्ध  जीतने  के  लिए  उन्होंने  तीन  कदम  उठाए  थे  ।  हालांकि  सेना  तैयार

 लेकिन  उसके  अलावा  उन्होंने  कुछ  कदम  उठाए  सबसे  पहला  कदम  उन्होंने  उठाया  कि  देषा  में

 एक  भी  आदमी  को  बेकार  नहीं  रहने  ताकि  जनता  पूर्ण  मनोबल  के  साथ  अपने  देश  की  रक्षा
 के  लिए  जुट  उनको  लगे  कि  हम  जिस  के  अस्तर्गत  रह  रहे  उस  व्यवस्था  की  रक्षा
 करने  के  लिए  हमको  अपना  सर्यस्व  स्यौछावर  कर  देना  चाहिए  |  एक-एक  बच्चे  को  अपना  जीवन  दे  देना
 चाहिए  ।  इसलिए  उन्होने  एक-एक  बेकार  को  काम  दूसरा  काम  उन्होंने  भ्रष्टाचार  बिल्कुल
 समाप्त  करने  का  किया  |  तीसरा  काम  उन्होंने  किया  कि  जो  असमानता  आर्थिक  असमानता
 उसको  दूर  किया  ।  आज  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  जब  हमारे  सामने  इसना  बड़ा  खतरा  इसको  देखते

 हुए  हम  अपने  भूभाग  कश्मीर  में  कया  करने  जा  रहे  कश्मीर  ओर  पंजाब  एक  दूसरे  से  लगे  हुए  हैं
 और  दोनों  जगहों  पर  हमको  खतरे  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  आज  हमको  इन  प्रदेशों  की  तरफ

 ध्यान  देने  की  सबसे  अधिक  आवश्यकता  कश्मीर  और  पंजाब  के  एक-एक  बालक  को  देए  की  सुरक्षा
 के  इस  देश  की  एक-एक  इन्च  भूमि  की  रक्षा  के  लिए  तं  पार  करना  उनका  मसोबल  बढ़ाना

 होगा  ।  इन  कामों  के  लिए  हम  कोन  से  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  |

 उपाध्यक्ष  एक  बात  तो  तय  है  कि  कष्मीर  की  जनता  यह  जानती  है  कि  भारत  में  रहते

 हुए  उनकी  आर्थिक  प्रगति  अधिक  हुई  तीन  साल  पहले  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  जिससे  जान

 मिली  थी  कि  भारतीय  कश्मीर  में  प्रति  व्यक्षि  आय  2100  धपए  जबकि  पाकिस्तान  में  जो

 कद्मीर  उसमें  प्रति  व्यक्ति  भ्राय  1800  रुपए  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शास्त्री  आप  बिपय  में  अलम  जा  रहे  आथिक  विषय  पर  जा

 रहे  हैं  ।
 -  झी  जबना  अलाद  अस  मैं  समाप्त  करें  रहां  हे  ।  पाक  आकर्षाइड  कमर  की  सूचना

 है  कि  पकिस्शान  बहां  पर  सेनाएं  जा  कर  रहा  लेकिन  वहां  के  सथजुवकों  के  दो  हलों  ने  स्पष्ट

 रूप  से  कहा  है  कि  हम  इस  युद्ध  में  भान  नहीं  सेंगे  ।  इसी  तरह  से  2।  मईं  को  पाक  आकृपाइड़  करमीर
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 शाह  -

 में  चुनाव  करने  की  बात  उसमें  भी  वहां  के  नवयुवकों  ने  भाग  न  लेने  का  निश्चय  किया  उसका

 बहिष्कार  किया  है  ।  युद्धोन्माद  का  वहां  पर  विरोध  हो  रहा  है  ।

 इन  सारी  चीजों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  अपनी  सरकार  से  जानना  चाहूंगा कि  कए्मीर  में
 जहां  सांप्रदायिकता  का  जहर  बोया  गया  हालत  ठीक  नहीं  यद्यपि  पिछले  कुछ  दिनों  में  अब  हालात
 कुछ  अच्छे  हुए  ऐसी  स्थिति  में  उस  साम्प्रदायिकता  के  जहर  को  जड़  से  उखाड़  फेंकने  के  लिए  क्‍या

 किया  जा  रहा  वहां  की  जनता  की  अपने  देदा  के  प्रति  आस्था  जागृत  करने  के  निष्ठा  जागृत
 करने  के  लिए  और  उनका  मनोबल  बढ़ाने  के  लिए  हम  कौन  से  कदम  उठाने  जा  रहे

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  रक्षा  मन्‍्त्री  महोदय  से  इस  देश  के  हिंत  देश  की  एकता  ओर  स्‌
 के  हित  में  इन  प्रश्नों  के  उत्तर  जानना  चाहता  हू  ।

 क्षा

 ]
 श्री  एडुआर्डो  फंलीरों  :  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  वे

 इस  सदन  में  अभी  उपस्थित  क्योंकि  उनकी  उपस्थिति  और  उनके  द्वारा  इस  चर्चा  में  हस्तक्षेप  से  ऐसे
 अनेक  मुद्दों  को  स्पष्ट  करने  में  सहायता  मिलेगी  जिनके  प्रति  देश  के  लोग  चिंतित  हैं  और  जिन
 पर  अभी  तक  अत्यन्त  भ्रामक  उत्तर  दिए  गए

 मैं  अपनी  बात  यह  कह  कर  शुरू  कर  रहा  हूं  कि  रक्षा  राज्य  मन्त्री  ने  जो  वक्‍्तस्य  दिया
 वह  प्रधानमन्त्री  द्वारा  अब  तक  कही  गई  बातों  से  सार  और  तथ्य  दोनों  ही  दृष्टियों  से  भिन्‍न  है  ।  मैं
 अपनी  बात  का  अर्थ  स्पष्ट  कर  रहा  हूं  ।  माननीय  मन्‍्त्री  ने  पैरा  ।  में  कहा  है  कि  यूनिट
 ओर  विरचनाएं  सतत  तैयार  स्थिति  में  रहती  हैं  और  इस  समय  ग्रीष्मकालीन  सामूहिक  प्रशिक्षण
 अम्प।स  कर  रही  यह  सामान्य  प्रकार  का  प्रशिक्षण  है--प्रत्येक  ग्रीष्मकाल  में  इस  प्रकार  का

 प्रशिक्षण  दिया  जाता  इसलिए  इस  वर्ष  भी  यह  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  जो  कि  युद्ध  की
 कटता  से  बहुत  ही  भिन्‍न  इस  मुद्दं  पर  मैं  अभी  बात  करूंगा  ।

 पैरा  2  में  घिसा  पिटा  जबाब  दिया  गया  मैं  कुछ  वर्षों  से  यहां  भारत-पाकिस्तान  के
 सम्बन्धों  पर  अथवा  रक्षा  स्थिति  के  बारे  में  किए  गए  प्रत्येक  प्रघन  का  जवाब  यही  होता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  वास्तविक  अर्थ  समझना  होगा  ।

 शो  एडुआर्डो  फंलीरो  :  विगत  तेरह  वर्षों  जब  से  मैं  संसद  में  इसका  यही  अर्थ  चला  आ
 रहा  और  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  उससे  भी  30  वर्ष  पूर्व  भी  यह  अर्थ  रहा  होगा  और
 यही  कहा  गया  है  :--

 इन  सभी  गतिविधियों  पर  बारीकी  से  नजर  रख  रही

 प्रधान  सम्त्री  विश्यनाथ  प्रताप  :  मानमीय  सदस्य  इसके  पीछे  निहित  अर्थ  को  भी
 समभ  रहे  होंगे--धंकि  वे  यह  जानते  हैं  ।

 भी  एश्आर्डो  मैं  बहुत  प्रसन्‍त  हूं  कि  प्रधाममस्त्री  यहां  हैं  और  मैं  उनको  कहो  गई  हर
 बात  को  लूंगा  ।  मेरा

 यह्‌
 कहना  है  कि

 दस
 उत्तर  से

 स्थिति
 के  सम्ब्ध  में  हमारी  धारणा  में  कोई

 परिबतंन  नहों  आया  है  या  पाकिस्तान  के  मामले  में  हमारी  धारणा  भें  कोई  शुणात्मक  परिवंतंन
 नहीं हुआ  यह  विचार  प्रधानमन्त्री  द्वारा  कही  गई  बातों  के  पूरी  तरह  से  विपरीत
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 मन्‍्त्री  यह  नहीं  कहते  रहे  हैं  कि  वे  ग्रीष्मकालीन  सामूहिक  प्रष्षिक्षण  में  लगे  कि  यह
 पाकिस्तानियों  का  सामान्य  अभ्यास  है  जिसमें  वे  इस  समय  लगे  हैं  बल्कि  प्रधान  मन्त्री  ने  कई  शब्दों  में
 यह  कहा  है  :  पाकिस्तान  युद्ध  की  तैयारी  कर  रहा  ।  यह  पहला  मौका  नहीं  है  जब  प्रधान  मन्जी  ने
 ऐसा  कहा  हो  ।  मैं  15  1990  के  राष्ट्रीय  समाचार  पत्रों  से  उद्धत  कर  रहा  इससे  पूर्व
 प्रधान  मन्‍्त्री  ने  हवाई  यात्रा  के  दोरान  एक  साक्षात्कार  दिया  उन  बातों  को  उन्होंने  लोक  सभा  में

 मैं  चाहूंगा  सदन  इस  बात  को  समझे  कि  हस  देह  में  प्रधान  मन्त्री  के  शा8्दों  का  अर्थ  किस  तरह
 से  लगाया  जाता  उस  तरह  से  नहीं  जैसे  कि  पाकिस्तानियों  द्वारा  किया  जाने  वाला  सामास्य
 अभ्यास  ।  देश  के  प्रसिद्ध  राजनीतिक  टीकाकार  ने  19  1990  के  टाइम्स  ऑफ
 में  यह  कहा  ओर  यह  इस  बात  को  दर्शाने  के  लिए  महत्वपर्ण  है  कि  राज्य  मस्त्री  द्वारा  ध्यानाकर्षण
 प्रस्ताव  के  उत्तर  में  कही  गई  बात  प्रधानमन्त्री  के  अक्तव्यों  से  कितनी  अधिक  भिसन  यह  कथन
 राजनीतिक  टीकाकार  का  है  और  देछ  में  प्रधान  मन्त्री  के  वक्तव्य  को  इसी  प्रकार  समझा  जा  रहा
 इसमें  कहा  गया  है  कि  :--

 मन्त्री  द्वारा  पिछले  से  पिछले  मंगलवार  को  लोक  सभा  में  दिए  गए  भाषण  और

 दूसरे  दिन  सुबह  के  समाचार  पत्रों  में  उसे  पढ़ने  में  बहुत  अन्तर  था  ।  निश्चित  तोर  पर  उनमें
 बे  अधिकांश तौर  पर  वे  लोग  जिन्होंने  सभा  में  उनका  भाषण  सुना  था  उनके  द्वारा

 पाकिस्तान  को  दी  गई  कड़ी  चेतावनी  से  हैरान  थे  ओर  यह  सोच  रहे  थे  कि  शायद  उन्होंने
 इसके  लिए  अपेक्षाकृत  अधिक  कठोर  छाब्दों  का  प्रयोग  किया  जो  भी  प्रेस  दीर्घा  और

 लाबियों  में  तात्कालिक  प्रतिक्रिया  हई  वह  श्री  विदवनाथ  प्रताप  सिह  के  भाषण  के  बाद

 दरदर्शन  पर  सुनकर  तथा  समाचार  पत्रों  में  पढ़कर  होने  वाली  युद्ध  सम्बस्धी  आएांंका  की
 में  कुछ  भी  नहीं  थी  ।

 भारत-पा  किस्तान  के  बीच  चौथे  युद्ध  की  आएंका  से  ग्रस्त  लोग  कई  घंटों  तक  समाचार

 एजेस्सी  और  समाचार  पत्रों  के  कार्यालयों  में  टेलीफोन  के  द्वारा  इस  विषय  के  पूछताछ  करते

 रहे  थे  ।

 प्रधान  मन्त्री  आपके  कथनों  का  लोग  इस  प्रकार  सं  गलत  अर्थ  समभ  लेते  वे  इसे

 साधारण  ग्रीष्मकालीन  अम्यास  या  साधारण  स्थिति  के  रूप  में  नहीं  समझ  पाए  ।  उन्होंने  यह  समझा

 कि  प्रधान  मन्त्री  का  कहना  है  कि  युद्ध  की  स्थिति  सस्निकट  है  क्‍योंकि  पाकिस्तान  युद्ध  की  तैयारी  कर

 रहा

 2.00  म०  To

 क्या  माननीय  प्रधान  मन्‍्त्री  इस  विषय  में  अद्यतन  स्थिति  स्पष्ट  करेंगे  ?  क्‍या  युद्ध  होने  बाला

 है  ।  क्या  आप  विश्व  को  यही  बताना  चाहते  हैं  ?  यदि  तो  आपके  मूल्यांकन  का  आधार  क्या  है  !
 दि

 मैं  स  सम्बन्ध  में  निवेदन  करूं  तो  कृपया  इस  बारे  में  स्पष्ट  कर  क्योंकि  एक  असमंजस  में  डाल पाद
 देशा  के  उच्चतम  स्तर  से  दिया  गया  कृपया  इस  असमंजस  की  स्थिति  को

 समाप्त  करें  और  देश  को  भी  इसके  बारे  में  बताएं  ।

 इस  प्रकार  के  वक्तव्य  वास्तव  में  खतरनाक  हम  पाकिस्तान  के  साथ  तीम  बार  युद्ध  कर

 चुके  हैं  ।  तथ्य  यह्‌  है  कि  इन  युद्धों  से  पहले  या  वसे  पहले  किसी  प्रधान  मस्त्री  ने  यह  नहीं  कहा

 कि  युद्ध  होने  वाला
 ;  प्रकार  के  बकतव्यों  से  देश  से  बाहुर  यह  प्रभाव  पड़ता  है  कि  हम  भमकी  दे
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 रहे  हम  युद्ध  की  तेयारी  कर  रहे  हैं  ओर  हम  इस  प्रकार  की  स्थिति  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  ।  अब  में
 अन्तर्राष्ट्रीय  मत  का  प्रदन  क्‍यों  उठा  रहा  वह  इसलिए  कि  पाकिस्तान  की  प्रधान  मन्त्री  ने  हाल
 ही  में  विष्व

 को  गमराह  करने  का  अभियान  आरम्भ  किया  क्‍योंकि  दोषी  पाकिस्तान  है  ।  वे
 पैठियों  को  हथियारों  से  सुसज्जित  कर  रहे  वे  उन्हें  काश्मीर  में  हथियार  उपलब्ध  करा  रहे  हैं  ।

 परन्तु  उनका  राजनयिक  अभियान  अब  भी  जारी  जिसमें  श्रीमती  मुट्टो  ओर  पाकिस्तान  सांसदों  के
 प्रतिनिधिमण्डल  भी  शामिल  हैं  ।  अपने  उत्तर  में  आपको  इसे  स्पष्ट  करना  अब  मेरा  विद्वेष  प्रएन
 यह  है  कि  हमारे  राजनयिक  प्रयत्नों  का  क्या  हुआ  ?  श्री  एस०  के०  सिंह  हमारे  विदेश  सचिव  वे
 विशेष  रूप  से  पाकिस्तान  के  मासले  से  सम्बन्धित  हमारा  दृष्टिकोण  समझाने  के  लिए  बे  कई  दूसरे
 देशों  में  भी  गये  ।  वे  एक  अत्यन्त  योग्य  व्यक्तित  इतने  योग्य  कि  वर्तमान  सरकार  ने  उन्हें  असम
 जैसी  जटिल  स्थिति  वाले  राज्य  के  राज्यपाल  का  पद  देने  की  पेशकश  की  ।  इससे  प्रशासन  में  उनकी
 प्रतिष्ठा  का  पता  चलता  है  ।  अब  इन्हें  त्याग  पत्र  देने  के  लिए  कहा  जो  पाकिस्तान  में  हमारे
 राजदूत  थे  और  इससे  पूर्व  विदेश  सचिव  वे  इस  प्रक्रिया  में  शामिल  थे  ।  कया  उन्हें  इसलिए  त्याग
 पत्र  देने  को  कहा  गया  क्‍योंकि  उस  विशेष  समय  पर  काइमीर  और  भारत-पाक  स्थिति  पर  हमारे
 नयिक  दृष्टिकोण  में  परिवर्तत  आ  गया  था  ?  यदि  तो  फिर  उन्हें  त्यागपत्र  देने  के  लिए  क्‍यों

 कहा  गया  ?  ऐसा  दूसरी  बार  हुआ  जब  किसी  विदेश  सचिव  को  त्याग  पत्र  देने  के लिए  कहा  गया  ।
 पहली  बार  श्री  वेंकटेश्वरन  को  त्याग  पत्र  के  लिए  कहा  गया  था  ।  तत्पश्चात  प्रधानमन्त्री  ने  स्थिति  को
 स्पष्ट  किया  ।  अतः  यह  दूसरी  बार  परन्तु  हमें  विदेश  कार्यालय  या  शीरषष॑स्थ  स्तर  द्वारा  यह  नहीं
 बताया  गया  कि  इतने  मह॒त्वपर्ण  समय  पर  ऐसा  क्‍यों  किया  गया  ?  विदेश  सचिव  को  त्याग  पत्र  देने  के
 लिए  क्‍यों  कहां  गया  ?  क्योंकि  आपके  मूल्यांकन  के  अनुसार  वे  सबसे  अधिक  जानकार  और  योग्य
 व्यक्ति  हैं  और  आपने  उन्हें  असम  जंसें  जटिल  परिस्थितियों  वाले  राज्य  के  राज्यपाल  का  पद  देने  की
 भी  पेशकश  की  ।  आप  यह  स्पष्ट  करेंगे  कि  क्या  भारत-पाक  युद्ध  के  सम्बन्ध  में  इससे  हमारी  कटनीति
 पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 इस्टन  इकोनोमिक  रिव्यूਂ  के  ।7  1990  के  अंक  में  प्रधान  मन्त्री  ने  बहुत  अच्छा
 साक्षात्कार  दिया  यह  इसका  ताजा  अंक  इसमें  प्रधान  मन्त्री  से  एक  विशेष  प्रश्न  पूछा  गया  जो

 इस  प्रकार  है  :--

 यदि
 युद्ध  हुआ  तो  क्या  आपको  आणविक  हथियारों  के  प्रयोग  की  सम्भावना  का  डर

 है

 प्रधान  मस्त्री  ने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  ।  परन्तु  इस  प्रकार  कहा  :

 हम  युद्ध  से  बचना  चाहते  हैं  परन्तु  यदि  युद्ध  हुआ  तो  डरने  की  कोई  बात  नहीं

 जहां  तक  इस  महत्वपूर्ण  विषय  का  सम्बन्ध  यह  असमन्‍्जस  में  डालने  वाला  इसे  मैं
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 इसलिए  कह  रहा  क्योंकि  पाकिस्तान  युद्ध  की  तंयारी  कर  रहा  इसमें  कोई  संदेह
 मैं  पहली  बार  राज्य  मन्त्री  महोदय  से  मिला  शायद  परमाणु  ऊर्जा  मन्त्रालय  की

 में  इस  विषय  पर  लम्बे  समय  से  विचार-विमर्ण  चल  रहा  अतः  ह
 किस्तान  के  में  क्या  हो  रहा  है  |  पाकिस्तानी  किस  प्रकार  बम  के  तिर्मा

 लिए  आवद्यक  सामग्री  की  तस्करी  कर  रहे  हैं  ?  किस  प्रकार  वे  तैयारी  कर  हे  हैं  ।
 क्या

 इस

 पर  विचार  किया  गया  है  कि  हथियारों  में  हमारी  पारम्परिक  श्रेष्ठता  के  कारण  भी  युद्ध  हो  सकता

 जहां  तक  पाकिस्तान  में  सैनिक  ठिकानों  का  सम्बन्ध  इस  बिद्ाष  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते
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 —  -  तन  री

 सरकार  जिसे  सेना  के  कार्यी  में  हस्तक्षेप  न  करने  के  बारे  में  कहा  गया  सेना  के  निर्णय  स्वयं
 अकेले  सेना  द्वारा  लिए  जाते  इस  प्रकार  की  परिस्थितियों  में  जहां  प्रधान  मन्त्री  है  भी और  नहीं
 भी  आणविक  हथियारों  का  प्रयोग  सम्भव  है  ।  क्या  आप  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  तंयार  हैं  ?

 कृपया  हमें  एक  प्रकार  के  उत्तर  बार-बार  न  दें  कि  विकल्प  सदा  हमारे  सामने  हम
 किसी  भी  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  तंयार  हैं

 ।  यदि  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  मैं  यह  कहूं  कि  वह
 समय  जा  चुका  है  ओर  हम  स्पष्ट  वकतथ्य  चाहते  हैं  न  कि  आणविक  हथियारों  के  बारे  अस्पष्ट
 वकक्‍तब्य  ।

 मेरा  अन्तिम  बात  और  अस्तिम  प्रदन  यह  यदि  मैं  गलत  नहीं  तो  अमेरिकी  विदेश  विभाग

 के  स्वेश्री  गेट्स  और  केली  मास्को  की  यात्रा  पर  जा  रहे  तत्पश्चात  वे  मास्को  से  इस्लामाबाद

 जाएंगे  ।  इसमें  ध्यान  देने  सम्बन्धी  बात  यह  है  कि  जब  वे  रविवार  को  इस्लामाबाद  जाएंगे  तो

 पाकिस्तानी  प्रधान  मन्त्री  वहां  नहीं  होगी  ।  और  उसके  बाद  वे  यहां  आ  रहे  हैं  ।  अब  प्रएन  यह  है  कि

 उनके  इस  दौरे  की  पृष्ठभूमि  कया  है  ?  हाऊंसਂ  के  प्रवक्‍ता  के  वक्तव्य  से  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है
 कि  वे  लोग  कद्मीर  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  यहां  आ  रहे  अब  प्रएन  यहू  उठता  है  कि  उनकी  इस

 यात्रा  की  पृष्ठभूमि  क्‍या  है  ?  यदि  अमेरिका  और  सोवियत  संघ  इस  विषय  में  रुचि  ले  रहे  हैं  तो

 किस  सीमा  तक  ?  सबसे  पहला  प्रएन  तो  यही  है  ।

 सबंश्री  केली  और  गेट्स  की  हस  यात्रा  का  उद्ृं  एय  क्‍या  है  ?  सरकार  को  उन्हें

 स्पष्ट  रूप  से  यह  बता  दिया  जाना  चाहिए  कि  भारत  के  कुछ  करने  का  प्रष्न  ही  उत्पन्न  नहीं

 पाकिस्तान  को  यह  बताना  चाहिए  कि  वह  घुसपंठ  रोके  ओर  हमारे  विरुद्ध  आतंकवादियों  की
 आड़

 लेकर  चलाए  जा  रहे  युद्ध  को  उन्हें  बंद  करना

 अमेरिका  अत्यधिक  शक्तिशाली  अमेरिका  ने  ही  उन्हें  यह्‌  हथियार  दिए  अमेरिका  ने

 पाकिस्तान  को  हथियारों  से  लैस  किया  है  ओर  उनके  पास  कई  प्रकार  की  अत्यधिक  शक्तियां

 जिसका  वे  इस  उहूं  श्य  के  लिए  उपयोग  करते  स्पष्टतः  इसका  उह्ँ  ए्य  पाकिस्तान  को  यह  बताना

 है  कि  वह  शांत  रहे  और  उसे  यह  बताना  है  किः

 ्  हर

 तुम  करते  रहे  वह  मत  करो  ।”

 मैं  एक  अस्तिम  प्रइन  क्‍या  अमेरिका  प्रशासन  से  पहले  ही  कोई  सममोता  हो  चुका  है
 कि  वे  सीमा  पर  व्याप्त  स्थिति  पर  हमें  दिल्या  निर्देश  देने  के  लिए  आ  रहे  हैं  ?  क्या  हम  कुछ  घटों  की

 सोच  रहे  हैं  या  हमें  नरम  किया  जा  रहा  चाहे  यह  सुपर  301  पर  हो  या  व्यापारिक  एवं  आथिक

 लाभों  पर  ?

 क्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  माननीय  उपाध्यक्ष  स्थिति  बहुत  ही  बिताजनक  है
 और  पाकिस्तान  ने  पिछले  कुछ  महीनों  से  जो  रवेया  अपना  रखा  उसको  देखते  हुए  तो  यह  कहा  जा

 सकता  है  कि  यह  सरकार  जिस  तरीके  से  चल  रही  बहुत  ही  सब्र  से  काम  ले  रही  है  ।  १किस्तान  के

 हाई  कमिश्नर  श्री  अब्दुल  सत्तार  यहां  पर  1990  में  आए  ।  जहां  तक  मेरा  श्याल  है  हमारी
 फॉरेन  अफ  यसे  मिनिस्ट्री  ने  बहुत  ज्यादा  मर्मी

 से  और  सौजन्यता  का  स्वरूप  दिल्लाकर  कारपंट

 बैलकमਂ  किया  ।  उसके  बाद  वहां  के  प्राईम  मिनिस्टर  के  एम्वॉय  भेजे  उनके  साथ  भी  हमारो
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 फोरिन  अफ  यसे  मिनिस्ट्री  ने  बहुत  अच्छा  बर्ताव  किया  ।  इस  सम्बन्ध  में  काफी  बातें  की  गयीं  लेकिन
 नतीजा  कुछ  नहीं  जब  भी  छिमला  एम्रीमेंट  की  बात  कही  उसको  फाड़कर  उसकी
 धज्जियां  उड़ा  दी  गयीं  और  उसे  रही  की  टोकरी  में  फक  दिया  ।

 उपाध्यक्ष  अभी  ताजा  वस्तुस्थिति  तो  यह  है  कि  पाकिस्तान  कश्मीर  की  जनता  को

 भड़काने  में  कोई  भी  कमी  नहीं  रख  रहा  हर  लंवल  पर  और  यहां  तक  कि  पाकिस्तान  की  प्राईम
 मिनिस्टर  पब्लिकली  यह  बोलती  है  कि  एक  हजार  वर्ष  तक  हम  हिंदुस्तान  के  साथ  कश्मीर  की
 जनता  को  यह  कह  कर  भड़काया  जा  रहा  है  कि  स्वतन्त्रता  के  लिए  लड़ना  तो  शहीद  होने  के  बराबर

 उसके  लिए  जो  कुछ  करना  यहां  तक  कि  उसके  लिए  दस  करोड़  रुपये  का  फण्ड  भी
 दिया  और  फिर  दूसरा  फण्ड  पांच  करोड़  रुपये  का  दिया  वहां  की  कई  जमातें  एडवरटाईजमेंट्स
 देकर  चन्दा  इकटठा  करती  हैं  ।  हमने  इस  सम्बन्ध  में  आपको  चिट्ठी  लिखी  कि  आप  भी  कश्मीर  के
 डेवलपमेंट  के  लिए  कुछ  करें  तो  हिंदुस्तान  की  जनता  हजारों-लाखों  रुपये  देगी  लेकिन  आपने  इस  पर
 ध्यात  नहीं  दिया  |  यह्‌  अलग  बात  है  ।  परन्तु  आज  प्रइन  हमारे  सामने  दूसरा  खड़ा  हो  गया  फॉरेन

 अफ  ये  मिनिस्ट्री  की  सेनाएं  कई  जगह  फल  हो  गयी  ऐसा  हम  महसूस  कर  रहे  पाकिस्तान
 द्वारा  जिस  तरह  का  प्रॉपेगंडा  अमेरिका  में  और  दूसरे  मुस्लिम  कंट्रीज  में  हो  रहा  है  और  जिस  तरह  से

 वहां  काम  हो  रहा  उससे  हमको  लगता  है  कि  पाकिस्तान  एकतरफा  प्रयास  ओर  प्रचार  कर  रहा  है  ।

 इसमें  हमारी  तरफ  से  काफी  कुछ  कमजोरी  आ  रही  आज  के  अखबार  के  एक  बयान  से  चिता  हो
 गयी  है  कि  ईरान  और  सऊदी  अरब  ने  ऐसी  एमरजंसी  में  एअरफ्राफ्ठ  देने  की  पेशकश  की  है  ।  वे  देश
 अपने  एअर-स्पेस  या  हवाई  अडडे  पाकिस्तान  को  वापरने  के  लिए  देने  की  बात  कर  रहे  पाकिस्तान
 की  मदद  कर  रहे  वह  तंयारी  हमारे  लिए  चिता  की  बात  है  ।  दूसरी  तरफ  हम  अखबारों  में
 रोजाना  पढ़ते  हैं  कि  पाकिस्तान  जहां  तेयारी  कर  रहा  वहीं  हमारे  अपने  एअर-क्राफ्टस  ही  तैयार

 नहीं  उनमें  युद्ध  के  लिए  जो  सामग्री  होनी  वह्‌  अभी  तक  लग  नहीं  पायी  कई  बार
 अखबारों  में  यह  भी  आता  है  कि  हमारी  बोफोसं  गंस  में  जो  एलाइनमैंट  होना  जो  एम्यूनिशन
 होने  उसका  अभाव  कुल  मिलाकर  बड़ी  चिताजनक  स्थिति  देश  के  सामने  माननीय
 प्रधान  मन्‍्त्री  इन  सारी  परिस्थितियों  को  हम  नंग्लैक्ट  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  इसमें  पूरे  राष्ट्र  का
 सवाल  यदि  निकट  भविष्य  में  पाकिस्तान  के  साथ  लड़ाई  की  परिस्थितियां  प॑दा  हो  जाती  वंसे
 कोई  देश  नहीं  चाहता  कि  युद्ध  हो  क्‍योंकि  युद्ध  होने  से  उस  देश  की  इकॉनोमी  पर  दुष्प्रभाव  पड़ता

 परन्तु  यह  मानकर  यदि  चला  जाये  कि  लड़ाई  की  परिस्थिति  का  निर्माण  हो  आपको  लड़ाई
 करनी  पड़े  तो  परे  देश  की  जनता  आपके  साथ  इसमें  किसी  तरह  की  शंका  करने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  यदि  लड़ाई  की  परिस्थितियां  बन  जाती  हैं  तो  जहां  हमें  उससे  निपटना  होगा  वहीं  भारत  के
 गौरव  को  बचाने  के  यहां  का  हर  हर  कीमत  हर  बलिदान  भारत  का  गौरव
 कायम  रखना  इसलिਂ  मैं  आपसे  इतना  ही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप  भारत  की
 जनता  का  मनोबल  कायम  जनता  के  सामने  वस्तुस्थिति  समय-समय  पर  रखते  रहिए  ।  कई  बार
 अखबारों  में  ऐसी  चीजें  आ  जाती  हैं  जिनसे  इस  देश  की  जनता  का  मनोबल  गिरता  है  ओर  उन  चीजों
 का  सरकार  की  तरफ  से  किसी  तरह  का  क्लैरिफ्किशन  सामने  नहीं  आता  ।  यह  भी  ठीक  मैं  मानता

 हूं  कि  डिफस  के  मामसे  रक्षा  तैयारियों  सम्बन्धी  कोई  वाइटल  इन्फौर्मेशन  जनता  के  सामने  नहीं
 रखी  जा  सकती  परन्तु  जो  गलत  चीजें  सामने  आती  सरकार  की  तरफ  से  उनका  कन्ट्राडिक्शन  तो
 आना  चाहिए  ।  मैं  इसकी  कमी  महसूस  कर  रहा  हूं  ।  नेवी  के  बारे  मैं  जानना  चाहूंगा कि  हमारे
 पास  जितने  एअरक्राफ्ट  करियर  उनकी  हालत  क्‍या  कहीं  वे  रिपेयर  में  तो  नहीं  पड़े  हमारी
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 नेवी  को  जो  कुछ  नई  परडुब्यियां  मिली  उनकी  अद्यतन  स्थिति  क्‍या  है  क्योंकि  पाकिस्तान  के  पास
 बड़े-बड़े  मिसाइल  हैं  ।  उन्हें  देखते  हमारे  एअरक्राफ्ट  कैरियन  उनको  किस  सीमा  तक  काउस्टर  कर

 यह  स्पष्ट  नहीं  हाई  सी  में  हमारा  तेल  का  एक  बहुत  बड़ा  इंसटालेशन  जिस  पर  हमारे
 देश  की  इकॉनोमी  बहुत  हृद  तक  डिपंड  करती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  सदस्य  थोड़ा  मर्यादित  रूप  से  कहें  क्योंकि  डिफ  स
 बजट  पर  पहले  ही  चर्चा  हो  चुकी  आप  प्रिपेयड नैस  पर  कहें  तो  अच्छा  होगा  ।

 श्री  बनवारी  साल  उपाध्यक्ष  जहां  तक  प्रिपेयरडंनंस  का  मतलब  मैं  बड़ी
 नम्नतापूर्वक  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  पाकिस्तान  से  युद्ध  हुआ  तो  यह  केबल  छंब  या  कद्मीर
 के  किसी  छोटे  भाग  तक  सीमित  होकर  नहीं  पाकिस्तान  के  साथ  समुद्र  में  भी  युद्ध  हवा  में
 भी  युद्ध  होगा  और  थल  पर  भी  युद्ध  इसलिए  हमें  पहले  से  पूरी  तैयारी  करनी  होगी  ।  उसी
 सिलसिले  में  मैंने  पूछा  कि  हमारी  हमारी  एमरफोस  और  हमारी  हन्फ  ट्री  के  पास  गोलाबारूद
 की  क्‍या  स्थिति  उसे  सरकार  स्पष्ट  रूप  से  जनता  के  सामने  बताए  ।  पाकिस्तान  की  तंयारी  के  बारे
 में  भी  बताये  क्योंकि  आज  बौर्डर  पर  उनकी  सेनाएं  आ  गयी  हैं  ।  उन्हें  काउन्टर  करने  के  लिए  हमारी
 सेनाएं  कितनी  सक्षम  हमने  क्या-क्या  तंयारी  कर  ली  वह  भी  जनता  को  पता  चलना
 इसके  अलावा  पाकिस्तान  ने  10  हजार  आदमियों  को  ट्रेंड  करके  हमारे  यहां  भेजा  कश्मीर  में  जो
 आतंकवादी  भेजे  जा  रहे  उनके  सम्बन्ध  में  हमारी  सरकार  की  नीति  क्‍या  उन्हें  रोकने  के  लिए
 हम  लोग  क्‍या  कर  रहे  वस्तुस्थिति  से  हमें  अवगत  कराया  जाये  ।  आपकी  चिता  से  हम  सहमत  हैं
 और  इस  मामले  में  कांग्रेस  पार्टी  या  कोई  दूसरी  पाटटीं  पीछे  नहीं  रहेगो  ।  पार्टी  का  सवाल  तो  हसमें
 आता  ही  हम  सब  पालियामैंटरियन  यदि  युद्ध  की  परिस्थितियों  का  निर्माण  होता  है  तो

 निश्चित  तौर  से  देश  का  हर  नागरिक  आपके  साथ  रहेगा  परन्तु  मैं  प्रधान  मन्त्री  जी  से  इतना  खुलासा
 अवश्य  चाहूंगा  कि  आप  डिफंस  की  माइन्यूट  डिटेल्स  न  मैं  उन्हें  मांगता  भी  परन्तु  हमारी
 तीनों  सेनाओं  की  तैयारी  क्‍या  उसकी  कुछ  जानकारी  तो  हमें  मिलनी  पाकिस्तान  ने  अपनी

 आमंरी  सब  बोर्डर  पर  लाकर  जमा  कर  दिया  फिर  हम  किस  बात

 का  इन्तजार  कर  रहे  बोर्ड  र  पर  कुछ  रेगिस्तान  का  इलाका  उसमें  हमारे  टंकों  की  क्‍या  स्थिति
 उस  इलाके  में  हम  कितने  एफीशियेंट  सिद्ध  यदि  इन  सारी  चीजों  पर  आप  प्रकाश  ढाल

 सके  तो  हम  आभारी  होंगे  ।

 ]
 श्री  भोगेल  का  :  उपाध्यक्ष  जैसा  कि  हमारी  सरकार  द्वारा  बार-बार  इस

 बात  पर  जोर  दिया  जाता  रहा  है  कि  शांति  हमारा  लक्ष्य  हम  इसके  लिए  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे

 हैं  और  हम  इस  प्रयास  को  जारी  परन्तु  हमें  इस  बात  पर  भी  विचार  करना  होगा  कि  वे  कौन

 से  कारक  जो  पाकिस्तान  को  टकराव  इत्यादि  का  तरीका  अपनाने  को  ललबा  रहे  क्‍या  बे  यह
 समभते  हैं  कि  सरकार  में  दामिल  न  होने  वाले  राजनीतिक  दलों  से  समर्थित  हमारी  अल्पमत  सरकार

 है  और  हमने  सबसे  बड़े  दल  को  विपक्ष  के  रूप  में  स्थापित  किया  हुआ  है  ?  क्‍या  यह  एक  कारक  है  ?

 यदि  यह  ऐसा  और  बिल्कुल  सं  ऐसा  हो  सकता  तब  इस  सभा  को  सर्बंसम्मति  से  एक  प्रस्ताव

 के  माध्यम  से  अपने  यह  विचार  व्यक्त  करने  चाहिए  कि  यहां  कुछ  भी  मतभेद  हो  सकते  इस  विषय  पर

 हम  संगठित  हैं  और  82  करोड़  भारतीय  लोग  एक  आवाज  से  संगठित  हैं  कि  हम  सब  एक  हैं  और  यहां
 सरकार  अथवा  यह  अथवा  वह  का  कोई  प्रदन  नहीं  क्‍या  यह  भी  सच  है  पाकिस्तान  यह

 बिचार  कर  रहा  है  कि  गत  कुछ  वर्षों  |  दोरान  सांप्रदायिक  तनाव  की  यहां  समस्याएं  रही  हैं  कमी

 कभी  यह  व्यक्तिगत  कानून  विधेयक  के  बारे  में  समस्या  रही  है  जहां  इस  सरकार  ने  सांप्रदायिकों  के
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 आगे  हथियार  डाल  दिए  और  कभी  इस  तरफ  ओर  उस  तरफ  सांप्रदायवाद  को  तीक्ष्ण  प्रतिक्रिया  रही
 दसरे  बार-बार  यहां  मस्जिद  को  गिराने  अथवा  वहां  मन्दिर  के  निर्माण  कीं  मांगें  की  जा  रही  हैं

 और  जब  हम  कहते  अयोध्या  से  यह  मस्जिद  गिरा  दी  तो  इससे  कश्मीरी  लोगों  में

 छोडोਂ  की  प्रतिक्रिया  नहीं  होगी  ?  उससे  प्रोत्साहन  क्‍या  पाकिस्तान  यह  नहीं  सोच  रहा  कि

 इस  समय  उसे  स्वयं  कश्मीर  में  लोगों  से  बेहतर  वातावरण  मिलेगा  ?  और  उसे  पंजाब

 पद्चचमी  भाग  में  उससे  थोड़ा  वेहतर  वातावरण  मिलेगा  ?  यदि  ऐसा  तब  मेरे  विचार  में  सभी

 देशभक्त  शक्तियों  उनका  मस्जिद  अथवा  गुरुद्वारे  से  जिस  किसी  से  भी  लगाव

 राष्ट्र  के  नाम  देशभक्ति  के  नाम  पर  यह  कहा  जाना  चाहिए  कि  देश  की  खातिर  इन  चीजों  को

 छोड़  दें  |  हमें  पाकिस्तान  को  ऐसा  कोई  अवसर  नहीं  देना  जिससे  वह  इन  चीजों  का  उपयोग  हमारे
 लोगों  में  विभाजन  के  लिए  करे  ।  इसके  अलाया  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  पाकिस्तान  अवश्य  यह  सोच

 रहा  होगा  कि  अमरीका  चाहे  वह  कुछ  भी  उसके  साथ  रहना  चाहिए  यहां  तक  कि  परिस्थितियां

 कितनी  भी  बुरी  क्‍यों  न  हों  ?  विगत  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  हमें  तथा  भारत  सरकार  को  यह  वचन

 दिया  गया  था  कि  अमरीकी  हथियारों  का  भारत  के  विरुद्ध  कमी  भी  उपयोग  नहीं  किया  जाएगा  और

 वे  फेवल  साम्यवादी  देश  के  लिए  उस  वचनबद्धता  के  उल्लंघन  उनका  केवल  हमारे
 विरुद्ध  उपयोग  किया  गया  था  और  उनका  किसी  साम्यवादी  देश  के  विरुद्ध  उपयोग  नहीं  किया

 गया  था  ।  इस  समय  यहां  तक  कि  हमें  वह  वचन  भी  नहीं  दिया  गया  कि  उन  हथियारों  का

 भारत  के  विरुद्ध  उपयोग  नहीं  किया  जाएगा  ?  इनका  किसके  विरुद्ध  उपयोग  किया

 साहस  नहीं  कर  पाकिस्तान  ने  इस  बात  से  इन्कार  किया  है  कि  वह  अफगानिस्तान  में

 किसी  प्रकार  भी  प्रत्यक्ष  रूप  से  शामिल  चीन  के  विरुद्ध  तो  वह  सीचने  का  भी  सकता  ।

 सोवियत  संघ  के  विरुद्ध  तो  प्रदन  ही  नहीं  तब  हम  ही  केवल  लक्ष्य  ऐसी  स्थिति

 पाकिस्तान  को  अतिआधुनिक  आक्रामक  हथियारों  की  नियमित  रूप  से  अमरीकी  सप्लाई  एक
 दोस्ताना  कार्य  न  केवल  अमरीका  बल्कि  ऐसे  अन्य  पश्चिमी  देश  हैं  जोकि  इस  प्रकार  के  हथियार

 पाकिस्तान  को  सप्लाई  करते  अभी  कल  इस  सभा  ने  आसस्ट्रं  लिया  द्वारा  की  गई  सप्लाई  पर  चर्चा

 की  थी  |  कुछ  अन्य  देश  भी  वही  बात  करते  हैं  ।  क्या  हमारी  सरकार  उन्हें  यह  स्पष्ट  करने

 का  दंढ़  निएचय  करेगी  कि  ये  गैर-दोस्ताना  कार्य  है  न  केवल  युद्ध  की  दृष्टि  से  बल्कि  हमें  उनकी  बराबरी

 करने  के  लिए  विबश  किया  जाता  तो  उससे  हमारे  विकासात्मक  कार्य  को  नुकसान  पहुंचता  है  और

 पाकिस्तान  के  विकास  को  नुकसान  पहुंचता  है  और  पूर्वी  उप-महाद्वीप  विकासोन्मुख  नहीं  बल्कि  रक्षो

 न्‍्मूख  बन  जाता  उस  दृष्टिकोण  कया  यह  सरकार  इतना  साहस  कर  सकती  है  अथवा  सम्पूर्ण
 सभा  सरकार  को  यह  कहने  का  निर्देश  दे  सकती  है  कि  पाकिस्तान  को  आक्रामक  दास्त्र-सामग्री  की

 किसी  सप्लाई  को  हम  भारत  के  इस  उप-महाद्वीप  में  शांति  के  विरुद्ध  और  दक्षिण  एशिया  में

 एक  गैर-दोस्ताना  कार्य  मानते  हैं  ?  तब  वहां  और  क्या  अन्य  बातें  हो  सकती  राजनयिक  सम्बन्धों

 के  बारे  में  पाफिस्तान  ने  हमेशा  आक्रामक  रुख  अपनाया  है  और  अमरीका  भी  इससे  कभी  पीछे  नहीं

 रहा  ।  इस  समय  अस्तर्राष्ट्रीय  वातावरण  इस  प्रकार  का  है  जहां  विश्व  इतिहास  में  पहली  युद्ध
 सामग्री  के  बहत  ही  आक्रामक  भागों  को  नष्ट  कर  दिया  गया  अमरीका  और  सोवियत  संघ  के  पास

 5000  किलोमीटर  की  रेंज  के  जो  राकेट  थे  उन्हें  एक-दूसरे  की  सन्तुष्टि  के  लिए  नष्ट  कर  दिया  गया
 ऐसी  स्थिति  में  अमरीका  को  भी  विवद्या  होकर  यह  कहना  पड़ा  कि  इम  दो  देशों  को  छिमला

 भौते  के  अनुरूप  इन  विवादों  को  हल  करना  चाहिए  ।  यह  स्वाभाविक  उस  समभझोते  में  जोकि  उन

 परिस्थितियों  में  किया  गया  हम  पाकिस्तान  के  दोस्त  साबित  93,000  युद्ध  बन्दियों  को

 बिला  हार्ते  रिहा  किया  गया  जिन  भागों  को  हमने  अपने  कब्जे  में  लिया  था  वहां  हमने

 230



 27  1912  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्पण

 अधिकार  छोड़  दिया  ।  अतः  हमने  अपनी  दोस्ती  दिखायी  |  अभी  भी  पाकिस्तानी  सरकार  चृप  नहीं  बैठी
 अब  यहां  तक  कि  सरकारी  तौर  पर  ये  आवाजें  उठाई  गई  शिमला  समझौता  बल्कि

 उसके  बाहर  अन्तर्राष्ट्रीय  उससे  भी  बाहर  त्रिपक्षीय  वार्ता  और  उससे  भी  बढ़कर  युद्ध  की  बात
 उठाई  गई  है  ।  अतः  यह  शिमत्रा  समझौते  तक  ही  सीमित  नहीं  है  ।  अब  हमारी  सरकार  इस  बात  पर
 जोर  दे  रही  लेकिन  प्रइन  यह  है  क्या  हम  इसे  एक  हातं  बनाने  जा  रहे  अन्यधा  भावी  समभौतों
 की  क्‍या  कीमत  होगी  ।  शिमला  समभौते  एर  वर्तमान  प्रधानमन्त्री  के  पिता  ने  हस्ताक्षर  किए  थे  और
 वह  भी  शिमला  में  उपस्थित  थीं  और  पाकिस्तान  के  लोग  जानते  हैं  कि  हमने  कहां  किस  पर  बर्ताव

 हमने  किस  प्रकार  एक  जैसा  बर्ताव  किया  ।  ऐसी  स्थिति  क्या  हम  शिमला  समभौते  और
 द्विपक्षीय  बातचीत  के  अलावा  किसी  बात  पर  बल  नहीं  देंगे  ।  मैं  सन्तुष्ट  हो  सकता  आप  सन्तुप्ट  हो
 सकते  हैं  अथवा  असन्तुष्ट  हो  सकते  हैं  और  मेरे  विचार  में  यह  सन्‍्तोष  जारी  इसका  बोज
 1947  में  बो  दिया  गया  था  ।  मैं  यहां  उसके  लिए  किसी  को  दोष  देने  नहीं  जा  रहा  हूं  क्योंकि  मैं  उनमें

 से  एक  था  ।  15  1947  को  जब  हम  स्वतन्त्रता  मना  रहे  मैं  उस  रात  भोजन  नहीं  कर
 सका  क्‍योंकि  बचपन  में  संघर्ष  करता  रहा  क्‍योंकि  मैं  धनी  परिवार  में  पंदा  नहीं  हुआ  अथवा

 खुशहाल  परिवार  में  पैदा  नहीं  हुआ  था  ।  मैंने  उस  रात  को  भोजन  नहीं  किया  केवल  कुछ
 जन  इस  बात  को  जानते  हैं  अन्य  इस  बात  को  नहीं  जानते  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  चाहे  परिस्थितियां  जो  भी  न  तो  हम  और  न  ही
 पाकिस्तान  शिलमा  समभौते  का  उल्लंघन  कर  सकता  है  न  ही  इसके  बाहर  जा  सकता  ऐसी
 स्थिति  में  हमने  कहा  कोई  मध्यस्थता  नहीं  होनी  चाहिए  लेकिन  उच्च  स्तर  पर  अमरीकी  प्रतिनिधि  आ

 रहा  है  ।  वे  पाकिस्तान  जा  रहे  भारत  आ  रहे  केवल  कश्मीर  मामले  के  लिए  और  इसके  अलावा

 वे  नियमित  रूप  से  अति  आधुनिक  हथियारों  की  सप्लाई  कर  रहे  इन  सम्बस्धों
 को  अनदेखा  नहीं

 किया  जा  सकता  ।  हमारे  मन्त्री  यहां  तक  कि  हमारे  प्रधान  मरत्री  अमरीका  सहित  विष्वव  के  किसी  भी

 देश  में  जा  सकते  हैं  |  हमें  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  ।  हम  अमरीका  के  प्रतिनिधियों  को  आमंत्रित  कर

 सकते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  है  में  क्या  हमारी  सरकार  अमरीका  से  यह  कहने  का  इतना  साहस  कर  सकती  है

 कि  आप  पाकिस्तान  जा  रहे  हमारे  पास  आ  रहे  केवल  कश्मीर  के  आपका  उससे  क्‍या  लेना

 देना  है  ?  कश्मीर  हमारा  अन्दरूनी  मामला  है  ।  और  मैं  चाहता  आज  प्रधान  मस्त्री  को  उम्हें  यह

 बता  देना  चाहिए  ।  हम  किसी  तीसरे  पक्ष  द्वारा  कोई  मध्यस्थता  नहीं  चाहते  क्‍योंकि  हम  जामते  कि

 एक  बार  ऐसा  हमारे  साथ  हुआ  जब  हम  1947-48  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  गए  थे  और  बहू  युद्ध

 विराम  रेखा  अभी  भी  हमारे  सिर  के  ऊपर  लटकी  हुई  अतः  हम  जानते  हैं  कि  वे  किस  प्रकार  के

 चालाक  मध्यस्थ  हैं  ।  जब  दो  बिल्लियों  के  बीच  भंगड़ा
 हु

 और  एक  बंदर
 निर्णायक  बना  और

 पूरी  रोटी  खा  गया  अब
 यही

 बात  हमें  ब्रिटिश  ल॑  अमरीकी  लोगों  से  मिली

 अमरीकी  बार-बार  मँत्री  भाषण  में  एक  के  बाद  एक  प्रहार  करते  रहे  हैं  ।

 बर्तमान  परिस्थितियों  मेरे  विचार  में  माननीय  प्रधान  मस्त्री  को  पूर्ण  मर्यादा  जो

 कि  भारतीय  लोगों  में  मधुर  शब्दों  लेकिन  फिर  भी  कह  दाओदों  अमरीका  को  बताना  होगा

 कोई  मध्यस्थता  नहीं  चाहिए  और  यह  और  कुछ  नहीं  बल्कि  मध्यस्थता  पाकिस्तान

 हथियार  सप्लाई  करना  और  हमारे  पास  केवल  कष्मीर  मामले  के  लिए  जानता  ।  उन्हें
 कि  हमें
 पाकिस्तान  को
 सब  स्पष्ट  रूप  से  बताना  होगा  । हु

 राजनयिक  सम्बन्धों  के  बारे  में
 हाल  ही  में  निकोसिया

 मैं
 साइप्रस  में

 अन्तर  संसदीय

 सम्मेलन  हुआ  थ  और  हमारे  देश  से  दोनों  संदनों  से  एक  ?  सदस्यीय  दिष्टमंडल  बहां  गया  था  और

 मैं  भी  वहां  था  ।  वहां  भी  पाकिस्तान  के  दविष्टमंडल  ने  कदमीर  को  एक  गंभीर  मामला  बनाया
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 लेकिन  वहां  अधिकतर  फलीस्तीनी  लोगों  का  मामला  छाया  स्वाभाविक  है  कि  भारत  ने  उसमें
 महत्वपर्ण  भूमिका  निभाई  |  यहां  निकोसिया  में  उपस्थित  107  देशों  के  संसदीय  शिष्टमंडलों  में  से
 पाकिस्‍तान  को  किसी  भी  देश  में  कोई  समर्थन  नहीं  मिल  और  एक  बार  फिर  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  की  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  बेनजीर  भुट्टों  अरब  देशों  में  जाती  रही  हैं  जबकि

 हम  अरब  देशों  से  कुछ  नहीं  चाहते  |  हम  फलीस्तीनी  लोगों  के  उहू  एय  का  सिद्धांत  पर  समर्थन  कर  रहे
 हैं  और  हम  बहुत  ही  दृढ़  रहे  हैं  ।  यहां  सरकारे  बदलती  रही  प्रधान  मंत्री  यहां  बदलते  रहे

 लेकिन  यह  स्वाभाविक  है  कि  हमें  लोगों  को  मैत्री  भाव  से  बताना  यहां  तक  कि  हमारे  अरब
 मित्रों  को  और  अन्य  देशों  उनके  वहां  मजहबी  अथवा  किसी  और  तरह  की  सरकार  कि  कष्मीर
 के  अन्दरूनी  मामलों  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  हस्तक्षेप  विपरीत  पड़  सकता  यह  केवल
 कश्मीर  तक  ही  सीमत  नहीं  हो  स्वाभाविक  है  इसकी  व्यापक  प्रतिक्रिया  हो  सकती  है  यहां  तक
 कि  यदि  हम  उसके  लिए  कोई  प्रयास  न  ऐसा  इसलिए  कि  विदव  आज  छोटा  बन  गया  है  और

 वैज्ञानिक  विकास  की  वजह  से  छोटा  बन  रहा  है  ।  हमें  अपने  पड़ोसियों  विशेषकर  पाकिस्तान  के  लोगों

 के  साथ  अपनी  मित्रता  बढ़ाने  की  नीति  को  जारी  रखना  चाहिए  |  एक  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं
 वह  यह  मैं  कश्मीर  के  बारे  में  प्रचार  सुनता  रहा  हूं  ।  मेरे  विचार  में  हमारे  विचारों  तथा

 पाकिस्तान  की  सम्पूर्ण  जनता  के  सम्बन्ध  में  हमारे  प्रचार  में  अवश्य  सुधार  होना  चाहिए  और  हमें
 उन्हें  बताना  चाहिए  कि  अमरीकी  हथियार  और  अमरीकी  सैनिक  सप्लाई  किस  प्रकार  पाकिस्तान  और

 भारत  दोनों  के  विकास  में  बाधा  डालेगी  |  यह  बात  हमें  अपने  पाकिस्तान  के  मित्र  लोगों  कोन  कि

 पाकिस्तान  सरकार  को  बतानी  चाहिए  |  हमें  पाकिस्तान  के  मित्र  लोगों  को  बतानी  चाहिए  कि  वह  युद्ध
 अथवा  रक्षा  तंयारियों  में  न  अन्यथा  यह  स्वाभाविक  है  कि  इससे  विकास  तो  कम  होगा  ओर

 आधथिक  उन्नति  भी  कम  होगी  ।  अतः  हमारे  प्रचार  में  भी  कुछ  सुधार  होना  चाहिए  ।  हमें  पाकिस्तान

 के  लोगों  पाकिस्तान  के  सैनिकों  पाकिस्तान  के  शासकों  से  अपील  करनी  चाहिए  कि  हमने  अपनी

 इच्छा  से  पाकिस्तान  को  स्वीकार  किया  यदि  आप  भारत  से  कश्मीर  को  अलग  करना  चाहते
 तो  भारतीय  धर्म  निरपेक्षवाद  दांव  पर  होगा  ।  यही  वजह  है  कि  भारतीय  राष्ट्र  के  परम्परागत

 धर्मनिरपेक्ष  स्वरूप  का  एक  प्रतीक  बन  गया  अतः  उस  पर  बातचीत  नहीं  हो  सकती  उस  पर

 धघौदेबाजी  नहीं  हो  सकती  ।  उसके  बारे  में  कोई  प्रश्न  नहीं  उठ  सकता  और  कोई  भी  सरकार  उसके
 बारे  में  बातचीत  सहन  नहीं  कर  सकती  ।  वे  धर्म  पर  आधारित  अन्धा  प्रचार  कर  रहे  हैं  और  यहां
 कुछ  दंगे  और  वहां  कुछ  दंगे  कर  रहे  हैं  ।  वास्तव  अयोध्या  का  विषय  यहां  यह  एक  प्रमखी
 विषय  है  जोकि  भारत  के  विरुद्ध  प्रयोग  किया  जाता  है  |  मुझे  आध्या  है  कि  मेरी  ओर  बंठे  मेरे  सहयोग

 इसकी  ओर  ध्यान  देंगे  क्योंकि  मेरा  विश्वास  है  कि  हम  सभी  अपने  देश  से  प्यार  करते  उस  मुदद
 पर  हम  सभी  एक  हैं  ।

 जहां  तक  युद्ध  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  से  1971  की  तुलना  में  इस  समय
 पाकिस्तान  ने  अत्यधिक  आधुनिक  हथियार  प्राप्त  कर  लिए  परन्तु  वे अब  उससे  अधिक  हथियार

 प्राप्त  कर  रहे  वे  हमारे  आंतरिक  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  आक्रमण  करना  केवल  हमारी
 सीमाओं  पर  हो  नहीं  बल्कि  दूसरे  स्थानों  पर  भी  ।  मैं  गोपनीय  बातों  के  बारे  में  कोई  बात  जानना

 नहीं  चाहता  हूं  परन्तु  प्रधान  मंत्री  जी  इस  इस  देश
 को  कुछ  बताएं  कि  इसका  मुकाबला  करने

 के  लिए  हमने  अत्यधिक  आधुनिकतम  विकसित  आधुनिकतम  बायुयानों  और
 हों  का  निर्माण  कर  लिया  हैं  ताकि  कोई  आवश्यकता  पड़ने  पर

 आयुमिक  हवाई  अड्डों  का  निर्माण
 क

 ते  ।
 ।

 पड़ने  पर  हम  इसका
 बला  कर  से  ओर  अपनी  शांति  की  सुरक्षा  कर  शांति  बनाए  रखने  के  लिए  भी  हममें
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 व्यापक  आसूचना  तंत्र  होना  चाहिए  ताकि  हम  अपनी  सेनाओं  और  संसाधनों  का  पूरा  उपयोग  कर
 सकें  ।

 दूसरा  खतरा  चिकन-नंक  पर  ऐसा  लगता  है  कि  पाकिस्तान  इसे  तोड़ना  चाहता
 है  ताकि  जम्मू-कद्मीर  को  देश  के  होष  भाग  से  अलग  किया  जा  सके  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उस

 की  रक्षा  के  लिए  क्या  कोई  आसाधारण  प्रयास  किया  गया  है  क्योंकि  आखिरकार  वह  किसी  अस्य
 नेकਂ  के  समान  ही  उस  मामले  में  मैं  ज|नना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  विद्वोष  प्रयास  किए  गए  हैं

 अथवा  यदि  देश  पर  आक्रमण  होता  है  तो  क्या  हमारी  सरकार  उसके  लिए  तैयार  यदि  देशा
 पर  आक्रमण  होता  है  तो  यह  एक  ओर  से  नहीं  होगा  परन्तु  यह  प्री  शक्ति  का  युद्ध  होगा  ।  यदि  ऐसा
 होता  है  तो  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  अन्य  कोई  हमला  पुनः  उस  तरफ  से  न  मैं
 माननीय  मंत्री  महोदय  ह्वारा  दिए  गए  वक्‍तव्य  के  एक  वाक्य  से  निराष  हूं  ।  हसमें  यह  कहा  गया  है  :

 को  छम्ब  क्षेत्र  में  टंकों  का आना  जाना  और  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  इकाईयों  की
 रचना  एवं  आवागमन  का  पता  चला

 हमने  ये  रिपोर्ट  समाचार  पत्र  में  देखी  हमने  यह  प्रएत्त  उठाया  और  सरकार  ने
 भी  रिपोर्ट  देख  ली  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  के  अलावा  क्या  सूचना  प्राप्त  की  यदि  सरकार
 केवल  इन  रिपोर्टों  पर  ही  निर्मर  रहेगी  तो  उसने  अपने  स्वयं  के  सूत्रों  से  क्या  सूचना  प्राप्त  की
 सदन  इसे  जानना  चाहता  सरकार  को  बताना  चाहिए  कि  ये  सूचनाएं  वास्तव  में  सही  हैं  अथवा

 यदि  ये  वास्तव  में  सही  हैं  तो  हम  सरकार  से  यह  आशा  नहीं  करते  कि  वह  हमें  बताए  कि
 सरकार  ने  भी  रिपोर्ट  देख  ली  है  ।

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राजा  :  उपाध्यक्ष  मैं  उस  वक्तव्य  का

 समर्थन  करता  हूं  जो  मैंने  ध्यानाकर्षण  सूचना  के  सम्बन्ध  में  दिया  आपने  ठीक  ही  कहा  है  कि

 ऐसे  मामलों  में  हमें  आशय  समभना  चाहिए  ।  परन्तु  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  कुछ  लोगों  द्वारा  पंक्तियों

 को  स्वयं  पढ़े  जाने  पर  भी  उन्हें  समझ  नहीं  आता  मैं  इसे  उनको  बताना  चाहता  फिर

 मैं  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति  के  वर्णन  से  आरम्भ  करना  चाहता  हूं  और  अपने

 को  केवल  सैन्य  स्थिति  तक  ही  सीमित  माननीय  सदस्यों  ने  अनेक  दूसरे  पहलुओं  के  बारे  में

 भी  कहा  मैं  उन  पहलुओं  पर  इतना  अधिक  ध्यान  नहीं  दूंगा  ।

 मैं  प्रधान  मंत्री  महोदय  के  उस  अत्यधिक  सूमबम  यूं  और  गहन  भाषण  से  अपनी  बात  आरंभ

 करना  चाहता  हूं  जो  उन्होंने  इस  सदन  में  कुछ  सप्ताह  पहले  दिया  था  ।  काफी  समय  पहले  छम्ब

 में  टेक  देखे  गए  थे और  तब  आपने  समाचार-पत्रों  में  अनेक  समाचार  पढ़े  थे  जिम्हें  सरकार  ने  भी

 जानकारी  के  लिए  अलग  से  प्राप्त  कर  लिया  अतः  यह  रिपोर्ट  सत्य  होनी  चाहिए  क्योंकि

 समाचार  पत्र  और  सूचना  जो  सरकार  को  प्राप्त  दोनों  एक  ही  बात  के  बारे  में  बताते

 प्रधान  मन्त्री  ने  देश  को  युद्ध  के  लिए  तैयार  रहने  की  चेतावनी  दी  थी  और  यदि  मैं  पुनः  याद  दिलाऊं

 तो  यह  एक  दुख  की  बात  है  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  युद्ध  जैसी  स्थिति  उत्पस्त  हो  रहो  है  और  देश  को

 इसके  लिए  तैयार  रहना  अब  लोग  समाचार-पत्रों  की  इस  सूचना  के  आधार  पर  सरकार  की

 आलोचना  करते  हैं  कि एक  आएंका  की  स्थिति  पंदा  कर  दी  गयी  यह  एक  विपरीत  बात  है  जिसे

 अ  अपने  माननीय  मित्र  को  स्पप्ट  करना  चाहता  हूं  जीकि  मेरे  बक्तव्य  के  विपरीत  बात  कह  रहे

 एक  तो  दी  गयीਂ  को  कहा  गया  यदि  आपको  चेतावनी  नहीं  दी  जाए  तो

 आप  कहते  कया  कर  रहे  हैं  ?  आप  हमें  वास्तविक  स्थिति  के  बारे  में  कोई  बात  नहीं  बता
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 रहे  हैं  ।'  वर्तमान  में  स्थि  है  कि  वास्तव  में  पाकिस्तान  ने  अपनी  फौजें  सीमा  के  साथ  के
 कुछ

 ठिकानों  की  तरफ  विशेषकर  कुछ  क्षेत्रों  में  भेज  दी  जब  मैंने  कहा  था  कलेक्टिव  ट्रेनिंग  में
 वास्तव  में  सीमा  के  दूसरे  भागों  में  कलेक्टिव  ट्रेनिंगਂ  हो  रही  आपको

 कारी  देने  का  यह  तीब्  तरीका  हैं  कि  पूरी  सीमा  की  सुरक्षा  की  बह  सीमा  का  केवल  एक
 छोटा  भाग  ही  नहीं  है  परन्तु  आफ  कच्छਂ  से  सियाचित  तक  का  क्षेत्र  अतः  आप  देखते  हैं  कि
 सैन्य  स्थिति  को  उसी  जागरूकता  की  जरूरत  है  जिसके  बारे  में  प्रधान  मन्त्री  ने  कुछ  सप्ताह  पर्व  कहा
 था  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  राजनयिक  प्रयास  जारी  दूसरे  छाब्दों  दूसरे  देशों  को
 हम  यह  बता  रहे  हैं  कि  कश्मीर  के  सम्बन्ध  में  क्‍या  स्थिति  प्रत्येक  व्वक्ति  जानता  है  कि
 कश्मीर  भारत  का  एक  अभिन्‍न  अंग  है  परन्तु  बाहर  के  लोगों  को  अभी  भी  यह  बताने  की  जरूरत  है
 और  मभे  अत्यन्त  आदचयं  है  कि  संसार  के  अधिकांश  देशों  ने  हमारे  तकोँ  को  किस  प्रफार  स्वीकार  कर
 लिया  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  पाकिस्तान  की  प्रधान  मन्‍्त्री  की  विदेश  यात्रा  और  उन  द्वारा  वहां  वक्‍तव्य
 देने  के  बारे  में  कहा  परन्तु  मैं  नहीं  समझता  कि  पाकिस्तान  की  प्रधान  मन्‍्त्री  द्वारा  लाहौर  और
 दूसरे  स्थानों  पर  ऐसे  जोकि  टेप  के  रूप  में  हमारे  पास  देने  से  उनकी  विश्वसनीयता
 अभी  भी  बनी  हुई  मुझे  कहना  चाहिए  कि  यह  एंक  पागलपन  ही  जबकि  उस  देश्ष  में
 ऐसा  पागलपन  फैला  हआ  है  तो  निश्चय  ही  हमारा  रक्षा  मेत्रालय  इसना  मूर्ख  नहीं  है  कि  इस  पर
 ध्यान  भी  न  परन्त  रक्षा  मंत्रालय  का  यह  भरसक  प्रयास  होता  है  कि  हम  जो  कुछ  कर  रहे  ्ै
 उसके  बारे  में  हमारे  दुश्मन  को  पता  न  चले  ।  मैं  आपको  अपनी  दाक्ति  के  बारे  में  सभी  जानकारी
 दे  सकता  हूं  परन्तु  आप  अनुभव  करेंगे  कि  विवरणों  को  उजागर  करना  कोई  बुद्धिमानी  की  बात
 नहीं  हैं  क्योंकि  क्या  हो  जाए  इसका  भय  बन्दूक  की  शक्ति  से  अधिक  महत्वपर्ण  होता  मभे
 इस  बात  पर  अत्यधिक  प्रसन्नता  है  कि  श्री  कल्पनाथ  राय  सहमति  में  अपना  सिर  हिला  रहे  हैं
 क्योंकि  यह  मामला  दल  में  चर्चा  का  नहीं  है  जैसा  कि  सुबह  हुई  वाद  विवाद  के  मामले  में  था  ।
 यह  ऐसा  मामला  है  जिसे  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  रक्षा  का  तात्पय॑  केषघल  उसमें  सेनाओं  का
 होना  ही  नहीं  है  ।  इसमें  प्रत्येक  नागरिक  एवं  प्रत्येक  उद्योग  शामिल  सौभाग्य  से  भारत  अब
 एक  ओद्योगिक  देश  यह  अब  ग्रामीण  अथवा  कृषि  पर  आधारित  देश  भी  नहीं  है  जो  कि
 वास्तव  में  एक  अच्छी  बात  है  क्‍योंकि  हम  अपना  भरण-पोषण  स्वयं  कर  सकते  परन्त  अब
 हमारा  देश  एक  औद्योगिक  देश  भी  इसकी  एक  महत्वपूर्ण  विशेषता  है  हम  यहां  अनेक  वस्तुएं  स्वयं
 बना  लेते  हैं  जो  रक्षा  को  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  हम  इस  बात  का  इतना  अधिक  प्रचार  नहीं  करते  हैं
 परन्तु  मेरे  विचार  से  हमारे  दुश्मन  इस  बात  को  जानते  हैं  ।  यह  रक्षा  का  एक  महत्वपर्ण  पहल  अब
 हम  स्वयं  अतिरिक्त  हिस्से  पुर्जे  बना  सकते  हैं  ओर  मूल  रक्षा  के लिए  जो  अनेक  चीजें  चाहिएं  वे  देण
 में  ही  उपलब्ध  हैं  ।  रक्षा  तैयारी  के  रूप  में  यह  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  है  ।

 आन्तरिक  स्थिति  के  बारे  में  भी  कुछ  वक्तव्य  दिए  गए  थे  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  जब
 सरकार  वास्तव  में  कठिनाई  में  होती  है  तो  देश  का  प्रत्येक  नागरिक  सहयोग  देता  मेरा  यह  विचार
 है  कि  कश्मीर  घाटी  में  भ्रमित  कुछ  नवयुवक  भी  बदलेंगे  ।  वहां  पहले  ही  ऐसे  संकेत  हैं  कि  सरकार  के
 विरोध  का  पहले  जैसा  आसर  वहां  नहीं  जनसंश््या  का  केवल  एक  वर्ग  ऐसा  जिसे  छिक्षा  की
 जरूरत  है  ।  ये  ऐसी  बातें  हैं  जिनकी  वर्षों  से  उपेक्षा  होती  रही  है  ओर  मैं  समझता  हूं  कि इस  समय  वहां
 दासक  वर्ग  वहां  की  जनता  यह  समभाने  की  जरूरत  समझ  रहा  मुझे  यकीन  है  कि  वे  मख्य  ध
 में  शामिल  होंगे  और  ऐसा  ही  पंजाब  में  भी  होगा  ।  यह  कहना  कि  आंत्तरिक  स्थिधसि  हे

 युद्ध  के  लिए
 किए  जाने  वाले  प्रया  सों  पर  प्रभाव  एक  ऐसी  बात  जिसे  सरकार  गंभीरता  से  लेगी  परस्खु
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 इससे  हमारे  रक्षा  प्रयासों  में  बाधा  नहीं  पड़ेगी  ।

 पाकिस्तान  अधिकृत  कश्मीर  में  बनाए  गए  प्रष्षिक्षण  शिविरों  के  बारे  में  कहा  गया  मैं
 समभता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  श्री  पी०  कुमारमंगलम  ने  यह  प्रएइन  पूछा  था|  मैं  नहीं  जानता  कि
 उन्होंने  दिखावे  के  लिए  प्रश्व  पूछा  है  अथवा  वे  वास्तव  में  सूचना  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।  मैं  समझता
 हूं  कि  वे  अति  बुद्धिमान  व्यक्ति  हैं  और  पिश्वास  दिलायेंगे  कि  यह  केवल  एक  सामान्य  प्रएन
 वास्तव  वहां  प्रशिक्षण  शिविर  यह  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  तथ्य  है  और  सरकार  उचित  समय
 पर  विचार  करेगी  ।  मैं  समभता  हूं  कि  सरकार  की  नीति  तब  तक  सीधे  अन्तर्राष्ट्रीय  तीमा  को  तोड़ने
 की  नहीं  जब  तक  कि  इसके  लिए  उचित  कारण  न  हों  ।

 झ्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  आपका  तात्पय॑  युद्ध  विराम  रेखा  अथवा  अन्तराष्ट्रीय  सीमा  से

 डा०  राजा  रमसस्ना  :  मैं  कश्मीर  सीमा  को  बात  नहीं  कर  रहा  परन्तु  देश  की  यह  नीति

 रही  है  कि  बिना  किसी  कारण  किसी  अन्तराष्ट्रीय  सीमा  को  पार  नहीं  किया  जाए  ।  हमने  यहां  भाषण

 सुने  हैं  कि  पाकिस्तान  के  पास  भारी  मात्रा  में  हथियार  हैं  ।  कुछ  लोगों  ने  पूछा  क्या  ये  हमारे
 हथियारों  से  भी  अच्छे  हैं  ?  जनता  में  भी  कुछ  भय  व्यक्त  किया  गया  है  ।  मैं  इस  बारे  में  कुछ  वक्तव्य

 देना  चाहता  किसी  न  किसी  बहाने  विदेक्षों  से  भारी  संख्या  में  हथियार  प्राप्त  होने  से  पाकिस्तान

 ने  निश्चित  तौर  पर  अपनी  संघर्ष  करने  की  क्षमता  में  वृद्धि  की  है  ।  लेकिन  हम  भी  इन  सब  घटनाओं
 पर  नजर  ही  नहीं  रखे  हुए  हैं  अपितु  कुछ  ह॒द  तक  हम  इसका  मुकाबला  करने  के  लिए  तैयारी  भी  कर

 रहे  हैं  ।  हमारे  देश  का  एक  मजबूत  ओऔद्योगिक  आधार  है  जिसका  मैंने  विशेष  तौर  पर  उल्लेख  किया

 हमारे  पास  अतिरिक्त  कल-पु्जों  का  कितना  ही  बड़ा  मंडार  क्‍यों  न  हो  फिर  भी  युद्ध  के  समय

 जब  इन्हें  विदेशों  में  मंगाना  पड़ता  है  तब  हमेशा  ही  कुछ  न  कुछ  कठिनाई  आती  कल  पुर्जों  की

 उपलब्धता  के  सम्बन्ध  में  आप  पर  हमेशा  ही  नियंत्रण  बना  रहता  इस  स्थिति  को  उस  देषा  को

 ध्यान  में  रखना  होता  है  जो  आयात  पर  निर्मर  किसी  ने  पूछा  कि  कया  पाक  के  पास

 अवाक्सਂ  है  ?  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  उनके  पास  नहीं  हमारे  पास  यही  जानकारी  है

 जो  मैं  आपको  दे  रहा  हूं  ।  अन्ततः  कूटनीतिक  पहल  का  प्रदन  है--रक्षा  के  क्षेत्र  में  मेरे  वरिष्ठ  होने  के

 नाते  यदि  प्रधान  मन्त्री  मुझे  अनुमति  दें  तो  मैं  भारत  सरकार  के  विदेश  मंत्रालय  को  श्रेय  देना

 लाहता  हूं  जि'होंने  कई  राष्ट्रों  को
 इस  बात  पर  संतुष्ट  किया  कि  वास्तव  में  कप्मीर  के  बारे  में  पाकिस्तान

 को  कोई  दावा  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ओर  सभी  इस  बात  पर  सहधत  हैं  कि
 उस  राष्ट्र  के

 साथ  भावी  सम्बन्धों  का  आधार  शिमला  समझौता  ही  होना  चाहिए  |  श्री  गुजराल  ने  इस  सम्बन्ध  में

 कड़ा  वक्तव्य  दिया  है  ।  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  प्रघत  उठाया  गया  था  कि

 कया  हमने  अन्य  राष्ट्रों  को  संतुष्ट  करने  का  प्रयास  किया  मैं  जोर  देकर  यह  कहूंगा  कि  हमें  इस

 सम्बस्ध  में  भारी  सफलता  मिली  है  ।

 अपने  भांषण  की  समाप्ति  के  पहले  मैं  आणविक  प्रश्न  पर  टिप्पणी  करना  धाहूंगा  ।  श्री  फंलीरो

 ने  कई  वर्षों  पहले  मेरे  साथ  सदन  के  सदस्प  और  माननीय  मन्त्री  के  नाते  हुए  विचार-विमर्श  का  उल्लेख

 किया  है  क्‍योंकि  उन्होंने  बातचीत  का  उल्लेख  किया  है  इसलिए
 मैं  एक  जात  कहना  चाहूंगा  लोग  पूरी

 तरह  से  आणविक  हथियारों  की  बिनाश  की  क्षमता  को  महीं  समझ
 पाते  बहू  सममते  है  कि  यह

 एक  और  बड़े  हथियार  की  तरह  हैं  और  समय  आने  पर  इसका  उपयोग  किया  जा  सकता  मं

 समभता  हूं  कि  यदि  आणविक  हथियारों  का  इस्तेमाल
 किया  गया

 तो  इसका  सबसे  अधिक  प्रभाव

 पर्यावरण  सम्बस्धी  प्रदूषण  के  रूप  में  संपूर्ण  क्षेत्र  पर  होगा  और  यहू  इतने  लंबे  समय  तक  पर्यावरण  को
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 नष्ट  कर  सकते  हैं  जिसकी  कल्पना  भी  नहीं  की  जा  सकती  ।  यहां  तक  कि  हिरोहिमा  में  भी  बहुत
 विनाश  हुआ  था  ।  आघुनिकीकरण  के  साथ  इस  तरह  के  हथियारों  का  उल्लेख  तो  किया  जा  सकता
 लेकिन  यह  मानना  कि  लोग  इसका  इस्तेमाल  उस  उप  महाद्वीप  में  जो  भूमि  हम  सबकी  है  ओर  एक
 समय  हम  एक  राष्ट्र  कर  सकते  मैं  समझता  हूं  कि मानवता  की  भावना  के  प्रति  यह  एक  बहुत
 बड़ा  धोखा  होगा  |  लेकिन  यदि  हमारे  पड़ोसी  ऐसा  रास्ता  चनते  हैं  टब  जो  उत्तर  प्रधानमन्त्री  ने

 पिछली  बार  अपने  भाषण  में  दिया  था  पूर्णतया  लागू  होता  है  ।

 मुझे  इस  बात  से  हैरानी  हुई  कि  किसी  ने  यह  सुझाव  दिया  कि  दोनों  राष्ट्रों  के  बीच  प्रतिकार
 की  भावना  होनी  चाहिए  जिससे  यहां  शांति  बनायी  रखी  जा  मैंने  ऐसी  बात  पहले  कभी  नहीं
 सुती  ।  लेकिन  यह  उन  लोगों  के  लिए  एक  रोचक  वक्तव्य  है  जो  रक्षा  पत्रिकाओं  में  हमारे  और  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  के  बारे  में  प्रतिकार  के  संबंध  में  उल्लेख  करते  रहते  हैं  ।

 लेकिन  यह  बात  मैंने  पहले  कभी  नहीं  सुनी  ।

 उपाध्यक्ष  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  रक्षा  मन्त्रालय  में  होने  के  नाते  मैं  सदन
 को  आएवस्त  करना  चाहूंगा  कि  हमारी  रक्षा  तैयारियां  अपने  उच्चतम  शिखर  पर  हम  चु
 नहीं  बैठे  हैं  ।  मुके  इस  विषय  में  आपको  ज्यादा  जानकारी  देते  हुए  प्रसन्‍नता  होती  लेकिन  विषय  की
 गोपनीयता  मुझे  ऐसा  करने  से  रोकती  है  ।  लेकिन  मैं  कहूंगा  कि  चाहे  वह  थल  या  वायुसेना  या

 तीनों  सेनाएं  अपनी  अधिकतम  तैयारी  में  हैं  ओर  किसी  भी  स्थिति  का  सामना  करने  की  तैयार
 मैं  सेनाओं  के  लोगों  को  इस  त॑यारी  की  स्थिति  में  रहने  के  लिए  उनकी  प्रष्यांसा  करूगा  ।

 क्री  भोगेन््र  का  :  कई  प्रएनों  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  प्रधानमन्त्री  यहां  मौजूद
 हैं  ।  राष्ट्र

 के  लिए  वह  ऐसा  करेंगे  ।

 भो  एड्आर्डो  फंलीरो  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रइन  उठाना  चाहता  हूं  । नियम  197  में  ध्यानाकर्षण
 में  स्पष्टीकरण  के  लिए  प्रएन  का  उल्लेख  संबंधित  भाग  इस  प्रकार  है  :

 सदस्य  स्पष्टीकरण  के  लिए  प्रदन  पूछ  सकेगा  और  ऐसे  सभी  प्रश्नों  के  अन्त  में
 मंत्री  महोदय  द्वारा  उत्तर  दिया  जाएगा  ।

 यह  नियम  197  का  उपनियम  (2)  इसमें  कहा  गया  है  कि  मन्त्री  महोदय  ऐसा
 जो  कि  अनिवायं  है  ऐसे  सभी  प्रदनों  के  अन्त  में  उत्तर  यही  बात  श्री  भोगेन्द्र  का  ने  भी  कही

 मंत्री  महोदय  के  प्रति  मैं  अत्यधिक  सम्मान  और  सहानुभूति  रखता  लेकिन  सवाल  यह  है
 कि  हम  इस  देश  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  हैं  ओर  इन  प्रइनों  का  उत्तर  अवश्य  दिया  जाना  चाहिए  ।
 मेरे  जिन  प्रएनों  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  वह  इस  प्रकार  है  :

 पहला  प्रश्न  सेनिक  टुकड़ियों  का  इस  प्रकार  जमाव  जो  कि  पाकिस्तान  के  द्वारा  भाक्रमण  की
 तैयारी  को  दर्शाता  हो  जिसका  ध्यानाकर्षण  में  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ?  यह  पहला  प्रइन  जो
 विधिष्ट

 दूसरा  श्री  एस०  के०  सिंह  को  त्यागपत्र  देने  को  कहा  क्‍या  उन्हें  पाकिस्तान  के  प्रति

 हमारी  नीति  में  आए  किसी  परिवतंन  के  कारण  त्यागपत्र  देने  का  कहा  गया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  संक्षिप्त  बोलें  । |
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 27  1912  |  अबिल  म्बनीय  लोक  मह॒त्य  के  विषय  की  ओर  ध्यांनांकष॑णे

 ।  एडुआडों  फंलीरो  :  कृपया  हसे  छोटा  न  मैं  अपनी  खुशी  के  लिए  नहीं  बोल  रहा बोल  रहा
 हूं  ।  हम  देश  के  लिए  बोल  रहे  हम  इन  मामलों  पर  राष्ट्र  के  हित  में  उत्तर  चाहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  धैय॑  से  करें  ।

 भी  एडआर्डो  मैं  अध्यक्ष  पीठ  का  सम्मान  करता  हूं  ओर  उनके  प्रति  सहानुभूति
 रखता  हूं  ।  लेकिन  सदस्यों  के  भाषण  के  टीच  में  हस्तक्षेप  बाधा  पहुंचाना  जब  बह  कोई  मुद्दा
 उठा  रहे  हों  ठीक  नहीं  है  ।

 ः

 तीसरी  बात  इन  अमरीकी  प्रतिनिधियों  की  यात्रा  की  पृष्ठभूमि  क्या  है  जो  कि  राष्ट्रपति
 श्री  बुश  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  इसका  उहूं  एय  क्‍या  इसकी  पृष्ठभूमि  क्‍या  क्‍या  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  ओर  सोवियत  संघ  इसके  समाधान  की  कोशिश  कर  रहे  है  ?  यह  एक  स्पष्ट  प्रएन
 यदि  वह  उत्तर  नहीं  देंगे  तो  भी  मैं  आभारी  होऊंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  जब  स्थिति  कठिन  और  गंभीर  हो  तब  हमें  इस  पर
 विचार  करना  योजना  बनानी  चाहिए  और  स्थिति  का  सामना  करने  की  कोशिश  करनी

 चाहिए  न  कि  रक्षा  संबंधी  मामलों  पर  बात  ही  करते  रहना  जहां  तक  आपके  व्यवस्था  के  प्रदन
 का  संबंध  आपने  सरकार  का  ध्यान  एक  विधेष  स्थिति  की  ओर  दिलाया  उस  स्थिति  विश्व
 के  संदर्म  में  सरकार  ने  एक  वक्तव्य  दिया  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  के
 संदर्म  में  ही  स्पष्टीकरण  हो  सकते  आप  इसे  विदेश  मंत्रालय  ओर  रक्षा  मंत्रालय  दोनों  की  चर्चा
 बना  रहे  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  माननीय  मंत्री  महोदय  के  वक्‍तव्य  से  संबंधित  आपने  यह
 जानना  चाहा  था  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  पाकिस्तान  द्वारा  तैयारी  करने  से  जो  स्थिति  उत्पम्न  हुई  है  क्‍या
 सरकार  उसका  मुकाबला  करने  के  लिए  तंयार  और  मैं  समझता  हूं  कि  बहुत  सही  और  सुरक्षित
 उत्तर  दे  दिया  गया

 भी  एड्आर्डो  फंलौरो  :  मुझे  अफसोस  आपने  इस  प्रश्न  की  अनुमति  ही  क्‍यों  दी  ।  जब  मैंने

 यह  प्रश्न  पूछा  तब  आपने  इसकी  अनुमति  क्‍यों  दी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मैंने  आपको  उस  समय  रोका  होता  तब  आप  हो  सकता  है  आपत्ति

 करते  ।

 झो  एडआर्डो  हमें  हस  विषय  पर  ध्यानाकर्षण  नहीं  उठाना  चाहिए  हमें  इस

 विषय  पर  चर्चा  नहीं  करनी  चाहिए  ।  मेरे  पास  ऐसा  प्रइन  है  जिससे  समूचा  राष्ट्र  परेशान  हो  सकता

 मैंने  इन  मामलों  पर  विष्िष्ट  प्रश्नों  का  उल्लेख  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  जोश  का  सम्मान  करते  हुए  मैंने  आपको  यह  प्रष्न  करने  की

 मति  दी  थी  ।  लेकिन  आप  अध्यक्ष  पीठ  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  पर  आपत्ति  नहीं  आप

 विदेश  मंत्रालय  तथा  रक्षा  मंत्रालय  के  संबंध  में  वाद-विवाद  नहीं  कर  सकते  ।  आपने  प्रए्न  पूछे  थे  ।

 वे  कुछ  मामलों  में  प्रासंगिक  थे  ।  लेकिन  आप  इस  प्रकार  सभा  पर  किसी  चीज  का  दबाव  नहीं  डाल

 सकते  ।  यह  बात  श्री  भोगेन्द्र  का  पर  भी  लाग॒  होती  है  ।

 क्षी  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :  वास्तव  आपके  निर्णय  पर  बल्कि  एक  अनुरोध
 मैंने  अनुरोध  किया  मैं  नहीं  जानता  शायद  आपने  इसे  गलत  समझा  लोग

 ही  चितित  मैं  तथा  और  बहुत  से  सदस्य  आधह्या  कर  रहे  थे  कि  कुछ  कहा  जाएगा :
 किसी  बुरी  भावना  के  नहीं  था  और  न  ही  मैं  राज्य  मन्त्री  की  सूमबूझ
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 करना  चाहता  हू  ।

 आमतौर  पर  बहुत भर  मेरा
 अर्थ  बिल

 ओर  मेरा  अर्थ  बिल्कुल  भी



 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण  17  1990
 धो  जप पा  ८यप+

 और  योग्यता  को  चनौती  दे  रहा  हम  सभी  सामान्य  व्यक्ति  को  रूप  में  प्रधान  मन्‍्त्री  की  ओर

 देखते  हैं  ।  यह  एक  गंभीर  मामला  है  और  हम  प्रधान  मन्‍्त्री  की  ओर  देख  रहे  हैं  कि वह  कुछ  छाब्द

 बहें  ।
 ह  ्थ  है  ।

 क्री  भोगेग  भा  :  मभे  इस  वक्तव्य  से  एक  प्रासंगिक  प्रएन  पूछना  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभी  ने  बहुत  ही  अच्छे  मु  उठाए  हैं  ।  मैं  नहीं  समझता  कि

 क्षण  प्रस्ताव  में  मंत्रियों  को  इन  सभी  बातों  के  स्पष्टीकरण  के  लिए  अनुमति  दी  जा  सकती  है  क्योंकि

 यह  पूरी  तरह  से  वाद-विवाद  बन  जाता  है  ।  भब  माननीय  प्रधान  मंत्री  ।

 झो  एड्आर्डो  फंलोरो  :  यहां  कोई  भी  ध्यानाक्षण  प्रस्ताव  नहीं  होना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  पर  नियंत्रण  रखेंगे  और  इस  तरह  का  आचरण  नहीं

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  तरह  करने  से  रोक  सकते  हैं

 )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यह  मामला  यहीं  समाप्त  होता  अब  हमें  इले  ओर  नहीं  खींचना

 सखाहिए  ।  अब  माननीय  प्रधान  मंत्री  बोलेंगे  ।

 प्रधान  मंत्री  विष्वनाथ  प्रताप  :  आपने  पहले  ही  अपना  निर्णय  दे  दिया
 था  कि  राज्य  मंत्री  ने  इस  प्रइन  के  मुख्य  भाग  का  पूरी  तरह  उत्तर  दे  दिया  लेकिन  माननीय
 सदस्य  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  कुछ  पहलुओं  वे  और  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  ।  मैं  यह  कह  सकता

 हूँ  कि  अब  यह  साबित  हो  गया  है  कि  हथियारों  की  सप्लाई  अलगाववाद  फलाकर
 तथा  युद्ध  का  उन्माद  पंदा  करके  हमारे  देश  के  आंतरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  कर  रहा  ओर  जैसाकि
 उल्लेख  किया  गया  हमने  गोवा  से  माननीय  सदस्य  श्री  फलोरो  से  भी  सुना  हम  युद्ध  का  उन्माद
 पैदा  नहीं  कर  रहे  जैसाकि  पाकिस्‍्त्तान  की  प्रधान  मन्त्री  ने  कुछ  वक्तव्य  दिया  था|  हजार
 वर्षों  तक  युद्ध  हमारा  संवाद  नहीं  ओर  जब  मोर्चे  पर  आगे  बढ़ने  की  सूचना  तो  हमें

 पूर्ण  स्थिति  पर  विचार  करना  ओर  रक्षा  तैयारी  में  हर  समय  ऐसा  नहीं  होता  कि
 आप  धारणाओं  का  विश्लेषण  ही  करते  रहे  ठीक  विश्लेषण  का  हिस्सा
 लेकिन  वास्तविक  स्थिति  का  भी  अनुमान  लगासा  होगा  और  वास्तविक  स्थिति  से  जो  संभावना
 पैदा  हो  सकती  उसके  संबंध  में  सभी  सावधानियां  बरतनी  लेकिन  जब  इसमें  भी
 अलगाववाद  फंलाने  की  मंशा  भी  शामिल  हों  और  बास्तव  में  बातचीत  से  जिसे  हमने  पूरा  किया
 जबकि  हम  अपने  सभी  पड़ोसियों  के  साथ  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  चाहते  हैं  ओर  हमने  सही  गंभीरता  से

 चीन  ओर  श्रीलंका  से  शुरू  किया  चीन  के  साथ  हमारा  युद्ध  हुआ  चीन  के  साथ  हमारी
 समस्या  चीन  के  साथ  भी  क्षेत्रीय  विवाद  लेकिन  इन  जठिल  मामलों  के  होते  हुए  सत्रिय
 रूप  से  चेष्टा  की  गई  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  हमने  इस  समस्या  को  हल  कर  लिया  लेकिन
 फिर  भी  हम  दोनों  पक्षों  ने  सक्रिय  प्रयास  किए  हैं  क्योंकि  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि  इसके
 आप  यह  एकरूपता  देखिए  ।  यद्यपि  हमारा  चीन  के  साथ  युद्ध  यद्यपि  हमारी  सीमा  की  समस्या
 यदायपि  हमारी  उसके  साथ  क्षेत्रीय  समस्या  फिर  भो  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि  यह  हमारे  देश  के
 अन्दर  विद्रोह  फैलाना  नहीं  यह  अपने  द्विपक्षीय  संबंधों  के  अन्तर्गंठ  पाकिस्तान  को  हथियारों  की

 सप्लाई  करता  और  इसी  बात  को  लेकर  हम  बासचीत  शुरू  कर  सकते  हैं  । और  जब  हमारा  यह
 आदाय  तो  ऐसी  कोई  धारणा  नहीं  थी  कि  इस  सरकार  ने  पाकिस्तान  के  साथ  सम्बन्ध  सुधारने  के
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 लिए  उसी  प्रकार  की  शुरूआत  क्यों  नहीं  की  ।  मेरे  विचार  पाकिस्तान  सरकार  ने  इस  सरकार  के
 जोकि  इस  आदधाय  के  साथ  आई  एक  बहुत  ही  अच्छा  अवसर  खो  दिया  है  ।  यह  बात  हममे

 उन्हें  बता  दी  थी  |  सीमा  पार  जमीन  की  भाषा  टक-विरोधी  और  विस्फोटक  यही  बात  सीमा
 पार  से  आ  रही  ओर  वही  वास्तविक  भाषा  है  ।  आपको  देखना  चाहिए  कि  पाकिस्तान  के  पार  जमीन
 की  वास्तविक  भाषा  क्‍या  हमारे  लिए  जमीन  पर  वास्तविक  भाषा  टेक-विरोधी
 मशीन  राकेट  ए०  के०  47,  और  कुछ  सूचना  के  जमीन  से  हवा  में  मार
 करने  वाले  प्रक्षेपास्त्र  |  हमारे  नेक  इरादों  के  हमें  इन  सब  बातों  का  सामना  करना  पड़ा  है
 ओर  अब  जन  उन्माद  उकसाने  के  साथ-साथ  सेनाओं  को  आगे  भेजने  का  काम  जारी  कोई  भी  देश
 इस  स्थिति  को  अनदेखा  नहीं  कर  सकता  और  मैं  सभा  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हमने  सभी
 आवश्यक  कदम  उठाए  कि  हमारे  मोर्च  खुले  न  मो्चों  की  रक्षा  करते  हमने  सभी
 नियां  बरतो  मेरे  विचार  में  यह  हमारा  कर्तव्य  कोई  भी  हमें  यह  नहीं  कह  सकता  कि  हमें
 अपनी  रक्षा  करने  का  अधिकार  नहीं  प्रत्येक  देश  को  अपनी  रक्षा  करने  का  अधिकार  और
 हमने  जो  कदम  उठाए  हैं  वह  हमारी  जानकारी  के  अनुसार  हैं  ।  प्रत्येक  देश  स्वतन्त्र

 अब  विदेश  मन्त्रालय  की  ओर  आते  राजनयिक  दबाव  के  बारे  मेरे  विचार  में  मुझे
 विदेश  मंत्रालय  को  बधाई  देनी  कि  उसने  वास्तव  में  विभिन्‍न  राजधानियों  में  भारतीय
 कोण  को  पहुंचाया  और  बहुत  से  देशों  ने  शिमला  जिसे  मंदरंहीन  समझा  जा  रहा  का
 समर्थन  किया  और  मैंने  पाकिस्तान  को  यह  बता  दिया  है  कि  यदि  यह  संदर्म  से  बाहर  है  तो  यह
 केवल  एकतरफा  संदर्म  से  बाहर  नहीं  होगा  ।  अतः  जब  आप  इसे  संदर्म  से  बाहूर  कहते  हैं  तो  कृपया  यह
 गंभीर  होकर  कहें  |  यह  वही  आधारभूत  ढांचा  है  जिससे  |  है  वर्षों  तक  शांति  कायम  रही  ।  शिमला
 इतिहास  की  एक  प्रक्रिया  कई  संघर्षों  के  दोनों  देश  शिमला  समभोते  के  लिए  सहमत  हुए  थे  ।
 यह  केवल  ऐसी  बात  नहीं  थी  कि  विदेश  मंत्रालयों  स ेकागज  आए  ओर  दोनों  देशों  ने  उस  पर  हस्ताक्षर
 कर  दिए  और  इससे  कई  वर्षों  तक  शांति  कायम  रही  ।  इसे  जारी  क्यों  नहीं  रखा  जा  सकता  ?

 पाकिस्तान  यह  बात  क्‍यों  नहीं  समझता  कि  15  वर्षों  के  दोरान  नहीं  बल्कि  पिछले  बर्ष  के  यहां
 कठिनाई  पंदा  हुई  और  विद्रोह  तथा  सभी  बातें  हुईं  ।  वे  वर्ष  हमारे  संबंधों  के  लिए  बुरे  क्‍यों  नहीं  थे  ?
 मेरे  विचार  में  उस  तरफ  से  कुछ  आत्मविश्लेषण  आवदयक  है  ।  मैंने  विभिरन  माध्यमों  से  भी  उन्हें  यह
 बताया  है  कि  अच्छे  अच्छे  तकों  से  नहीं  भच्छे  संबंध  विश्वास  से  बनते  हैं  और  मैं  सभा

 को  यह  बताता  हूं  कि  मैंने  यह  बात  भी  उनसे  कही  है  कि  यदि  पाकिस्‍तान  अच्छे  विश्वास  का  एक  कार्य

 करता  तो  हम  दो  करके  ले'कन  केवल  मना  करते  जब  आप  इसे  कर  रहे  यह्‌
 ऐसी  बात  है  जिसे  हम  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  पाकिस्तान  की  प्रधान  मंत्री  को

 बाहर  जाना  हमारी  राजनयिक  सफलता  का  एक  सबृत  वास्तव  उन  पर  अपने  ही  क्षेत्रों  में

 दबाव  था  कि  भारतीय  राजनयिक  दबाव  इतना  सफल  रहा  वे  बवस्तुतः  कुछ  देशों  से  अलग-थलग  पड़

 गए  थे  ।  अब  उन्हें  स्थर्थ  यात्रा  छुरू  करमी  पड़ी  ।  यह  हमारी  सफलता  का  सबत  है  और  हम  आत्म

 संतृष्ट  नहीं  हमने  बहुत  से  अरब  देशों  से  बातचीत  की  और  असल  में  वे  चाहते  हैं  कि  कोई  भी  संघर्ष

 नहीं  होता
 चाहिए  ।  और  बहुत  से  देशों  न ेशिमला  समभोते  के  समर्थन  में  अपने  विचार  व्यक्त  किए

 3.00  भ०  १०

 क्या  मैं  इस  अवसर  पर  यह  कह  सकता  हूं--जोकि  मैं  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता
 मैं

 आारनीय  सदस्य  के  पति  कृतम  हूं  कि
 इस

 चिचण  उहोंने  एक  हमारे  बीक  कोई

 विभाजन  नहीं  जब  हम  सुरक्षा  के
 इस

 विषय  पर  आते  हैं  हम  यहां  सभी  भारतीयों  के  रूप
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 से  बंठे  न  कि  पार्टी  सदस्यों  के  रूप  में  ।”  मैं  इस  सभा  के  प्रति  कृतज्ञ  हुं  और  आज  इस  सभा  से  यह
 जो संदेश  आ  रहा  है  इसे  मजबत  करने  से  उसका  दूरगामी  परिणाम  रहेगा  क्‍योंकि  केवल  सेना  नहीं  है
 बल्कि  यह  लोग  और  उनका  मनोबल  है  ।

 में  यह  कह  सकता  हूं---इसके  साथ  यह  बहुत  ही  आवश्यक  है--जेसाकि  मैंने  ठीक

 ही  कहा  है--सुरक्षा  की  जिम्मेदारी  केवल  सेना  की  ही  नहीं  बल्कि  लोगों  की  भी  ओर  लोगों
 यदि  वे  वहुत  ही  शक्तिशाली  हैं--सदभाव  होना  लोगों  का  सदभाव  और  एकता  ही  इसकी

 महान  शक्ति  कोई  भी  बात  जो  इस  समय  न  केवल  इस  समय  बल्कि  आने  वाले  किसी  भी  समय  में
 लोगों  के  मस्तिष्कों  और  दिलों  को  बांटेगी  अथवा  बांट  सकती  है---वह्‌  एक  ऐसी  बात  है  जोकि  हमारे
 सुरक्षा  वातावरण  पर  भी  प्रभाव  डालेगी  ।

 मैंने  यह  बात  बहुत  ही  दृढ़  विश्वास  से  उन्हें  बताई  है  कि  इस  विषय  पर  यदि  पाकिस्तान  यह
 सोचता  है  कि  भारत  के  लोग  विभाजित  हैं  तो  वे  गलती  पर  है  ।  चाहे  वे  हमारे  मुस्लिम  भाई  चाहे
 वे  हमारे  सिख  भाई  चाहे  वे  हमारे  ईसाई  भाई  चाहे  वे  किसी  भी  धर्म  जाति  अथवा  दल  के
 वे  सभी  एक  हैं  ओर  यही  हमारी  शक्ति  मैं  सभा  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  मेरे  पास  यही
 संदेश  है  और  किसी  भी  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  मेरे  पास  यही  विश्वास  है  ?  इन्हीं  धाब्दों  के
 मैं  आपको  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  चिता  करने  की  कोई  बात  नहीं  है  ?  हम  किसी  भी  चुनौती  का
 सामना  करने  के  लिए  तैयार  कद्मीर  भारत  का  अभिन्न  अंग  इसके  बारे  में
 कोई  प्रइन  ही  नहीं  है  ।  हमने  प्रायः  यही  कहा  है  और  हमने  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  भारत  और
 पाकिस्तान  के  बीच  कोई  भी  विषय  होगा  उसे  द्विपक्षीय  तरीके  से  हल  किया  जाएगा  और  हम  इन
 मामलों  में  मध्यस्थता  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  यहां  तक  कि  अपने  विचार  को  रखने  में
 और  अपने  विचार  को  बताने  में  यह  आवश्यक  है  कि  संचार  माध्यमों  को  खुला  रखा  यदि  हम

 माध्यमों  को  बंद  करते  तो  हमारा  अपने  विचारों  को  व्यक्त  करना  भी  बन्द  हो ॒  3)
 नहीं  समझता  कि  हमें  संचार  माध्यमों  को  रोक  देना  चाहिए  लेकिन  हमने  मध्यस्थतः  के  बारे  में

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 ग्यारह॒वां  प्रतियेदन

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  पर्यटम  मम्त्रालय  में  सत्य  वाल

 मलिक  )  घ  मैं  प्रस्ताव  करता
 राज्य  मम्त्रो

 यह  सभा  दिनांक  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मस्त्रणा
 समिति  के  ग्यारहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  दिनांक  1990  को  सभा  में  प्रस्तुत किए  गए  कार्य  मम्त्रणा
 समिति  के  ग्यारहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।

 प्रस्ताथ  स्वीकृत  हुआ  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मांप्से

 3.05  भ०  प०

 बक्‍्कम  पुरुषोत्तमन  पीठासोन  हुए  ।]

 नियम  377  के  अधोन  मामले

 मिस्सुर  रेलवे  स्टेशन  पर  छोटे  विक्र  ताओं  को  वेकल्पिक  भूमि  स्थायो  हौर  पर
 आपंटित  किए  जामे  की  मांग

 श्लीमतोी  एम०  चस्रदोखर  :  नई  दिल्ली-मद्रास  रेलवे  लाइन  पर  मद्रास
 सेंट्रल  स्टेशन

 से  लगभग  30  किलोमीटर  दूर  स्थित  मिन्जुर  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  लगभग  64  छोटे
 विक्रेताओं  को  रेलवे  को  भूमि  पर  अपना  सामान  बेचने  की  अनुमति  दी  गई  कमजोर  वर्गों  से

 बंधित  ये  गरीब  विक्रेता  गत  अनेक  वर्षों  से यह  छोटा-सा  व्यवसाय  कर  रहे  हैं  और  उनकी  आजीविका
 इसी  पर  निर्मर

 दिनांक  22-1-1990  को  प्रशासन  ने  अचानक  न  सिर्फ  बल  प्रयोग  कर  इन  विक्रेताओं  को
 हटाया  और  उनकी  सम्पूर्ण  विक्रय  सम्पत्ति  को  क्षति  पहुंचाई  बल्कि  रेलवे  की  सीमा  चौकी  को  हटा  दिया
 और  उनकी  भूमि  राज्य  सरकार  के  वेਂ  विभाग  द्वारा  बलपूर्वक  अधिग्रहित  कर  ली  रेलवे
 अधिकारियों  को  यह  जानकारी  दिए  जाने  पर  उन्होंने  तत्काल  हस  स्थान  का  दौरा  किया  और  उन्होंने
 फिर  से  वह  भूमि  उन्हें  दे  दी  और  रेलवे  की  सीमा  चौकी  को  पहुले  की  तरह  स्थापित  कर  दिया
 गया  ।

 इन  विक्रेताओं  को  स्थानीय  अधिकारियों  द्वारा  वहां  से  हटाये  जाने  का  हमेशा  हर

 रहता  है  ।  इसलिए  मैं  रेल  अधिकारियों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  मिस्जुर  रेलब्रे  स्टेशन  के  इन
 ॥ञओं  को  किसी  अन्य  स्थान  पर  स्थायी  तौर  पर  जमीन  आवंटित  करने  के  लिए  तुरस्त  कार्यवाही  करें

 ताकि  इनके  मन  से  बार-बार  हटाए  जाने  का  डर  समाप्त  हो

 मोहनलालगंज  संसवोय  भिर्वाचन  क्षंत्र  में  पेय  जल  की  कमी  बूर  करने  के  लिये

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  जिततीय  सहायता  किये  जाने  की  मांग

 क्रो  सरज्‌  प्रसाद  सरोज  :  श्रीमान  जल  की  आवष्यकता  मनुष्य  एवं  अध्य

 प्राणियों  सभी  को  है  ।  गर्मी  में  ये  आवश्यकता  अधिक  प्रबल  हो  जाती  है  पिछले  40  साल  से  ज्यादा

 योजनाबद्ध  विकास  होने  के  बावजद  ये  समस्या  ऐसी  की  ऐसी  ही  आसपास  के  नदियां

 आदि  सब  सूख  रहे  हैं  और  अगर  तुरन्त  आवश्यक  कदम  नहीं  उठाये  गए  तो  सब  जगह  त्राहि  मच

 जाएगी  ।  इस  समस्या  का  तुरम्त  निदान  आवश्यक  है  ।  पीने  के  पानी  के  अलावा  कृषि  के  लिए
 भी  पानी  की  उतनी  ही  आवश्यकता  है  |  मेरा  अनुरोध  है  कि  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  मोहनलालगंज  में  कौई

 ऐसी  योजना  विष्व  बेंक  की  मदद  से  तुरन्त  शुरू  की  जाए  जिससे  कि  भविष्य  में  यह  समस्या  न

 त्रम्त  कार्यवाही  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  बह  राज्य  सरकार  को  इतनी  राशि  दे  जिससे
 कि  तुरन्त  ट्यूबबंल  लगवाए  जा  खराब  ट्‌  यूबवलों  को  सही  किया  जा  हैंडपम्प  लगाये जा

 सर्के  भौर  कुओों  आदि  की  मरम्मत  करवाई  जा  सके  ।
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 चित्तोड़गढ  जिले  में  भूपालसागर  में  रुप्ण  मेवाड़  शुगर  मिल्‍्स  लिमिटेड  को
 किसो  उपयुक्त  संप्रवरतंक  को  सांपे  जाने  की  मांग

 ]
 श्रो  हेमेन्द्र  सिह  बनेड़ा  :  चित्तोड़गढ़  और  भीलवाड़ा  जिलों  :

 अन्तर्गत  उदयपुर  क्षेत्र  में  मेवाड़  शुगर  मिल्स  जिला  चित्तौड़गढ़  एकमात्र  कृषि

 पर  आधारित  उद्योग  यह  इकाई  रुणण  हो  गई  है  जिसके  कारण  सैकड़ों  मजदूर  बेरोजगार  हो  गये

 हैं  ।  उपरोक्त  जिलों  के  गन्ता  उत्पादक  किसानों  को  भी  इससे  नुकसान  हो  रहा  है  |  औद्योगिक  वित्तीय
 स  मिल  को  एक  उपयुक्‍त  प्रवर्तंक  को  सोंपने  के  लिए  की  जाने  वाली  कायंवाही  में

 विसम्ब  से  मिल-मजदूरों  और  किसानों  की  कठिनाइयां  दिन-पर-दिन  बढ़ती  जा  रही  मैं  सरकार
 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  चीनी  मिल  को  एक  उपयुक्त  प्रवर्तक  को  सौंपने  के  लिए
 वित्तीय  पुनर्वास  बोर्ड  को  निदेश  दे  ।

 भारतीय  गंस  प्राधिकरण  द्वारा  की  गई  कथित  अनियमितताओं  की  जांच  किए
 जाने  की  मांग

 श्री  ईश्वर  चौधरी  :  यह  बहुत  चिन्ता  का  विषय  है  कि  गैस  अथारिटी  आफ  इण्डिया को
 प्रतिवर्ष  लगभग  करोड़  रुपयों  का  घाटा  हो  रहा  है  ।  इस  प्रकार  के  घाटे  के  कई  कारण  हैं  लेकिन
 मैं  दो  विषयों  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हाल  ही  में  चुनाव  प्रचार  में  इस्तेमाल  करने
 के  लिए  गैस  अथारिटी  आफ  इण्डिया  ने  रंगीन  कलेंडर  छपवाये  और  इसके  एवज  में  एच०  बी०  जे०
 एक्सटेंशन  पाईप  लाइन  के  लिए  20  करोड़  रुपयों  का  अनुबन्ध  बिना  निविदा  के  दिया

 मैं  कम्पनी  को  हो  रहे  घाटों  की  एक  और  वजह  की  ओर  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना
 चाहता  हूं  ।  स्नैम  दृटालियन  कम्पनी  को  त्रिपुरा  पाइप  लाइन  प्रोजेक्ट  का  ठेका  देकर  लाभ  पहुंचाया
 गया  ।  अनेक  अन्य  कम्पनियों  ने  इस  काय॑  के  लिए  टेंडर  दिया  था  उसके  बावजूद  भी  स्नैम  का  अन्य

 कम्पनियों  की  तुलना  में  इस  कार्य  के  लिए  टेंडर  दुगना  व  महंगा  था  एवं  दो  महीने  विलम्ब  से  प्राप्त
 |  नियम  तोड़कर  सनम  को  ही  इस  कार्य  के  लिए  चुना  गया  ।

 गैंस  अथारिटी  आफ  इण्डिया  के  उच्चाधिकारियों  द्वारा  पद  का  पूर्णतया  दुरुपयोग  किया  गया

 है  ।  अतः  मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  ऐसी  अनियमितताओं  की  एक  उच्च  स्तरीय  जांच

 राई  जाए  और  सम्बन्धित  उच्चाधिकारियों  के  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही  की  जाए  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पान  के  पत्तों  के  लिए  ह्,त  रेल  परिवहन  सुविधाएं  प्रवान
 किए  जाने  की  सांग

 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  पश्चिम  बंगाल  में  पान  के  पत्ते  के  उत्पादकों  तथा

 स्यापारियों  को  पान  के  पत्ते  की  टोकरियों  के  भेजे  जाने  के  लिए  रेलवे  द्वारा  पर्याप्त  सुविधाएं  न  मिलने

 से  बड़ी  कठिन  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा

 पदिच्रम  बंगाल  में  देश  का  दो-तिहाई  पान  का  पत्ता  पैदा  होता  पान  का  पत्ता  बहुत  जल्दी

 खराब  हो  जाता  इसलिए  इसकी  क्षीघ्र  दुलाई  के  लिए  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  पांसकुरा  और
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 बगनान  रेलवे  स्टेक्षनों  पर  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  जरूरत  बगनान  तथा  श्रीरामपुर  रेलवे  स्टेशनों
 पर  पान  की  टोकरियों  के  परिवहन  की  कोई  सुविधा  नहीं  है  क्योंकि  वहां  पर  कोई  मुख्य  रेलगाड़ी
 नहीं  रुकती  तथा  अन्य  स्टेशनों  पर  या  तो  सुविधाएं  अपर्याप्त  हैं  अथवा  गाड़ियां  पान  की  टोकरियों  के
 लदान  के  लिए  नियमित  रूप  से  खाली  वी०  पो०  एस०  माल  डिब्बे  नहीं  लाती  हैं  ।

 मैं  रेल  मन्त्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  पश्चिम  बंगाल  के  विभिन्‍न  रेलवे  स्टेशनों  से
 देश  के  अन्य  भागों  में  पान  की  टोकरियों  के  श्षी  ्र तथा  नियमित  रूप  से  ले  जाए  जाने  के  लिए
 लिखित  उपाय

 (1)  हावड़ा  ओर  सियालदाह  रेलवे  स्टेशनों  पर  विशेषकर  दक्षिण  पूर्व  रेलबे  की  8034

 8005  8030  8002  8015  अप  तथा  पु  रेलवे  की  2311  2303

 )
 2381  3007  3005  3009  अप  गाड़ियों  में  पान  की  टोकरियो  के  ले  जाए  जाने

 की  नियमित  रूप  से  निगरानी  की

 (2)  8030  अप  गाड़ी  को  बगनान  स्टेशन  3009  अप  गाड़ी  को  श्रीरामपुर  स्टेशन  पर

 तथा  8002  अप  गाड़ी  को  मेचेड़ा  स्टेशन  पर  रोका  जाए  ।

 (3)  8030  अप  तथा  7034  अप  गाड़ियों  में  नियमित  रूप  से  वी०  पी०  एस०  माल  डिब्बे
 लगाए  जायें  ।

 आठदों  पंचवर्धोय  योजना  में  पद्म  बंगाल  में  सागरदीधी  ओर  बजयज  में

 ताप  विद्युत  केख्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  तथा  पुरुलिया  पंप

 स्टोरेज  और  बालागढ़  ताप  विद्युत  परियोजना  को  भी

 मंजूरी  दिए  जाने  की  मांग

 ही  सनत  कमार  मंडल  :  पश्चिम  बंगाल  और  विद्वेषकर  कलकत्ता  को  जो

 किसी  समय  औद्योगिक  गतिविधि  का  केन्द्र  इस  समय  बिजलो  के  गंभीर  संकट  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  |  गर्मी  भी  चरम  सीमा  पर  अब  समय  आ  गया  है  कि  विद्युत  की  कमी  वाले  इस  राज्य

 में  बिजली  की  सप्लाई  में  सुधार  के  लिए  कुछ  क्षिया  जाए  1  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सागरहीघी  तथा

 बजबज  में  दो  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  बेन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  के  पास

 भेजे  थे  |  राज्य  सरकार  इन  दोनों  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  सुनिष्तित  कराने  के  लिए  अत्यधिक

 प्रयास  कर  रही  है  ।

 2000  भेगावाट  बिजली  क्षमता  की  सागरडीघी  परियोजना  वर्ष  1985  से  मंजूरी  के  लिए

 लम्बित  पड़ी  है  तथा  500  मेगावाट  क्षमता  की  बजबज  परियोजना  चार  महीने  पूर्व  केन्द्रीय  विद्युत

 प्राधिकरण  के  पास  स्वीकृति  हेतु  भेजी  गयी  थी  ।  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधकरण  ने  इसके  विपरीत  यह  तक

 दिया  कि  राज्य  में  प्रस्तावित  2500  मेगाबाट  तापीय  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  हो  सकेगा  ।  राज्य

 कार  तो  इस  बारे  में  चिन्तित  है  कि  जब  छशाताब्दी  के  अस्त  तक  मांग  और  सप्लाई  के  बीच  अन्तर  बढ़कर

 2870  भेगावाट  द्वो  जाएगा  तब  बढ़ी  हुई  मांग  को  कंसे  पूरा  किया  वास्तव  में  यह  अन्तर

 ओर  भी  अधिक  हो  है  क्योंकि  पुरानी  इकाइयां  और  अधिक  पुरानी  होने  पर  और  भी  कम

 बिजली  दैदा  करेंगी  ।  मैं  राज्य  सरकार  की  इस  मांग  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं  कि  केन्द्रीय

 प्राधिकरण  को  न  केवल  सागरडिही  और  बजबज  परियोजना  को  मंजूरी  देनी  बल्कि

 £  आठवीं  योजना  में  ही  पुरुलिया  पम्प  मंडारण  और  बालागढ़  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  को  भी  मंजूरी

 देनी  चाहिए  ।



 वित्त  1990  -  17  1990
 ——  नी  oo

 केरल  के  इठ्क्को  जिले  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्सार  किए  जाने  के

 प्रस्ताव  को  मंजूरी  दिए  जाने  को  मांग

 श्री  पत्राई  के०  एम०  मंध्यू  :  केरल  के  इदुक्‍्की  जिले  में  लगभग  तीन  दजेन
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  सरकार  के  पांस  लम्बित  पड़े  हैं  1

 केरल  का  इदुक्की  जिला  परिवहन  तथा  संचार  के  मामले  में  सम्भवतः  सबसे  अधिक
 सित  जिला  मुख्यतः  गहम॑  भू-भाग  तथा  घाटियों  के  इस  पहाड़ी  जिले  के  लिए  संचार  सुविधाओं  की
 जरूरत  पर  अधिक  बल  देने  की  आवश्यकता  नहीं  इस  जिले  में  काफी  मात्रा  में  नकदी  फसलों  का
 उत्पादन  होता  जिनसे  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होती

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  अविकसित  इदुक्की  जिले  के  हित  के  उच्च
 मिकता  के  आंधार  पर  इन  विस्तार  प्रस्तावों  को  तुरन्त  मंजूरी  दे  ।

 3.15  भ०  प०

 वित्त

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  प्रो०  मधु  दंडवते  द्वारा  16  1990  को  |
 प्रस्तुत  वित्त

 1990  पर  विचार  किए  जाने  के  प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा  श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  ।

 वित्त  मम्त्री  मघ्‌  :  क्‍या  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  कर  सकता

 सभापति  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  वित्त  विधेयक  इस  सभा  में  स्वीकार
 किए  जाने  के  बाद  दूसरे  सदन  में  भेजा  जाता  है  ।  याद  प्रक्रिया  को  छीजघ्रतासे  पूरा  करना  है  तो  मैं
 सुकाव  दूंगा  कि  हमें  लम्बे  समय  तक  सभा  की  बंठक  जारी  रखनी  होगी  ।  मैं  उत्तर  शाम  देर  तक  भी
 दे  सकता  लेकिम  वित्त  विधेयक  पर  आज  ही  चर्चा  पूरी  की  जानीं  आपके  माध्यम
 से  संभूचे  सदन  से  यह  मेरा  अनुरोध  है  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  जी  यह  एक  छोटी-सी  समस्या  है  और  मैं  इससे
 सहमत  हूं  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  समय  को  इस  तरीके  से  समायोजित  किया  जाना  चाहिए
 जिससे  कि  उत्तर  8  बजे  से  पहले  पूरा  हो  जाए  क्योंकि  लगभग  सौ  सदस्य  आठ  बजे  जाना  चाहते  हैं  ।

 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  प्रत्पेक  व्यक्ति  को  बोलने  और  जाने  को  अनुमति  दी  जानी
 चाहिएं  जिससे  कि  मेरा  काम  अन्त  में  समाप्त  हो  जाए  ।

 क्री  संतोष  मोहन  देव  :  वित्त  मन्त्री  को  इतमा  विश्वास  है  कि  वह  हर  बात  को  मजाक
 में  ही  लेते  यह्‌  उनकी  आदत  है  ।  हर  समय  वह  मजाक  करने  का  प्रयास  करते  लेकिन  उन्हें
 इतना  अधिक  विदवास  नहीं  करना  यह  उत्तर  देने  का  तरीका  नहीं  प्रश्न  का  उत्तर  देते

 *

 समय आप सदस्यों को मूख ** प्रौ० मधु दंडवते : नहीं । औरी संतोद मोहन देव : आप इस समय भले ही इस बात को न मानें | मैं यहां अपनी योग्यता के आधार पर आया हूं । आप इस तरह उत्तर नहीं दे सकते । मैंने 244
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 कैबल  यह  कहा  है  कि  लगभग  सौ  सदस्यों  को  आठ  बजे  जाना  इसलिए  इस  तरह  से  समय  निर्धारित
 किया  जाए  जिससे

 कि  चर्चा
 8  बजे  से  पहले  समाप्त  हो  अन्यथा  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  हमें

 आठ  बजे  के  बाद  बैठने  के  लिए  न  कहा  जाए
 ।

 यही  मैंने  कहा  मेरा  यह  बताना  जरूरी  नहीं  है  कि
 हमें  कहां  जाना

 प्रो०  मधु  दंडवबते  :  में  सुझाव  का  पर्णतया  समर्थन  करता  यदि  कुछ  सदरयों  को  आठ  बजे
 जाना  है  तो  आप  समय  निर्धारित  कर  सकते  हैं  और  मैं  स्थयं  भी  कम  से  कम  समय  में  उत्तर  देमे  का
 प्रयास  करूंगा  ।

 ही
 प्रो०  विजय  कुमार  :  सभापति

 मीटिंग  में  जाना  हम  6  बजे  जाकर  8  बजे  आ  जायेंगे  ।  आठ  बजे  ये  चले  जायेंगे  तो  फिर  दस  बजे
 रख  लीजिए  ।

 ]

 श्री  संतोष  मोहन  बेब  :  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  यदि  आप  हमें  आठ  बजे  जाने  की
 अनुमति  दें  तो  हम  9  बमे  वापिस  आ  जायेंगे  और  फिर  हम  बारह  बजे  तक  भी  बेठ  जायेंगे  ।

 ]

 प्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  सभापति  विस  मंत्री  जी  ने  प्रयरक्ष  करों  और  अप्रत्यक्ष
 करों  में  जिन  छूटों  और  राहतों  की  घोषणा  की  मैं  समझता  हूं  कि  वे  बहुत  ही  निराक्षाजनक  है  ।  मैं

 यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  वित्त  विधेयक  का  जो  रूप  अब  हमारे  सामने  इसको  हमारी  स्वीकृति
 तो  नहीं  है  इसे  समर्थत  देने  की  हमारी  मजबूरी  हो  सकती  परन्तु  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  इसे  कोई

 बहुत  अच्छा  बजट  या  जनहित  का  बजट  नहीं  समभते  हैं  ।

 सभापति  यह  बजट  मध्यम  वर्ग  गरीबों  पर  और  जो  बंधी  हुई  जाय  के  लोग  हैं
 उन  पर  बहुत  कुठाराष'त  करता  हमें  समझ  नहीं  आया  और  मैंने  इसका  पहले  भी  जिक्र  किया  था

 कि  हमें  आशा  थी  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  कोई  न्यायपूर्ण  बजट  बहुराष्ट्रीय  कम्पलियों  बिग

 बिजनेस  बिग  जाइन्ट्स  जो  उनको  उन्होंने  जो  राहत  दी  वह  राहृत  उन्होंमे  पार्टनरक्षिप

 फम्से  सलफ  एम्पलॉमड  को  ओर  व्यक्तिगत  लोगों  को  राहत  देने  के  लिए  कोशिष  क्यों  नहीं  की  ?

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  बाइडली  हैल्ड  कम्पनीज  बड़े  उच्चोगों  को  आपने  व.र  की  दर  में  दस  प्रतिशत  की

 छट  दी  यानी  कर  के  अन्दर  बीस  प्रतिशत  की  छूट  हो  गई  ।  दर  में  दस  प्रतिशत  भौर  कर  में  20

 प्रतिशत  छू८  क्लोजली  हैरुड  कम्पनीज  उनको  5  प्रतिशत  कम  दर  में  है  ओर  ।0  प्रतिशत  कर

 की  छट  दी  गई  है|  परस्तु  जो  सैल्फ  एंपलॉयड  लोग  जो  अपने  आप  में  या  पार्टनर  फर्म  में  उनको

 कोई  राहत  नहीं  दो  है|  बड़ी  कम्पनियों  को  इतनी  छूट  देना  और  आम  आदममियों  को  कोई  छूट  नहीं
 कम  से  कम  दंडवते  जी  से  हम  इसकी  उम्मीद  नहीं  करते  कौरपोरेट  सैक्टर  को  दूसरे

 पोरेट  सैक्टर  से  जो  डिवीडेंड  मिलेगा  बह  100  प्रतिशत  ऐगजैम्प्ट  कर  दिया  गया  है  परन्तु  जो  एक

 आदमी  को  डिवीडेंड  मिलता  है  उसके  ऊपर  कोई  ऐगजे  म्प्शन  नहीं
 उसे  उसमें  कोई  छूट  नहीं  दी  गई

 यद्द  सुविधा  व्यक्तिगत  आय  पर  क्प्रों  नहीं  दी  गई  ?  मैं
 चेतावनी  देना  चाहता  हूं  अध्यक्ष

 मष  दंडबते  जी  ने  इसका  जिक्र  किया  है  कि  800  करोड़  रुपये  वे  कोरपोरेट  संक्टर  से  और  बसूल

 करेंगे  ।  मुझे  समभ  में  नहीं  आता  है  उनका  गणित  का  हिसाब  क॑से  लगाया  गया  क्योंकि  पिछली  दर  के
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 पेक्षित  होना  अगर  उसमें  20%
 |

 हो  गई  तो  करीबन  एक  हजार  करोड़  रुपये  की  कमी  उसमें  से  हो  जाती  है  ।  उसमें  और  जो

 राहत  दी  बह  मिलाकर  उसमें  जो  लाभ  इनवैस्टमैंट  ऐलाउम्स  जो  खत्म  करना  वह  निकाल

 भी  दिया  जाए  तो  मेरे  हिसाब  से  7-8  सौ  करोड़  रुपए  का  नैंट  घाटा  होना  चाहिए  बजाए  800  करोड़

 रुपए  मुनाफे  के  ।  यह  कहने  से  कि  ४00  करोड़  रुपया  ज्यादा  आएगा  और  बाद  में  जब  न

 किसी  और  तरह  से  इसको  पूरा  किया  मैं  समभता  हूं  कि  यह  उचित  नहीं  होगा  ।  कौरपोरेट

 सकक्‍्टर  को  जितनी  सहूलियत  दी  गई  है  उसको  देखना  उसको  स्पष्ट  करना  अध्यक्ष

 व्यक्तिगत  आय  बंधी  इनकम  के  जो  लोग  हैं  जो  सरकारी  कमंचारी  उनको  इन्होंने  18

 हजार  से  22  हजार  रुपए  ऐगज॑म्प्शन  लिमिट  करके  कुल  मिलाकर  800  रु०  का  साल  भर  का  फायदा

 पहुंचाया  है  ।  यह  बहुत  कम  आयकर  छूट  सीमा  कम  से  कम  30  हजार  रुपए  जरूर  करनी  चाहिए  ।

 इन्होंने  दूसरे  तरीके  से  जो  बजट  के  ऊपर  छूट  थी  उसे  एक  तरह  से  छीन  लिया  है  ।  दंडवते  जी  गणित

 के  प्राध्यापक  हैं  इसलिए  उन्होंने  एक  रकम  निकाल  ली  कि  42  हजार  रुपए  जिसकी  आय  होगी  ओर

 वह  उस  पर  ४000  रुपए  बचत  करता  है  तो  उसे  टेक्‍्स  नहीं  देना  पड़ेगा  ।  मैं  उनके  सामने  दूसरे  आंकड़े
 रख  सकता  हूं  जिस  आदमी  का  48  हजार  रुपए  कुल  वेतन  है  ओर  वह  छः  हजार  रुपए  की  बचत

 करता  उसे  नये  फार्मूले  से  600  रुपया  टैक्स  ज्यादा  देना  800  रुपए  की  जो  राहत
 उसमें  600  रुपया  उन्होंने  इस  प्रकार  छीन  लिया  ।  जो  सैल्फ  इम्प्लायड  हैं  ओर  36000  रुपए  उसकी

 कुल  आय  उसको  भी  नए  फार्मूले  से
 6000  रुपए  की  बचत  करने  पर  600  रुपए  ज्यादा  देने  पड़ते ।  +

 कया  36000  रुपए  आय  वाला  कोई  कंपिटलिस्ट  कोई  बड़ा  अमीर  आदमी  है  ।  यह  जो  कहते

 हैं  कि  मैंने  नया  तरीका  निकाला  है  वह  ज्यादा  न्यायपूर्ण  800  रुपए  की  राहत  देकर  600  रुपए
 छीन  लेना  बहुत  बड़ी  बेइंसाफी  की  बहुत  सीधी  बात  है  कि  30%  की  रेंज  में  जिसकी  इनकम

 होगी  उसको  600  रुपए  का  नुकसान  जिसकी  40%  की  रेंज  में  होगी  उसको  )  200  रुपए
 का  नकसान  होगा  और  जिसकी  रेंज  50  प्रतिशत  की  होगी  उसे  1800  रुपए  का  नुकसान  होगा

 अगर  वह  6000  रुपये  की  बचत  करता  यदि  मैं  गलत  आंकड़े  पेश  कर  रहा  हूं  तो  वित्त  मंत्री

 इसके  बारे  में  बताएं  ।  परन्तु  यह  आंकड़े  निश्चित  रूप  से  बिल्कुल  ठीक  हैं  ।  इसके  साथ  ही  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  यहां  पर  एक  ओर  बड़ी  ऐनोमली  75  हजार  रुपए  जिसकी  आय  होगी  उसको

 17600  रुपए  टैक्‍स  के  देने  यदि  उसक्री  आय  75010  रुपए  हो  केवल  10  रुपए  बढ़

 जाए  तो  उसे  1408  रुपए  ओर  देने  पड़ेंगे  ।  10  रुपए  की  आमदनी  पर  1408  रुपये  टक्स  यह

 कहां  का  न्याय  है  |  आगे  हमेशा  कभी  सरचाज  लगता  था  तो  उसके  ऊपर  मारजीनल  रीलीफ  दिया

 जाता  इन्होंने  यह  मारजीनल  रीलीफ  नहीं  रखा  ।  10  रुपए  की  इनकम  के  ऊपर  1408  रुपए  का

 टैक्स  देना  तो आप  इसकी  न्यायपूर्णता  समझ  सकते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  जो

 कौरपोरेट  टेक्स  में  छूट  दी  है  उसी  तरह  से  अधिकतम  इनकम  टैक्‍स  को  भी  40%,  किया  जाए  और  30

 हजार  तक  ऐगजेम्प्शन  लिमिट  की  जाए  और  बचत  पर  राहत  का  पुराना  फार्मूला  कायम  रखा

 बैल्थ  टंक्स  के  बारे  में  भी  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  इसमें  जो  नोशनल  इनक्रीज  वेल्थ  के

 अन्दर  हुआ  उस  पर  टंक्स  लगाना  उचित  नहीं  एक  रिफयूजी  जो  पाकिस्तान  से  आया  था  या

 गरीब  आदमी  ने  तब  मकान  उस  समय  6000  रुपए  में  मकान  मिला  था  और  उस  मकान  में

 यह  खुद  रह  रहा  वह  चाहे  विधवा  हो  या  कोई  और  भी  कल  को  बाजार  में  उसकी  नोशनल

 बैल्यू  20  लाख  रुपए  हो  तो  वह  20  लाख  रुपए  पर  बेल्थ  टंक्‍्स  कहां  से  अदा  करे  ।  वह  गरीब

 आदमी  उसमें खुद  रह  रहा  उसे  बेचना  नहीं  चाहता  ।  वेलथ  टैक्स  का  जो  तरीका  निकाला  गया  है
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 नकल  सब  * कक  लक  मना  जैन नल  ओ  न  मे  अनम०+  2५.  नमन

 कि  बाजार  में  उसकी  संपत्ति  की  नोशनल  वैल्यू  बढ़
 है  ।  उनकी  इनकम  नहीं  बढ़ी  और  उसकी  संपत्ति  +

 की  जज  त++  ५+त

 वे  ल्थ  टंक्‍्स  में  यह  देखा  जाए  कि  इसमें

 करना

 इसके  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  अभी  तक  आपने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  सदन  में  नहीं
 रखी  आठवी  पंचवर्षीय  योजना  का  असली  रूप  कुछ  पता  नहीं  दो  महीने  ऊपर  हो  गए
 आठवीं  योजना  के  अन्तिम  रूप  के  बिना  मालूम  नहीं  हो  सकता  है  कि  वास्तव  में  स्थिति  कया  है  ?  इस
 वर्ष  के  प्लान  के  अन्दर  जो  कुल  इनक्रिज  हुआ  है  वह  पिछले  रिवाइज्ड  एस्टिमेट  से  केवल  दस  परसेंट
 ज्यादा  हुआ  है  ।  मधु  दंडवते  जी  ने  घाटा  7200  करोड़  दिखाया  है  ।  उन्होंने  प्लान  को  इसना  कम  कर
 दिया  है  कि  घाटा  तो  कम  होना  ही  प्लान  में  इनफक्रीज  केवल  10  परसेंट  दिखाया  गया  ऐसे

 में  घाटा  70200  करोड़  से  कम  रखने  से  इसलिए  काम  नहीं  चलेगा  क्योंकि  यह  बजट  विकास  में  वढ़ि
 नहीं  करेगा  ।

 ह

 सभी  मिनिस्ट्रीज  को  आपने  कहा  है  कि  वे  अपने  सब  खर्च  कम  कर  दें  और  महंगाई  भत्ते  की

 वद्धि  को  अपनी  बचत  से  निकालें  ।  यह  खर्चा  रेवेन्यू  एक्सपेंडिचर  में  है  या  प्लान  में  है  ?  अगर  आप
 प्लान  में  से  रुपया  निकालेंगे  और  प्लान  को  अपने  यहां  कम  कर  देंगे  तो  आप  यह  समभििए  कि  प्लान
 पिछले  साल  से  भी  नीचे  चला  जाएगा  और  विकास  रुक  जाएगा  ।

 आपने  दो  बातें  कही  थीं  कि  इस  बजट  का  उद्देश्य  यह  है  कि  एक  महंगाई  कम  करना  और

 महंगाई  कम  करने  के  साथ  बेकारी  दूर  महंगाई  पिछले  पांच  महीने  में  5%,  बढ़  गई  इस
 जनवरी  की  पहली  तारीख  को  होल-सेल  प्राइस  इंडेक्स  165  था  लेकिन  अब  वह  173  हो  गया  है
 यानी  कि  5९  बढ़  गया  है  ।  रिटेल  कीमतें  8%,  बढ़  गयी  हैं  ।  आप  इसको  रेवेन्यू  कहां  से  आ

 1  इसकी  तरफ  भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  उन्होंने  पब्लिक  सेक्टर  की  तरफ  भी  तवज्जह
 नहीं  दी  ।  पब्लिक  सेक्टर  में  हमारा  70  हजार  करोड़  रुपया  इस  साल  के  आखिर  में  लग  जाएगा  और

 उसमें  से  प्राफिट  2-4  परसेंट  हो  रहा  यह  बात  कही  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  पब्लिक  सेक्टर  के  विस्तार

 के  लिए  48%  इन्ट्रनल  रिसोसिज  से  पंदा  किया  जाएगा  |  यह  48%,  प्लान  के  लिए  ओर  इनवंस्टमेंट

 के  लिए  कहां  से  पैदा  करेंगे  सारे  बजट  में  किसी  स्थान  पर  भी  उसका  उल्लेख  नहीं  है  ।

 कोल  दृण्श्िया  में  घाटे  का  भी  जिक्र  हुआ  चाहे  कोल  इंडिया  हो  या  अन्य  कोई  सेक्टर

 पाटर  जैनरेशन  अपनी  क्षमता  के  40  परसेंट  पर  रुकी  हुई  के  अन्दर  अपनो  क्षमता  से  कहीं

 उसका  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  अगर  पूरी  क्षमता  से  इसमें  उत्पादन  किया  जाए  तो  बहुत  ज्यादा स
 हो  सकता  क्षमता  से  कम  उत्पादन  होने  के  लिए  केवल  इतना  कह  दिया  जाता  है  कि  वहां

 पर  मजदूर  कम  काम  करते  हैं  ।  केवल  इतनी  ही  बात  नहीं  वहां  पर  अफसरशाही  और
 पर  जो  लगाए  जाते  उनको  भी  जिम्मेदार  ठहराने  की  आवश्यकता  है  ।  ऐसे  में  पब्लिक  सेक्टर

 सरप्लस  पैदा  कर  सकता  है  कि  हम  उसको  बहुत  अच्छे  ढंग  से  जनकल्याण  के  कामों  में  लगा

 कम
 सरप्लस

 आफिस्
 इतना
 सकते  हैं  ।

 मैं  दो  बातें  और  कहना  चाहता  हूं  ।  आप
 म्लेकमनी  निकालने

 के  लिए  क्‍या  कर  रहे  ?,  उसको

 कैसे  निकाल  रहे  हैं  और  क्‍या  उसको  निकालने  का
 तरीका

 होना
 चा  इसका  कहीं

 कक  ई  जिक्र  नहीं

 जो  ईमानदार  टैक्स  पेय  उनके  साथ  भेदभाव  न  हसका  आप  झू्याल  रखें  ।  अब्लेकमनी  को

 बेकारी  दूर  करने  के  लिए और
 स्लम

 के
 लिए  कोई  योजना  लानी  चाहिए  ।  इसके

 साथ
 ही  यह  स्पष्ट
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 होना  चाहिए कि  किस  तरीके  से  ब्लेकमनी  को  इसमें  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  ?  सरकारी  कर्मचषारिय
 की  भर्ती  पर  जो  वैन  लगा  हुआ  मैं  उसको  हटाने  पर  बहुत  जोर  देना  चाहता  हूं  ओर  इस  संबंध  में
 अपील  करना  चाहता  हूं

 ।
 ट्‌  वकਂ  को  तो  आप  कर  नहीं  पाए  इस  कास्ण  से  कम  से  कम

 आप  भर्ती  पर  लगे  वन  को  हटाएं  ।  ऐसे  में  लाखों-करोड़ों  लोग  जो  सरकारी  नौकरियों  में
 महीं  आ

 सकते  वे  नौकरी  की  उम्र  को  पार  कर  रहे  आप  बेकारी  की  समस्या  को  दूर  करें  जिससे  देदा  की
 तरबकी  हो  सके  ।  इसके  लिए  इस  बजट  में  कुछ  रुपया  इसके  लिए  रखा  जा  सकता  है  ।  आपने  अपने
 मैनिफस्टो  में  जो  वायदा  किया  था  कि  हम  सरकारी  नौकरियों  में  लगे  वैन  को  कम  से  कम
 उसे  तो  प्रा  करें|  मैं  आशा  करता  हैं  कि  आप  इस  संबंध  में  कार्यवाही

 ]

 क्रो  एडआर्डो  फंलीरों  :  सभापति  शुरू  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  द्वारा  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  के  बाद  हमने  केवल  नौ  मन्त्रालयों  पर  चर्चा  की
 है  |  हमने  वास्तव  में  क्या  किया  37  प्रतिशत  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  हो  चुकी  है  ओर  63

 प्रतिशत  मांगों  को  बिना  चर्चा  किए  पारित  किया  जा  चुका  है  ।  जो  मुद्दा  मैं  बताना  चाहता  हूं  वह  संक्षेप
 में  यह  है  ।  बजट  व्यय  बढ़  रहा  है  और  1950  से  बढ़ता  रहा  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  आंकड़े  एकत्र

 किए  हैं  जिनसे  ज्ञात  होता  है  कि  1950  से  इसमें  तीन  सौ  गुना  वृद्धि  हुई  बजट  पर  होने  बाली

 चर्चा  की  अवधि  निरन्तर  घटती  जा  रही  वास्तव  में  ।950  के  बाद  से  संसद  के  सत्र  छोटे  होते  जा

 रहे  हैं  और  संसद  की  बैठकों  की  संख्या  भी  कम  होती  जा  रही  है  इतने  थोड़े  समय  बजट  सम्बन्धी

 चर्चा  का  दिया  जाने  वाला  समय  कम  होता  जा  रहा  शायद  कोई  सोच  सकता  है  कि  सरकार  का

 कार्य  बढ़  रहा  है  और  इतना  जटिल  होता  जा  रहा  है  कि  संसद  को  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  जा  सकता

 जैसाकि  पहले  संसद  को  उत्तरदायी  ठहराया  जाता  था  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  हो  रहा  मैं  ऐसे  देशों  को

 जानता  हूं  जोकि  इस  विषय  में  उल्लेखनीय  भारत  केबल  ऐसा  देश  है  जहां  संसद  के  प्रति  सरकार

 की  जिम्मेदारी  घटती  जा  रही  तथाकथित  सभी  राष्ट्रमं  इलीय  देशों  उन  देशों  में  जहां  संसदीय

 लोकतंत्र  राष्ट्रपति  प्रणाली  वहां  सरकार  की  संसद  के  प्रति  जिम्मेदारी  बढ़  रही  और

 तियों  के  प्रति  जिम्मेदारी  बढ़  रही  है  जिनकी  बंठक  वर्ष  भर  होती  रहती  हैं  तथा  अनुदानों  की  मांगों

 पर  विस्तार  से  संवीक्षा  करती  है  |  सदन  में  केवल  सामान्य  मसलों  पर  ही  चर्चा  की  जाती  मैं  इस

 समस्या  की  गम्भीरता  को  बताना  चाहता  हूं  ताक  सदन  इन  मामलों  पर  कुछ  निर्णय  ले  ।  हमारा  देश

 ही  केक्‍्ल  ऐसा  देण  है  जहां  संसद  की  प्रभावशीलता  प्रति  वर्ष  कम  होती  जा  रही  इस  वर्ष  37%

 अन॒दानों  की  मांगों  पर  चर्चा  की  गई  है  और  63  प्रतिशत  अनुदानों  की  मांगें  बिना  चर्चा  किए  पारित

 कर  दी  गईं  |  भारत  सरकार  के  वर्ष  1950-51  के  बजट  में  व्यय  337.88  करोड़  रुपए  था  और  इस

 बजट  में  94,706.54  करोड़  रुपए  यह  वृद्धि  तीन  सौ  गुणा  के  लगभग  इसके  संसद

 की  बैठकों  की  संख्या  में  कमी  हो  रही  प्रथम  संसद  1950-51  में  संसद  की  बंठक  677  दिन

 हुई  पिछली  संसद  में  465  दिन  ।  इस  प्रकार  बँठकों  की  संख्या  में  काफी  कमी  हुई  अनेक  पूर्व॑वर्ती

 संसदों  की  तुलना  में  पिछली  संसद  में  इस  दिल्ला  में  सूघार  हुआ  था  ।  इस  संसद  का  कार्पंकाल  बहुत  कम

 था  |  इसमें  संसद  की  बैठफें  केवल  200  दिन  हुई  ।  सातवीं  संसद  की  बेठकें  400  दिन  हुईं  ।  संसद  की

 बैठकों  की  संख्या  कम  होती  जा  रही  संसद  की  बेठकों  के  दोरान  बजट  पर  चर्चा  के  लिए  कम  समय

 विया  जाता  है|  उदाहरण  के  तोर  दूसरी  लोक  सभा  में  बजट  सम्बन्धी  चर्चा  के  लिए  दिया  गया

 समय  कल  समय  का  2.9  प्रतिशत  पिछली  संसद  में  यह  16.9  प्रतिशत  था  ।  इस  प्रकार  संसद

 सत्र  छोटे  होते  जा  रहे  हैं  |  संसद  के  कार्य  में  बुद्धि  हो  रही  सरकार  के  कार्यों  में  बुद्धि  हो  रद्दी  है  ॥
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 संसद  के  छोटे  सत्रों  में  बजट  सम्बन्धी  चर्चा  को  कम  समय  दिया  जा  रहा  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  हम  सब  इसके  लिए  दोषी  हैं  ।

 श्री  एडआर्शो  फंलोरो  :  यह  विषय  केवल  सरकार  के  लिए  चिन्ता  का  नहीं  हम  सबके  लिए
 चिन्ता  का  है  और  हम  सबको  इस  पर  विचार  4  1990  को  सभा  पटल  पर
 रखे  गए  नियम  समिति  के  प्रतिवेदन  के  संदर्भ  में  मैं  इसका  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  इसमें  सिफारिश  की
 गई  है  कि  प्रत्येक  संसदीय  लोकतन्त्र  राष्ट्रमंडल  के  देष्षों  यूरोप  एशिया  में  तथा  अन्य  देशों  में
 जैसे  स्थायी  समितियां  उसी  तरह  की  यहां  पर  भी  कुछ  और  स्थायी  समितियां  होनी  चाहिए  ।  उनमें
 से  एक  वित्त  एवं  योजना  समिति  है  जो  बजट  पर  विचार  करेगी  ।  मैं  यह  नहीं  समभ  पाया  हूं  कि  अब

 तक  यह  समिति  क्‍यों  नहीं  गठित  की  गई  ?  यह  प्रतिवेदन  4  अप्रैल  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।

 अब  मई  का  महीना  आधा  बीत  चुका  इस  समिति  की  अभी  तक  घोषणा  नहीं  की  यदि  इन
 समितियों  की  घोषणा  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  तो  इन  समितियों  की  अध्यक्ष  द्वारा  घोषणा  कर

 दी  जानी  चाहिए  थी  ।  इसलिए  मेरा  आपके  माध्यम  से  अध्यक्ष  महोदय  से  अनुरोध  है  तथा  मैं  समझता

 हूं  कि  मैं  समूची  सभा  की  भावना  व्यक्त  कर  रहा  हूं  कि  इसी  सत्र  के  दोरान  स्थायी  समितियों  की

 घोषणा  की  जाए  ताकि  हम  दूसरे  देशों  की  संसदों  की  तरह  अन्तः  सत्रावधि  से  प्रभावी  ढंग  से  कार्य

 शुरू  कर  दें  ।  इसलिए  अन्य  जो  उल्लेख  करने  योग्य  की  तरह  इन  समितियों  का  गठन  किया

 जाए--अपर  रोल्टा  अथवा  टोगो  की  घटना  के  बारे  में  मुके  जानकारी  नहीं  है--परन्तु  मैं

 कनाडा  अथवा  आस्ट्रेलिया  की  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  जानता  हूं  ।  यह  स्थिति  देखकर  सभी  को  बहुत
 आदइचर्य  हे।ता  है  कि  जो  अत्यधिक  रूढ़िवादी  में  भी  ये  समितियां  बनायी  जाती  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कुछ  राज्यों  में  भी  इसका  कार्यान्वयन  होता

 भी  एडआर्डो  फंसीरो  :  जी  वहां  भी  ऐसा  होता  मुझे  यह  जानकर  खुशी  केवल

 यही  एक  तरीका  है  ।  यह  बड़ी  परेशानी  की  बात  है  कि  हमारी  संसद  में  यह  व्यवस्था  नहीं  है  इसके

 बिना  बजट  चर्चा  का  कोई  महत्व  नहीं  है  ।

 कृपया  ध्यान  दीजिए  कि  मांगों  की  चर्चा  में  व्यतीत  इस  थोड़े  से  समय  का  क्‍या  परिणाम

 निकला  ?  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  बजट  भाषण  में  उचित  कहा  है  कि  उनके  और  देश  के  सामने

 दो  प्रमख  समस्याएं  वित्त  मन्त्रालय  को  उन्हें  सर्वोच्च  प्राथमिकता  की  भावना  से  बता  देना

 चाहिए  है

 पहला  प्रश्न  बजट  धाटे  के  सम्बन्ध  में  है  तथा  दूसरा  विशेष  प्रएन  मुगतान  संतुलन  के  बारे  में

 है  |  बनियादी  तौर  पर  मुगतान  संतुलन  की  क्षतिपूर्ति  वाणिज्य  मन्त्रालय  द्वारा  की  जानी  इसलिए

 बजट  चर्चा  में  भुगतान  संतुलन  की  समस्या  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दो  वाणिज्य  मस्त्रालय  मुगतान

 संतलन  की  क्षतिपूर्ति  का  मुख्य  साधन  परन्तु  इस  वर्ष  की  मांगों  में  बाणिज्य  मस्त्रालय  की  भर्चा

 नहीं  की  गई  है  ।

 इस  प्रकार  की  स्थिति  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  यह  कितनी  निरर्थक  रही  है|  जो  कुछ  मैंने

 कुछ  समय  पहले  शान्‍त  वातावरण  में  कहा  था  उसी  को  दोहराना  चाहता  हू  कि  हम  यहां  केवल
 इस

 भावना  से  उपस्थिति  नहीं  हैं--मेरा  अभिप्राय  उन  बातों  से  है  जो  मैंने  कही  हैं--कि  अवसर
 मिलने

 पर

 किसी  मामले  के  बारे  में  बोलने  लगें  ।  हम  जनता  की  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए

 गत

 भाषण  देने

 से  हमारा  उहूं ध्य  पूरा  नहीं  होगा  जब  समितियां  बनाई  जिनकी  पूरे  वर्ष  बैठक  होंगी  झौर  कुछ
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 सीमाओं  तक  विशिष्टीकरण  की  भावता  पैदा  होगी  केवल  तब  ही  बजट  का  बारीकी  से  अवलोकन

 अन्यथा  यह  मात्र  भाषणबाजी  है  ।

 जहां तक  बजट  घाटे  का  सम्बन्ध  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय के  विचार  से  यह  मुख्य  समस्या  है  ।
 जितनी  सहानूभूति  और  सम्म  |  उनना  ही  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  का
 करता  हूं  और  यर  बताना  साटता  का  उन्होने  यह  स्वीकार  किय  है  कि  यह  मुख्य  समस्या  है
 परन्तु

 न्होंने
 इसके  सम्बन्ध

 *  नहीं  किया  कोई  विशेष  उपाय  नहीं  किया है  तथा  ऐसा  कोई
 पर  प्रभावी  नियंत्रण  रखा  जा  सके  ।

 इसमें  उनका  दोप  नहीं  इसमें  उनकी  सरकार  का  कोई  दोष  नहीं  है  ।  सरकार  की  ऐसी
 स्थिति  ही  अल्पमत  सरकार  को  अपने  अस्तित्व  के  लिए  विरोधी  ताकतों  पर  निर्मर  रहना  पड़ता

 वे  क्या  कर  सकते  हैं  ?

 परन्तु  वित्त  मंत्री  महोदय  इस  प्रकार  के  लोकप्रिय  उपायों  जिनकी  सभा  में  चर्चा  की
 बजट  में  उल्लेख  किया  गया  तथा  समय-समय  पर  प्रशंसा  की  गई  की  घ

 कर  सकते  हैं  ।  आप  कम  से  कम  इतना  तो  कर  सकते  हैं  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  को  स्वयं  कहना  चाहिए
 कि  ऐसी  बातें  न  हों  ।

 अब  मैं  इसके  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  नयी  बात  है  ।  बजट  घाटा  वित्त  मंत्री
 महोदय  ने  उत्पन्न  नहीं  किया  उन्हें  यह  हमसे  विरासत  में  मिला  है  इसके  साथ-साथ  समृद्ध  और
 गतिशील  अर्थव्यवस्था  भी  विरासत  में  मिली  आपको  दोनों  अर्थात  गतिशील
 जिसमें  औद्योगिक  विकास  की  दर  सर्वाधिक  थी  जो  इस  में  कभी  नहीं  रही  तथा  बजट  घाटा  विरासत
 में  मिले  हैं  ।

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार  अर्थात  विगत  सरकार  इस  समस्या  से  परिचित
 थी  और  बजट  घाटो  को  प्रभावी  ढंग  से  नियंत्रित  करने  का  प्रयास  करना  चाहती  थी  ।

 वे  वित्त  आयोग  के  विचारार्थ  विषयों  में  किए  गए  अनुरोध  के  बारे  में  भी  कार्यवाही  की  गई
 नंवें  वि  व  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  पैरा  4  को  पढिए  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 चाहती  थी  कि  वित्त  आयोग  को  राज्यों  और  केन्द्र  के  राजस्व  खाते  की
 प्राप्तियां  और  व्यय  के  सम्बन्ध  में  आदर्श  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए

 जहां  तक  राज्यों  का  संबंध  आपने  अपने  की  गई  कार्यवाही  संबंधी  प्रत्रिवेदन  के  जिसे
 आपने  स्वीकार  किया  में  वित्त  आयोग  की  इस  आदर्ण  दुपष्टिकोण  की  सिफारिश  को  स्वीकार  किया
 है  ।  परन्तु  जहां

 तक
 केन्द्र  का  संबंध  आपने  इस  दृष्टिकोण  को  स्वीकार  नहीं  किया  आपने  इसे

 स्वीकार  क्‍यों  नहीं  किया  ?  रिपोर्ट  के  पैरा  10  में  कहा  गया  है  ।  मैं  उदधत  करता  .

 तौर  पर  इसके  आधार  पर  आदर्श  दप्टिकोण  अपनाया  गया  है  1”

 वित्तीय  अनुशासन  के  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारो ंको  एक  समान  समझा
 जाना  हम  सिफारिश  करते  हैं  कि  किसी  विशेष  वर्ष  में  आर्थिक  मानदंडों  के  आधार  पर
 भारतीय  रिजवं  बैक  के  गवर्नर  की  सलाह से  केन्द्र  सरकार  के  वित्तीय  घाटे  को  एक  सीमा  तक
 निर्धारित  करने  की  परिपाटी  विकसित  की  जानी  चाहिएਂ
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 सभापति  महोबय  :  श्री  आपकी  पार्टी  ने  लिखा  है  कि  कांग्रे  *  के  सदस्यों  को  दस  मिनट
 से  अधिक  का  समय  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 भी  एड्आर्डो  फंलीरो  :  आपकी  और  मेरी  पार्टी  एक  यह  प्रारम्भिक  भाषण  मैं  अपने
 पक्ष  की  ओर  से  वित्त  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  बोलने  वाला  पहला  वक्ता  हैं  ।  क्रपया  मुझे बोलने  की  हे  |  हूँ  ।  कपया  मुझे

 अधिक  समय तक  बोलने  को  अनुर्मात  दीजिए  ।

 क्‍या  सरकार  आदर्श  दृष्टिकोण  जिसकी  वित्त  आयोग  ने  सिफारिश  की  को  स्वीकार
 करेगी  ?  हम  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  से  यही  जानना  चाहते  क्या  सरकार  अनच्छेद  292  के  अन्तर्गत
 संसद  के  माध्यम  से  ऋण  की  सीमा  निर्धारित  करेगी  ?  क्‍या  सरकार  श्सके  लिए  अनच्छेद  292  के  अंतर्गत
 कोई  कानून  बनाएगी  ?  अनुच्छेद  292  के  अन्तगंत  संघ  की  कार्पकारी  द्वाक्‍्त  का  भारत  की
 संचित  निधि  की  प्रतिभूति  पर  ऐसी  सीमाओं  के  याद  कोई  जिन्हें  संसद  समय-समय  पर
 विधि  द्वारा  नियत  उधार  लेने  तक  और  ऐसी  सीमाओं  के  य।द  कोई  जिन्हें  इस  प्रकार
 नियत  किया  प्रत्याभूति  देने  तक  इन  सीमामों  को  निर्वारित  करना  आवश्यक  है  क्योंकि  यदि
 आप  इस  सीमा  को  बढ़ाते  हैं  तो  आपको  संसद  में  यह  बताना  होगा  कि  आप  इस  सीमा  को  क्‍यों  बढ़ाता

 चाहते  हैं  तथा  और  अधिक  ऋण  क्यों  चाहते  इस  सरकार  के  बजट  घाटे  तथा  ऋण  को  नियत्रित
 करना  आवश्यक  क्या  आप  कोई  कानून  बनायेगे  ?  यदि  नहीं  तो  एसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जहां  तक  भुगतान  संतुलन  का  प्रदन  मैं  हम  सब  परिचित  के  बारे  में  ध्यान

 दिलाना  चाहता  हूं  ।  परन्तु  हमें  व्यापार  के  रियायती  ऋण  पथा  सहायता  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय
 अधिक  जो  हमारे  विपरीत  के  बारे  में  गहराई  से  सोचना  चाहुए  ।  तक  यूरोप
 को  एक  बाजार  के  रूप  में  एकीकृत  किया  जा  रहा  इसलिए  व्यापार  सहायता  और  रियायती  ऋण

 जैसी  कि  पहले  व्यवस्था  की  गई  के  बजाय  दांदणी  यूरोप  के  प्रीक  जैसे

 विकासशील  देष्यों  को  दिया  व्यापार  के  सदर्भ
 मं

 हमार  साथ  एसी

 ऋण  भी  इन्हीं  देशों  को  दिया  जाएगा  ।  मेरा  यह  ५श्त  औद्योगिक

 तक  पहुंचने  के  लिए  यूरोपीय  आर्थिक  स/[ुदाय  के
 साः  ः

 |
 बार

 विमर्श  कर  *ह  मैं  यह
 जानना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इसके  सम्बन्ध  में  क्‍या
 कार्यवाही  को

 क्‍या  सरकार
 द्द  सं  माम

 ने  पर  कोई

 कार्यवाही  कर  रही  है  ?  बया  उन्होंने  इनके  बाजारों  तक  पहुंचने  के  लिए  ६०  ई०  सी०  के  साथ

 विमर्ण  किया  है  अथवा  नहीं  और  इसकी  क्या  स्थिति  है  ?

 रूबल  की  परिवर्तनशीलता  के  कारण  हमें  सोवियत  रूस  के  साथ  समस्याप्रों  का
 स

 पडता  हमारा  व्यापार  झपए  के  आधार  पर  होता  दुल॑भ  मुद्रा  में
 व्यापार

 को  अधिक  संभावना

 मास्को  में  क्रेमलिन  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  |  ऐसा  बाजार  में  किया  गया  है  ।  हमें

 योगिता  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  सोवियत  संघ  में  प्रेश्नो  से  उत्पन्त

 देश  में  अपने  बाजार  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  मैं  जानता  हूं  कि
 वाणिज्य

 मन्त्री  एस  समय  मास्को  में  हैं  ।  हमें  बाजार  के  सम्बन्ध  में  एक  नीति  बनानी  चाहिए  ।
 मै

 मर
 त्री  महोदय

 से  जानना  चाहता  हूं  कि  हाल  ही  न  अन्तर्राप्ट्रीय  मद्रा  कोप
 की  बैठक

 में  लिए
 गा  निर्णयों  के  बारे  भें

 उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  बताया  गया  है  कि  ये  निर्णय  !  वकासशील
 देशों

 के  प्रतिकल  कोटा  में

 शत-प्रतिषत  जिसकी  कोष  के  प्रबन्ध  निदेशक  मे  सिफारिश  की  थी  और  विकास
 शी  ल॒देशों  ने

 समर्थन  किया  के  बजाए  पचास  प्रतिष्ठात  की  व्‌  द्वि  की  गयी  है  ॥इ
 समे  बुरा

 या  होगा  ?  एक  नयी

 शर्तें  लगायी  गयी  है  वह  यह  कि  कोष  से  चूक  किमी  भी  देश  को  सहायता
 नहीं

 मिलेगी  और  न  ही

 रियायतौ  दर  पर  पूंजी  दी  चाहे  कैसी  भी  परिस्थितियां  हों  ।  यह  नयी  शत  अम्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा

 हुए

 ममता करना स्थिति को देखते हुए उस
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 कोष  के
 मूलभूत  चार्टर  के  खिलाफ  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  एक  सूदखोर  की  तरह  प्रस्तत

 करती  एक  ऐसा  व्यक्ति  जो  पैसा  सिर्फ़  वापस  लेने  के  लिए  ही  देता  है  त  कि  एक  विकास  बेंके  के

 रूप  में  जो  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का  मुख्य  उहश्य  था  ।  यहू  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  चारटर  का
 उल्लंघन  इस  बारे  में  सरकार  क्‍या  करने  जा  रही  है  ?  जहां  तक  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  का

 सम्बन्ध  हम  सुपर  301  पर  इस  सरकार  द्वारा  किए  गए  निर्णय  से  प्रसन्‍न  हमारी  अपनी  कांग्रेस
 सरकार  की  भी  बिल्कुल  यही  स्थिति  अमेरिका  और  विकसित  देशों  को  और  भी  ज्यादा  दृढ़ता
 से  यह  जता  देना  चाहिए  कि  वे  अपनी  सुरक्षा  के  जैसे  कि  मल्टीफाइबर  समभौतों  में  हुआ
 और  जहां  तक  विकासश्षील  देशों  का  सम्बन्ध  खुले  व्यापार  और  खुले  बाजारों  में  उन्हें  लादने  की
 कोशिश  नहीं  कर  सकते  ।

 हमें  उत्तर-दक्षिण  वार्ता  फिर  शुरू  करनी  अगर  विश्व  में  सभी  मुद्दों  पर  वार्ता  सम्भव

 नहीं  है  तो  कम  से  कम  एक-एक  मुह  पर  चरण  दर  चरण  वार्ता  शुरू  कर  सकते  हैं  ।  हम  उत्तर-दक्षिण
 वार्ता  को  दोबारा  शुरू  करने  के  लिए  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  दक्षिण-दक्षिण  सहयोग  अनिवायं  है  ।  विकसित
 देशों  की  बजाय  विकासशील  देशों  से  आयात  करने  के  लिए  हम  क्या  कर  रहे  हैं  ?  इस  संबंध  में  मैं  कुछ
 सुझाव  देना  चाहता  हूं  जैसे  कि  विकासशील  देशों  से  आयात  के  लिए  प्राधिकृत  शुल्क  को  कम  कर  दिया

 जाए  और  उन्हें  एक  अधिकृत  छूट  जैसे  कि  10  प्रतिशत  तक  की  छट  का  लाभ  दीजिए  ।  कुछ
 शील  देशों  के  ऐसे  विकासशील  देश  जो  ज्यादा  विकसित  के  साथ  वाणिज्य  मंडल

 ऑफ  कामसे  )  स्थापित  कीजिए  ।  जब  आप  ब्रिटेन  और  सोवियत  रूस  के  साथ  वाणिज्य
 मण्डल  बना  सकते  हैं  तो  विकासशील  देक्षों  में  ज्यादा  विकसित  देशों  के  साथ  क्‍यों  नहीं  बना  सकते  ?

 हमें  अपना  तकनीकी  सहयोग  बढ़ाना  चाहिए  क्‍योंकि  प्रौद्योगिकी  ही  सफलता  की  कुन्जी  है  ।

 प्रौद्योगिकी  के  द्वारा  ही  पश्चिमी  देशों  ने  शेष  विश्व  को  उपनिवेश  बनाया  था  ।  और  इस  समय  जैविक
 रसायन  और  कई  अन्य  क्षेत्रों  में  तकनीक  के  अभूतपूर्व  किकास  के  द्वारा  ही  अब  नया-उपनिवेशवाद  पैदा

 होने  वाला  अन्यथा  हमें  अपनी  प्रौद्योगिकी  में  सुधार  करना  होगा  ।  दक्षिण  देशों  में  तकनीक  का
 विनिमय  अनिवायं  एक  प्रमुख  विकासशील  देश  होने  के  नाते  हम  तकनीकी  सहयोग  और  अन्य

 विकासशील  देशों  के साथ  उचित  तकनीक  के  विनिमय  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रहे  जंसा  मैंने

 यह  इस  प्रकार  हमें  प्रत्येक  स्तर  पर  इन  चीजों  से  गुजरना  होगा  ।  यहां  पर  मैं  अपना  वक्तव्य

 समाप्त  करता  हूं  किन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  से  आशा  करता  हूं  कि  मेरे  द्वारा  उठाए  गए  इन  विशेष  मुद्दों
 पर  वे  उत्तर  देंगे  ।

 शो  मुरली  देवरा  :  दो  मोचों  पर  प्रो०  मघु  दण्डवते  बधाई  के  पात्र  पहला

 यह  है  कि  यह  पहला  बजट  है  जिसकी  प्रशंसा  मुम्बई  में  श्री  नानी  पालकीवाला  और  श्री  सोमनाथ

 चटर्जी  और  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  जैसे  ब्यक्तियों  द्वारा  की  गई  जनता  के  ऐसे  वर्ग  द्वारा  प्रशंसित  ऐसे

 और  बजट  में  कुछ  और  कुछ  संशोधन  की  गुंजाइश  बहुत  कम  मुझे  दो  या  तीन  दिन  लाइब्रेरी  में

 जानेका  सौभाग्य  मिला  और  मैंने  देखा  कि  प्रो०  मघु  दंडवते  चार-पांच  वर्षों  से  कया  कह  रहे  बजट

 महंगाई  पेट्रोल  की  कीमतों  की  वृद्धि  पर  जब  श्री  वी०  पी०  सिंह  ने  खुद  शाम  को  पेट्रोल  की

 कीमतों  में  बढ़ोत्तरो  की  थी  ।  यह  देखकर  आधात  पहुंचता  है  कि  पांच  सालों  से  उन्होंने  जो  भी  टिप्प

 णियां  उनमें  से  एक  पर  भी  उन्होंने  अमल  नहीं  किया  ।  वी०  ओ०  घाटे  की

 भारत  पर  भारत  का  विदेद  इन  पर  प्रो०  मधु  दंडवते  अब  तक  जो  भी  उपदेष्  देते  रहे
 उनमें  से  एक  भी  पंक्ति  वे  अपने  बजट  में  नहीं  रख  जब  मैं  कारण  पूछूंगा  तो  वे

 एक  मौका  हम  वहां  पांच  वर्षों  तक  अभी  सिर्फ  छः  महीने  हुए  हैं  ।”  मैं  सिर्फ  उन्हें
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 कामना  ही  दे  सकता  हूं
 ।  मैं  उन्हें  सिफे  यह  कहना  चाहता  हैँ  कि  कभी  सत्रावसान  के  समय  ्ीीा

 निकाल  कर  अपने  कुछ  भाषणों  को  देखें  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मुझे  अपने  सभी  भाषण  याद  क्योंकि  उन्हें  किसी  और  ने  मैंने  ही
 लिखा  है  ।

 करी  मुरली  देवरा  :  हमारा  देश  बेरोजगारी  की  सबसे  बड़ी  समस्या  का  सामना  कर

 रहा  हमारे  हाल  ही  में  किए  गए  सर्वेक्षण  के  हमारे  देश  में  15-29  आयु  वर्ग  में  बचे
 से  2000  तक  110  मिलियन  युवा  श्रमिक  बल  होगा  जबकि  पिछले  20  वर्षों  में  यह  संख्या

 69  मिलियन  थी  तथा  संगठित  क्षेत्र  में  610  लाख  के  जनसंख्या  विकास  के  मुकाबले  पिछले  चार  वर्षों
 में  कुल  रोजगार  12  लाख  बढ़ा  सरकार  ने  बार-बार  ठीक  ही  कहा  है  कि  सरकार  रोजगार  पर
 अधिक  बल  देगी  ओर  यदि  माननीय  मन्त्री  विचार  करें  तो  मैं  उन्हें  कुछ  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  यदि  वे
 सोचते  हैं  कि  ये  सुझाव  अच्छे  तो  वे  उन्हें  प्रयोग  में  ला  सकते  हैं  ।  हमें  शीघ्र  औद्योगीकरण  करने  पर
 मवश्य  जोर  देते  रहना  चाहिए  जो  और  अधिक  रोजगार  के  अवसर  भी  उत्पन्न  करेगा  ।

 पहला  जिसके  बारे  में  श्री  निर्मल  कांत  वित्त  सलाहकार  समिति  के

 सदस्य  जानते  वह  है  निवेश  धारा  115  अ  की  समाप्ति  ।  सरकार  ने  इसको  समाप्त

 करने  का  कई  बार  प्रयास  किया  इसे  चार  वर्ष  पहले  भी  समाप्त  किया  गया  किन्तु  फिर  से

 आरम्भ  कर  दिया  गया  ।  यह  व्यवस्था  अच्छी  रही  और  इससे  ओद्योगीकरण  में  मदद  मिली  ।  सरकार

 के  अनुसार  इसकी  समाप्ति  का  उदय  श्रम  प्रधान  उद्योगों  को  मदद  करना  निवेश  भत्ते  की

 समाप्ति  से  सरकार  को  800  करोड़  रुपये  का  लाभ  हो  रहा  वास्तव  में  हस  धन  का  दो-ति्हाई

 भाग  मूलभूत  गतिविधियों  जंसे  आई०  पी०  सी०  एम०  टी०  एन०  आई०  ओ०

 ओ०  एन०  जी०  इत्यादि  में  लगी  हुई  सावंजनिक  क्षेत्र  निगम  से  प्राप्त  होगा  ।  यह  योग्यता  पर

 कर  मैं  माननीय  मन्त्री  को  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  मूलभूत  उद्योगों  जैसे

 वेट्रोलियम  और  अन्य  जिन्हें  सरकार  प्रमुख  क्षेत्रों  में  प्राथमिकता  देना  चाहती  में  पुनः  निवेश

 भता  आरम्भ  किया

 रोजगार  उत्पत्ति  का  बेहतरीन  उपाय  मकान  निर्माण  गतिविधियां  निर्माण  कार्यों  में  प्रति

 एक  लाख  निवेश  से  अकुशल  मजदूरों  को  3100  का्यंदिबस  ओर  तकनीकी  तथा  प्रशिक्षित  मजदूरों  की

 ।  300  कार्यदिवस  के  लिए  रोजगार  मिलता  आज  हमारे  देश  के  कुल  रोजगार  का  '6  प्रतिशत

 निर्माण  कार्यों  में  लगा  है  और  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  मकान  और  निर्माण  कार्यों  को  अवद्य  मदद

 दे  ।

 शहरी  आवास  की  बहुत  कमी  है  और  सबसे  बड़ी  स्कावट  (1976  के  नगर  भूमि  अधिकतम

 सीमा  और  विनियमन  अधिनियम  की  है  जो  74  राज्यों  भौर  शहरों  पर  लागू  होता  इस

 नियम  जो  1976  में  पारित  हुआ  अभी  अपने  उदूं  पय  का  आधा  प्रति्वत  भी  प्राप्त  नहीं  किया

 आज  हाहरी  राज्यों  में  नगर-भूमि  अधिकतम  सीमा  और  विनियमन  अधिनियम  के  कारण  मकानों

 की  भारी  कमी  है  और  दूसरी  ओर  अप्राधिकृत  लोगों  द्वारा  भूमि  पर  अनधिकृत  रूप  से  कब्जा  किया  जा

 रहा  इसका  विकास  भवन  निर्माण  गतिविधियों  के  रूप  में  होता  इससे  केवल  मकान  और

 रोजगार  ही  नहीं  मिलेगा  अपितु  उन  उद्योगों  को  भी  बढ़ावा  मिलेगा  जो  लोहे  से  निर्मित

 सीमेंट  आदि  के  उत्पादन  में  लगी  इस  कच्चे  माल  की  मवन  निर्माण  में  अ'वश्यकता  होती

 मुझे  समझ  में  नहीं  आता  कि  ऐसे  अधिनियम  की  क्‍या  आवश्यकता  है  जिसे  |9:6  से  1990,  14
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 वर्षों  लाग  ही  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  सरकार  से  यह  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  नगर  भूमि
 सीमा  और  अधिनियम  में  संशोधन  1

 ।
 प्रो०  दंडवते  ने  अपने  बजट  में  आवास

 योजना  का  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।  उन्होंने  उस  रोजगार  का  उल्लेख  नहीं  क्या  है  जो  आप  मकान

 निर्माण  के  द्वारा  उपलब्ध  करा  सकते  हैं  ।  आपने  शहरी  आवास-योजना  का  उल्लेख  नहीं  किया  है
 जिसकी  अति  आवश्यकता  है  और  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  नगर  भूमि  सीमा  और

 अधिनियम  की  घारा  20  और  21,  जिसने  बड़े  महानगरीय  शहरों  ज॑से  बम्बई  ओर  कलकत्ता  में

 आवास  विकास  को  पूरी  तरह  से  अपंग  बना  दिया  के  स्थान  पर  खाली  शहरी  भूमि  पर  कर

 के  रूप  में  आथिक  कदम  उठाए  जाने  यदि  किसी  बड़  बम्बई  और  में  खाली

 जमीन  तो  उसे  विकसित  नहीं  होने  दिया  जाता  ।  तब  क्या  होता  है  भोंपड़ियां  बन  जाती  हैं  और

 अपराधों  की  शुरूआत  होती  है  ।  इसलिए  यह  अच्छा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  भूमि  का  किकास

 होने  दिया  जाए  और  अधिक  आय  प्राप्त  की  इसके  द्वारा  हमें  अधिक  आवास  मिलेगा  और  अधिक
 रोजगार  मिलेगा  ।  यह  लोगों  को  केवल  अधिक  रोजगार  ही  नहीं  देगा  अभितु  अधिक  सीमेंट

 और  स्टील  झ्लोर  अन्य  वस्तुओं  की  आवश्यकता  होगी  जिससे  हमारे  सामान्य  उद्योगों  से  भी  वृद्धि
 होगी  ।

 कई  प्रवासी  भारतीयों  ने  एफ०  सी०  एन०  आर०  और  भारत  सरकार  की  अप्रवासी
 जमा  योजना  में  10,000  करोड़  से  भी  शांधिक  रुपये  जमा  किए  हैं  और  प्रो०  मधु  दंडवते  को  यह
 मालम  होना  चाहिए  कि  विदेशों  में  कई  अप्रवासी  संस्थाएं  हैं  और  वे  वापस  आना  चाहते  हैं  ।  डाक्टर
 और  इंजीनियर  वापिस  आना  चाहते  हैं  ओर  विदेशी  धन  जिसे  उन्होंने  जमाराश्ि  में  रखा  देश
 में  मकान  निर्माण  गतिविधियों  में  लगाने  को  तैयार  कुछ  सीमा  यह  मुगतान  की
 बाकी  रकम  को  चुकाने  में  मददगार  सिद्ध

 वर्तमान  में  आय-कर  अधितियम  में  एक  धारा  यह  धारा  24(14)  है  जहां  केवल
 5000  रु०  तक  कर  में  कटौती  की  जा  सकती  यह  लोगों  को  अपना  घर  बनाने  में  हतोत्साहित
 करता  है  ।  5,000  की  इस  सीमा  को  10,000  रु०  या  15,000  ₹०  तक  बढ़ाया

 एक  अन्य  सुझाव  जो  मैं  सरकार  को  देना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  वे  अवश्य  उदार  |  और
 उदार  आधिक  नीतियों  का  पालन  करें  ।  सीमेंट  क॑  सम्बन्ध  1979-90  में  उत्पादित  मिलियन
 टन  से  आज  उत्पादन  45  या  46  मिलियन  टन  तक  पहुंच  गया  है  ।

 पूर्णतया  लाइसेंस  से  मुक्त  करते  तो  आप  किसी  बढ़े  घराने  को  ति  दे
 देते  आज  सीमेंट  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  मैं  मानता  हूं  कि  री  मन  हुई ड T  बच

 है  ।  किस्तु  आज  हम  46  मिलियन  टन  सीमेन्ट  का  उत्पादन  कर  रहे  1980-81  में  सीमेंट  का
 द्वारा  हमें  169  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्राप्त  हो  रहा  जो  भी  छट  ओर  लाभ  हमें  दिए
 जा  रहे  उसके  कारण  सरकार  1085  करोड़  रुपये  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  सीमेंट  से  ही  एकत्र  कर
 रही  यह  एक  उदाहरण  है  कि  छूट  किस  प्रकार  सहायक  हो  सकती  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करूंगा  कि  उनकी  नीतियां  इस  प्रकार  हों  कि  जो  लोगों  और  उद्योगों  संविधान  स्थान

 छोटे  या  बड़े  घरानों  की  परवाह  न  करके  अ।धक  उत्पादन  करने  और  को  ऊपर
 उठाने  में  मददगार  हों  ।  मैं  केवल  यह  कहना  चाहता  हूं  क्कि  एक  मि।लयन  टन  सीमेन्ट  का  उत्पादन
 करने  के  लिए  आपको  लगभग  145  करोड़  रुपये  की  आवद्यकता  पड़ती  145  करोड़  रूपए  कौन

 खज  कर  सकता  अतः  मैं  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  लाइसेंस  प्रक्रिया  समाप्त  करने  और
 उदार  वित्तीय  नीतियों  की  प्रक्रिया  को  जारी  रखे  ।  एम०  आर०  टी०  पी०  से  सम्बन्धित  एक  मामला
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 आज  सौ  करोड़  रुपये  की  परिसम्पत्ति  वाली  कम्पनियां  एम०  आर०  टी०  कम्पनियां  कुछ  वर्ष
 पूर्व  यह  कहा  गया  था  कि  रुपये  की  कीमत

 कम  हो  गयी  श्री  एटआर्डो  फैलीरों  ने  सही  कहा  है  कि
 विष्व  भर  में  उद्योग  बड़े  से  बड़े  होते  जा

 रहे  उनके  एकोकरण  हो  रहे  हैं  और  हम  अपने  उद्योगों

 को  टुकड़ों  में  बांटने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  अतः  उपयुक्त  समय  आ  गया  जब  सरकार  या  तो  एम०
 आर०  टी०  पी०  को  पर्णतः  समाप्त  करे  या  इसकी  परिभाषा  को  सीमित  करे  सौ  करोड़  रुपये  की
 परिसम्पत्ति  की  अपेक्षा  यह  500  करोड़  रुपए  से  अधिक  होनी  चाहिए  ।  इससे  विभाग  को  वास्तव  में
 सहायता  मिलेगी  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  एम०  आर०  टी०  पी०  विभाग  दूसरा  लाइसेन्स  जारी
 करने  वाला  विभाग  बन  जाएगा  ।

 ने  नजिाजीजिल  ee

 4.00  म०  प

 मुझभे  आशा  है  कि  प्रो०  मधु  दंडवते  अपनी  पुरानी  सामाजिक  सोच  को  बदलने  में
 भिमकेंगे  ।  जैसा  कि  आपने  सही  कहा  है  और  मुझे  यहू  बताया  गया  है  कि  इन्होंने  माक्सबादी

 पूर्वी  व  अन्य  देशों  से  सीखना  आरम्भ  कर  दिया  है  मैं  सीखने  को  तैयार  हूं  ।  मैं
 केवल  वित्त  मन्त्री  जी  को  सवेत  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  कि  के  जिए  एक  मापदंडਂ **

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  पूर्वी  यूरोप  में  समाजवाद  का  त्याग  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  मरली  देवरा  :  उन्होंने  त्याग  नहीं  किया  मुझे  आशा  है  कि  जो  भी  व्यवस्था  वहां
 आप  उसकी  नकल  नहीं  करंगे  ।

 श्री  एडआर्डो  फंलीरो  :  इन्होंने  केवल  समाजवा  दियों  का  त्याग  किया  है  ।

 श्री  मरली  देवरा  :  जो  भी  व्यवस्था  वहां  मैं  भी  उसकी  नकल  नहीं  करना  चाहता  ।

 डा०  बिप्लव  वासगप्त  मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  आप  मेकार  की

 बातों  में  मत  पड़िये  ।  अपने  कहे  पर  द॒ढ़  रहें  ।  )

 क्रो  मरली  एम०  Sito  टी०  पी०  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाले  उद्योगों  का
 मापदंड  उसकी  100  करोड़  रुपए  की  परिसम्पत्तियां  नहीं  होना  यह  उसके  द्वारा  निर्मित  वस्तुओं
 की  बाजार  में  भागीदारी  द्वारा  यह  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  |  ऐसा  ही  पष्चिमी  जमंनी  में  हो  रहा

 है  |  एम०  आर०  टी०  पी०  के  ऐसे  मामले  हैं  जिसमें  वे  उस  वस्तु  विशेष  के  बुछ  निर्धारित  प्रतिशत  से

 अधिक  उत्पादन  की  भी  स्वीकृति  नहीं  देते  ।  अतः  मैं  माननीय  मन्श्री  महोदय  से  यह  प्रार्थना  करता  हूं
 कि  100  करोड़  रुपये  की  यह  कीमत  500  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  दी  जाये  और  ऐसा  उनकी  सम्पत्ति  के

 मूल्य  की  अपेश्ता  बाजार  में  उनकी  भागीदारी  के  अनुपात  में  होना  चाहिए  ।  इससे  हमारे  उद्योगों  को

 उनका  विस्तार  होने  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिम्पर्धा  करने  में  सहाथता  मिलेगी  |  अस्यथा

 जब  समस्त  पछ्चिमी  यूरोपीय  आथिक  समृदाय  बन  जाएगा  तो  हम  पीछे  रह  जाएंगे  ।

 महोदय  पंजी  बाजार  के  बारे  उद्योग  के  अधकतर  घन  स्टाक  एक्सचेंस  या  पूंजी  बाजार  से

 उपलब्ध
 कोड  ऊ

 उपलब्ध  ह॒ता  &

 स्‍्टाक  बाजार  और  धोयर  बाजार  पर  निर्मर  नहीं  करती  ।  मैं  आपसे  सहमत  हुं  ।  परस्तु  आप  भी
 प्रो०  दण्डवते  के  पास  एक  जैसा  ही  उत्तर  हैं  कि  हमारे  देश  की  सारी  अर्थव्यवस्था

 पंजी
 बा  नेट  हय  कता  हे  ठ  कॉोगा  जीत  डात्य्या  पे  औके  सके

 मान  पूंजी  बाजार को
 बढ़ावा  देने  की  आवद्यकता  से  सहमत  होंगे  ओर  हाल  में  ही  में  यहां  तक  कि  नई

 ।  ।  चल  रहा  माननीय  वित्त  मन्त्री
 जिनके  पास  शेयर  और  ऋणपत्र

 चर
 सरकार  के  आने  से  पहले  और  बाद॑  में  भी  पूंजी  ब

 महोदय  को  मैं  एक  छोटा-सा  सुकाव  देना  चाहता  हू  और  व
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 जा  ह्  ४ਂ  हा  जपियय

 उन्हें  घारा  के  अन्तर्गत  करਂ  देना  पड़ता  एक  कम्पनी  अपनी  आय  पर  कर  देती  है

 साथ  ही  शेयर  धारक  और  ऋणपत्र  धारक  को  भी  होयर  और  ऋणपत्र  की  आय  पर  कर  देना  पड़ता
 यह  सही  नहीं  यह  सही  क्‍यों  नहीं  है  ?  वह  इसलिए  क्योंकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबचत  करने  वाले

 लोग  कर  अदा  करने  के  लिए  तंयार  परन्तु  वे  खाता  इत्यादि  और  आयकर  का  खाता  नहीं  रखते  ।
 वे  प्रतिदिन  आयकर  कार्यालय  नहीं  जाना  चाहते  ।  अतः  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि आज  यह
 जो  10,000  रुपयों  की  कर  मुक्त  सीमा  दंडवते  परन्तु  इन  10,090  रुपयों
 में  स ेकेवल  3000  र०  छायरों  के  लाभांश  ही  कर  मुक्त  इसे  सम्मिलित  किया  जाना
 इससे  आपको  हजारों  ऐसे  ग्रामीण  लोग  मिलेंगे  जो  ग्रामीण  और  छाहरी  क्षेत्रों  में  बढ़ते  विभिन्‍न  उद्योगों
 के  स्टाक  और  शेयर  खरीदने  को  तंयार  अभी  वे  भिकक  रहे  और  वे  निवेश  करने  को  तैयार  हैं

 परन्तु  वे  कोई  खाता  इत्यादि  नहीं  रखना  चाहते  ।  इससे  उनके  इसमें  शामिल  होने  में  सहायता
 गिलेगी  ।

 प्रो०  जो  कि  मुम्बई  में  आणविक  भौतिकी  के  प्रोफेसर  ने  बहुत  अच्छे  काम

 किए  हैं  और  हमें  उन  पर  गय॑  है  ।  वे  सदा  सरकार  के  घाटे  और  ऋण के  बारे  में  काफी  बोले  मैं  उस

 बात  में  नहीं  जाना  चाहता  कि  उन्होंने  क्या  कहा  था  क्‍योंकि  उस  समय  उन्होंने  जो  कहा  वे  उस

 पर  विश्वास  नहीं  करते  ।  अतः  मैं  उस  बात  में  नहों  जाना  चाहता  ।  परन्तु  मैं  केवल  एक  बात  कहना

 चाहता  हैं  और  वह  यह  कि  इस  सरकार  पर  ऋण  2,60,000  करोड़  रुपए  है  और  यदि  हम  अपने

 विदेशी  कर्ज  को  देखें  तो जब  ऋण  सेवा  अनुपात  24,  25  से  2,  29  और  यहां  तक  कि  30  तक

 बढ़  रहा  या  तो  आज  हमारा  उधार  लगभग  पचपन  मिलियन  डालर  परस्तु  हमारे
 उद्योग  में  इक्विटी  निवेश  प्रतिवर्ष  150  मलियन  डालर  भी  नहीं  अतः  उधार  लेना  जारी  रखने

 की  अपेक्षा  विदेशी  कन्पनियों  की  इक्विटी  में  हिस्सेदारी  रखना  ज्यादा  अच्छा  है  ।

 4.05  म०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।  ]

 हम  ब्याज  की  अधिक  दर  दे  रहे  कोई  प्रोद्योगिकी  नहीं  उनकी  वचनबद्धता  नहीं  है  और

 यदि  कम्पनी  के  स्वामित्व  में  उन्होंने  निवेश  किया  है  तो  कम्पनी  में  उनका  अधिकार  उन्हें  निर्यात

 को  बनाए  रखने  तथा  प्रौद्योगिकी  के लगातार  आगमन  पर  ध्यान  देना  अतः  सरकार  को  चाहिए
 कि  वह  विदेक्षी  निवेश  के  नियमों  को  उदार  हाल  हो  राष्टमंडल  सम्मेलन  का  आयोजन

 दिल्‍ली  में  हुआ  था  जिसमें  श्री  वी०  पी०  प्रो०  श्री  अजित  सिंह  और  श्री  जाजं  फर्नाण्डीज
 ने  भाग  लिया  था  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  प्रो०  दंडवते  ने  ऑफ  इण्डियाਂ  और

 एक्सप्रेसਂ  के  सम्पादकीय  को  अवध्य  पढ़ा  होगा  ।  जिन  लोगों  ने  उस  सम्मेलन  में  भाग  लिया  था  वे

 इतने  भ्रमित  हुए  कि  वे  पहले  तीन  वक्‍ताओं  के  भाषण  सुनकर  बेहद  प्रसन्‍न  हुए  और  उन्होंने  विदेशी

 भागेदारी  के  विचार  का  स्वागत  किया  ।  जब  श्री  जार  जो  कि  अपने  नजरिए  के

 लिए  प्रसिद्ध  हैं  न ेकहा  कि  विदेशी  निवेश  नहीं  इससे  सभी  दुविधा  में  पड़  आप
 विगत  छह  माह  से  सत्ता  में  हैं  और  आप  हम  पर  हर  बात  के  लिए  आरोप  नहीं  लगा  सकते  ।

 समय  गजर  जाएगा  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  संसद  के  इस  सत्रावसान  से  पूर्व  वह  स्पष्ट
 करे  कि  क  विदेशी  निवेश  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्‍या  आज  विदेशी  निवेश  में  इक्विटो  भागेदारी
 में  |  और  35  का  अनुपात  है  ।  यदि  एक  डालर  का  निवेश  होता  है  तो  वे  35  डालर  का  ऋण  लेते
 हैं  ।  मम  विश्वास  है  कि  वित्त  स्त्री  इस  मामले  की  जांच  हाल  ही  प्रो०  दंडवते  ने  विदव
 बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  बेठक  में  भाग  लिया  था  ओर  मैंने  उनका  भाषण  पड़ा  जिसमें  कहा
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 गया  था  कि  भारत  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  म॒द्रा  कोष  से  ऋण  नहीं  लेना  चाह  रही  मैं  उस  पर  टिप्पणी

 नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  का  ध्यान  एक  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।
 जब  विश्व  बेक  के  अध्यक्ष  दो  माह  पर्व  यहां  आए  हुए  थे  तो  उन्होंने  कहा  थ  कि  विए्व  बेंक  के  ऋण  का
 अधिकांश  भाग  भारत  द्वारा  लिया  गया  है|  लेकिन  मन्त्री  का  कहना  है  कि  विदेशी  निवेश  में

 मिटमेंट  सम्मिलत  इस  विभाग  में  जहां  वे  ऋण  प्राप्त  कर  रहे  यदि
 उसका  उपयोग  चार  या  पांच  वर्षों  तक  नहीं  किया  तब  भी  उन्हें  समझौता  शुल्क  का

 मुगतान  जारी  रखना  पड़ता  उपका  उपयोग  कही  और  होना  चाहिए  ।  मैं  जानता  हूं  कि  आप  ऐसा
 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  समय  बीतता  जा  रहा  है  ।  हम  यह  चाहते  हैं  फि  ऋण  ल।भाषियों
 के  बीच  शीघ्र  वितरित  हों  ।  विश्व  बंक  जल  परियोजना  के  लिए  बंबई  नगर  निगम  को  19.5  करोड़
 डालर  के  ऋण  दिए  गए  कई  बार  यह  पंसा  वापस  लेने  में  ढाई  वर्ष  का  समय  लगा  ।  यद्यपि  बविदब

 कर  और  त्रित्त  मन्त्रालय  के  सहयोग  से  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  के  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  निबिदाएं  पारित
 की  गयीं  परन्तु  इसके  बावजूद  पैसों  का  वास्तविक  वितरण  नहीं  हो  अतः  मैं  बित्त  मन्त्री  से

 निवेदन  करता  हूं  कि  वह  पैसों  के  शीघ्र  वितरण  पर  ध्यान  दें  ।

 प्रतिदिन  हम  समाचारपत्रों  में  पढ़  रहे  हैं  कि  सरकार  विद्युत  जंसे  मुख्य  क्षेत्र  को  निजी

 क्षेत्र  में  लाना  चाह  रही  मैं  माननीय  मंत्री  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  बंबई  जैसे  शहर  में  जहां

 विद्यत  वांपनियां  चल  रही  वे  वास्तव  में  निजी  क्षेत्र  के  अस्तगंत  नहीं  बम्बई

 नगरीय  विद्यत  आर्पुति  निगम  एल०  आई०  सी०  के  अन्तगंत  मैं  नहीं  जानता  कि  भारत  सरकार

 के  अन्तर्गत  जो  वित्तीय  संस्थान  हैं  उनके  पास  कितने  प्रतिणत  शेयर  हैं  ।  इस  तकनीकी  तोर  पर

 छेत्र  कह  सकते  हैं  लेकिन  वास्तव  में  वह  सावंजनिक  क्षेत्र  में  ही  बास्तब  उन्हें |  उसे
 | आप  उसे  |

 अपने  विद्यत  परियोजनाओं  के  साथ  आगे  बढ़ने  नहीं  दिया  गया  |  कुछ  न  कुछ  बाधाएं  आती  ही  रहती

 कै  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  स्पप्ट  करे  कि  कौन-कौन  सी  मर्दे  वह  निजी  क्षेत्र  को  देने ब
 जा  रही  श्री  दिनेदा  गोस्वामी  ने  कहा  कि  निजी  क्षेत्र  को  स्टील  उत्पादन  की  अनुमति  दी

 जाएगी  ।  सरकार  के  हारा  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  वक्तव्य  दिया  जाना  जाहिए  ताकि  कोई  समस्या  पंदा

 एक  सगय  था  जब  हम  कहते  थे  कि  हमारा  देश  गांवों  में  निवास  करता  लेकिन  अब

 समय  ऐसा  आ  गया  है  जबकि  हमारी  पूरी  आबादी  का  एक  चौथाई  हदाहरों  में  रहता  इस  शताब्दी

 के  अन्त  तक  हमारी  आबादी  का  एक  तिहाई  भाग  छहरों  में  रहने  गरोबी  उन्मूलन  सम्ब्श्धी

 सभी  कार्यकम  जैसे  आई०  आर०  डी०  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०

 इत्यादि  गांवों  के  लिए  ही  शहर  के  गरीबों  के लिए  शायद  ही  कोई  कार्यक्रम  शहरी  क्षेत्र  में  है

 जब  तक  कोई  व्यक्ति  बस्‍्वई  शहर  से  बाहर  रह  रहा  है  तो  वह  वास्तव  में  गरीब  है  परम्तु  ण्यों  ही  बहू

 बम्बई  में  रहने  लगता  वह  हाहरी  अमीर  व्यक्ति  हो  जाता  हम  जानते  हैं  कि  वे  बहुत  समस्या

 वैदा  करते  हैं  जब  वे  बम्बई  या  कलकत्ता  जैसे  शहरों  में  आकर  रहने  लगते  शहरी  गरीबों  के

 लिए  एक  स्वरोजगार  कार्यक्रम  इसे  युक्तिसंगत  बनाए  जाने  की  आवष्यकता  इसे  दोबारा

 बनाया  जाना  चाहिए  ।  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  शहरी  क्षेत्रों  में रहने  बाले  लोगों  के  लिए  यह  शुरू  किया

 नहीं  हाँ

 जाना  चाहिए  |

 डा०  बिप्लव  दासगृप्त  :  उपाध्यक्ष  प्रारम्भ  में  ही  बहुत  ही

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  वित्त  मन्त्री  द्वारा  कस  छूट  सम्बन्धी  भोचषणा  ले  हमें  बहुत सोस  के  मैं  बत्त  मन्त्रो
 निराशा  हुई  है  |  बित्त  मन्‍्त्री

 से  हम  यह  आशा  तो  करते  ये  कि  यदि  पेट्रोल  और  डीजल  पर  अतिरिकत

 शुल्क  हटाया  नहीं  गया  तो  कम  कम  से  कम  घटाया  जरूर  जाएगा  ।  यह  यह  बस्तुएं  हैं  जो  अर्थव्यवस्था
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 पर  कीमतों  द्वारा  पूरी  अर्थव्यवस्था  पर  भारी  असर  डालतो  दुर्भाग्यवश  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।
 यह  सही  कुछ  छटों  की  घोषणा  की  गई  लेकिन  यह  सब  ज्यादा  नहीं  है  ।  मन्त्री  महोदय  ने

 स्वयं  यह  कहा  है  कि  यह  छूट  इतनी  थोड़ी  और  कम  महत्वपूर्ण  हैं  कि  राजस्व  में  थोड़े  से  परिवतंन  के
 अलावा  ज्यादा  कुछ  असर  नहीं  दिखाई  पड़ता  और  इसको  पूरा  करने  के  लिए  वह  प्रशासन  से  कहेंगे
 कि  वह  ज्यादा  सख्ती  बरतें  ।

 एक  और  कारण  से  भी  हम  निराशा  महसूस  कर  रहे  हैं  ।  हम  वामपंथी  इस  सरकार  का  समर्थन
 कर  रहे  हम  इस  सरकार  को  चला  नहीं  रहे  हैं  लेकिन  इसका  समर्थन  कर  रहे  हैं  लेकिन  जहां  तक
 सरकार  की  कार्यशीलता  का  सम्बन्ध  है  हमारा  उस  ओर  भी  कुछ  उत्तरदायित्व  दुर्भाग्यवश  हम  यह
 पाते  हैं  कि  हमने  अनेक  मुद्दों  पर  सरकार  से  निवेदन  किया  लेकिन  इसे  पूर्णतया  अनदेखा  कर  दिया
 गया  ।  वामपंथियों  का  एक  छिष्टमंडल  प्रधानमन्त्री  से  मिला  था  जहां  हमने  इन  मुद्दों  को  स्पष्ट  कर
 दिया  था  ।  हमने  महसूस  किया  कि  कीमतों  की  स्थिति  बहुत  खराब  लोग  हताश  हो  रहे  वह
 चाहते  हैं  कि  सरकार  पिछली  कांग्रेस  सरकार  से  हटकर  काम  करे  ।  दुर्भाग्यवश  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।
 अतः  लोग  निराश  हो  रहे  अतः  कीमतों  पर  नियन्त्रण  किया  जाना  एक  रास्ता  यह  भी  है
 कि  जहां  शुल्कों  के कारण  कीमतों  में  बद्धि  होती  है  वहां  उन  मामलों  में  छट  दी  जानी  चाहिए  ।
 वष्  छशिष्टमं  डल  द्वारा  किए  गए  निवेदन  पर  ज्यादा  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  कल  सारे  भारत  में  हम
 बामपंथियों  ने  कीमतों  की  स्थिति  पर  और  सरकार  की  कुछ  नीतियों  के  विरोध  में  प्रदर्शन  आयोजित
 किया  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  लेकिन  हमें  ऐसा  करना  पड़ा  क्योंकि  आप  देख  रहे  हैं  कि  जनता  निराश

 हो  रही  यह  इस  कारण  है  कि  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  नीतियों  से  हटने  का  कोई  प्रयास

 नहीं  किया  गया  ।

 मैं  इस  सरकार  को  याद  दिलाना  चाहूंगा  ।  वर्ष  1981  में  जब  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  सत्ता  में
 वापिस  आयी  थीं  तब  उनके  चुनाव  अभियानों  में  मुख्य  मुद्दा  प्याज  की  कीमतें  था  ।  कीमतें  एवं  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  मुद्दा  ह ैजिसकी  उपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  साथ  मैं  अफसोस  के  साथ  यह  भी  कहूंगा
 कि  यह  मानकर  नहीं  चलना  चाहिए  कि  हम  उनकी  प्रत्येक  नीति  से  सहमत  होंगे  ।  हम  इस  सरकार  को
 समर्थन  देने  के  लिए  प्रतिबद्ध  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  वह  फिर  सत्ता  में  आएं  ।  हम
 उनको  सत्ता  सत्ता  में  वापिस  आने  से  रोकने  का  हर  संभव  प्रयास  करेंगे  ।  साथ  ही  हम  यह  भी  नहीं
 चाहेंगे  कि  महत्वपूर्ण  मुद्दों  के  सम्बन्ध  में  हमारी  सलाह  अनदेखा  किया  जाए  ।

 मैं  एक  और  बात  कहना  चाहूंगा  ।  जो  दूसरी  छट  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  घोषित  को  है  वह
 जनक  नहीं  ऋण  राहृत  का  मामला  लीजिए  ।  जहां  तक  केद्द्रीय  बंकों  क्षेत्रीय  बंकों  का  सम्बन्ध  है
 केस्द्रीय  सरकार  ने  पूरी  राशि  चुका  देने  के  प्रति  अपनी  प्रतिबद्धता  व्यक्त  की  जब  यही  बात
 कारी  बंकों  पर  लाग्‌  की  जाती  है  तो  यह  प्रतिबद्धता  मात्र  50  प्रतिशत  की  बाकी  50  प्रतिशत
 राज्य  सरकारों  को  देना  होगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकारें  यह  अदायगो  क्‍यों  करें  |  हमने
 कभी  भी  सभी  कजंदारों  के  लिए  राहत  की  मांग  नहीं  की  जहां  तक  वामपंथियों  का  सम्बन्ध  है  हम
 चाहते  हैं  कि  यह  राहत  सीमांत  छोटे  कृषि  भूमिहीनों  और  दस्तकारों  को
 दी  हमने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  प्रत्येक  को  यह  छुट  दी  जानी  यह  जनता
 राष्ट्रीय  मोर्चा  का  वायदा  यह  वामपंथियों  का  वायदा  नहीं  अब  केरल  और  पद्दिच्रम  बंगाल  में
 हमारी  सरकारें  अतः  हमें  अपने  आपको  जनता  दल  के  बायदों  से  मुक्त  करना  होगा  ।  यह  हमारा
 वायदा  नहीं  है  ।

 मैं  माननीस  मन्‍्त्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  बह  हमारी  भावनाओं  को  भी  ध्यान  में
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 अपने  वायदे  को  हम  पर  धोपना  गलत  होगा  ।  हमने  सभी  को  राहत  देने  का  कभी  वायदा  नहीं  किया  ।
 आप  राहत  देना  चाहते  हैं  पर  हम  कुछ  विशेष  प्रयोजन  के  लिए  राहृत  देना  चाहते  मैं  यह  भी

 कहूंगा  बजट  पर  बहस  के  दोरान  हमने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  किसानों  को  राहुत  उनकी  भूमि  की
 जोत  के  आधार  पर  दी  जाए  ।  अन्यथा  यह  संभावना  है  कि  अधिकांश  राहत  उन  लोगों  को  मिल  जाएगी
 जो  इसके  सही  अधिकारी  नहीं  हैं  ।  यदि  हम  भारतीय  रिजव॑ं  बेंक  द्वारा  नेशनल  सेपल  सर्वे  के  सहयोग
 से  किए  गए  ऋण  ओर  निवेष्ग  सर्वेक्षण  ब्गे  हाल  ही  में  तैयार  की  गई  रिपोर्ट  को  देखें  तो  उसमें  यह
 स्पष्टतया  दर्शाया  गया  है  कि  राष्ट्र  के  अनेकों  भागों  विशेषकर  पंजाब  और  हरियाणा  में  कुल  ऋण  का
 80  प्रतिशत  उन  किसानों  द्वारा  लिया  गया  है  जिनके  पास  तीन  एकड़  से  ज्यादा  भूमि  हम  समभते

 हैं  कि  यह  राहत  उन्हें  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  यही  बात  मैं  कहना  चाहूंगा  |  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  इन

 मुद्दों  को  ध्यान  में  रखा  जाएਂ  क्‍यों  ?  आपको  कुछ  हताशा  हुई  ?  मैं  प्रो०  मधु
 की  सीमाओं  को  समभता  विपक्ष  के  मेरे  मित्र  ने  समृद्ध  व्यवस्था  की  बात  की  थी  जो  उन्होंने  नयी
 सरकार  को  सौंपी  किस  तरह  की  समृद्ध  अर्थव्यवस्था  ?  उस  ओर  से  एक  दूसरे  सदस्य  को  यह्‌
 कहते  सुना  था  कि  इस  समृद्ध  अर्थव्यवस्था  ने  राष्ट्र  को  भारी  विदेशी  ऋण  में  फंसा  दिया  ।  एक  समृद्ध
 अर्थव्यवस्था  जिसने  हमारी  आंतरिक  अर्थव्यवस्था  को  पूर्णतया  खोखला  कर  दिया  |  एक  समृद्ध
 व्यवस्था  जिसने  राष्ट्र  क ेआर्थिक  आधार  को  नष्ट  कर  दिया  ।

 मैं  उनकी  संतुष्टि  के  लिए  और  आंकड़े  प्रस्तुत  कर  सकता  उदाहरणार्थ  यदि  आप  बिकास

 सम्बन्धी  विश्व  बंक  की  नवीनतम  रिपोर्ट  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  भारत  विषय  का  सबसे  गरीब

 राष्ट्र  120  राष्ट्रों  की  सूची  में  भारत  का  स्थान  नीचे  से  वह  ऐसे  कौन  से  20  राष्ट्र

 हैं  जो  भारत  से  भी  ज्यादा  गरीब  हैं  ?  साहेल  क्षेत्र  में  सहारा  के  आस-पास  छह  राष्ट्र  हैं  जो  कि  सूखे
 और  अकाल से  ग्रस्त  हैं  ।  अफ्रीका  के  50  एक  राष्ट्रों  में  से  9  राष्ट्र  रारत  से  भी  ज्यादा  निधन

 हम  इस  पर  कुछ  संतोष  कर  सकते  हैं  कि  एशिया  में  5  राष्ट्र  भारत  से  भी  ज्यादा  निर्षन  विदवय  के

 बाकी  सभी  राष्ट्र  हमसे  ज्यादा  बेहतर  स्थिति  में  बंगलादेश  की  स्थिति  भारत  से  भी  ज्यादा  खराब

 यह  सही  हैं  कि  आपको  इससे  कुछ  सांत्वना  मिल  सकती  लेकिन  मृत्यु-दर  और  सकल

 राष्ट्रीय  उत्पाद  में  श्रीलंका  हमसे  कहीं  आगे  है  ।  क्यों  ?  चालीस  वर्ष  के  कांग्रेस  कुशासन  में  हमने

 सान  उठाया  ।  हमारे  प्राकृतिक  और  मानव  संसाधनों  को  देखते  हुए  हमारे  राष्ट्र  को  विध्व  के  सबसे

 समृद्ध  राष्ट्रों  में  से  होना  चाहिए  था  ।  लेकिन  इसे  सबसे  निर्धन  राष्ट्रों  में  स ेएक  बना  दिया  गया  है  ।

 हम  यह  आशा  कर  रहे  थे  कि  आपका  बजट  कांग्रेस  पार्टी  के  बजट  से  कुछ  भिन्‍न

 संरचनात्मक  रूप  से  हमें  कोई  खास  फर्क  नहीं  दिखाई  पड़ता  उदाहरण  के  रूप  में  कांग्रेस  सरकार

 द्वारा  प्रस्तुत  बजट  में  भी  अप्रत्यक्ष  करों  को  अधिक  मात्रा  इस  बजट  में  केवल  1%  अधिक

 कुल  निवल  कर  राजस्व  का  16%  ०;  प्रत्यक्ष  कर  से  17%  प्रत्यक्ष  कर  की  वृद्धि  को  मैं  अधिक  बढ्धि

 नहीं  मानता  हूं  ।  निगमित  क्षेत्र  के  मामले  में  सरकार  ने  अतिरिक्त  800  करोड़  रुपए  से  लिए  बह

 ठीक  है  ।  परन्तु  यह  प्रतिशतता  की  दृष्टि  से  यह्‌  अधिक  नहीं  हम  यह  आछ्या  करते  थे  कि  प्रत्यक्ष

 कर  अधिक  अनुपात  में  लगाए  जायेंगे  ।  वह  मुद्रा-स्फीति  अवरोधक  एवं  अधिक  स्थायोत्रित  होता  ओर

 हमें  विकास  के  लिए  अधिक  संसाधन  उपलब्ध  हो  जाते  ।  इससे  मुद्रा-स्फीति  एवं  घाटे  की  बिल  व्यवस्था

 के  कारण  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  आधार  में  भी  कमी  नहीं  आती  ।  आपका  क्या  विचार  है  ?

 कभी  जब  आप  उच्च  प्रत्यक्ष  करों  की  बात  करते  हैं  तो  इसका  विरोध  होता  म॒म्बई  के  जो  हमारे
 मित्र  हैं  उन्होंने  लाइसेंस  देने  की  प्रणाली  को  उदार  न  बनाने  और  एकाधथिकार  पर  नियंत्रण  त  करने

 की  बात  कही  थी  तो  उनकी  आवाज  पुंजीबाद  के  समर्थन  में  यह  बात  सत्य  है  कि  कम्पनियों  पर
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 किसी  प्रकार  का  कर  लगाने  का  पूर्व  विरोध  करते  हैं  ।  यह  बात  सत्य  वे  भारत  में  पूंजीवाद  चाहते

 हैं  ।  परन्तु  बात  यह  है  कि  संचार  के  कुछ  अत्यधिक  विकसित  देशों  में
 भी  भारत  की  तुलना  में  प्रत्यक्ष

 करों  की  मात्रा  अधिक  हम  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  लेते  उनके  आय  और  सर्म्पत्ति
 की  मात्रा  कुल  करों  से  प्राप्त  आय  के  50  प्रतिशत  से  अधिक  ब्रिटेन  जोकि  दूसरा  पूंजीवबादी  देछ्ष  है

 वहां  भी  यह  45  प्रतिशत  से  अधिक  है  ।  अधिकांश  देशों  के  यह्‌  17  प्रतिशत  से  अधिक  मान

 वहां  एक  दीघ॑कालीन  राजकोषीय  नीति  थी  ।  मैं  जानता  हूं  कि  कांग्रेस  सरकार  की  पि

 एक  दीघंकालीन  राजकोषीय  नीति  थी  ।  परन्तु  वह  एक  सही  राजकोषीय  नीति  नहीं  थी  क्योंकि  इस
 राजकोषीय  नीति  के  अन्त  में  अधिक  अप्रत्यक्ष  कर  लगाए  गए  थे  ।  हम  ऐसा  नहीं  चाहते  शायद

 यह  विचार  अच्छा  होता  कि  आधार  16  प्रतिशत  का  लिया  जाए  और  इसे  30  प्रतिशत  तक  कर  दिया
 पांच  वर्ष  की  अवधि  के  अन्त  में--इस  वर्ष  20  प्रतिशत  हो  सकता  अगले  वर्ष  24  प्रतिशत

 और  अन्त  में  30  प्रतिशत  तक  कर  दिया  जाए  ।  उस  प्रकार  से  हमारे  बजट  में  संरचतात्मक  परिवतंन

 हो  जाता  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।

 हम  7,200  करोड़  रुपये  के  घाटे  के  मुद्द  को  लेते  प्रो०  दंडवते  इस  बात  के  प्रति
 वादी  हैं  कि  वे  इसे  ओर  अधिक  नहीं  बढ़ने  यदि  आप  इसे  बरकरार  रखते  हैं  ।  हम  आपके  साथ

 रहेंगे  और  हम  आपका  समर्थन  करेंगे  ।  हमें  चिता  है  क्योंकि  गत  वर्षों  में  हमारा  यह  अनुभव  रहा  है  कि
 पिछले  वित्त  मंत्री  कभी  भी  इसे  बरकरार  रखने  में  सफल  नहीं  हुए  यहां  तक  कि  वह  7,200
 करोड़  रुपये  का  घाटा  भी  अत्यधिक  संतोषजनक  नहीं  है  क्योंकि  यदि  आप  समायोजित  की  गयी  पूंजी
 प्राप्तियों  को  देखें  तो  पाएंगे  कि  वे  भी  लिए  गए  ऋण  हैं  ।  सभी  पूंजी  प्राप्तियां  ऋण  हैं  ।  वे  भी  स्वयं
 अर्थव्यवस्था  पर  एक  दीघंकालीन  दायित्व  थोप  रही  विभिन्‍न  मदों  के  आनुपातिक  खर्च  को  देखने  से
 पता  लगता  है  कि  उसमें  अधिक  अन्तर  नहीं  वास्तविक  आंकड़ों  से  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  ।
 हतता  से  फक  पडता  मैंने  प्रत्येक  मद  के  मामल  में  इसका  निरीक्षण  किया  है  ओर  पाया  है  कि  वहां
 अधिक  अन्तर  नहीं  उदाहरण  के  रूप  में  कृषि  के  क्षेत्र  में  गत  वर्ष  यह  3.84  प्रतिशत  था  और  इस
 वर्ष  4.03  प्रतिशत  है  ।  ग्रामीण  विकास के  क्षेत्र  में  गत  गर्ष  यह  7.54  प्रतिशत  था  और  इस  वर्ष  यह
 6.77  प्रतिशत  उसी  प्रकार  मैं  पूरी  सूची  पढ़  सकता  हूं  ।  उनमें  अधिक  अन्तर  नहीं  है  ।  यहां  तक
 कि  योजना  खच  और  गैर-योजता  खं  के  बीच  का  अनुपात  भी  अधिक  नहीं  है  ।  यह  गत  वर्ष  32.14
 प्रतिशत  था  और  इस  वर्ष  31.94  प्रतिशत  है  ।  उसमें  अधिक  अन्तर  नहीं  है  |  यहां  तक  कि  रक्षा ह्‌  छ्ट कं  क्ध
 और  ब्याज  की  जोकि  गैर-योजना  खर्च  का  समानुपात  के  मामले  में  यह  गत  वर्ष  72.93
 प्रतिशत  था  और  इस  वर्ष  73.27  प्रतिशत  है  ।  मैं  जो  बात  कह  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  हम  इस  प्रकार
 के  बजट  से  आमूल  परिवतंन  की  आशा  करते  थे  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  क्‍या  उसने  ऐसा
 नहीं  किया  है  ?  मैं  आपको  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  हमने  जनता  को  आइ्वासन  ही  दिया  होता  कि
 यह  सरकार  भी  कम  से  कम  आर्थिक  क्षेत्र  में  गरीबी  दूर  करने  और  असमानता  कम  करने  आदि  के
 संबंध  में  अत्यधिक  तेजी  से  कार्य  कर  रही  वतंमान  पद्धति  को  लोकतांत्रिक  लोकपाल  विधेयक
 और  पराह्वर  भारतीय  विधेयक  के  संबंध  में  जो  कुछ  किया  गया  हम  उसकी  प्रशंसा  करते  हैं  ।  ये
 सभी  बहुत  अच्छे  विधेयक  हैं  |  परन्तु  जहां  तक  आथिक  नीति  का  संबंध  जहां  तक  इस  सरकार  का
 संबंध  हमने  अब  तक  अधिक  परिवतंन  नहीं  देखा  है  ।

 अब  भुगतान  शोष  को  लेते  मुगतान  दोष  एवं  आयातों  के  बारे  में  जिक्र  किया  गया
 री  उसझ्ें  नर्द  चौद्योगिकी  के

 नयी  आयात-निर्यात  नीति  का  अध्ययन  किया  उसमें  नई  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  एक  अध्याय
 इसका  कया  तात्पयं  है  ?  इसमें  बताया  गया  है  कि  आपको  केवल  उस  प्रोद्योगिकी  का आयात  करना
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 चाहिए  जिसकी  जरू  रत  जो  देछ्ष  में  प्राप्त  नहीं  है  और  जो  अर्थव्यबस्था  के  विकास  आदि  के  लिए
 बाहर  से  शीघ्र  आयात  की  जा  सकती  लेकिन  यह  क्‍या  हो  रहा  है  ?  हमारे  पास  पेपसिको
 प्रौद्योगिकी  कल  जब  प्रो०  दंडबते  बोल  रहे  उन्होंने  पेपसिको  का  उल्लेख  किया  था  ।  उन्होंने
 कहा  :  वे  इस  वचनबद्धता  का  पालन  करेगे  क्योंकि  यह  एक  विदेशी  कम्पनी  के  साथ  की  गयी  अंतर्राष्ट्रीय
 वचनबद्धता  पेपसिको  के साथ  किए  गए  समभोते  को  अवध्य  पूरा  करना  हम  इससे

 मुकर  नहीं  सकते  हैं  ।”  हम  इस  समझोते  को  रद  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  हैं  ?  हम  बोफोसं  कम्पनी  के
 साथ  किए  गए  सममोते  को  रह  करने  पर  विचार  कर  रहे  इस  बारे  में  चर्चा  हुई  लेकिन  इस
 समभोौते  को  भी  रह  क्‍यों  नहीं  किया  जा  सकता  है  ?  क्‍या  हमें  पेपसिको  द्वारा  तैयार  किए  गए  साफ्ट

 डिक्स  की  आवद्यकता  है  ?  क्‍या  हमें  आलूओं  के  दुरकुरे  चिप्स  की  आवद्यकता  है  ?  मैं  जानता  हूं  कि
 पेपसिको  कम्पनी  द्वारा  तैयार  किए  गए  आलू  के  चिप्स  श्रीमती  दंडवते  द्वारा  तेयार  किए  गए  आलूओं
 के  चिप्स  की  अपेक्षा  अधिक  कुरकुरे  प्रदन  यह  है  कि  क्‍या  हमें  इन  चोजों  की  आवश्यकता  है  ?

 हमें  अन्य  चीजों  की  आवश्यकता  है  और  उन  पर  ध्यान  देना  हम  समभते  हैं  कि  पेपसिकों
 हमारी  आवश्यकता  नहीं  है  ।  दूसरी  ओर  हम  देखते  हैं  कि  इस  प्रकार  की  नंति  कुछ  अन्य  उद्योगों  के

 मूल्य  पर  की  लागू  की  जाएगी  ।  उदाहरण  के  लिए  खादी  ग्राम  जो  कि  विभिन्‍न  प्रकार
 के  फलों  के  रसों  का  उत्पादन  करते  अचारों  का  उत्पादन  करते  जो  कि  विभिन्‍न  प्रकार  के  खाद्य
 प्रसंस्क रण  की  वस्तुओं  का  उत्पादन  करते  इन  सब  उद्योगों  को  हमारी  शअर्थव्यवस्था  में  इन  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  के  प्रवेश  के  कारण  नुकसान  उठाना  पड़ेगा  ।  हमें  इन  उद्योगों  की  आवश्यकता  नहीं  हमारे
 लिए  इन  समभौतों  को  बनाये  रखने  की  कोई  आवष्यकता  नहीं  इस  सरकार  द्वारा  निर्धारित  नई
 आयात-निर्यात  नीति  के  मानदंडों  के  संदर्म  में  भो  यह  उचित  नदीं  उदाहरण  के  तोर  पर  बीजों  के
 आयात  की  चर्चा  करते  मेरे  पास  इसकी  विस्तुत  जानकारी  नहीं  यह  बीज  आयात  क्या  है  ?

 बीजों  का  आयात  किया  जा  रहा  है  जो  कि  आवद्यक  नहीं  हमारे  भारतीय  वंज्ञानिक  प्रौद्योगिकी

 विशेषज्ञ  कह  रहे  हैं  कि  हमें  बीजों  के आयात  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  बाहर  से  मादा-बीजों  को

 प्राप्त  कर  भारतीय  वंज्ञानिक  आवद्यक  बीजों  का  विकास  कर  सकते  आपको  सिर्फ  मादा-बीजों  को

 लाने  की  आवश्यकता  उससे  अधिक  कुछ  नहीं  ।  स्थानीय  पर/स्थतियों  में  उन  पर  प्रयोग  किया  जा

 सकता  है  और  फिर  उन  बीजों  की  मदद  से  उन्हें  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  दो  वर्षों  पूर्व  कांग्रेस  सरकार

 द्वारा  एक  बीज  नीति  लागू  की  गयी  आप  उस  नीति  पर  क्यों  अटल  मैंने  क्षि  विभाग  की

 रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  है  ?  मैं  देखता  हूं  कि  हमारे  देश  में  कृषि  वेज्ञानिकों  ने जिस  नीति  को  दोषपूर्ण
 बताया  है  वे  उसी  को  उचित  बता  रहे  कृषि  वेशानिकों  का  कहना  है  कि  विगत  में  उन्होंने  जितने

 भी  अनुसंधान  किए  हैं  इस  नीति  द्वारा  उन  सबका  महत्व  कम  हो  गया  सिर्फ  यही  नहीं  हमार
 व्यवस्था  के  लिए  बीजों  का  आयात  बहुत  ही  घातक  हो  सकता  इससे  रोग  उत्पम्न  हो

 महामारी  आ  जाएगी  ।  जहां  तक  बातावरण  का  संबंध  है  हमारी  युवा  मंत्री  महोदया  इस  बारे  में  बहुत

 ही  अधिक  चिंतित  हैं  ।  मैं  समभता  हूं  उन्हें  इस  बीज  आयात  जो  कि  हमारे  देश  के  कृषष  वातावरण  के

 लिए  बहुत  ही  खतरनाक  के  विरुद्ध  आवाज  उठानी  चाहिए  ।  किसी  भी  तरह  से  बहुराप्ट्रीय
 विष्व  अन्‍्तर्राप्ट्रीय  मुद्रा  कोप  द्वारा  हमारे  ऊपर  दवाब  डालने  के  सिवाए  मैं  इन  नीतियो  में  कोई

 ओचित्य  नहीं  पाता  वे  हमारी  अधेब्यवस्था  को  पूरी  तरह  से  उपनिवेद्विक  बनाना  चाहते  हैं  ।  वे

 हमारा  शोषण  कर  रहे  हैं  और  दुर्भाग्यवश  हमारी  सरकार  उनके  दवाब  के  आगे  मुक  रही  पिछली
 सरकार  भी  उनकी  बात  मान  गयी  थी  ।  लेकिन  मैं  चाहुंगा  कि  यह  सरकार  अपने  में  आत्मविश्वास  पैदा

 करे  ओर  इस  प्रकार  के  दवाब  के  आगे  नहीं  मुके  ।  मैं  बहुत  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  यह  दुर्भाग्य  की
 बात  है  कि  इस  सरकार  से  हमने  जो  इस  नोति  परिवर्तन  की  आश्याएं  की  थीं  वे  पूरी  नहीं  हुईं
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 निर्यात  का  मामला  लीजिए  |  कुछ  दिनों  पूर्व॑  मैंने  अपने  माननीय  वाणिज्य  मम्त्री  जी  से  प्रश्न
 किया  था  कि  हमारे  निर्यात  के  क्षेत्र  में  हमारा  प्रदर्शन  इतना  खराब  क्‍यों  स्वतन्त्रता  प्राप्त  करने  के
 बाद  विश्व  व्यापार  में  हमारे  निर्यात  का  भाग  लगभग  दो  प्रतिशत  अब  यह  आधा  प्रतिशत  है  ।
 अन्य  सभी  देश  इस  क्षेत्र  में  प्रगति  कर  रहे  हैं  हमारे  निर्यात  से  कमी  आ  रही  यद्यपि  चीजों  की

 मात्रायें  बढ़  रही  हैं  लेकिन  विश्व  बाजार  में  हमारे  कुल  प्रतिषात  भाग  में  कमी  आ  रही  है  ,  इसमें  कमी

 क्यों  आनी  चाहिए  ?  हमारे  माननीय  वाणिज्य  मन्त्री  जी  ने  क्या  कहा  ?  उन्होंने  शायद  उन्होंने
 मजाक  के  तोर  पर  नहीं  ।  यह  0.5%  नहीं  यह  0.6%  मैं  समझता  हूं  कि  वे

 इस  उपलब्धि  से  बहुत  खुध  हैं  ।

 मु हमारे  निर्यात  की  एकमात्र  मुख्य  वस्तु  क्‍या  है  ?  हीरे-जवाहरात  ।  हमें  अपने  आप  पर
 आती  चाहिए  ।  हम  आश्योगिक  विकास  आदि  की  बात  क्‍यों  करते  हैं  ?  हम  हीरों  का  निर्यात  कर  रहे
 जो  कि  हमारे  निर्यात  सामग्री  में  एकमात्र  सबसे  अधिक  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तु

 ल्‍्फ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 डा०  बिप्लव  दासगुप्त  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 यदि  हम  मुख्य  निर्यात  वस्तु  के  रूप  में  हीरे  का  उत्पादन  करते  हैं  तो  स्पष्ट  है  कि  यह  वैसी
 अर्थव्यवस्था  नहीं  है  जो  किसी  के  साथ  स्पर्धा  कर  सके  |  सिंगापुर  का  उदाहरण  लीजिए  ।  इसका  निर्यात
 भारत  द्वारा  किए  जा  रहे  निर्यात  का  दुगना  सिंगापुर  क्‍या  है--विश्व  मानचित्र  में  एक  बिन्दु  की
 तरह  है  ?  इसका  कुल  निर्यात  भारत  के  निर्यात  के  दुगने  से  अधिक  है  ।  हांगकांग  का  उदाहरण
 लीजिए  ।  इसका  निर्यात  भारत  के  निर्यात  का  चार  गुना  विगत  में  हमारे  वाणिज्य  मन्त्रालय  क्या
 करते  रहे  हैं  ?  मैं  यह  नहीं  जानता  लेकिन  हमारी  सरकार  को  निश्चित  रूप  से  आयात  और  निर्यात
 संबंधी  एक  उचित  नीति  अपनानी

 मुख्य  बात  यह  है  कि  किसी  भी  तरह  से  विगत  में  अपनायी  जा  रही  नीतियों  को  हमें  छोड़ना

 होगा  ।  अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पहले  में  दो  बातें  कहना  चाहूंगा  ।  सवंप्रथम  मैं  यह  इस  बात
 को  पहले  भी  कोई  कह  चुका  है  ओर  यह  सत्य  है  कि  अब  तक  आठवीं  योजना  पर  एक  प्र

 तँयार  हो  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  जब  भी  आप  बजट  तैयार  करते  यह  एक  वर्ष  के  लिए  होता
 इस  बजट  को  पांच  वर्षीय  योजना  अवधि  के  संदर्भ  में  देखा  जाता  है  ।  दुर्भाग्यवश  अभी  तक  वह  प्रस्ताव
 पत्र  तैयार  नहीं  हो  पाया  अभी  तक  हम  आठवीं  योजना  तैयार  करने  में  पीछे  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  क्या  आप  एक  मिनट  के  लिए  चुप  रहेंगे  ?  दुर्भाग्यवण  सातवीं  योजना  की
 अवधि  की  समाप्ति  ओर  नयी  सरकार  की  शुरूआत  एक  साथ  ही  हुई  थी  ।  अतः  चंद  सप्ताहों  में  आप
 एक  विस्त॒त  प्रस्ताव  पत्र  तैयार  हो  जाने  की  आष्या  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 थरो  बिलप्ब  दासगुप्त  :  हम  यह  कठिनाई  समभते  हम  इस  बात  को  भी  समभते  हैं  कि
 आपका  कार्य  अधिक  कठिन  क्‍यों  है  ।  आपको  बर्गर  पूरी  बातों  को  समभे  हुए  जो  कि  एक  वर्ष  के  लिए
 बजट  बनाने  हेतु  बहुत  ही  आवश्यक  आपको  एक  वर्ष  का  बजट  तैयार  करना  है  ।  यही  मुख्य  समस्या

 की  निर्मल  कांति  चटर्जा  )
 +

 पहले  यह  प्रथा  थी  कि  बजट  चर्चा  समाप्त  हो  जाने  के
 पश्चात  वाधिक  योजना  भी  प्रस्तुत  की  जाती थी  ।
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 डा०  बिप्लव  दासगफ़ा  :  मैं  अभी  यह  बात  कह  रहा  हैं  ।  मैं  नहीं  जातता  हूँ  कि  नई  योजना का
 प्रारूप  क्या  होगा  लेकिन  इसे  पुरानी  योजनाओं  की  भांति  नहीं  होना  चाहिए  ।  व्यवधान  )

 नमनागनानायन

 इन  योजनाओं  द्वारा  आंकड़ों  का  इस्तेमाल  कर  गरीबी  कम  करने  का  प्रयास  किया  द्न
 ड्रों  के  अनुसार  हमारी  जनसंख्या  का  सिर्फ  250  ही  अब  गरीब  हैं  जबकि  ]972-7:  में  यह

 आंकड़ा  510,  था  ।  इस  प्रकार  के  आंकड़े  किसी  भी  आलोचनात्मक  परीक्षण  पर  खरे  नहीं  उतरेंगे  ।
 किसी  भी  योजना  में  इस  प्रकार  के  काल्पनिक  आंकड़े  नहीं  होने  इससे  मुझे  एक  चटकुले  की
 याद  आती  है  कि  भूठ  तीन  प्रकार  के  होते  महाभूठ  और  आंकड़े  ।

 ह  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  बिप्लव  दासगुप्त  कृपया  यह  चुटकुले  सुनाने  का  समय  नहीं  है  ।

 डा०  बिप्लव  दासगुप्त  :  मैं  सिर्फ  अन्तिम  बात  कहुंगा  ।  आज  सुबह  हमने  अनुसूचित
 यों  पर  हो  रहे  अत्याचारों  की  चर्चा  की  थी  |  पहले  हमने  महिलाओं  पर  हो  रहे  अत्याचारों  की

 चर्चा  की  थी  |  मैं  समभता  हूं  यह  सब  भूमि  सुधार  के  प्रश्न  से  सम्बन्धित  जब  तक  भूमि  सुधार
 नहीं  होते  तब  तक  महिलाओं  पर  अत्याचार  जारी  अनुसूचित  जातियों  पर  अत्याचार  होते
 समाज  के  अन्य  वर्गों  जँसे  आदिवासियों  आदि  पर  अत्याचार  होते  रहेंगे  ।  ऐसा  क्‍यों  हो  रहा  है  ?  मध्य

 राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  में  अत्याचार  हो  रहे  सिर्फ  इस  वर्ष  ही  नहीं  और  सिर्फ
 फतेहपुर  में  ही  आप  विगत  20  वर्षों  के  आंकड़ों  को  अनुसूचित  जाति  आयुक्त  की  रिपोर्ट
 को  देखिए  ।  पूरे  देश  में  होने  वाले  अत्याचारों  का  80  प्रतिशत  हमेशा  से  इन  चार  राज्यों  में  होता  रहा
 है  ।  ऐसा  क्‍यों  हो  रहा  है  ?  क्योंकि  इन  राज्यों  में  भूमि  सुधार  है  ही  नहीं  ।  भूमि  सम्बस्धों  में  कोई
 परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  और  आज  सुबह  इस  बात  पर  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी  ध्यान  दिया

 मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  इस  बजट  में  भी  भूमि  पर  कुछ  जोर  दिया  जाना

 ।  भूमि  सुधार  से  लाभान्वित  होने  वालों  को  अधिक  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  सरकार  को

 एक  स्पष्ट  घोषणा  करनी  चाहिए  ।  इन  चार  राज्यों  में  कांग्रेस  की  सरकार  नहीं  है  ।  यहां  या  तो  जनता

 रकार  है  या  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  है  ।  भूमि  के  बारे  में  निष्पक्ष  बचनबद्धता  होनी
 चाहिए  ।  भूमि  सुधार  के  बिना  कोई  भी  आथिक  विकास  नहीं  हो  सकता  है  ।  कोई  आर्थिक  प्रगति  नहीं

 हो  सकती  है  ।

 ]

 श्री  बज  मूृवण  तिवारी  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विल  विधेयक  के  समर्थन

 में  खड़ा  हुआ  हूं  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  कंसेशंस  दिए  मै ंउनका  भी  स्वागत  करता  हूं  ।

 परन्‍्त  मसले  निविदन  करना  है  कि  आज  जो  सबसे  बड़ा  संकट  है  और  जो  सबसे  खतरनाक

 स्थिति  अपने  देदा  की  अर्थव्यवस्था  के  सामने  वह  बढ़ता  हुआ  सरकारी  खर्ज  और  हमारा  नॉन  प्लान
 एक्सपेंडीचर  है  |  अभी  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  मे  इसी  सदन  में  मूल्यों  की  वृद्धि  को  चर्चा  करते  हुए  यह
 बात  स्वीकार  की  कि  हमको  अपने  बजट  में  संतुलन  लाने  के  लिए  कराधान  करना  गुछ  आवश्यक

 तुओं  पर  कर  बढ़ाना  पड़ा  ओर  जिसका  नतीजा  मूल्य  वृद्धि  पर  पड़ा  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि

 अगर  विस  मंत्रालय  के  अधिकारियों  का  ध्यान  और  हमारे  विन  म॑  श्री  जी  का  ध्यान  उन  अनावश्यक

 प्रशासनिक  खर्चों  की  तरफ  जिनको  कम  किया  जा  सकता  था  तो  मैं  यह  समझता  हूं  कि  इन

 कराधानों  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  क्‍योंकि  यह  एक  तरीका  बन  गया  कि  आखिर  हम  अपने
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 न सससससस

 खर्च  को  कम  नहीं  करें  और  लगातार  करों  का  बोझ
 जनता

 के  ऊपर  तो  उसब॑  एक

 सीमा  होती  मैं  यहां  गर  कुछ  आंकड़े  रखना  चाहूंगा  कि  सन्‌  91  में  गैर-योजना  व्यय
 त्सप  4८  ८  ५  >  9  $

 जो  64343  करोड़
 रुपये

 है  जो  कि  कुल  खर्च  945.  5  करोड़  रुपये  का  68.7  परसेण्ट

 यही  में  65.8  परसेंट  खर्च  में  एस्टीमेट्स  में  68.7  प्रतिशत  था

 और  रिवाइज्ड  एस्टीमेट्स  में  67.5  परसेण्ट  लगातार  यह  खर्चा  बढ़ता  जा  रहा  है
 काव  है  कि  इस  सरकार  को  इस  मुद्  पर  बहुत  गम्भीरता  से  विचार  करना

 कि  हमारी  जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  एक  एक्सपेण्डीचर  कमीशन  गठित
 किया  था  ऐसा  ही  कमीशन  गठित  करें  और  इस  पर  सन  ने  में  मुथायी  कमीशन  बना  जो

 टै  सेशन  के  सिलसिले  में  था  उसने  अपनी  रिकमेंडेशन  दी  थी  मगर  |953-54  को  संस्तुति  के  बाद
 कांग्रेस  सरकार  ने  उसको  कोल्ड  स्टोरेज  में  रख  दिया  और  जब  ता  पार्टी  की  सरकार  आई  तो  उसने
 उस  रिकमेडेशन  को  अमली-जामा  पहनाया  |  सन  और  में  पुनः  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  सत्ता  में
 उसी  दौरान  उस  कमीशन  की  रिपोर्ट  तंयार  हो  चुकी  थी  और  उसके  वरिष्ठ  सदस्य  हस्ताक्षर  भी  करने
 वाले  मगर  उसी  समय  जो  तत्कालीन  मंत्री  उन्‍होंने  उस कमीशन  को  ही  निरस्त  कर  दिया  ।
 आप  सदस्यों  को  बदल  सकते  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  मगर  मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  करों  के
 तान  की  भी  एक  सीमा  होती  करों  के  बोक  की  सीमा  होती  और.जब  जनना  उसको  बर्दादइत  नहीं
 कर  पाती  है  तो  उसका  ध्यान  प्रशासनिक  खर्चो  की  तरफ  जाता  है  ।  बहुत॑  सी  मर्द  आज  पेट्रोल  की
 कीमत  बढ़  डीजल  की  कीमत  बढ़  गई  है  और  उसके  पीखे  जो  तक  दिया  गया  वह  तक  यह
 दिया  गया  है  कि  चूंकि  हमारा  इम्पोर्ट  बिल  बढ़ता  चला  जा  रहा  है  और  हम  इस  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि
 हम  इस  बिल  को  और  बढ़ायें  ।  इसके  बावजूद  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आपको  पेट्रोल  की  कीमत  पर  रोक
 नगानी  पड़ेगी  और  उसकी  कीमत  को  कम  करना  पड़ेगा  ।  आप  जानते  हैं  कि  पेट्रोल  की  सबसे  ज्यादा

 खपत  करने  वाला  सरकारी  विभाग  है  ओर  उस  पर  कोई  रोक  नहीं  आज  राह्यनिग  की  भी  बात
 चल  रही  यदि  राशनिग  होगा  तो  उसका  सबसे  ज्यादा  असर  आम  उपभोक्‍कता  पर  पड़ेगा  ।  इसलिए
 आपके  माध्यम  से  भेरा  सुझाव  है  कि  आप  कम  से  कम  एक  काम  करें  कि  जो  सरकारी  अधिकारी  हैं
 उनको  पेट्रोल  का  भत्ता  दें  और  जो  सरकारी  गाड़ियों  का  उपयोग  होता  उसके  लिए  इनसे  कह
 कि  वे  सरकारी  गाड़ियों  का  उपयोग  न  करें  और  जो  उनकी  अपनी  गाड़ी  उसी  से  वे  दफ्तर  आयें  ।
 जिस  प्रकार  दरोगा  को  मोटर-साइकिल  भत्ता  या  दूसरे  भत्ते  दिए  जाते  उसी  प्रकार  से  इनको  भी
 दें  ।  उनको  निजी  मोटर  खरीदने  के  लिए  ब्याज-मुक्त  कर्जे  दिए  जाते  यदि  वह  मोटर  खरीदी  गई  है
 तो  जो  कि  सरकारी  मोटर  उसको  आप  नीलाम  कर  तो  उससे  एक  बढ़ी  भारी  बचत  हो  सकती
 है  ।  इसके  साथ  ही  साथ  जो  मोटर  के  उत्पादन  उस  उत्पादन  पर  भी  हमको  सोचना  पड़ेगा  और
 उसको  भी  रोकना  पड़ेगा  ।  हमें  बसों  की  आवद्यकता  ट्रकों  की  आवश्यकता  पड़ेगी  और  जो
 निजी  कारों  की  खपत  उस  खपत  पर  भी  आज  अंश  लगाने  की  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  है  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  लघु  उद्योगों  की  स्थिति  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  आज  सावंजनिक
 क्षेत्र  के  बंकों  के  जो  अधिकारी  उनके  गलत  आचरण  के  कारण  और  बंकों  में  म्रष्टाचार  के  कारण
 हमारे  जो  छोटे  उद्योग  वे  रुगण्ण  हो  गए  आप  यह  देख्लिण  कि  एक  वर्ष  में  रुण  इकाइहयों  को
 संख्या  में  40  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  क्योंकि  समय  से  उनको  कर्जा  नहीं  मिलता  जगह-जगह  उनको
 भटकना  पड़ता  है  और  यदि  किसी  तरीके  से  ये  छोटी  लघ  इकहयां  या  बड़ी  लघु  इकाइयां  लड़ी  भी  हो
 गईं  तो  ये  बायबल  नहीं  लाभदायक  नहीं  इसी  बजहू  से  अभी  जो  रुग्ण  सध्‌  इकाहयां  5

 _  ३
 पर  बकाया  राशि  उसको  कुल  राहि  की  करोज  इसी  करोड़  रुपए  यह  राशि  लघु  इक  जी

 ष्ट्यों
 है  और  मध्यम  तथा  बड़ी  इकाहयां  उन  पर  करीब  4500  करोड़  रुपए  इसलिए  छा
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 केवल  प्रोत्साहन
 देने  या  उसका  प्रावधान  करने

 की  आवश्यकता  से  काम  नहीं  इसके  अलाबा
 आपको  लघु  इकाइयों  को  बढ़ावा  देने  के  बारे  में  जो  साव॑जनिक  क्षेत्र  के  बंक  उनके  जो  अधिकारी

 उनके  क्रियाकलापों  पर  भी  आपको  दृष्टि  डालनी  पड़ेगी  ।  जब  यह  कहा  जाता  है  कि  पूंजीनिवेश  का

 वातावरण
 अच्छा  रहा  तो  इसका  तात्पयं  यह  है  कि  जो  पिछली  सरकार  द्वारा  घोषित  उद्योग  समूहों

 को  शेयर  बाजार  में  भारी  पूंजी  उगाने  के  लिए  जो  छूट  दी  गई  हम  उसका  समर्थन  करते  मगर
 आप  जानते  हैं  कि  जो  सा्वेजनिक  क्षेत्र  के  बंक  वित्तीय  संस्थाएं  हैं  उन्होंने  पूरा  योगबान  दिया
 उनका  इस्तेमाल  जो  देश  के  बड़े  पूंजीपति  बड़े  घराने  हैं  उन्होंने  अपने  हित  में  किया  इसलिए
 आज  यह  चिंता  का  विषय  है  कि  आज  वही  अधिकारी  वित्त  मंत्रालय  में  तमाम  संवेदनशील  पदों  पर
 आसीन  हैं  ।  हमारी  सरकार  ने  उनको  दंडित  नहीं  किया  मैं  आपको  बताता  चाहूंगा  कि  पंजाब
 नेशनल  बंक  द्वारा  जोकाई  टी  के  होयर  कम  मूल्य  पर  बेचे  जाने  का  मामला  मैं  हस  सदन  में  उठा  चुका
 हूं  ।  वित्त  मंत्री  जी  के  आश्वासन  के  बावजूद  बंक  की  नौकरक्षाही  देश  को  करोड़ों  रुपये  की  विदेशी
 मुद्रा  से  धोखाघड़ी  करके  वंचित  रखने  पर  तत्पर  इस  प्रकार  से  इन  बंकों  के  भ्रष्टाचार  को  क्षत्म
 करने  की  आवश्यकता  है  |  हमारे  बंक  आज  दिवालिए  यह  समाचार  पत्रों  में  छप  चुका  उनमें
 फ्राड  जब  तक  इन  बंकों  ओर  वित्तीय  संस्थाओं  के  भ्रष्टाचार  पर  अंकुश  नहीं  जब  तक  इत
 के  रुपये  का  सही  इस्तेमाल  नहीं  करते  तब  तक  सही  मायनों  में  जो  उत्पादकता  प्रोडक्टीबिटी  का
 वातावरण  हम  पैदा  करना  चाहते  हैं  वह  संभव  नहीं  हो  सकेगा  ।

 बेरोजगारी  की  चर्चा  हुई  |  इसको  दूर  करने  के  लिए  ऐसे  उद्योगों  को  बढ़ावा  देना  होगा  जो
 ज्यादा  से  ज्यागा  लोगों  को  काम  दें  ।  इसमें  जो  खेती  का  क्षेत्र  है  बह  सबसे  ज्यादा  उपेक्षित  हुआ  है  ।

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  पर  भी  जोर  दिया  जाए  तभी  जा  करके  हम  ज्यावा  से  ज्यावा  शोभों
 को  रोजगार  दे  सकेंगे  ।

 अब  मैं  अपने  उत्तर  प्रदेश  की  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  उत्तर  प्रदेश  सबसे  ज्यादा  उपेक्षित  है  ।

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  हसके  विकास  पर  भी  आप  ध्यान  दें  ।  यह  सही  है  कि  उत्तर  प्रदेश  ने  देश

 को  प्रधान  मंत्री  मगर  विकास  के  नाम  कारखामों  के  नाम  बिजली  के  माम  पर  हम  सबसे

 ज्यादा  पिछड़े  हुए  हैं  ।  यहां  तक  कि  आपकी  मातु  भाषा  के  नाम  पर  भी  ।  हमें  अपनी  बात  कहने  में  श्री

 संकोच  होता  है  ।  हसलिए  मैं  सदन  में  यह  मांग  करूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  की  अनपरा  ताप  विद्युत  मृह
 योजना  का  शतप्रतिशत  खच्  केन्द्रीय  सरकार  वहन  करे  ।  सलेमपुर  रसायन  योजना  को  पूरा  किया

 जाए  ।  औरैया  में  पेट्रो  रसायन  की  जो  वहां  योजना  है  उसको  भी  पूरा  किया  जाए  ।

 मान्यवर  मैं  जिस  क्षेत्र  से  आता  हूं  सिद्धार्थनगर  वहां  बाढ़  के  स्थायी  हल  के  लिए  बहां  की

 पहाड़ी  नदियों  को  बांधने  की  योजनाओं  और  सरगयू-नहर  योजना  को  पूरा  करने  का  फैसला  केखीय

 सरकार  को  करना  कपिलवस्तु  महायोजना  को  पूरा  करने  का  काम  भी  केख्रीय  सरकार  को

 करना  चाहिए  ।  ताकि  वहां  के  अधिकसित  क्षेत्र  को  विकास  करने  का  मौका  मिले  और  उत्तर  प्रदेश  के

 साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  गया  उसकी  उपेक्षा  की  गई  है  उससे  हमको  निजात  मिले  ।  इससे  देश  में

 जो  क्षेत्रीय  असंतुलन  है  उसको  भी  कम  किया  जा  सकेगा  ।

 श्री  काझीराम  राणा  :  आदरणर्णय  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  बित्त  मंत्री  जी  को

 शन्यबाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  वित्त  विधेयक  के  जरिए  छोटे  खेतिहर  बीबर्स  इन

 कमी  लोगों  को  राहत  देने  को  घोषणा  की  है  ।

 जो  रोजमर्श  के  इस्तेमाल  को  चीजों  की  बात  णो  हाई  स्पीड  डोजल  है  उस  १र

 ज़ो  ड्यूटी  लगती  है  और  जो  मे  रोजमर्रा  के  काम  हैं  उनमें  बाबा  आती  उसके  लिए  जब  रिप्रेजेंटेसन
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 किया  गया  तो  उस  पर  भी  एक्साईज  डयूटी  माफ  करने  की  माननीय  विक्त  मंत्री  जी  ने  घोषथा  की  ।

 वह  सराहनीय  है  ।  इसके  साथ-साथ  यह  जो  10  हजार  रुपये  तक  मूलधन  या  सूद  इसमें  भी  जो

 इस्होंने  ।0  हजार  रुपये  का  ऋण  माफ  करने  की  घोषणा  की  है  वह  भी  सराहनीय  है  ।  मैं  यह
 अवष्य  कहूंगा  कि  यह  जो  रिलेकसेशन  दिया  गया  है  वह  संतोषजनक  नहीं  बजट  के  बाद  एक  इम्प्रेषन
 लोगों  में  ऐसा  बना  था  कि  गवनेमेंट  कुछ  ओर  रिलेकसेशन  जिससे  ऐसेंशल  कमोडिटी  में  जो  मूल्य
 वृद्धि  हो  रही  वहू  मूल्य  वृद्धि  कुछ  कम  लेकिन  आज  जिस  तरह  से  मूल्य  वृद्धि  हो  रही  है---इसमें
 डायरेक्ट  ओर  इनडायरेक्ट  टेकस  इसके  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।  इसलिए  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  पेट्रोल  ओर  डीजल  में  जो  मूल्य  वृद्धि  की  गई  है  वह  एक्साइज  ड्यूटी  की  वजह  से  हो  रही
 है  तो  उसमें  भी  रिलेकसेशन  देना  चाहिए  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  गत  सरकार  जिन्होंने  दो लाख  60  हजार  करोड़  रु०  का  ऋण  हमारे  ऊपर
 रखा  और  ।।  हजार  करोड  रुपए  से  भी  ज्यादा  डेफीसिट  फाइनेन्स  रखे  थे  यह  हमारे  लिए  भारी
 बोका  लेकिन  कहीं  भी  ज्यादा  उत्साह  में  आकर  एक  साथ  करों  का  अगर  लोगों  के  ऊपर  लाद
 दिया  तो  उसमें  हम  जल्दी  स्थिति  सुधार  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  इससे  भी  ज्यादा
 रिलेकसेशन  देता  चाहिए  ।  वित्त  मंत्री  जी  को  इसकी  घोषणा  करनी  चाहिए  ।  इनकम  टैक्स  के
 बारे  में  जो  एगुजेम्प्शन  लिमिट  वह  18  हजार  रुपए  से  22  हजार  रुपए  कर  दी  लेकिन  जिस
 तरह  से  इनफ्लेशन  रेट  बढ़ते  जा  रहे  रुपए-मूल्य  में  जिस  तरह  से  गिरावट  आ  रही  अगर  उसको
 ध्यान  में  रखा  जाए  तो  वह  22  हजार  र०  की  एग्जेम्प्शन  लिमिट  कम  लगेगी  ।  इसलिए  इसकी  लिमिट
 बढ़ाकर  30  हजार  रुपये  तक  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  क्‍योंकि  एक  छोटे  आदमी  के

 वकेर  के  कारीगर  के  लिए  ओर  एम्पलायज  के  इस  सरकार  ने  जो  बार-बार  घोषणा
 की  इसके  लिए  यह  करना  बहुत  आवद्यक  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  जितनी  जल्दी  हो  ये  22  हजार
 रुपए  से  लेकर  30  हजार  रुपए  की  घोषणा  वित्त  मंत्री  जी  करें  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  इसके  साथ-साथ  एक  सुझाव  भी  देना  चाहता  था  कि  इनकम
 टैक्स  ऐक्ट  में  35  सी०  सी०  ए०  का  जो  प्रोविजन  जो  1978  में  लगाया  गया  उसको
 केदन  कर  जो  कंपनियों  बेकवर्ड  एरिया  में  अगर  विकास  के  लिए  उसे  अडाप्ट  करती  हैं  कि  35  सी०
 सी०  ए०  अन्दर  राहत  दी  जाती  थी  और  उनके  पैसे  विकास  के  काम  में  लगाए  जाते  थे  ।  ये  स्कीम
 फिर  इंद्रोड्यूस  होती  तो  मुझे  आद्ा  है  कि  जो  सरकार  अपने  रेवेन्यू  का  पचास  प्रतिशत  गांव  के  विकास
 के  लिए  खर्च  करने  की  थोषणा  करती  है  तो  ये  प्रोविजन  भी  हसमें  लाभदायक  होता  ।  मुर्भ  आशा  है  कि
 वित्त  मंत्री  जी  इस  पर  अवध्य  ध्यान  देंगे  ।  इतना  हो  नहीं  बंकबर्ड  एरिया  के  डेवेलपमेंट  के  लिए
 गवर्नमेंट  एम्प्लामेंट  जेनरेशन  के  लिए  भी  जो  काम  जो  इंस्टीच्यूशन  और  कंपनियां  उसके  सिए
 जो  भी  कार्यक्रम  बनायें  इसमें  भी  प्रोविजन  के  जरिए  राहत  देनी  चाहिए  ।

 इनकम  टैक्स  के  बारे  में  एक  बार  वित्त  मंत्री  जी  ने  बकतव्य  दिया  अगर  एक
 हजार  रुपए  की  भी  एग्जम्प्शन  लिमिट  हम  बढ़ाते  हैं  तो  एक  सो  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  का  नुकसान
 होता  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इनकम  टंकक्‍्स  या  इनडायरेक्ट  टैक्स  में  जो  करप्शन  हो  रही  इसमें
 आफिसर्स  भी  शामिल  इससे  ऐसा  लगता  है  कि  करोड़  रुपए  जो  बचाने  की  बात  है  इसमें  कोई  तके

 कोई  तथ्य  नहीं  है  ।  अगर  हम  इनकम  टैक्स  के  उपरि  स्लेब  को  कुछ  कम  कर  दें  तो  मुझे  उम्मीद
 .  है  कि  इससे  हमारा  रेवेस्यू  बढ़ता  है  ।

 मैं  सूरत  से  आता  मेरा  क्षेत्र  इसलि  ए॒  उस  क्षेत्र  की  समस्या के  बारे  में  2-3
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 मिनट  में  अपमी  बात  कहना  चाहंगा  ।  छोटे  बीवर्स  को  एडोश्ननल  एक्साइज  ड्यूटी  में  कुछ  रिलेक्सेशन
 देने  की  ब  गई  बंजट  भाषण  में  वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  एडीश्ननल  एक्साइज  डयूटी
 मंनमेड  कपड़े  पर  नहीं  बल्कि  यान  पर  लगाई  इस  चीज  को  प्रिसीपली  उम्होंने  एक्सेप्ट  किया

 उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  कंसन्‍्ड  चीफ  मिनिस्टसं  के  साथ  बेठकर  इस  बात  को  तय  किया
 लेकिन 2  महीने  बीत  गए  अभी  तक  इसको  नहीं  किया  गया  मेरा  निवेदन  है  कि  वित्त

 मंत्री  जी  कंसन्ड  चीफ  मिनिस्टर्स  के साथ  पठकर  फंबरिक्स  के  बदले  यान  पर  एक्साइज  डयूटी  लगाने
 की  बात  पर  कार्यवाही  करें  ।

 एडीशनल  एक्साइज  ड्यूटी  जो  कपड़े  पर  लगाई  गई  इसमें  छोटे  छोटे  कंज्यूमस  पर
 यह  ज्यादा  लगाई  गई  इसका  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  कि  10-15  रुपए  प्रति  मीटर  की  जो

 साड़ी  उस  पर  एडीशन  एक्साइज  ड्यूटी  पहले  79  पैसे  प्रति  स्क्वायर  मीटर  जो  अब  लगभग  सबा
 रुपया  प्रति  स्कवायर  मीटर  हो  गई  जिस  साड़ी  का  मूल्य  40  रुपए  प्रति  मीटर  उस  पर
 नल  एक्साइज  इयूटी  3  रुपए  20  पैसे  के  बदले  अब  2  रुपए  50  पंसे  प्रति  स्कवायर  मीटर  हो  गई
 इस  तरह  से  जो  छोटे  वीवर्स  गरीब  कंज्यूमसे  गांव  के  लोग  जिस  कपड़े  को  लेते  उन  पर
 47  परसेंट  एडीशनल  एक्साइज  ड्यूटी  में  बढ़ोत्तरी  की  गई  जो  40-50  २०  प्रति  मीटर  की  साड़ी

 उसमें  8  परसेंट  एडीशनल  एक्साइज  ड्यूटी  लगाई  गई  मेरा  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि
 स्माल  वीवर्स  और  गरीब  कंज्यूमसं  वर्तमान  स्थिति  में  बहुत  दुखी  परिणामस्वरूप  छोटे-छोटे  कारखाने

 ]

 बंद  हो  रहे  छोटे  खेतिहर  मजदूर  इस  सस्ते  कपड़े  का  उपयोग  करते  हैं  ओर  छोटे  वीबर्स
 को  रोजी  मिलती  इनकी  समस्याओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  निवेदन  है  कि  एडीशनल  एक्साइज

 डयूटी  कम  करके  सस्ते  दाम  पर  कपड़ा  उपलब्ध  करवाने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  इन  ढाब्दों  के

 साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  मुझे  बोलने  का  समय  दिया

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भोगेरद्व  का  बोलें  |  सात  घंटों  में  से  आपकी  पार्टी  के  केबल  नौ  मिनट

 दिए  बचे  आप  अपनी  कुशलता  का  उपयोग  यथा  सम्भव  कम  समय  में  अधिक  बातें  कहने  के  लिए
 कर  सकते  हैं  ।

 हरी  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  समय  कम  करने  के  लिए  कुछ  भाषणों  को  सभा  पटल  पर
 रखा  जा  सकता  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  वह  बातें  नहीं  दोहराएं  तो  वह  समय  बचा  सकते  हैं  ।

 ओर  भोगेसा  का  :  मैंने  अपने  जीवन  में  कभी  भी  अध्यक्षपोठ  को  अवहेलना  नहीं  की

 है  ।

 मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  इस  विधेयक  के  नीतियों  तथा  देश  की  जनता
 और  अर्थव्यवस्था  पर  इसके  प्रभाव  के  कारण  इसका  समर्थन  नहीं  करना  चाहता  बल्कि  सरकार  का

 समर्थन  करने  के  कारण  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।  इन  सब  बातों  के  बावजुद  भी  मैं  इस  विधेयक  और

 इसके  प्रस्तावक  का  समर्थन  करता  हूं  क्‍योंकि  मैं  नहीं  चाहता  कि  वे  इस  पक्ष  में  सम्मिलित  हों  इसलिए
 मैं  इस  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  पिछले  बर्ष  के  11,000  करोड़  ३०  के  वित्तीय  घाटे  को  उचित  पृष्ठभूमि  .
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 तैयार  की  थी  1  एक  लॉख  करोड़  रुपए  का  विदेशी  दो  लाख  करोड़  रुपए  का  स्वदेशी
 स्फीति  की  प्रवृत्ति  और  दबाव  इस  सरकार  को  विगत  सरकार  से  विरासत  में  मिले  हैं  ।  परस्तु  हमारा
 प्रएन  है  कि  क्‍या  इस  वित्त  विधेयक  से  इस  प्रवृति  और  बोक  में  कमी  आएगी  अथवा  बढ़ोत्तरी  होगी  ।

 यह  एक  बहुत  बड़ा  प्रइन  है  |  श्री  दण्डवते  द्वारा  विश्वास  व्यक्त  किए  जाने  के  बावजद  भी  मुझे  इसके
 बारे  में  सन्देह  है  कि  क्या  तिमाही  समीक्षा  के  बाद  वह  वित्तीय  घाटे  में  कमी  कर  सकते  म॒झे  इसके
 बारे  में  बड़ो  शंका  है  क्योंकि  हमारा  विगत  अनेक  वर्षों  का  अनुभव  है  ।  यह  सच  है  कि  वह  इसके  बारे
 में  भी  तके  करेंगे  ।  लेकिन  फिर  भी  मुझे  संदेह  है  कि  क्या  वह  उस  पर  डटे  रह  सकते  हैं  । 8

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  नहीं  है  इसके  लिए  मैं  सरकार  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।

 परन्तु  क्या  निर्देश  दिए  गए  हैं  ?  कम  से  कम  इस  बजट  को  दिशा  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।  हमारे  देश
 में  पूंजीवादी  आर्थिक  प्रणाली  अपनायी  गई  है  |  परन्तु  आयोजन  के  शुरू  से  सरकारी  मिश्रित

 निजी  क्षेत्र  तत्पएचात्‌  छोटे  तथा  हमारी  अधिक  जनसंख्या  के  कारण  कुटीर  उद्योगों
 को  अधिक  महत्व  देने  का  उह  श्य  था  ।  कुछ  लोग  मजाक  के  तोर  पर  सोवियत  संघ  या  पूर्वी  यूरोप  की
 बात  करते  हैं  ।  वहां  जनशक्ति  कम  है  ।  हमारे  यहां  जनषक्ति  अधिक  सरकारी  क्षेत्र  अथवा  बड़े

 उद्योगों  को  महत्व  दिए  बिना  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  उनके  बिना  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  कुटीर
 उद्योगों  के विकास  के  बिना  भी  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 उन्होंने  बीन  का  उल्लेख  नहीं  किया  यदि  वे  करते  तो  मैं  इसका  उल्लेख  करूंगा  ।  चीन  इन्हें
 मिलाने  का  प्रयास  कर  रहा  है  ।  इस  संबंध  में  चीन  कुटीर  उद्योगों  को  बड़े  उद्योगों  में  मिलाने  का  सही

 प्रयास  कर  रहा  है  |

 इस  बजट  तथा  बित्त  विधेयक  में  70  प्रतिशत  अप्रत्यक्ष  कर  और  30  प्रतिष्ठात  प्रत्यक्ष  कर  से
 धन  जुटाने  का  प्रावधान  हम  सब  जानते  हैं  कि  अप्रत्यक्ष  करों  का

 भार  आम  आदमो  पर  पड़ता
 इससे  इस  सरकार  की  आर्थिक  नीति  की  प्रवृत्ति  स्पष्ट  होती  यह  प्रवृत्ति  जनता  पर  अधिक
 डालने  की  हम  इस  सरकार  का  बिना  छातं  के  समर्थन  कर  रहे  केवल  एक  छत  है  कि  उन्हें
 अंपमे  वांयदों  जो  उन्होंने  मतदाताओं  को  दिए  पूरे  करने  यह  वायदा  किया  गया  था  :

 मोर्चा  अर्थव्यवस्था  के  तीव्र  विकास  और  गरीबी  हटाने  के  लिए  मूल्य  स्थिरता
 को  महत्वपूर्ण  समझता  है  ।  समाज  के  सभी  वर्गों  को  सम्मिलित  करने  के  लिए  सावंजनिक
 रण  प्रणाली  को  कारगर  बनाया  जाएगा  ताकि  खाद्य  मानक  कपड़ा  तथा
 देनिक  जरूरत  की  अन्य  वस्तुओं  की  आपूर्ति  उचित  मूल्य  पर  की  जा  सके  ।”

 क्या  इस  वित्त  विधेयक  से  इस  उहूं दय  की  पूति  होगी  अथवा  नहीं  ?  मुझे  इस  बात  की  आएंका  है  कि
 यह  विपरीत  दिशा  में  यदि  मतदाता  इस  स्थिति  का  अध्ययन  करेंगे  कि  उन्हें  अनुभव  होगा  कि
 राष्ट्रीय  मोर्चा  ने  विगत  लोक  सभा  के  चुनावों  दिए  गए  चुनावी  वायदों  का  पूर्णतः  उल्लंघन  ,  किया

 यह  बड़ी  अुरी  बात  है  ।  वायदा  मत  कीजिए  |  वायदा  तोड़ने  से  जनता  में  संदेह  पंढा  होता  है  तथा
 विश्वांस  समाप्त  हो  जाता  इस  तरीके  से  यह  हानिकारक  कृपया  स्थिति  सुधारने  का  प्रयास
 कोजिए  ।  )

 मेरा  सुझाव  है  कि  उनके  पांच  वर्षों  के  प्रष्िक्षणकाल  के  दोरान  विपक्ष  को  धैर्य  रखना  चाहिए
 ओर  अपने  आप  सुधार  इस  संसार  में

 कुछ  भी  स्थायी  नहीं  जब  दूसरे  बदल  रहे  हैं  तो  वे  भी
 बंदल  संफकते  हैं  ।
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 भरो  निर्मल  कीति  चर्टओं  :  जो  परन्तु  व ेइससे भी  बदतर  हो  सकते  )
 5.00  भ०  प०

 आओ  भोगेरत  :  इसी  प्रंकार  आथिक  विषमंता  के  सम्बन्ध  में  भी  र  ष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने
 स्पष्ट  वायदा  किया  था  ।  यह  निम्नलिखित  है  :

 ओर  धन  में  बढ़ती  हुई  विषमता  के  कारण  नियोजित  आर्थिक  विकास  में  विक्रति
 पैदा  कर  दी  है  जिससे  अज्ञान  और  दरिद्रता  हो  गई  तथा  भारतीयों  के  बढ़े  बर्गं
 को  अमानवीय  जीवन  जीने  के  लिए  मजबूर  होना  इन  बिषमताओं  को  स्वामित्व
 चाहे  वह  उद्योग  में  वाणिज्य  में  हो  अथवा  व्यापार  में  विभाजन  तथा  हाहरी  सम्पत्ति  ,
 भूमि  अथवा  कृषि  जोत  तथा  आय  की  हृदबन्दी  करके  कम  किया  जा  सकता  हस
 उद्दं  श्य  ते  लिए  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों  को  न्यायसंगत  बनाना  दूसरा  उपाय  है  ।”

 हमें  इस  वित्त  विधेयक  में  यह  बात  न्‍्यायसंगत  प्रतीत  हो  रही  इसलिए  ऐसी  स्थिति  में  हमें  इस
 विधेयक  के  कम  से  कम  इस  वर्ष  के  दौरान  परिणामों  के  बारे  में  आशा  नहीं  यदि  इसमें  परिवर्तन
 नहीं  किया  गया  कम  से  कम  इस  सत्र  के  दोरान  इसकी  शुरुआत  नहीं  की  गई  तो  मैं  नहीं  सोचता  कि
 कोई  प्रमुख  परिवर्तन  संभव  है  ।  परन्तु  कुछ  परिवर्तन  किए  जाने  होंगे  ताकि  आंशिक  रूप  से  जनता  की
 राय  और  बाहर  के  लोगों  की  मावनांओं  को  हस  वित्त  विधेयक  में  व्यक्त  किया  जा  सके  ।  यह  बताया
 गया  है  कि  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  मूल्य  वृद्धि  हुई  यह  बृद्धि  कहीं  50  प्रतिशत  है  और  कहीं  100
 प्रतिशत  ।  अन्य  वस्तुओं  के  मामलों  में  भी  हमें  यह  संदेह  है  कि  जमाखोरों  मऔौर  कालाबाआरियों  को
 सरकार  से  भी  भय  नहीं  लगता  है  जैसाकि  उन्हें  पूवं  सरकार  से  भी  भय  नहीं  उन्हें  यह  लगता

 है  कि  उनके  संबंधी  सत्ता  में  हैं  जेसाकि  उनके  संबंधी  पूर्व  सरकार  में  भी  थे  ।  इसलिए  उन्होंने  उन

 वस्तुओं  के  मूल्य  में  भी  वृद्धि  कर  दी  है  जिन  पर  कर  नहीं  लगाया  जाता  ।  यह  एक  सध्चाई

 डीजल  के  मेरे  मित्र  श्री  दंडवते  ने  बजट  भाषण  के  दोरान  कहा  था  कि  अमीर  लोग

 पेट्रोल  और  डीजल  का  उपयोग  करते  गरीबों  पर  कर  नहीं  लगाया  गया  हमारे  देह  में  क्‍या
 विशेषकर  बिहार  और  ऐसे  ही  कई  राज्यों  में  जहां  बिजली  उपलब्ध  नहीं  है  ?  यहां  तक  कि

 छोटी-मोटी  वस्तुओं  जैसे  दाल  इत्यादि  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  यहां  तक  कि  बस  का  भाड़ा
 भी  बढ़  गया  है  ।  यह  सोरा  भार  गरीबों  पर  ही  पड़ने  वाला  यहां  तक  कि  अन्तर्देश्षीय  पत्र  और

 लिकाफों  के  मूल्य  में  भी  वृद्धि  हो  गयी  केवल  पोस्टकाई  को  छोड़  दिया  गया  कई  अगहों  पर

 इस  बारे  में  मजाक  किया  जाता  है  ।  जन  सभाओं  में  लोगों  ने  मुझे  कहा  है  कि  कम्युनिस्टों  के  हिस्से  में

 पोस्ट  कार्ड  छोड़  दिया  गया  है  और  दूसरे  सहयोगी  दलों  के  हिस्सों  जो  व्यापारी  वर्ग  के  जमालोर

 कांलांबाजारी  हैं--उन्हें  खुली  छूट  दे  दी  गई  यह  मजाक  लोगों  में  चल  रहा  इसलिए  मैंमे

 अपने  मतदाताओं  से  कहना  झुरू  कर  दिया  कि  यदि  सरकार  की  यही  नीति  है  तो  पति-पत्नो  भी

 अंपने  पत्र  पोस्टकार्ड  पर  ही  लिखें  न  कि  अन्तर्देशीय  पत्र  या  लिफाफों  पर  ।  यह  दुलशद  स्थिति  हमारी
 सरकार  ने  पैदा  की  है  और  यही  हमारी  समस्या  हम  इसके  लिए  क्‍या  कर  सकते  हैं  ।

 आपने  कृषि  आदानों  को  भी  महंगा  कर  दिया  है  तथा  कृषि  का  उत्पादन  दर  को  भी  महूंगा  कर  दिया

 है  गेहूं  और  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  बृद्धि  को  गई  है  जिससे  कि  आप  मुद्रास्फीति  के  दबाब  को  बढ़ा

 रहे  हैं  ।  आप  खाद्य  सामग्री  पर  राज्य  सहायता  क्यों  नहीं  दे  रहे  आप  कृषि  आदानों  के  मूल्य  में

 कमी  क्यों  नहीं  चाहे  बहू  डीजल  हो  या  जिससे  कि  मुद्रास्फीति  पर  दबाब  न  बढ़े  ।  मैं
 समभता  हूं  कि  यहां  नीति  का  प्रइन  उठता
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 जहां  तक  ऋण  का  मामला  मैं  पुनः  कहता  हूं  कि  आपने  वादा  किया  था  कि  लघु  और
 सीमांत  किसानों  के  ऋणों  को  माफ  कर  देंगे  |  मैं  समभता  हूं  कि  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  केवल  अमीर  लोगों
 का  वर्चस्व  रहेगा  और  प्रो०  मघु  दंडवते  के  स्पष्टीकरण  के  बावजूद  अमीर  लोग  ही  लाभाचि्त्रित  होंगे  ।
 यही  मैं  कहना  चाहता  था  |  लेकिन  गरीब  लोग  चुप  नहीं  वे  इस  मामले  को  उठाएंगे  |  मैं

 हता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  क ेलोग  इस  मुह  पर  चुप  नहीं  जो  छूट  उन्हें  दी  जा  रही  वह
 अमीरों  को  हमेशा  प्राप्त  होती  रही  है  और  गरीब  व्यक्ति  ही  जानबूक  कर  ऋण  की  अदायगी  न  करने
 वाले  माने  जाएंगे  ।  उन्हें  गुमराह  नहीं  किया  जा  सकता  ।  लेकिन  इसे  रोकना  होगा  ।  सीमान्त  एवं

 लघु  किसानों  के  लिए  कोई  आर्थिक  मानदंड  निर्धारित  किया  जाना  मेरा  यह  कहना  है  कि
 अमीरो  को  कोई  छूट  नहीं  मिलनी  चाहिए  ।  वित्त  मन्‍्त्री  न ेकहा  है  कि  उनसे  2,000  करोड़  रुपए
 राजस्व  के  रूप  में  प्राप्त  होंगे  ।

 श्री  हरोश  रावत  :  हम  भी  आपका  समर्थन  करते  हैं  ।  यह  एक  अच्छा  सुझाव  है  ।

 थ्रो  भोगेन्द्र  का  :  आपने  बहुत-सी  बातों  को  स्वीकार  किया  तस्करी  के  सम्बन्ध  में
 मैं  प्रो०  दंडवते  को  कहना  चाहता  हूं  कि  नेपाल  की  तरफ  से  हमारी  ओर  यानि  जिस  क्षेत्र  का  मैं  हूं
 वहां  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  होती  है  ओर  बम्बई  के  तरफ  से  भी  होती  जहां  से  माननीय  उपाध्यक्ष

 महोदय  हैं  और  हाल  ही  में  मैं  सऊदी  भ्ररब  में  था  जहां  मुझे  जानकारी  मिली  कि  कुछ  बड़े  धंधे  सैकड़ों

 युवकों  के  कूठे  नामों  पर  किए  गए  थे  ।  वे  माल  भारत  भेजते  हैं  ओर  मेरे  विचार  से  सरकार  में  इतना
 साहस  होना  चाहिए  कि  वे  उन्हें  जन्नत  बिहारियों  को  पता  ही  नहीं  होता  कि  उनके  नामों  पर

 माल  भेजा  गया  है  ।  इतनी  अधिक  तस्करी  वहां  होती  है  ।  अब  तक  कोई  भी  ऐसी  आर्थिक  नीति  तैयार

 नहीं  की  गई  है  जिससे  तस्करी  अथवा  जमाखोरी  को  रोका  जा  सके  ।

 मैं  वित्त  मन्‍्त्री  से एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  । आप  जमाखोरों  तथा  कालेबाजा  रियों  को  नहीं
 रोक  सकते  ।  यदि  संसद  का  गठन  आपके  हित  में  नहीं  है  तो  यह  अलग  बात  है  ।  लेकिन  कृपया
 बाजारियों  को  सहायता  न  दें  ।  जमाखोरों  को  पंसे  नहीं  दें  ।  वे  आपके  ही  पंसे  का  उपयोग  करते  हैं  ।

 उपभोक्ता  न  तो  बेंक  और  न  गोदामों  में  जाते  वे बाहर  ही  रहते  हैं  और  माल  गोदामों  में
 चला  जाता  इसलिए  एक  अलग  तरह  की  आर्थिक  नीति  काय॑  करती  माल  कम  उपभोक्‍ता
 अधिक  होंगे  ओर  परिणामत:ः  मूल्य  बुद्धि  होगी  ।  पूरी  जवाबदेही  सरकार  पर  मेरा  सीधे  तोर  पर

 यह  कहना  है  कि  उन्हें  दंडित  न  उन्हें  प॑से  नहीं  आप  अपना  पैसा  निकाल  लें  ।”  थोक
 व्यापारियों  को  पैसे  नहीं  दें  ।  खुदरा  विक्रेताओं  तथा  स्वरोजगार  व्यापारियों  को  पैसे  दें  ताकि  माल  देश
 में  पहुंचे  । कलकत्ता  से  बम्बई  ओर  हमारा  क्षेत्र  जयनगर  से  त्रिवेन्द्रम  तक  सभी  थोक  व्यापारी  आपके
 पैसों  से  ही  थोक  व्यापार  करते  ऐसा  कोई  भी  थोक  व्यापारी  नहीं  है  जो  पूरा  व्यापार  अपने  ही
 पैसे  स ेचला  रहा  हो  ।  व ेजनता  और  सरकार  के  पैसों  से  ही  व्यापार  करते  अतः  इस  प्रकार  हम
 स्वयं  अपने  ही  हाथों  से  अपने  घरों  को  जला  रहे  तत्पदचात्‌  हम  शोर  मचाते  हैं  कि  जमाखोर  तथा
 व्यापारी  ऐसा  काम  कर  रहे  हैं  ।  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  तुरन्त  ही  थोक  व्यापारियों
 को  यह  बता  दें  कि  वे  उन्हें  पैसा  नहीं  दे  सकते  तथा  उन्हें  अपने  पैसे  से  अपना  व्यवसाय  करना

 कुछ  व्यक्ति  कहते  हैं  कि  इससे  काले  धन  का  पता  लगेगा  अथवा  काला  धन  सफेद  घन  में  परिवर्तित  हो
 जाएगा  ।  तब  दूसरे  पदों  के  लोग  सरकार  के  पास  जायेंगे  ।  अतएव  कुछ  कदम  श्षीघ्र  ही  उठाने  होंगे  ।

 श्री  एस०  थी०  सिदनाल  :  आप  उनकी  पहचान  कंसे  कर  सकते  हैं  ?

 और  भोगेसा  का  :  वे  थोक  व्यापारी  उनकी  पहचान  की  जा  सकती
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 —  पपपापया  तस्करी

 श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :  वे  तस्करी  भी  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  भोगेर्र  का  :  आप  थोक  व्यापारी  को  बता  दीजिए  कि  वह  अपना  व्यवसाय  अपने
 घन  से  ही  चलाएं  ।

 प्रौद्योगिकी  तथा  आयात  के  सम्बन्ध  में  भी  आपकी  नीति  अत्यन्त  अव्यवस्थित  तथा  अनिद्िचत
 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  स्पष्ट  नीति  होनी  चाहिए  कि  हमारे  देश  में  जो  कुछ  भी  उत्पादन  होता  है
 उसका  आयात  नहीं  किया  जाएगा  ।  उसके  लिए  कोई  विदेशी  मुद्रा  नहीं  दी  जानो  चाहिए  ।  हमें  अपने

 वैज्ञानिकों  तथा  प्रौद्योगिकीविदों  की  सहायता  करनी  होगी  ताकि  वह  उत्पादन  बढ़ाने  में
 सहायक  हो  ऐसी  वित्तीय  नीति  हमें  अपनानी  होगी  ।

 जैसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  रही  कई  व्यक्ति  यह  पूछ  रहे  हैंकि  बजट  किसके  लिए

 है  ?”  क्‍या  यह  वर्ष  198:-85  5-86  के  वित्त  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  का  बजट  है  अथवा  उस  सरकार  का
 बजट  है  जिसने  श्री  राजीव  गांधी  को  हराया  था  तथा  जन  समर्थन  के  साथ  सत्ता  में  आयी  थी  ?

 यही

 मुख्य  प्रश्न  मैं  समझता  हूं  कि  इस  पक्ष  के  मेरे  मित्र  अत्यन्त  खुश  श्री  राजीव  गांधी  भी  इस
 बात  से  इन्कार  नहीं  कर  सकते  कि  कीमतें  बढ़  रही  हैं  तथा  स्थिति  बदतर  होती  जा  रही

 (  भ्यवधान  )

 क्री  हरीधा  रावत  :  हम  सभी  इससे  चिन्तित  वास्तव  हमने  इस  मामले  को  सदन  में
 उठाया  )

 क्री  भोगेशा  भा  :  मैंने  कहा  है  कि  आप  अपनी  प्रसन्नता  को  छुपा  नहीं  सकते  ।  आपने  इसे

 छिपाने  का  प्रयत्न  किया  था  परन्तु  आप  इसे  छुपा  नहीं  सकते  '''

 प्रयत्यक्ष  करों  में  वृद्धि  कर  दीजिए  तथा  अप्रत्यक्ष  करों  को  कम  कर  आप  सुख-साधन
 की  वस्तुओं  तथा  जो  कि  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  पर  कर  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 >

 मेरा  आखिरी  अनुरोध  यह  है  कि  कम  से  कम  लिफाफों  तथा  अन्‍्तर्देशीय  पत्रों  को  हस  वृद्धि  से

 खा  जाए  |  यथावत्‌  स्थिति  बनायी  जानी  चाहिए  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  अध्ययन  किया  है  तथा

 जया  डै  कि  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  नुकसान  नहीं  इसी  प्रकार  डीजल  तेल  को  उत्पाद १९०  ।  कि  सरकार को इस सम्बन्ध में  नुकसान
 है  हि  है  े  का  है

 शुल्क  से  मुक्त  रखा  जाना  चाहिए  ।  कृषक  तथा  स्व-नियोजित  उद्यमी  डीजल  तेल  का  प्रयोग  छोटे  इंजनों

 रे  कर  रहे

 मैं  भारी  मन  से  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  तथा  यह  आशा  करता  हूं  कि  हसमें  कुछ

 वरिवर्तंत  किए  जायेंगे  ।

 डा०  देवी  प्रसाद  पाल  उत्तर  पदिचम  )  :  उपाध्यक्ष  हम  वित्त  विधेयक  पर
 ।  समान  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  जैसे  आयकर  अधिनियम  में  वित्त  विधेयक  के  माध्यम  से व  य्>ेडहै जचा  कर  रहें  €  ्थः  हि

 अनेक  महत्वपूर्ण  परिवर्तत  किए  गए  हैं  ।  हमारे  देश  की  संपूर्ण  अर्थव्यवस्था  पर  इन  सब  का  महत्थपूर्ण

 प्रभाव  पड़ा  परन्तु  उन  मुद्दों  पर  केवल  थोड़ी-सी  हो  चर्चा  घुरू  की  गई  मैं  देख  रहा  हूं  कि दल
 तीय  कम्युनिस्ट  दल  के  प्रबक्ता अभी  चर्चा  शुरू  ही  १६  वामपंथी  मोर्चा  भारती

 डा०  बिप्लव  दासगुप्ता  द्वारा  कांग्रेस  दल  की  जो  भत्सनाएं  की  गयी  मेरा  उनसे  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 मैं  उन्हें  ध्यान  दिलाना  चाहता  हू  कि  पर्चिम  बंगाल  में  उनकी  सरकार  पिछले  तेश्ह  ब्चों  के  दौशन

 तथा  कमी  तब  आम  आदमी  के  लिए  बजट  प्रस्तुत  करने  में  सफल  नहीं  रही  परन्तु  मैं  यह  अवध्य
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 कहूंगा  कि  हम  इन  सब  बातों  से  संबंध  नही ंहैं  क्योंकि  वित्त  मन्‍्त्री  ने  अपने  बजट  भाषण के  पैरा
 13  में  उल्लेख  किया  है  हमारे  देश  में  आर्थिक  असंतुलन  कीमतों  में  वृद्धि तथा  भुगतान  राशि  में

 घाटे  पर  निर्मर  है  ।”

 बिन  मन्त्री  जी  ने  उस  उह्दे  इ्य  को  दृष्टिकोण में  रखते  हुए  वित्त  विधेयक  में  कुछेक  परिक्‍तंन

 करने  की  कोशिश  की  है  ।  व्यक्ति  के  लिए  उस्होंने  कर-छूट  फ्री  18,000  ९०  प्ले  बढ़ाकर

 22,000  रु०  कर  दी

 5.14  म०  प०

 सस्थि  दुर  पीढास्तीब

 आम  वस  मूल्यों  में  अभूतपूर्व  वृद्धि  से  थोड़ी  बहुत  राहत  देने  का  जो  उन्होंने  वादा  किया

 था  वह  भी  समाप्त  हो  गयी  है  ।  पिछले  कुछ  महीनों  के  दोरान  मूल्यों  में  हुई  बृद्धि  की  तुलना  केवल

 बर्ष  1977  की  अभूतपूर्व  मूल्य  वृद्धि  से  ही की  जा  सकती  है  जब  जनता  सरकार  सत्ता  में  आयी  थी  ।
 इतने  से  ही  समय  में  कीमतों  में  इतनी  अधिक  वद्धि  द्वो  गई  थी  ।

 आम  व्यक्ति  को  जीवन  बीमा  निगम  तथा  सा्वंजनिक  भविष्य  निधि  में  राशि  जमा  करने  से
 कर  में  कुछेक  राहत  दी  गई  है  ।  मेरी  में  यह  तहीं  आ  रहा  कि  जो  प्रक्रिया  कई  वर्षों  से  अपनाई
 जा  रही  थी  कि  व्यक्ति  की  कुल  आय  में  से  कुछ  प्रतिशत  काट  लिया  जाता  था  जिससे  उसे  कर  अदायगी

 में  आसानी  हो  अब  इसे  समाप्त  किया  जा  रहा  है  तथा  जटिल  प्रक्रिया  को  आरम्भ  किया  जा  रहा

 मैं  वित्त  मन्त्री  से  अनुरोध  कहूंगा  कि  वह  विचार  करें  कि  क्‍या  पुरानी  योजना  ही  सही  नहीं  थी

 जिसके  परिणामस्वरूप  यवि  एक  व्यक्ति  जीवन  बीमा  निगम  अथवा  भविष्य  निधि  में  कुछ  राशि  जमा

 करना  चाहता  है  तो  उसकी  कुल  आय  से  ही  कुछ  निदिच्ित  प्रतिदात  काट  लिया  जाता  है  ।

 वर्तमान  वित्त  विधेयक  में  जिस  प्रक्रिया  का  उल्लेख  किया  गया  है  वह  काफी  जटिल  है  तथा

 उसकी  अपेक्षा  उसकी  कर-देयताओं  की  गणना  करना  बसे  अधिक  आसान

 निगमित  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मस्त्री  जी  ग्रामीण  विकास  के  बारे  में  अत्यधिक  चिन्तित

 परस्तु  दुर्भाग्यवश  भूतपूर्व  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नए  पूंजीनिवेश  पर  20%  का  क्र

 प्रोत्साहन  दिया  गया  उसे  पूरी  तरह  से  इसमें  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  पूर्व  सरकार  ने  इन  ब्षों
 में  जो  प्रोत्साहन  दिया  था  अर्थात  लघु  कुटीर  उद्योगों  में  पूंजीनिबेश  पर  जो  बीस  प्रतिशत  कर  प्रोत्साहन
 दिया  गया  था  उसे  भी  समाप्त  कर  दिया  इस  समय  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  के विकास  के
 लिए  इसी  प्रकार  को  प्रोत्साहन  देने  का  वित्त  मन्त्री  जी  वादा  कर  रहे  मैं  उनसे  अनुरोध  करूंगा  कि
 यदि  संभव  हो  तो  ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंदिए  गए  कर  प्रोत्साहन  को  वापस  लाने  पर  विचार

 निगमित  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  हसें  विश्वास  है  कि  निगमित  क्षेत्र  को  पचास  प्रतिशत  से  लेकर

 जञालीस  प्रतिशत  तक  की  कर  राहत  प्रदान  की  गई  इस  समग्र  उद्योगों  क ेआधुनिकीकरण  के  लिए
 पंजी  बढ़ाये  जाने  के  जो  मुख्य  प्रोत्साहन  दिया  गया  बह  है  आय  कर  अधिनिग्नम  की  धारा

 के  अन्त्रगंत  विवेश  भत्ता  ।  केवल  बारह  दिन  को  मोटिस  देकर  उसे  बाप्रस  ले  लिया  गया  वर्ष

 1986  म्रें  बिश्िन्न  छल्योगों  तथा  वाणिज्य  मंडलों  द्वारा  ब्रम्यावेदन  प्रस्तुत  किए  जासे  पर  यह
 नि

 अला  भी  बापस  से  सिया  गया  तब  सरकार  ने  यह  सुक्राव  स्वीकार  क्र  लिया  ग्रा  कि  जिश्च  व्यक्तिग्रों
 ने  बर्ष  1987  से  1988  के  दौरात  सुख्य  संयंत्र  तथा  मशीनरी  श्रायाव्र  करने  का  ठेका  लिया  था  के
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 धारा  32  ए  के  अस्तगंत  कर  निवेश  भत्ता  पाने  के  अधिकारी  इस  समय  पंजी  के  आधुनिक निवेश  में  काफी  समय  लगता  अतएव  उन  कम्पनियों  तथा  व्यक्तियों  का  क्‍या  होगा  जिन्होंने विदेशी  सहयोग  के  अन्तर्गत  यह  समभौते  किए  हैं  कि  इससे  वे  इन  वर्षों  के  लिए  निवेश  भत्ता पाने  के  अधिकारी  इससे  उन्हें  नुकसान  होगा  तथा  आधुनिक  उद्योगों  क ेविकास  पर  भी इससे  प्रभाव  यदि  आप  कम  से  कम  ऐसे  प्रोत्साहन  उस  प्रकार  के  उद्योगों  को  भी  नहीं  देते
 जिन्होंने  बजट  के  प्रस्तुत  होने  से  पूर्व  दी  विदेशी  ठेके  ल ेलिए  मैं  माननीय  वित्त  मस्स्री

 जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  प्रस्ताव  पर  पुनविचार  करें  कि  कम  से  कम  वे  उद्योग  जिन्होंने 19  1990  से  जब  इस  बजट  को  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  नये  संयंत्र
 तथा  मशीनरी  प्राप्ति  हेतु  विदेशों  के  साथ  ठेकों  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।  ऐसे  उच्चोगों  को  निवेश
 भत्ते  से  वंचित  नहीं  रखना  चाहिए  जिसे  पाने  के  वे  अधिकारी  थे  तथा  उसी  आएवासन  के  आधार
 पर  उन्होंने  भी  ठेके  लिए  पूंजी  विकास  तथा  उद्योगों  के  आधुनिकीकरण  की  दिशा  में  यह  निबेश
 भत्ता  एक  बड़ा  प्रोत्साहन  इसे  एक  ही  बार  में  वापस  ले  लिया  गया  है  तथा  इसी  प्रकार  से  निबेक्
 जमा  खाते  को  भी  निकाल  लिया  गया  है  जिसमें  बीस  प्रतिशत  लाभ  को  उन  व्यक्तियों  की  आय
 में  से  काट  लिया  जाता  है  जो  औद्योगिक  विकास  बंक  से  प्राप्त  अपने  लाभ  में  से  धन  जमा  करते  हैं
 अथवा  संयंत्र  तथा  मशीनरी  की  खरीद  में  अपना  पैसा  लगाते  अब  इन्हें  भी  निकाल  लिया  गया  है  ।
 मैं  वित्त  मन्‍्त्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  यदि  वह  वास्तव  में  चाहते  है  कि  उच्चोगों  का  विकास  हो  तथा
 संयंत्र  तथा  मशीनरी  का  आधुनिकीकरण  तब  उन्हें  इस  पर  पुनरविचार  करना  चाहिए  कि  क्‍या  इस
 निवेश  भत्ते  को  इसी  रूप  में  अथवा  अन्य  किसी  रूप  में  बताये  रखना  उचित

 उन्होंने  कुछेक  राहत  भी  प्रदान  की  है  जो  अत्यस्न  स्वागत  योग्य  अन्तर  निगमों  से  दिए  गए
 लाभांश  के  सम्बन्ध  में  जो  कम्पनियां  अन्य  कंपनियों  के  अंधधार  के  रूप  में  लाभांश  लेती  उरहें  भव

 100%  छट  दी  जाएगी  बहछतें  बे  अपना  सारा  लाभांश  अंशधारियों  में  बांट  दें  ।  परन्तु  हस  विधेयक  में

 इस  महत्वपर्ण  पहल  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  कि  कम्पनियों  के  लिए  यह  संभव  नहीं  है  कि  जो

 लाभांश  उन्हें  अन्य  कम्पनियों  से  मिलता  उसकी  सारी  राष्षि  वे  बांट  दें  क्योंकि  इससे  अनेक  कानूनी
 प्रावधानों  का  उल्लंघन  उदाहरण  के  लिए  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  205  के  अन्तर्गत  कंपनी

 को  अपने  लाभांश  के  रूप  में  अपना  लाभ  बितरित  करने  से  पूर्व  अवमूल्यन  के  लिए  राष्ि  का  निर्धारण

 भरी  करना  होता  इसी  प्रकार  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  यदि  वह  एक  निश्चित  प्रतिशत  राशि

 लाभांश  के  रूप  में  वितरित  करती  हैं  तब  उन्हें  लाग  की  एक  निश्चित  राध्ि  के  रूप  में  रखनी

 होती  है  ।  जो  राष्षि  उन्हें  मिलती  है  उसका  सारा  लाभ  वे  वितरित  नहीं  कर  सकतीं  ।  इस  प्रकार

 से  प्राइवेट  कम्पनियों  को  सम्पत्ति  कर  भी  देना  होना  फिर  किसी  कम्पनी  के  लिए  यह  कंसे
 संभव

 है  कि  वह  अपने  अंशधारियों  में  सौ  प्रतिशत  लाभांश  बांट  दे  और
 पद

 वे  ऐसा  नहीं  करती  तब  थे  सौ

 प्रतिशत  छट  पाने  की  अधिकार  नहीं  होंगी  ।  इसका  परिणाम
 यह  है

 के  धारा  80  (४)
 है

 अन्तर्गत  छूट

 पाने  के  लिए  इस  धारा  विज्ञेप  80(8)  में  अपने
 ।

 अंधधा  रियों  में  सौ  प्रतिशत  लाभांश  वितरित
 करने

 »  ककाननी  रूप  से  असंभाव्यता  पर  विचार  नहीं  किया  गया  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  जी  से  अमुरोध  करूंगा
 काका

 बारे  में  विचार  करें  क्योंकि  इससे  कानून  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  होगा  ।  यदि  यह

 +भव  हो  तो  बिना  किसी  नियम  व
 छत  के  सौ  प्रतिशत  अन्तर  निगमों  द्वारा  लाभांश  देने  की  अनुमति पीजी

 ई  अनेक  बड़े  आधुनिक  विकसित  देशों  में  एक  कम्पनी  जो  दूसरी  कम्पनी  से  लाभांश  अजिस

 कि  वह  उ«

 दी  कई  ५  कु
 है  उस  पर  कर  नहीं  लगाया  जाता  है  ।  अतएव  अम्तर  निगमों  द्वारा  दिए  गए  लाभांश  पर  पूरी करती  छ  -  रे

 कोई  छा  नहीं  लगायी  जानी  भाहिए  |
 छूट  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  नह

 ्
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 र  आते  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  ने  निर्यात  को  कुछ  प्रोत्साहन  दिया  है  ।

 ते  नकद  आधथिक  सहायता  प्रदान  जो  निर्यात  करने  वाले  को  दी  जाती
 है  तथा  जिसे  अमी  ही  आरम्भ  किया  गया  निर्यात  क्षेत्र  तथा  उसके  महत्व  के  कारण  उसे  वह

 आर्थिक  सहायता  मिलती  उसे  निर्यात  के  काम  के  लिए  आयात  करने  की  अनुमति  मिल  जाती  है

 तथा  उसमें  कई  खामभियां  हो  जाती  अब  विर  विधेयक  में  संशोधन  करके  इन्हें  राजस्व  आय
 प्राप्ति  के  रूप  में  समझा  जाता  परन्तु  इन्हें  निर्यात  के  ही  एक  भाग  के  रूप  में  नहीं  माना  जाता  ।
 इसका  परिणाम  यह  है  कि  जो  निर्यातक  माल  का  निर्यात  कर  रहे  उन्हें  इन  प्राप्तियों  का  लाभ  नहीं
 मिल  पा  रहा  घारा  १0  ज  ज  ग  का  उहं  श्य  देश  में  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  उहे  ईय  से  कर  लाभ
 देना  इस  समय  आप  इन  नकद  प्राप्तियों  बिक्री  आयात  प्राप्तियों  को  आय  के  रूप  में  मान  रहे

 हैं  जबकि  निर्यात  के कारण  ही  यह  आयात  किया  गया  था  तथा  आय  भूतलक्षी  प्रभाव  से  इस  संशोधन
 को  लाये  वर्तमान  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  इन  कानूनों  को  यथासंभव  भूतलक्षी  प्रभाव  से  अलग
 रखा  जाना  अब  इन  प्राप्तियों  को  वर्ष  1971  अथवा  967  से  आय  के  माना
 जाएगा  ।  जिन  व्यक्तियों  ने  पहले  ही  निर्यात  के  कारण  धन  अजित  किया  इस  प्रकार  की  प्राप्तियों
 पर  अब  वर्ष  1971  अथवा  1967  से  भूतलक्षी  प्रभाव  से  कर  लगाया  जाएगा  ।  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  से

 अनुरोध  करूंगा  कि  यदि  ऐसा  संभव  हो  तो  बह  इस  कानून  को  किसी  आगे  की  तारीख  से  पारित
 न  कि  भूतलक्षी  प्रभाव  से  ।

 इसी  तकनीकी  जानकारी  के  मामले  नाटकफारों  और
 कलाकारों  को  जो  विदेश  जाकर  अपने  बेतन  या  पारिश्रमिक  से  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  उन्हें
 वित्त  विधेयक  में  संशोधन  करके  राहत  दी  गई  है  ।  यदि  बे  विदेशी  म॒द्रा  देश  में  नहीं  लाते  हैं  तो  भी
 उन्हें  पचास  प्रतिशत  कर  में  छूट  दी  जाएगी  ओर  यदि  बे  विदेश्षी  मुद्रा  देश  में  लाते  तो

 75%  कर
 में  छट  या  दोनों  में  जो  छूट  अधिक  दी  जाएगी  ।  अब  मैं  वित्त  मन्त्रीं  से  अपील  करता  हूं  कि  जो
 तकनीकी  नाटककार  और  कलाकार  भारत  में  ही  रह  कर  दूसरे  देश  को  अपनी
 तकनींकीं  जानकारी  या  तकनीकी  ज्ञान  देता  है  और  उससे  विदेशी  मुद्रा  अजित  करता  उन  पर
 विचार  करें  ।  यदि  एक  वैज्ञानिक  भारत  में  रह  कर  किसी  विदेशी  फर्म  को  अपनी
 नीकौ  जानकांरी  उपलब्ध  कराता  है  और  उससे  विदेशी  मुद्रा  अजित  करता  हैं  तो  आप  उन्हें  किसी  भी

 तरह  कर  में  छट  नहीं  देते  हैं  ॥  ऐसा  भेदभाव  क्‍यों  जबकि  वह  भी  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  रहा  है  ?
 इस  श्रेणी  में  तकनीकी  विशेषज्ञ  तथा  चार्टर्ड  एकाउन्टेन्ट  भी  शामिल  है  जो  विदेशी
 फर्मों  को  अपनी  सलाह  देकर  भारत  में  रहते  हुए  विदेशी  मुद्रा  उपाजित  करते  उदाहरणार्थ  एक
 वैज्ञानिक  जो  दूसरे  देशों  को सलाह  देकर  भारत  में  रहते  हुए  विदेशी  मुद्रा  उपाजित  कर  रहा  उनके
 साथ  ऐसा  पक्षपातपूर्ण  रवंया  नहीं  अपनाया  जाना  चाहिए  और  यदि  इस  तरह  का  भेदभाव  किया  जाता

 है  तो  ये  तकनीकी  विशेषज्ञ  भारत  से  बाहर  चले  जाएंगे  और  इस  देहा  से  प्रतिभा-पलायन  शरू  हो
 जाएगा  ।  इस  पर  वित्त  मन्त्री  गंभीरतापूर्वक  विचार  करेंगे  और  मेरे  विचार  से  कोई  कारण  नहीं  है  कि
 उन  भारतीयों  को  भी  क्‍यों  नहीं  कर  माफी  का  लाभ  दिया  जाए  ।

 है

 सरी  बात  जो  मैं  बित्त  मन्त्री  से  निवेदन  करने  जा  रहा  हूं  कि  वह  विधेयक  के  एक  महत्वपर्ण

 अंश पर  गोर  करें  |  यदि  चार्टंडे  एकाउन्टेन्ट  और  वकील  जैसे  व्यवसायी  जो  व्यवसाय  संबंधी

 में  अपनी  आय  का  गलत  ब्योरा  प्रस्तुत  करने  के  कारण  दंडित  किया  जाता  तो  दंडस्वरूप

 उस  अवधि  के  लिए  व्यवसाय  से  वंचित  कर  दिया  जाता  है  जितना  आयकर  आयुक्त  उचित  समभंता
 इससे  पहले  ऐसा  कानून  नहीं

 था  ।  यदि  एक  एकाउस्टेल्ट  या  वकील  पर  व्यक्तिगत  मूल्यांकन  का
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 गलत  व्यौरा  देने  के  कारण  आयकर  अधिकारी  द्वारा  50  रुपये  का  आर्थिक  दंड  लगाया  जाता  है  तो

 उसे  उस  अवधि  तक  के  लिए  व्यवसाय  चलाने  से  वंचित  कर  दिया  जाता  है  जब  तक  आयकर  आयुक्त
 उसे  माफ  न  कर  दे  ।  ऐसे  मामलों  में  क्या  होगा  /  यदि  किसी  स्यायाधिकरण  या  उच्च

 अधिकारी  द्वारा  पूरा  दंड  माफ  कर  दिया  जाता  है  तो  भी  इस  अवधि  के  दोरान  वह  व्यवसाय  नहीं  कर
 सकेगा  ।  यह  इतना  गंभीर  मामला  है  कि  इस  ओर  वित्त  मन्त्री  का  ध्यान  आकपित  किया  जाए  क्‍योंकि

 ऐसा  पहले  कभी  नहीं  था  ।  मेरी  समझ  में  कोई  कारण  नहीं  दिख्ताई  देता  कि  क्‍यों  एक  ऐसे  वकील  या

 एकाउन्टेन्ट  या  किसी  व्यवसायी  पर  व्यवसाय  न  करने  का  अंकुश  लगाया  जाए  जिसे  कि  50  रुपये  का

 दंड  देना  पड़ता  और  आयुक्त  द्वारा  निर्धारित  की  गई  अवधि  तक  वह  व्यवसाय  नहीं  कर  सकता  है  ।

 अपने  बजट  भाषण  में  वित्त  मन्त्री  ने  कहा  था  कि  वे  विवेकाधिकार  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  लेकिन

 साथ  ही  उन्होंने  व्यापक  विवेकाधिकार  इन  अधिकारियों  को  दे  रखा  है  कि  वे  किसी  व्यक्ति  विशेष  के

 व्यवसाय  पर  मनचाहे  अवधिक  के  लिए  रोक  लगा  सकता  है  यदि  वह  50  या  100  रुपये  का  दंड

 भगतता  है  अपने  आय  के  गलत  ब्यौरा  प्रस्तुत  करने  के  कारण  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  हस

 विश  विधेयक  पर  पूरी  तरह  विचार  किया  जाना  चाहिए  |  इसके  लिए  थोड़ा  समय  दिया  गया  हम

 अपने  उन  लोगों  के  समक्ष  उत्तरदायी  होंगे  जिनका  हम  इस  सदन  में  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।  यह  कानून
 जल्दबाजी  में  लाया  गया  है  और  सदस्यों  को  बित्त  विधेयक  में  लाए  गए  महत्वपूर्ण  परिवर्तनों  पर

 विचार  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  नहीं  दिया  गया  है  जिसका  घातक  प्रभाव  हो  सकता  सदस्यों

 को  कुछ  समय  सोचने  के  लिए  मिलना  बाहिए  था  ।

 मैं  समभता  हूं  कि  इस  बजट  में  कोई  नई  दिशा  प्रदान  नहीं  की  गई  है  ओर  जो  दो  दलों  से

 प्राप्त  हुआ  है  उसकी  तुलना  दो  बेसाखियों  से  की  जा  सकती  एक  दल  हैं  सी०  पी०आई० समर्थन
 और  वाम  इससे  स्पष्ट  है  कि  कम  से  कम  वे  विधेयक  का  समर्थत  बिना  किसी  मनोबल

 या  नेतिक  बल  के  कर  रहे  हैं  ।  वे  नैतिक  रूप  से  आदइवस्त  दोकर  समर्थन  दे  रहे  हैं  ऐसी  बात  नहीं  है

 बल्कि  वे  समर्थन  इसलिए  दे  रहे  हैं  कि  किसी  भी  स्थिति  में  कांग्रेस  पुनः  सत्ता  में
 न

 आ  जाए  ।  यदि

 उनके  समर्थन  का  यही  बैज्ञारिक  आधार  हैतो  वे  जनता  के  समक्ष  जवाबदेह  होंगे  क्योंकि  इस  बजट

 को  जैसाकि  वाम  मोर्चा  के  सुप्रसिद्ध  सदस्यों  के  वक्‍्तब्य  से  ऐसा  लगता  है  कि  वे  बजट  का  समर्थन

 प्रेष्ठता  के  आधार  पर  नहीं  कर  रहे  बल्कि  उनका  समर्थन  कांग्रेस  को  निकालने  के  लिए  यह  कंश्वा

 समर्थन  मेरी  त्मर  में  नहीं  आता  ?  यदि  ये  नैतिक  तोर  पर  आए्वस्त  हैं  कि  यह  क्‍्जट  गरीबों  के

 लिए  तथा  आम  लोगों  के  लिए  नहीं  है  फिर  भी  वे  अपना  समर्थन  दे  रहे  हैं  तो  बे  स्वयं  भी  ईमानदार

 नहीं  अब  यह  जनता  को  सोचना  है  कि  वे  उस्‍्हें  कंसा  समर्थन  दे  रहे  हैं  जिसका  कोई  नेतिक  अप्रधार

 नहीं  है  ।

 हरी  पो०  जी०  मारामणन  :  सभापति  मैं  आपको  शव्यवाद  देवा  हुं

 कि  आप  मु  वित्त  विधेयक  की  चर्या  में  भाग  लेने  का  अवसर  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  की  दोषपूर्ण  करारोपण  नीति  के
 कारण  मुद्रास्फोति  की  दर  में  वृद्धि  हुई

 इसे  नियंत्रित  करने  का  कोई  उपाय  नहीं  किया
 गया

 योजन
 ब्यय  में  18.5 ९५  की  कमी  की

 गयी  है  जबकि  गैर-पोजना  व्यय  में  विगत  वर्ष  से  अधिक  वृद्धि  की  गयी  गैर-पोजना  व्यय  में  वृद्ध

 से  मुद्रास्फीति
 ओर  बढ़ेगी  तथा  योजना  ब्यय  की  कमी  से  अर्थव्यवस्था  में  विकास  रुक  पेट्रोल

 ओर  डीजल  के
 रेल  माल  भाड़ों  तया  य्प्त्री  किराए  और  डाक  सामग्री  में  वृद्ध  का  आम  आदमी

 पर  प्रभाव  पड़ा  है  तथा  आवष्यक  बस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  गयीं  है  ।  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  को
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 वस्तुओं  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  संबंधी  प्रस्ताव  वापस  कर  लेना  चाहिए  ।

 राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने  किसानों  के  10,000  रुपये  तक  के  ऋण  माफ  करने  का  वायदा

 किया  था  ।  परन्तु  इस  वायदे  को  प्रा  नहीं  किया  गया  उन्होंने  इस  उद्  इय  के  लिए  1000  करोड़
 रुपये  आबंटित  किए  हैं  ।  अधिकांश  किसानों  ने  सहकारी  बेकों  से  ऋण  लिए  हैं  ।  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने

 राज्य  सरकारों  से  किसानों  के सहकारी  ऋण  माफ  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  परन्तु  तमिलनाडु  की

 सरकार  किसानों  के  ये ऋण  माफ  नहीं  करना  चाहती  है  ।  इसलिए  राष्ट्रीय  मोच

 वायदा  एक  धोखा

 भारत  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  ।  कृषि  लाभदायक  व्ययसाथ  नहीं  किसानों  के  सामने  अनेक

 कठिनाइयां  हैं  उन्हें  उनके  उत्पादों  क ेलाभकारी  मूल्य  नहीं  मिलते  सरकार  को  कृषि  को  उद्योग

 का  दर्जा  देता  चाहिए  |  जोतदार  किसानों  को  भूमि  का  मालिक  होना  चाहिए  तथा  सम्पत्ति  और  भूमि

 संबंधी  अधिकतम  सीमा  कानूनों  को  सख्ती  से  कार्यान्बित  किया  जाना  चाहिए  ।  भूमि  सुधार  कानूनों  को

 नौवीं  अनुसूची  तथा  काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार  के  रूप  में  संविधान  में  सम्मिलित  करना

 एक  स्वागत  योग्य  बात  सरकार  को  किसानों  को  सिंचाई  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  सर्वोच्च

 प्राथमिकता  देनी

 जहां  तक  तमिलनाडु  का  संबंध  हमारा  कर्नाटक  के  साथ  विगत  25  वर्षों  से  कावेरी  जल

 विवाद  चल  रहा  हमने  सरकार  से  न्यायालय  के  निदेश  के  अनुसार  एक  स्पायाधिकरण  गठित  करने

 का  अनुरोध  किया  था  तथा  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  किसानों  के  हित  में  मामला  शीक्रता  से

 निपटाया  जाए  ।

 जहां  तक  बेरोजगारी  का  संबंध  यह  बड़ी  विकट  समस्या  है  ।  इसे  कुछ  सीमा  तक  हल  करने

 के  लिए  स्वरोजगार  के  अवसर  प्रदान  किए  जाने  चाहिएं  ।  हमारी  देछ  में  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  जल

 दाक्सि  बहुत  अधिक  मात्रा  में  दोषपूर्ण  आयोजन  के  कारण  हम  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  की  समस्या

 का  समाधान  नहीं  कर  सकते  ।  रोजगारोन्मुखी  परियोजनाएं  शुरू  करने  की  आवश्यकता  छोटे

 पैमाने  का  क्षेत्र  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  है  जिसके  अस्तगंत  हम  कम  पूंजी  निवेश  के  द्वारा  अधिक  रोजगार

 के  अवसर  प्रदान  कर  सकते  हैं  ।  सरकार  को  ब्लाक  स्तर  पर  छोटे  पंमाने  के  जो  रोजगार  के

 अवसर  पैदा  कर  सकते  स्थापित  करने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिएं  ।  इससे  ग्रामीण  जनता  का

 धाहरों  में  पलायन  रोकने  में  सहायता  सरकार  ने  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागेदारी  का

 आएवासन  दिया  था  परल्तु  इसे  अभी  तक  कार्यरूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए
 क्योंकि  यह  एक  गंभीर  बात  है  ।

 हथकरघा  तथा  खादी  और  ग्रामीण  उद्योगों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिकतम  प्रोत्साहन  दिया

 जाना  चाहिए  ताकि  ग्रामीण  जनता  को  पर्याप्त  रोजगार  मिल  सके  ।  तमिलनाडु  के  हथकर  बा  बनकर

 खुष्  नहीं  है  क्योंकि  उनके  सामने  अनेक  समस्याएं  तमिलनाडु  की  सरकार  बुनकरों  के  लिए  बड़ी

 समस्याएं  पैदा  कर  रही  सहकारी  सर्मितियों  में  बुनकरों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  समितियों  का

 प्रशासन  सरकारी  आंधकारी  चलाते  हैं  जो  बुनकरों  की  समस्याएं  नहीं  समभते  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  को

 ठमिलनाडु  सरकार  को  तमिलनाडु  की  सहकारी  समितियों  के  शीघ्रतापूर्वंक  चुनाव  कराने  के  लिए  राजी

 करना  चाहिए  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंभवानी  स्थान  कालीनों  के  लिए  बहुत  प्रसिद्ध  यहां  के  बनाए

 हुए  कालीन  प्रसिद्ध  भवानी  के  एक  तिहाई  लोग  कालीन  बुनकर  हैँ  ।  वे  सूती  और  रेशमी  दोनों

 प्रकार  की  कालीन  बनाते  जिला  मुख्यालय  इरोड  भवानी  के  बहुत  निकट  है  ।  कालीन  बुनकरों  के

 हित  में  पेरियार  जिलों  के  भवानी  में  भारतीय  कालीन  प्रोद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  किया  जाना

 ल्‍््प  सरकार  का  यह
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 राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने  अपने  चुनावी  घोषणा-पत्र  में  वायदा  किया  था  कि  यदि  वह सत्ता  में  आएगी  तो  मंडल  आयोग  की  रिपोर्ट  को  लाग  परन्तु  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया
 इसलिए  मंडल  आयोग  की  सिफारिशों  को  तुरंत  कार्यान्वित  किया  जाना  आयकर  से  छ्ट को  सीमा  “0,000  रुपए  तक  बढ़ा  दी  जानी  चाहिए  ।  निजी  बंकिंग  प्रणाली  को  नियंत्रित  करने  के

 लिए  व्यापक  कानून  बनाया  जाना  निजी  वित्तीय  संस्थाओं  की  अनियंत्रित  वद्धि  के  कारण
 राष्ट्रीकृत  बंकों  को  खतरा  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  आम  आदमी  की  सहायता  के  लिए  बंकों
 राष्ट्रीयकरण  किया  था  |  ऐसी  अनेक  निजी  वित्तीय  संस्थायें  हैं  जो  लोगों  विशेषतः  किसानों  से  करोड़ों रुपये  एकत्रित  कर  रही  हैं  ।  वे  लोगों  को  उनकी  जमा  धनराशि  पर  अधिक  ब्याज  देकर  उन्हें  आकर्षित
 करती  इसलिए  लोग  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  बजाए  निजी  वित्तीय  संस्थाओं  को  प्राथमिकता  देते
 जमा  धनराशि  की  सुरक्षा  की  कोई  गारंटी  नहीं  वे  किसी  भी  समय  जनता  का  धन  ऐंठने  के  बाद
 वित्तोय  संस्थायें  बंद  कर  सकते  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  आम  जनता  के  हित  में
 बेकिंग  प्रणाली  को  नियमित  करने  के  लिए  उचित  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 तत्परचात  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  वर्तमान  कराधान  की  कुछ  विषमताओं  की  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  उदाहरणार्थ  ट्रकों  पर  उत्पाद  शुल्क  चेसिस  खरीदते  समय  लगाया  जाता
 है  परन्तु  जब  इसे  पानी  और  तेल  के  टकों  की  बॉडी  के  निर्माण  में  लगाया  जाता  तो  निर्माताओं  को
 एक  बार  फिर  20%  कर  अग्रिम  रूप  से  कर  देना  पढ़ता  ये  बॉडी  निर्माता  छोटे  कारीगर  जो
 असंगठित  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आते  हैं  ।  यह  एल०  जी०  पी०  की  तरह  बड़ा  उद्योग  नहीं  है  जो  संगठित
 क्षेत्र  के  अन्त्गंत  आता  पानी  अथवा  तेल  के  टेंक  की  लागत  25,000  रुपये  है  जबकि  एल०  जी०
 पी०  उद्योग  की  लागत  सात  लाख  रुपये  इसलिए  ट्रकों  के  लिए  पानी  ओर  तेल  के  टंकों  के  बॉडी
 निर्माताओं  को  बॉडी  निर्माण  के  समय  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  मिलनी  चाहिए  क्‍योंकि  यह  दोहरा
 रोपण  है  ।

 तमिलनाडु  में  पेरियार  जिले  के  अधिकांश  क्षेत्र  भीषण  सूलखाग्रस्त  हैं  तथा

 चंट्टियालयम  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लोगों  के समय  पेयजल  की  बड़ी  समस्या  है|  इसलिए  मेरा
 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  सरकार  इस  क्षेत्र  को  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  के  लिए  तमिलनाडु
 सरकार  को  निदेश  दे  और  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  तथा  इस  क्षेत्र  के  मेहनती  कमजोर  वर्गों  को  रोजगार
 के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  तुरंत  धनराशि  प्रदान  तमिलनाडु  की  विगत  जिसका
 नेतत्व  पुराच  थालेबर  डा०  एम०  जी०  आर०  ने  किया  के  समय  में  इस  जल  की  समस्या  का

 मकाबला  युद्ध  स्‍तर  पर  किया  गया  परन्तु  डो०  एम०  के०  सरकार  इस  सनस्या  की  तरफ  अधिक
 ध्यान  नहीं  दे  रही  है  क्‍योंकि  यह  जन-विरोधी  नीतियों  का  पालन  कर  रही  तमिलनाडु  की
 जनता  पुराच  थालबी  सेल्वी  जयललिता  के  गतिशील  नेतृत्व  में  पुनः  डा०  एम०  जी०  आर०  का  शासन
 चाहती  है  ।

 प्रधानमन्त्री  मूल्यों  पर  आधारित  राजनीति  की  बातें  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  रिश्व  और
 के  द्वारा  दल-बदल  को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  नागालंड  में  अवध  ०रीकों

 कांग्रेसी  मंत्रिमंडल  बनाया  गया  ।  हाल  ही  के  चुनावों  में  मेहम  ओर  बिहार  में  बड़ा  रक्‍्तपात  हुआ  था  ।

 ऐसी  स्थिति  में  सरकार  मूल्यों  पर  आधारित  राजनीति  की  बात  किस  प्रकार  कर  सकती  है

 भी  मंजय  लाल  :  सभापति  मैं  इस  बित्त  विधेयक  के  पक्ष  में  बोलने के
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 के  का  अनजान  |  पाता  चना  ot शो  न  न

 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  हमारे  समज़वादी  ॑मित्र  श्री  मधु  दंडवते  जी  ने  इस  वित्त  विधेयक  को  रखा  है  ।

 इसको  मैं  कुछ  अंकों  में  समाजबाद  की  ओर  बढ़ता  हुआ  कदम  मानूं  गा  ।  हिन्दुस्तान  गांवों  का  देश  है  ।

 बित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  गांबों  के  लिए  50  प्रतिशत  धनराशि.का  प्रावधान  किया  यह  उन्होंने  गांवों  को
 बसाने  का  काम  किया  है  ।

 32

 लेकिन  इस  बजट  में  क्षेत्रीय  विषमता  को  दूर  करने  की  कोई  गुंजाइश  दिखायी  नहीं  देती  ।

 बिहार  क्षेत्रफल  की  दृष्टि  से  देखा  जाए  तो  देश  के  राज्यों  में  दसवें  स्थान  पर  आता  मगर  आबादी
 के  हिसाब  से  देखा  जाए  तो  दूसरा  स्थान  आता  है  और  हिंदुस्तान  की  पूरी  आबादी  का  भाग
 यानी  10%  बिहार  की  आबादी

 प्रथम  पंच्रर्षीय  योजना.से  लेकर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजता  तक  जनसंख्या  के  अनुपात  में  उसको
 न  ऋण  मिला  है  और  न  केन्द्र  से अनुदान  ही  मिला  है  ।  इसलिए  ब्रिहार  की  योजना  दिनों-दिन  छोटी  होती
 चली  गई  है  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  बिहार  से  देश  का  बाकसाइट  लगभग  50%  भेजा
 जाता  ताम्बा  और  अश्नक  100  से  80%  हम  वहां  से  भेजते  हैं  और  सारे  देश  का  खपत
 का  लगभग  यानी  43.5%  खनिज  हम  हिसाब  से  देते  पर  हमें  रायल्टी  के  रूप  में  कुछ  नहीं
 मिलता  वजन  के  हिसाब  से  कोयले  पर  जो  रायल्टी  दी  जाती  है  वह  हमको  मात्र  30  करोड़  रुपए
 ही  मिलती  पर  हम  कीमत  के  तोर  पर  रायल्टी  उस  पर  देखें  तो  हमें  208  करोड़  रुपया  मिलेगा  ।

 हमारे  यहां  50%  खनिज  हैं  और  उसका  एक  भी  मुख्यालय  बिहार  में  नहीं  सारे  मुख्यालय  बिहार
 के  बाहर  इसलिए  रायल्टी  का  पूरा  प॑सा  नहीं;मिलता  है  और  जो  बिहार  के  रहने  वाले  आदिवासी
 लोग  हैं  उनको  काम  करने  उन्हें  सेवा  करने  नौकरी  पाने  का  कोई  मौका  नहीं  मिलता  मैं
 सोचता  था  कि  आप  बजट  में  क्षेत्रीय  विषमता  को  दूर  करने  के  लिए  इसमें  सब  प्रावधान  होगा  ।  इसमें

 बिहार  के  जो  खनिज  हैं  उसका  मुख्यालय  बिहार  में  बनाने  का  प्रावधान  लेकिन  उसमें  ऐसा  नहीं
 किया  गया  ।

 अध्यक्ष  क्षेत्रीय  विषमता  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बिहार  में  82%
 लोग  खेती  पर  निर्मेर  करते  8९५,  लोग  उद्योग  में  लगे  हुए  हैं  और  10%,  लोग  अन्य  कामों  में  लगे

 हुए  हैं  ।  वहां  पर  देखेंगे--सेंसस  रिपोर्ट  में  जहां  पर  195।  में  प्रति  व्यक्ति  0.51  एकड़  जमीन
 लब्ध  आज  जाकर  0.30  एकड़  प्रति  व्यक्ति  हो  गई  है  ।  हमारे  यहां  जो  छोटे  किसान  सीमान्त
 किसान  उनकी  संख्या  इन  दस  वर्षों  में  दिनोंदित  मजदूरों  की  बढ़ती  ही  जा  रही
 है  ।  छोटे  सीमांत  किसान  शादी-विवाह  बीम।री  पढ़ाई-लिखाई  दवाई  में  अपने  खेत
 को  बेच  खेतीहर  मजदूर  होते  चले  जा  रहे  पर  उनके  लिए  कोई  प्रावधान  वहां  पर  नहीं  किया
 गया  आज  महंगाई  के  जमाने  में  खेती  की  जो  हालत  है  उसमें  सारा  बिहार  तीन  माह  बाढ़  से  घिरा
 रहता  है  ओर  नो  माह  सुखाड़  से  दबा  रहता  मैं  इसे  बिहार  पर  विदेशी  आक्रमण  मानता  हूं  ।  देश
 के  किसी  भी  भाग  पर  कोई  विदेशी  आक्रमण  करे  तो  केन्द्र  की  तरफ  से  उसका  मुकाबला  किया  जाता

 मैं  बाढ़  को  भी  विदेक्षी  को  तरह  ही  मानता  हूं  क्ष्योंकि  हमारे  यहां  जो  बाढ़  आती  है  वह
 ब्रिहार  की  बाढ़  नहीं  ब्रिहार  में  जो  वाटर  केचमेंट  एरिया  वह  एक-तिहाई  है  और  बाकी  नेपाल  में
 है  जो  बिदेशी  तो  बिदेशों  का  प्रामा  आ  करके  बिहार  को  डुबोने  का  काम  करता  मैं  चाहता  हें
 कि  उन  सारी  नबियों  को  जोड़  करके  केन्द्र  सरकार  को  एक  राष्ट्रीय  योजना  बनानी  चाहिए  ।

 धर

 आपको  नेपाल  से  बात  दूसरे  देशों  से  बात  करके  राष्ट्रीय  योजना  में  गंगा  को  भी  लेना
 चाहिए  ओर  जो  नेपाल  से  निकलने  वाली  तदियां  हैं  उनको  राष्ट्रीय  योजना  में  रख  करके  बिहार  को
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 बचाने  का  काम  करना  अध्यक्ष  बजट  के  समय  में  जो  इतनी  हंगाई  बढ़  गई  है
 इसको  देखते  हुई  मैं  चाहता  हूं  कि  महंगाई  पर  जल्दी  से  जल्दी  कंट्रोल  करना  चाहिए  ।  बेरोजगारी  को
 लेकर  बिहार  में  अजीब  परिस्थिति  आज  भी  बन्धुआ  मजदूरों  जेसी  हालत  है  और  मैं  चाहंगा  कि
 इसलिए  बन्धुआ  मजदूरी  को  दूर  करने  के  उनको  यहां  पर  संरकार  की  ओर  से  काम  करना
 चाहिए  ।  आज  सारे  देश  की  आबादी  बढ़  रही  है  और  बिहार  में  पहाड़ी  जाति  वहां  पर
 वारियों  के  नाम  पर  बहुत  खर्च  करने  की  व्यवस्था  की  गई  सेंसस  की  रिपोर्ट  देखेंगे  तो  पता  लगेगा
 कि  पहाड़ी  जातियों  में  जनसंख्या  दिनों-दिन  कम  होतीं  जा  रही  ये  जातियां  बिहार  से  लुप्त  होती
 जा  रही  मैं  चाहूंगा  कि सरकार  इस  ओर  ध्यान  दे  ।

 सभापति  बिहार  में  आई०पी०एफ०  और  नक्‍सलाइट्स  को  बात  की  जातो  कहा
 जाता  है  कि  वहां  पर  बहुत  खून-खराबा  होता  पंजाब  और  कश्मीर  से  भी  ज्यादा  वहां  पर

 राबा  होता  है  ।  लेकिन  यह  आई०पी०एफ०  में  और  नक्‍्सलाइट्स  कौन  लोग  हैं  ?  यह  लोग  वही  हैं
 जनके  मां-बाप  के  साथ  हजारों  वर्षों  से  अन्याय  होता  आया  जिनके  साथ  अत्याचार  हुए  जिनको

 मजदरी  नहीं  दी  जाती  रही  जो  पसीने  की  रोटी  प्राप्त  करना  चाहते  लेकिन  उनको  हससे  वंचित

 रहा  आज  जब  वे  अपना  अधिकार  मांगते  हैं  तों  उनकी  नक्सलाइट  कह  आई०

 पी०  एफ०  का  कह  कर  जेल  भेज  दिया  जाता  ओर  उन्हें  गोली  का  शिकार  बनाया  जाता
 |  तबाह  कर  दिया  जाता  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  इस  बारे  में  भी  ध्यान  दिया

 बजली  की  बिहार  में  इतनी  कमी  है  कि  इसका  प्रभाव  वहां  पर  लगे  हुए  और  लगने  वाले
 उद्योगों  पर  पड़  रहा  है  ।  बिजली  की  आपूर्ति  वहां  पर  बढ़ाई  जानो  ताकि  बिहार  की  स्थिति

 किया  जा

 में  राधार  हो  सके  ,

 माननीय  दंडवते  जी  समाजवादी  नेता  हैं  और  हमको  उम्मीद  थी  कि  बजट  में  आयकर  की

 सीमा  बढ़ाने  के  साथ-साख  खर्च  की  सीमा  भी  बांधी  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  जब  तक

 खर्च  की  सीमा  नहीं  बांधी  तब  तक  ब्लंक-मार्कट  नहीं  रुक  चोर  बाजारी  नहीं  शक

 सक ९  ।

 अंत  में  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरे  क्षेत्र  समस्तीपुर  में  ठाकुर  पेपर  मिल्ल  है  जो  कि

 केन्द्र  सरकार  और  असम  सरकार  के  कोंलाबरेदान  से  चलती  वर्षों  से  बंद  पड़ी  मेरा  निवेदन  है
 कि  इस  मिल  को  खलवाने  की  व्यवस्था  की  ताकि  वहां  पर  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  ।  इन
 छुअदों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  वाई०  एस०  राजपोखर  रेडडी  :  यहाँ  मेरा  प्रथमਂ  भावण  मैं  आपसे

 अनुरोध  करता  हूं  कि  समय  के  मामले  में  मुझे  थोड़ी  ढीश  दें  ।

 सभापति  महोदय  :  आपने  केवल  पांच  मिनट  के  लिए  कहा  था  ।

 श्री  बाई०  एस०  राजज्ेखर  रेड्डी  :  मैं  गत  कुछ  दिनों  से  सामास्य  बजट  से  संबंधित  चर्चाएं

 सुन  रहा  हूं  कि
 किस  प्रकार  सदस्यगण  बिस  मंत्री  से  कह  रहे

 हैं
 कि

 बजट
 में  प्रस्तुत  कुछ  अति

 पर  कुछ  किया  एक  महा  पेट्रोज  तथा  डीजल  कें  मूल्यों  में  बृद्धि  के  बारे  में  था

 और  दूसरा  आपकर  से  छूट  की  सीमा  के  बारे  में  था
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 दुर्भाग्य  हम  सभी  को  अत्यस्त  निराशा  हुई  कि  वित्त  मंत्री  इस  मामले  पर  टस  से  मस  नहीं
 के  मूल्यों

 में
 वृद्धि

 में
 थोड़ी

 भी
 कमी

 नहीं
 की  गई  तथा  आयकर  से  छूट  की

 जब  हम  इन  बातों  पर  गौर  करते  हैं  तो  हम  वास्तव  में  यह  महसूस  करते  हैं  कि  जब  वित्त  मंत्री
 एक  भी  भाषण  को  गंभीरता  से  नहीं  लेते  हैं  तो  हमें  बोलना  ही  नहीं  चाहिए  ।

 जनता  दल  छः  महीने  पहले  सत्ता  में  आया  मैं  इस  बारे  में  अधिक  नहीं  कहुंगा  कि  किस
 प्रकार  राज्य  के  अधिकांश  लोगों  ने  सरकार  के  विरुद्ध  मत  एक  या  दो  राज्य  इसके
 अपवाद  रहे  ।  मैं  यह  भी  नहीं  कहूंगा  कि  कुछ  पार्टियों  ने  किस  प्रकार  से  सांप्रदायिकता  का  सहारा
 लिया  ।  मैं  मतदान  के  किसी  अन्य  पहलू  अथवा  मतदाता  के  रवैये  पर  भी  नहीं  बोल  रहा

 हूं  ।

 मैं  यह  कहूंगा  कि  लोगों  ने  देश  में  क  पार्टी  को  सत्ता  से  बाहर  करने  के  लिए  मत  दिया

 है  ।  लेकिन  लोगों  ने  जनता  दल  को  सत्ता  में  लाने  के  पक्ष  भी  मत  नहीं  दिया  मुझे  विश्वास  है  कि
 जनता  दल  ने  यह  जान  लिया  है  क्‍योंकि  वे  पूर्णतया  दो  बंशाखियों  पर  निर्मर  एक  तो  वाममंथी
 और  दूसरे  दक्षिणपंथी  हैं  |  दक्षिणपंथी  भारतीय  जनता  पार्टी  है  और  दूसरे  कम्युनिस्ट  मैं  इस  बारे

 में  अधिक  नहीं  कहूंगा  ।  लेकिन  उन्हें  यह  बात  तो  महसूस  करनी  ही  चाहिए  कि  वे  सत्ता  में  हैं  इसलिए
 उन्हें  लोगों  के  हित  में  कुछ  तो  करना  ही  लोग  यह  याद  रखें  कि  जब  श्री  वी०  पी०  सिह
 प्रधानमंत्री  अथवा  श्री  दंडवते  वित्त  मंत्री  थे तब  उन्होंने  कुछ  किया  वे  सत्ता  खो  देने  के  बावजूद
 इस  कार्य  के  लिए  याद  किए  जायेंगे  ।  मैं  ऐसा  इसलिए  नहीं  कह  रहा  कि  जनता  दल  सत्ता  में  मैंने

 यह  बात  अपने  राज्य  में  भी  कही  थी  ।  मेरे  राज्य  आंध्र  प्रदेश  में  कांग्रेस  तेलुगु  देशम  शासन  के  सात
 वर्षों  के  बाद  वापस  सत्ता  में  आई  हम  आंध्र  प्रदेश  में  तेलुगु  देशम  के  शासनकाल  को  भगवान  शनि
 की  अवधि  कहा  करते  थे  ।  यदि  भगवान  छानि  किसी  को  पकड़  लेते  हैं  तो  उस  व्यक्ति  को  भगवान  शनि
 के  प्रभाव  से  छुटकारा  पाने  में  सात  वर्ष  लग  जाते  ।

 सब  कुछ  कहने  और  करने  के  बाद  मैंने  आंध्र  प्रदेश  में  अपनी  पार्टी  के  लोगों  को  कहा  कि  वे
 एन०  टी०  आर०  के  तेलग  देशम  पार्टी  के  शासन  के  बारे  में  न  बोलें  और  इसकी  अ

 हमें  वास्तव  में  लोगों  के लिए  कुछ  करने  से  लिए  शुरूआत  करनी  हम  कंसे  उनकी

 सहायता  करें  और  अंततः  उन्हें  किस  प्रकार  लाभांवित  एन०  टी०  आर०  ने  आंध्र  में  कार्य

 नहीं  किए  बह  वायदों  को  पूरा  करने  में  असफल  इसलिए  उन्हें  सत्ता  से  बाहर

 दुर्भाग्य  जब  हम  राष्ट्रीय  मोर्चे  को  देखते  हैं  तो  पाते  हैं  कि  एन०  टी०  आर०  इसके  अ
 तो  यही  अनुरोध  करते  हैं  कि  राष्ट्रीय  मो्चें  की  सरकार  एन०  टी०  आर०  के  चिह्लों  पर  न  चले  ।

 एन०  टी०  आर०  की  निष्क्रितता  का  अनुसरण  न  एन०  टी०  आर०  ने  ऊंचे  तक  देने  ओर
 दिन  हर  तरीके  से  नाटकबाजी  करने  के  अलावा  कुछ  नहीं  किया  ।  आंफ्र  प्रदेश  में  श्री  रामाराव  के  7

 वर्षों  के  शासन  के  वाद  राज्य  का  पतन  ही  हुआ  एन०  टी०  आर०  के  शासन  से  पहले  आंध्र  में

 बिजली  की  बहुत  अधिकता  होती  थी  ।  देश  के  हर  कोने  बल्कि  देश  के  बाहर  से  अनिवासी  भारतीय
 राज्य  के  औद्योगिक  वातावरण  तथा  यहां  प्राप्त  बिजली  की  अधिकता  के  कारण  आंध्र  में  आते  थे  ।
 लेकिन  दुर्भाग्य  से  यदि  हम  राज्य  के  गत  कुछ  वर्षों  पर  गौर  करें  तो  हमें  शर्म  आती  है  ।

 3,  जे  a  व  न्प

 सभापति  महोदव  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 भी  वाई०  एस०  राजवेद्र  रेडडो  ;  मैंने  वास्तव  में  भापसे  अनुरोध  किम्रा  कृपया  श्रोड़ी
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 छट  दें  ।  आंध्र  में  उद्योगों  में  केवल  60%,  बिजली  कटोती  की  जाती  श्री  रामाराव  तो  लैरात छ्ट  दे
 बांटने  में  विश्वास  रखते  वह  तो  लोगों  को  भिखारी  बनाना  चाहते  थे  ।  वह  कभी  भी  उनकी
 आर्थिक  स्थिति  को  सुधारना  नहीं  चाहते  थे  ।  वह  कभी  भी  उनके  वास्तविक  लाभ  के  लिए  कुछ  भी
 नहीं  करना  चाहते  वह  तो  केन्द्र  सरकार  को  काल्पनिक  कहा  करते  थे  ।  अब  बह  इस  काल्पनिकता
 पर  शासन  कर  रहे  मोर्चे  के  अध्यक्ष  यद्यपि  उनकी  पार्टी  ने  आंध्र  में  42  में  से केबल  2  स्थान  जीते

 उनकी  पार्टी  का  प्रतिनिधित्व  भी  एक  कल्पना  ही  है|  मैं  वर्तमान  कांग्रेस  सरकार  के  सत्ता  में  आमे
 के  बाद  आंध्र  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  श्वेत  पत्र  में  से  कुछ  उद्धरण  पढ़ना  चाहता
 कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  आंध्र  प्रदेश  की  अर्थव्यवस्था  पर  एवेत  पत्र  यह  दर्शाता  है  कि  80  के
 दह्यक  में  सकल  घरेल्‌  उत्पाद  में  अपेक्षाकृत  अधिक  वृद्धि  हुई  है  जो  लगभग  पांच  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  रही
 है  ।  दुर्भाग्य  से  इस  संबंध  में  आंध्र  प्रदेश  के  आंकड़े  दर्शाते  हैं  कि  वहां  पर  यह  वृद्धि  कम  अर्थात  लगभग
 दो  प्रतिशत  रही  जहां  तक  वृद्धि  दर  का  संबंध  1983-88  की  अवधि  के  दौरान  अखिल

 भारतीय  स्तर  पर  स्थिर  मूल्यों  के  अनुसार  यह  1.78  रही  जबकि  आंध्र  प्रदेश  में  यह  नकारात्मक
 अर्थात  --1.41  रही  इस  प्रकार  स्पष्ट  हो  जाता  हैं  कि  जब  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  उत्साहवर्धक
 परिणाम  रहे  आंध्र  प्रदेश  के  लोगों  की  आय  में  कमी  हुई  है  ।

 यह  एक  और  छोटा-सा  उद्धरण  बिजली  के  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  हुई  1980-84

 की  अवधि  के  दोरान  वृद्धि  दर  15.56%  हो  गई  ।  लेकिन  बाद  के  पांच  वर्षों  में  श्री  रामाराब  के

 शासन  के  दौरान  यह  वृद्धि  दर  कम  होकर  5.15%  रह  इस  प्रकार  यह  15.56%  से  कम

 होकर  5.15  प्रतिशत  हो  मैं  यह  पूर्णतया  मानता  हूं  कि  यह  संसद  है  और  हमें  यहां  पर  राध्ष्य

 सरकारों  के  कार्य-निष्पादन  पर  नहीं  बोलना  इसके  बावजूद  मुझे  ये  तथ्य  इस  माननीय  सभा

 को  बताने  हैं  क्योंकि  आंध्र  प्रदेश  पर  गत  7  वर्षों  तक  शासन  करने  वाले  यह  महानुभाव  दुर्भाग्य  से

 केन्द्र  सरकार  में  सत्तारूढ़  राष्ट्रीय  मोर्चे  के  अध्यक्ष  गत  चार  दष्दकों  और  विशेषकर  गत  5  बर्षों  के

 दौरान  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  के  बावजूद  परे  देश  की  उपलब्धियां  असाधारण  रही  जब  हमें  आजादी

 मिली  थी  तब  हमारे  देश  की  जनसंख्या  लगभग  30  करोड़  थी  |  अब  यह  80  करोड़  हो  गई  लेकिन

 फिर  भी  हमने  असाधारण  उन्नति  की  है  |  अर्थव्यवस्था  की  विकास  दर  काफी  अच्छी  रही  उद्योग

 क्के  अंतर्गत  दो  पहिया  वाहनों  तथा  कारों  में  तो  वस्तुतः  कांति  आई  आप  पांच  बर्ष  पूर्व  यह  कभी

 भी  अपेक्षा  नहीं  कर  सकते  थे  कि  मारु  ति  तथा  मारुति  118  हदृत्यादि  इतनी  अधिक  कारें  हमारी  सड़कों

 पर  चलेंगी  ।  दोपहिया  वाहनों  के  संबंध  में'*ਂ

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 क्षो  वाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डो  :  कृपया  मुझे  5  मिनट  और  बोलने  की  अनुमति

 मे  केवल  स्व भगट सभापति  महोदय  :  मुझे  अफसोस  मैं  ऐसा  नहीं  कर  मैं  आपको  केवल  !
 ग्

 देता  हूं  ।  कि

 श्री  बाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डी
 :  आप  संसद  में  एक  नए  सदस्य  के  प्रति  तो  उदार  हो  सकते

 योजना  के  दोरान  हमारी  उपलब्धि  109%  र  ही  ।  हमने  नवोदय  स्कूल  स्थापित  किए दो  मारी  उपल  109</५  रहे  हम

 श्बीं
 कद  है  कि  ग्रामीण  जनता  तथा  प्रामीण  छात्रों  को

 सुनिश्चित  करने  का  भरसक  प्रयास  किया  है

 हम  ला  मिले  ।  निरात  में
 काफी  वृद्धि  हुई  इस  संबंध  में  विदव  बेंक  शथा  एशियाई
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 हि  भ्षी  उमारी  प्रह्मंंसा  की  है विकास  बंक  ने  भी  हमारी  प्रशंसा  की  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  ही  सरकारी  क्षेत्र  ने  उल्लेखनीय
 प्रगति  की  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  आऑजत  लाभ  में  बद्धि  हुई  जो  कि  ॥  नी  है  हमारे  प्रधान ते

 हैं  कि खजाना  खाली  पड़ा  इससे  देश  की  विश्वसनीयता  का  पता  लगता
 के  0  आए  यक  न्यक  कल  बजे  खत  जय  जेछत  =  थ्  गंग्रस

 को  ब्कक्‍्त्क कांग्रेस  को  कमजोर  करने  के  लिए  देश  को  नीचा  मत  दिखाइए  ।  कांग्रंस  को  भूल  :  जाहए  ।  आप  सर्देव
 ही  कांग्रंस  के  बारे  में  क्यों  बोलना  चाहते  हैं  ?  आप  देश  के  प्रति  अपनी  वचनबद्धता  पर  विचार
 लोगों  की  आकांक्षाएं  बहुत  अधिक  दूसरे  लोग  यह  सोच  रहे

 हैं
 कि  हम  कमजोर

 वित्तीय  संस्थाओं  ने  हमारा  शोषण  करने  का  प्रयास  किया  विश्व  बेंक  ब्याज  की  दर  में  कम  आधा
 प्रतिषत  वृद्धि  करना  चाहता  है  ।

 सर्मांपति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।  अनेक  सदस्यों  को  बोलना  है  ।

 )

 श्री  वाई  ०एस०  राजशेखर  रेड्डो  :  मैं  केवल  एक  या  दो  मिनट  में  अपना  भाषण  समाप्स  कर  रहा

 अन्त  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  आप  समस्याओं  का  पता  लगाएं  ।  आप  इस

 तरफ  से  परा  प्रयास  इस  देश  में  ऐसे  अनेक  क्षेत्र  हैं  जहां  बहुत  कम  वर्षा  हे
 अवसर  पर  अपनी

 |  है  ।  देश  के
 भगे  एक  तिहाई  क्षेत्र  में  वर्षा  इतनी  कम  और  अनिश्चित  होती  है  कि  वहां  पर  लोग  वर्षा  पर  निर्भर

 होते  हैं  भ्रौर  एक  फसल  भी  अक्छी  नहीं  हो  पाती  दूसरी  ओर  अनेक  लोग  हैं  जो  तटवर्ती  क्षेत्रों  में

 रहने  का  लाभ  उठाते  हैं  ।  गत  वर्षो  के  वे  एक  वर्ष  में  दो  या  तीन  फसलें  खाते  रहे  जबकि

 सूखा-प्रवण  क्षेत्रों  में  लोगों  को  जल  अथवा  सिंचाई  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  कुछ  सरकार  भारतीय  सूखा-प्रवण  क्षेत्र  प्राधिकरण  का  गठन
 इसके  लिए  पर्याप्त  धनराषि  आवंटित  करें  और  और  यह  सुनिश्चित  कि  कम  से  कम  सूखा-प्रवण
 क्षेत्रों  मे ंरहने  वाले  लोगों  को भोजन  मिले  ।  उनके  जीवन  स्तर  में  सुधार  होना

 को  के०  मुरतीधरण  :  एक  विरूयात  प्रो०  मधु  दंडवते  ने
 सभा  में  एक  प्‌ंजीवादी  बजट  प्रस्तुत  किया  ।  हमारे  प्रधानमन्त्री  हर  अवसर  पर  यही  कहते  हैं  कि  मूल्यों
 को  नियंत्रित  किया  जाएगा  ।  वित्त  मन्त्री  आग  पर  तेल  छिड़कते  हैं  ओर  वह  भी  यही  कहते  हैं  ।

 वास्तविक  मूल्य  वृद्धि  क्या  है  ?  मन्त्री  को  सच्चाई  मालूम  आजकल  भारत  में  सभी  लोग
 वित्त  मन्‍्त्री  और  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  को  दोष  दे  रहे  आप  और  आपकी  सरकार  भूतपूर्व  सरकार
 की  आलोचना  करते  रहे  राष्ट्रीय  मोर्चा  पार्टी  के  संसद-सदस्य  सर्देव  कांग्रेस  सरकार  को
 आलोचना  करते  रहते  हैं  ।  आप  1985  और  1986  के  बजट  का  विरोध  कर  रहे  उस  समय  कौन
 वित्त  मनत्री  उस  समय  आपके  महान  प्रधान  मन्त्री  श्री  विध्वनाथ  प्रताप  सिंह  मंत्री  थे  ।  किन्‍्त  आप
 बर्जटों  की  आलोचना  और  विरोध  कर  रहे  थे  ।

 प्रधान  मन्त्री  यह  दावा  करते  हैं
 कि  आपकी  सरकार  वायदों  को  प्रा  कर  रही  मारे  देश

 खुले  तोर  पर  चारों  ओर  यही  चर्चा  हो  रही  है  कि  आपकी  प्रतिज्ञाओं  से  ही  बतंमान  परिस्थितियां
 झत्पस्त  हुई  हैं  ।  मुके  इस  सरकार  पर  दया  आती  पिछली  सरकार  मूल्य  स्थिरता  तथा  आथिक >>  5  जा  अर  ।  oe
 सुरक्षा

 गए  अत्यन्त  ए७५उर्फ  ५  ₹  धनन्‍न्तित  ग्रह  सरकार  कहती  तो  बहुत  कुछ  है ५५७९ a4
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 रबड़  आयात  कर  रहे  हैं  ।  जन  सामान्य  को  कुचलने  क े;  लिए  '

 गम

 सभी  आबर
 गषाबर  कर

 गे  पर  बोर हा  '  है  थ  uD  TAT  लिए  लगभग  सभी  एयक  वस्तुओं  पर  नए कर
 लगाए  जा  रहे  हैं  ।  कया  आपने  काले  घन  का  पता  लगाने  के  लिए  कुछ  प्रयास  किए  ?  क्ष्या  आपको

 हमारे  लाखों  शिक्षित  युवाओं  के  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  पर  कोई  विचार  है  ?  आप  केवल  यह  कहते
 हैं  कि  बेरोजगार  और  अल्प  रोजगार  प्राप्त  लोगों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रहो  आपने  किसानों  को
 10  हजार  रुपए  तक  ऋण  राहत  देने  का  बड़ा  वायदा  किया  किस्तु  अब  केरल  सरकार  किसानों  को
 10  हजार  रुपये  तक  के  ऋण  माफ  करने  का  समर्थन  नहीं  कर  रही  केरल  सरकार  के  वित्त

 श्री  विद्वनाथ  मेनन  ने  कहा  है  कि  वह  किसानों  को  10  हजार  रुपये  तक  के  ऋण  माफ  करने  का
 समर्थन  नहीं  कर  रहे  बजट  के  अनुसार  इस  कृषि  ऋण  माफ  करने  में  1000  करोड़  रुपए  लगेंगे
 कितु  वास्तव  में  इसके  लिए  14,000  करोड़  रु०  चाहिए  ।  आपने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  उचित  प्रावधान
 नहीं  किया  इस  बजट  से  जनसामान्य  के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  असन्तुलन  हुआ  आपने  केरल  की  जनता
 को  पूर्ण  रूप  से  अलग  फेंक  रखा  है  ।  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  पिछले  रेल  बजट  में  नई  रेल  लाइनों
 का  प्रावधान  किया  था  ।  परस्तु  इस  रेल  बजट  में  किसी  भी  नई  लाइन  का  प्रावधान  नहीं  किया  गया
 है  ।  राजीव  सरकार  ने  भारी  वित्तीय  सहायता  देकर  सच्चे  मन  से  केरल  राज्य  की  सहायता  की  थी  ।
 उदाहरण  के  तोर  पर  उन्होंने  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  के विकास  के  लिए  3  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया
 कितु  आपकी  सरकार  ने  उस  अनुदान  को  घटा  कर  दो  लाख  रुपए  कर  दिया  ।  आपने  केरल  में
 हिन्दुस्तान  मसाला  शिपयार्ड  तथा  अग्य  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  वित्तीय
 सहायता  में  कमी  की  है  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  आप  केरल  की  जनता  से  राजनीतिक  बदला  लेना

 चाहते  हैं  ।  पिछले  लोक  सभा  चुनावों  के  दोरान  कांग्रेस  दल  को  20  रथानों  में  से  14  स्थान  श्रस्प्र
 दलों  को  3  स्थान  माक्संवादियों  को  दो  स्थान  और  कांग्रेस  एस  को  एक  स्थान  मिला  ।  विष्वनाथ
 प्रताप  सिंह  सरकार  केरल  की  जनता  का  समर्थन  नहीं  करती  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व
 मैं  माक्संवादी  दल  और  भारतीय  जनता  पार्टी  द्वारा  अपनाई  जा  रही  दोहरी  नीति  का  उल्लेख  करना

 चाहता  हूं  ।  कुल  उन्होंने  बजट  के  खिलाफ  धरना  दिया  और  यहां  वे  बजट  और  वित्त  विधेयक  का  समर्थन
 कर  रहे  सदन  के  बाहर  वे  सरकार  के  खिलाफ  और  मूल्य  वृद्धि  के खिलाफ  विरोध  कर  रहे
 भारतीय  जनता  पार्टो  भी  ऐसा  ही  कर  रही  वे  संसद  के  बाहुर  बजट  का  और  मूल्य  बृद्धि  का  विरोध

 हैं  ।'''
 '  मास  वादी  दल कर  रहे  हैं  परन्तु  सदन  में  वे  सरकार  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  [  र

 भारतीय  जनता  पार्टी  इसी  प्रकार  की  दोहरी  नीति  अपना  रही  किन्तु  भारत  की  जनता  के
 उचित  छक्ति  है  और  वह  1994  में  काम  करेगी  ।

 इन  दछाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 श्री  निर्मेल  कांति  चटर्जी  :  सभापति  मैं  जानता  हूँ  कि  समय  का  अभाव
 अतः  मैं  आपके  साथ  समभौता  करना  चाहता  हूं  ।  जब  भी  आप  घंटी  मैं  बोलना  बन्द  करूंगा

 कितु  जब  मैं  बोल  रहा  हूं  तो  कृपया  घंटी  मत  बजाइए  ।

 आरम्भ  में  मुझे  थोड़ा  संकोच  हो  रहा  यदि  वह  प्रो०  मधु  दण्डबते  होते  तो  मैंने  निश्चयपूर्ण
 भाषण  दिया  होता  ।  परन्तु  मभे  वित्त  मन्त्री  के  संबंध  में  इतना  विध्वास  न  ही  है  ।

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  विधेयक  में  समर्थन  के
 योग्य  छ  भी  नहीं  जेसा  वे  कहना

 चाहते  मैं  वित्त  म्त्री  के  बचाव  के  लिए  एक  मुद्दा  बता  सकता  लगभग  दस  वर्षों
 से
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 परेषण  कर  के  लिए  लड़ते  रहे  पिछली  सरकार  ने  यह  नहीं  दिया  ।  अब  इस  संबंध  में  वायदा  किया
 गया  मैं  वित्त  विधेयक  के  गुणों  का  वर्णन  नहीं  मैं  वित्त  विधेयक  की  आलोचना
 करूंगा  क्‍योंकि  प्रशंसनीय  अंधों  का  वर्णन  हमने  पहले  ही  अपने  बजट  भाषण  में  किया

 हम  जानते  हैं  कि  वित्त  विधेयक  भी  बजट  तैयार  करने  में  कुछ  गम्भीर  कठिनाइयां  आड़े  आती

 हैं  ।  इनका  उल्लेल  भुगतान  शेष  घाटा  मूल्य  वृद्धि  और  बचत  दर  के  रूप  में  किया  गया  किन्तु
 मैं  आरम्भ  में  एक  ऐसे  तथ्य  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जिसकी  संभवतः  सदन  को  जानकारी  किन्तु
 मैं  इसको  कुछ  इस  प्रकार  से  प्रतिपादित  करूंगा  कि  यह  चौंका  देने  वाला  प्रतीत  हो  और  वह  ऐसा  है  ।

 हमारे  देश  में  कुल  राष्ट्रीय  आय  में  से  दो  प्रतिशन  परिवारों  को  इतनी  ही  आय  है  जितनी  कि  शेष  98
 प्रतिशत  परिवारों  की  है  |  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  केवल  दो  प्रतिशत  को  राष्ट्रीय
 आय  पर  इतना  नियन्त्रण  है  जितना  कि  शेष  98  प्रतिषात  को  है  ।  मैं  इस  तथ्य  का  उल्लेख  कर  रहा
 हूं  जो  मेरे  लिए  भी  चौंका  देने  वाला  क्योंकि  मुझे  लगता  है  कि  इस  सभा  में  निरन्तर  इस  बात  का
 उल्लेख  किया  जाता  है  कि  प्रत्यक्ष  करों  को और  अधिक  घटाया  जाना  कि  छूट  की  सीमा  और
 अधिक  बढ़ा  दी  मैं  उन  लोगों  में  से  नहीं  हूं  जो  हमारी  अथेव्यवस्था  में  इस  प्रकार  असमान  वितरण
 के  सन्दर्म  में  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करते  मुझे  खेद  है  कि  मैं  अपने  पक्ष  तथा  विपक्ष  दोनों  ओर  से
 अपने  मित्रों  स ेइस  बात  पर  सहमत  नहीं  हूं  ।

 मैं  इस  बात  पर  उससे  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  स्थिति  बहुत  खराब  है  ।  स्थिति  इतनी  खराब  है
 कि  वित्त  मन्‍्त्री  वित्त  विधेयक  में  राज्यों  को  वह  नहीं  बहालकर  सकते  हैं  जो  उन्हें  मिलना  चाहिए  ।  वह
 पारेषण  कर  का  आश्वासन  देते  वह  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  की  भविष्य  निधि  छोटी  बचत
 योजना  में  जमा  करने  से  रोकते  इसके  बदले  वह  इसको  पुरानी  सरकार  की  विशेष  बचत  योजना  में
 जमा  करना  चाहते  हैं  |  स्थिति  इतनीं  खराब  है  कि  वह  केन्द्रीय  संसाधनों  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  हैं
 इतनी  खराब  स्थिति  है  कि  वह  निगमित  कर  को  आयकर  की  भांति  विभाज्य  नहीं  बना  सकते  हैं  ।  स्थिति
 इतनी  खराब  है  कि  उन्हें  आयकर  पर  अधिशुल्क  जारी  रखना  है  जिसको  प्रो०  मधु  दण्डवते  निचश्य  ही
 मूल  आयकर  के  साथ  मिलाता  चाहेंगे  ।  वह  खनिज  संसाधनों  में  समृद्ध  राज्यों  की  मांग  का  उल्लेख  नहीं
 कर  रहे  हैं  कि  वसूली  पर  उपकर  या  रायल्टी  को  यथा  मूल्य  नहीं  बनाएंगे  ज॑सा  कि  थोड़ी  कटता  के
 बाद  असम  के  मामले  में  किया  गया  कितु  पुरानी  प्रथा  को  ही  जारी  रखेंगे  ।  इससे  उनकी  कठिनाइयों
 का  पता  चलता  मैं  उन्हें  आएवासन  देता  हूं  कि  जब  मैं  उनका  समर्थन  करता  मैं  किसी  सिद्धांत
 के  लिए  उनका  समर्थन  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 यह  मुद्दे  उठाते  समय  मैं  जानता  हूं  कि  इसमें  कुछ  कठिनाइयां  हैं  ।  चूंकि  अर्थव्यवस्था  में
 कठिनाइयां  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  हम  कुछ  अन्य  कठिनाइयां  कहीं  और  खोज  निकालें  ?  उन्होंने
 एक  स्वागत  योग्य  राहत  दी  दूसरे  पक्ष  से  कोई  पूछ  रहे  थे  :  कर  राहत  का  आपने  क्‍या  किया  है  ?
 बजट  में  हमारी  दृष्टि  से  यह  अत्यन्त  स्वागत  योग्य  प्रस्ताव  था  ।  किन्तु  यहीं  तक  क्‍यों  देखें  ?  निगमित
 कर  अथवा  अस्य  करों  के  मामले  में  दी  जाने  वाली  इन  सभी  कटोतियों  पर  आप  विचार  कीजिए  ।
 आपने  निगमित  कर  की  दर  घटा  दी  ।  ठीक  आप  समभते  है  कि  आप  इस  प्रकार  अधिक  रादि
 इकट्टी  कर  सकते  हैं  किस्तु  मुझे  विष्यास  नहीं  सभी  कटोतियों  और  खर्चों  का  हिसाब  लगाकर
 योग्य  आय  की  गणना  की  जाती  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उसके  बाद  आप  कटौतियों  की  अनमति
 क्यों  देते  हैं  ओर  वह  भी  पूरे  रेट  पर  ।  यह  बात  अपवर्ती  प्रतीत  होती  निगमित  क्षेत्र  को  दान  हेेत॒
 प्वेरित  करने  के  लिए  आपको  में  छूट  देनी  पड़ती  है  तथा  इस  दान-राशि  को  देने  में  असमर्थ  एककों से
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 इसके  मुगतान  हेतु  खुशामद  ओर  अपील  की  जाती  क्‍या  यह  प्रगतिशील  विचार  क्‍या  यह
 समाजवादी  विचार  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  यह  क्‍या

 प्रो०  दंडवते  और  वित्त  मंत्री  के  बीच  के  अंतर  को  देखकर  मैं  हैरान  रेलवे  में  भी  श्री  जा
 फर्नान्‍न्डीज  और  रेल  मंत्री  के  बीच  अंतर  उच्च  श्रेणी  की  तुलना  में  द्वितीय  श्रेणी  के किरायों  को
 बढ़ाने  में  इन्हें  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  हुई  थी  ।

 इसी  आप  कृपया  डक  संबंधी  दरों  को  मुझे  नहीं  पता  कि  कया  उन्होंने
 इसे  गलती  से  बढ़ा  दिया  अन्‍्तर्देशीय  पत्र  का  मूल्य  35  पैसे  से  बढ़ाकर  75  पंसे  कर  दिया  गया

 पहले  20  ग्राम  तक  के  पत्र  के  लिए  हमें  |  रुपया  15  पैसे  देने  पड़ते  लेकिन  अब  20  प्राम  के
 लिए  केवल  एक  रुपया  देना  होगा  ।  मेरे  विचार  से  उनका  अपने  विचारों  से  सामंजस्य  नहीं
 कल  लोगों  को  10  ग्राम  के  भार  के  पत्रों  के बजाय  20  ग्राम  के  भार  के  बंद  पत्र  लिखने  को  प्रेरित
 किया  जाना  चाहिए  ।  यह  सच  अगर  वह  डाक  संबंधी  दरों  में  मल्य  वृद्धि  को  देखें  तो  वह
 पार्येगे  कि  केवल  एक  चीज  को  जिसके  लिए  उन्हें  धन्यवाद  देना  चाहिए--यह  अपवर्ती  है  |  सादे
 पोस्ट  कार्ड  के  मूल्य  में  वृद्धि  न  कर  के  उन्होंने  अपनी  समझदारी  दिखाई  है--सदन  में  प्रत्येक  ध्यक्ति  को
 भी  इसकी  प्रशंसा  करनी  उन्हें  इसके  लिए  बधाई  देनी  लेकिन  अम्य  के  संबंध  में
 आपको  यह  विचार  करना  चाहिए  कि  मूल्यों  में  बद्धि  अपवर्ती  है  या  नहीं  ।

 0.  7  मण  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 एक  बार  फिर  मैं  कहूंगा  कि  इसमें  कठिनाइयां  हैं  लेकिन  इन  कठिनाइयों  का  सामना  करने  के

 लिए  कराधान  में  अन्य  कठिनाइयों  का  समाधान  करना  होगा  आपने  निगमित  कर  में  कमी  क्‍यों  की

 है  ?  आपने  क्‍यों  नहीं  शुरू  अगर  आप  किसी  पिछड़े  क्षेत्र  या  गरीब  ग्रामीण  या  धर्मार्थ
 न्यास  को  देखें  तो  आपको  पूरी  कटौतियों  की  अनुमति  नहीं  मैं  यह  नहीं  सोचता  कि  मंत्री  जी  को
 धर्मार्थ  न्‍्यासों  के  बारे  में  अनभिज्ञ  हैं  ।  हमने  शुरू  से  कहा  हैं  कि  ये  कर  अपवबंचन  के  साधन  आज

 भी  वे  कहते  हैं  कि  ये  धर्मार्थ  ग्यासों  को  घन  दे  रहे  हैं  और  कटौतियां  की  जाती  धर्मार्थ  न्यासों  की

 आय  पर  कुछ  हृद  तक  कर  लगाया  गया  आप  उनसे  कठोरता  से  पेश  आकर  ओर  अधिक  कर  एकत्र
 क्‍यों  नहीं  करते  ?  समूचे  बजट  में  सबसे  मुरूय  बात  आम्तरिक  घाटा  और  मूल्य  वृद्धि  पर  नियन्त्रण  करना

 अगर  इन  दो  बातों  पर  नियन्त्रण  किया  जाए  तो  अन्य  बातें  उसी  के  अनुसार  होंगी  ।  लेकिन  इसके

 लिए  संसाधनों  को  जुटाना  होगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  आय  कर  के  उद्ं  श्य  से  पूरे  परिषार  को  एक
 इकाई  के  रूप  में  मानने  में  आपको  क्‍या  कठिनाई  है  ?  जब  आप  दो  कदम  पहले  ही  उठा  चुके  हैं  तो

 दस  कदम  लेने  से  कोन  रोकता  है  ?  मैंने  व्यय  कर  पर  चर्चा  की  व्यावहारिक  कठिनाइयों  के  बारे  में

 चर्चा  की  गई  व्यावह/रिक  कठिनाइयां  जो  अर्थव्यवस्था  में  का  समाधान  निकाला  जा  सकता

 है  ।  इससे  आंतरिक  ऋण  ओर  बाह्य  ऋण  में  बृद्धि  होती  अतः  वह  इस  कदम  को  उठाने  से

 किचाते  क्यों  हैं  ?  ब्यापक  कर-विवरणी  के  बारे  में  बात  की  गई  थी  ।  हम  सबको  कम्प्यूटर  का  शौक  हो
 गया  है|  हमारे  पास  सी०  पी०  ए०  वाई०  कम्प्यूटर  हैं  जो  प्राकृतक  आपदाओं  और  मोसम  सम्बन्धी

 पूर्वानुमानों  का  पता  लगाते  हम  उनका  इस्तेमाल  कुल  जोड़  और  व्यापक  कर-बिवरणी  सम्बन्धी

 पर्वानमानों  के  लिए  क्‍यों  नहीं  करते  ?  आय  धन  दान  निगम  कर  और  अस्य  सभी

 विवरणियों  को  कम्प्यूटरीकृत  क्यों  नहीं  करते  ?

 जिस  प्रकार  आप  चुनावों  में  परिचय  पत्र  जारी  करने  का  सुराव  दे  रहे  उसी  प्रकार  आप
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 इस  सम्बन्ध  में  पहचान  पत्र  जारी  करके  अमीर  व्यक्तियों  से  व्यापक  कर  विवरणी  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।
 क्या  आप  इन  कठिनाइयों  को  दूर  नहीं  कर  सकते  ।  हमने  पूर्ण  सरकार  से  चर्चा  की  थी  ।  मैं  इस  सदन
 को  बता  सकता  हूं  कि  मेरे  इस्कार  करने  के  बावजूद  भी  श्री  राजीव  गांधी  ने  मुझे  प्रत्यक्ष  कर  समिति
 में  रखा  था  ।  ऐसी  सब  समितियों  में  श्री  एल०  के०  का  भी  थे  |  व्यावहारिक  कठिनाई  की
 समस्या  ही  उठाई  गई  थी  ।  क्या  पिछली  सरकार  की  व्यावह्ञा रिक  कठिनाइयां  इन  व्यावहारिक
 नाई  से  बड़ी  हैं  जिसके  कारण  वर्तमान  वित्त  मन्त्री  को  ये  कदम  उठाने  पड़े  ?  निगमित  करों  में  कटौती

 हुई  मैंने  उस  बारे  हैं  बताया  है  ।  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  लेकिन  मैं  50  प्रतिद्यत  के  पक्ष  में  हुं  और
 तब  आप  कटोौतियों  के  अपवर्ती  स्वरूप  को  बदलें  |  मैं  समकता  हूं  कि  इस  तरह  से  आप  अधिक  राजस्व
 प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  मैंने  दूसरे  संदर्म  में  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  का  सुझाव  दिया  मैं  एक  या  दो  लाइनों
 में  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  के  महत्व  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  चाहे  ये  श्रमिक  वर्ग  हो  या  मध्यम  वर्गं

 हो  या  कृषक  वर्ग  इन  सबके  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांकों  के  बारे  में  भी  बात  की  गई  इस
 बारे  में  देहातों  मे ंलगातार  चर्चा  की  जा  रही  है  कि  संगठित  श्रमिकों  के  पास  मूल्य  वृद्धि  को  निष्प्रभावी
 करने  के  साधन  हैं  ।  इस  प्रकार  से  देहातों  में  भऔर  छाहरी  क्षेत्रों  क ेबीच  अन्तर  पंदा  करने  का  प्रयास
 क्रिया  गया  क्‍योंकि  वे  पर्याप्त  रूप  से  संगठित  नहीं  पश्चिम  बंगाल  जैसे  कुछ  क्षेत्रों  में  वे  इसमें
 सफल  हो  रहे  हैं  ।

 इसलिए  मैं  मूल्यों  को  नियन्त्रित  करने  का  सुझाव  देता  यह  बहुत  कठिन  नहीं  वित्त
 मंत्री  की  कठिनाइयों  को  मैं  समभता  हूं  ।  वास्तव  में  उन्होंने  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  खाद्य  प

 वाली  राज  सहायता  में  234  करोड़  की  कमी  की  उन्होंने  उर्वरक  संबंधी  राज  ॥

 पिछले  वर्ष  से  कम  कर  दिया  इसे  अवश्य  ही  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  वे  इन  मदों  पर
 ध्यान  दें  ।  यदि  आप  उपभोक्ता  मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखते  हैं  तो  आप  महंगाई  भत्ते  में  भी बचत  कर

 सकेंगे  ।  अथेव्यवस्था  में  घाटा  केवल  केन्द्र  से  ही  नहीं  राज्यों  में  भी  होता  मूल्यों  में  कमी
 करके  आप  राज्यों  की  भी  सहायता  कर  सकते  हैं  ।

 आप  प्रत्यक्ष  करों  के  रूप  में  कठोर  उपाय  कर  सकते  डा०  दासगुप्त  ने  अभी  कहा  है  कि
 गे विकसित  देक्षों  में  प्रत्यक्ष  करों  का  प्रतिशत  काफी  अधिक  है|  विकासशील  देशों  में  शायद  ऐसा  नहीं  हो

 सकता  ।  लेकिन  क्या  इसका  यह  अर्थ  है  कि  कुल  कर-राजस्व  का  ।5  प्रतिशत  ही  प्रत्यक्ष  करों  से  प्राप्त

 हो  ?  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  मैं  यह  सुझाव  दे  रहा  हूं  कि  आप  खामियां  दूर  कीजिए  ।  अगर

 आप  मेरे  सुभावों  के  अनुरूप  कार्य  करेंगे  तो  इससे  कोई  हल  नहीं  होगा  ।  जब  व्यापारी  और

 व्यावसायिक  वर्ग  हवाई  जहाज  से  आते  हैं  तो  उनके  यात्री  सामान  को  अभी  तक  कर  मुक्त  क्‍यों  किया

 हुआ  उन्हें  बाहर  से  !250  करोड़  रुपए  की  कीमत  तक  का  सामान  लाने  ओर  देश  में  उनके

 सुस्पष्ट  उपयोग  की  अनुमति  कौन  देता  है  ?  अगर  प्रो०  मधु  दंडवते  का  तो  कम  से  कम  वित्त  मन्‍्त्री

 का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  क्यों  नहीं  किया  गया  है  ?  हम  मितव्ययता  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  ?  हम

 यह  क्‍यों  नहीं  कह  सकते  कि  निगम  द्वारा  पांचतारा  होटल  के  सभी  खर्चों  पर  कटौती  की  अनुमति  नहीं

 दी  जायेगी  ?

 आप  अर्थ  व्यवस्था  बदलना  चाहते  लेकिन  मैं  कह  सकता  हूं  कि  आप  इसे  बदल  नही  सकते  ।
 आध्िक  दृष्टि  स्ले  देश  ब्रब्राद  हो  रहा  यूद्वी  रूप  होगा  अगर  हम  खर्च  में  कमी  नहीं  करते  और  लोगों

 को  यह  बता  नहीं  देते  कि  हमने  अमीरों  पर  इस  प्रकार  के  कर  लगाए  हैं  और  आगे  भी

 द्य्म
 में  विभकत  तथा  आथिक  रूप  से  बरबाद  ह्दो

 जाएगा  ।  जो  केवल  2  प्रतिशत
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 इसकी  मांग  कर  रहे  हैं  ।  हमें  उन  पर  कर  लगाने  बिना  उन  पर  कर  लगाये  हम  अथंव्यवस्था
 को  नहीं  बचा  सकते  ।  यही  समय  है  कि  हम  इसे  समझें  ।  इसलिए  मैं  पूछता  हूं  कि  क्या  यह  समभ  से
 बाहर  है  कि  भाड़े  में  वृद्धि  के  बाद  हाई  स्पीड  डीजल  में  कमी  ही  लोगों  को  संतुष्ट  कर  सकती  है  ?
 क्या  सदन  का  कोई  भी  पक्ष  इससे  सहमत  हाई  स्पीड  डीजल  क्या  है  ?  आपको  पंट्रोल  पर  कोई
 रियायत  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  |  हाई  स्पीड  डीजल  कया  है  ओर  इसका  क्‍या  इस्तेमाल  होता  है  ?
 यह  बसों  द्वारा  यात्रियों  को  ले  जाने  में  प्रस्तुत  किया  जाता  इसके  द्वारा  यात्रियों  को  और  सामान
 को  अधिक  मात्रा  में  ले  जाता  देहातों  में  इसका  प्रयोग  डीजल  इंजनों  में  किया  जाता  आप  कह
 सकते  हैं  कि  आप  इसको  मूल्य  वृद्धि  में  कुछ  राहत  देने  में  असमर्थ  यह  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  आप
 यही  कहेंगे  ।  मेरा  कहना  है  कि  इन  कठोर  उपायों  को  अपना  कर  आप  संसाधनों  का  सृजन  कर  सकते
 हैं  जो  आपकी  मदद  करेंगे  क्योंकि  आपको  आर्थिक  सहायता  उपलब्ध  करानी  राज्य  सरकार  को
 राज्य  परिवहन  के  लिए  राज  सहायता  देनी  है  तथा  इन  सब  चीजों  से  घाटा  होगा  ।  यदि  आप  इसे
 स्वीकार  करते  हैं  तो  मुद्रास्फीति  संबंधी  प्रभाव  को  कम  कीजिए  ।

 =  ष््से रु आपका  धन्यवाद  कि  आप  यहां  नहीं  थे  न  तो  आपने  घंटी  बजायी  और  न  मैंने

 ।  आपके  साथ  समझौता  नहीं  हुआ  था  ।  पूर्व  सभापति  के  साथ  समभोता  हुआ  था  कि  जब  वह सन
 धंटी  बजाएंगे  तो  मैं  रूक  जाऊंगा  और  जब  मैं  बोलना  जारी  रखूंगा  तो  वह  घंटी  नहीं  बजाएंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  6.30  म०  प०  पर  मन्त्री  महोदय  के  बोलने  की  आशा

 थी  परन्त  मेरे  पास  कछ  नाम  मैं  सोचता  हूं  कि  उन्हें  अनुमति  दे  दी  जानी  चाहिए

 सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  तथा  संसदीय  कार्य  भनत्री  पो०  :  तय  यह  हुआ  था

 कि  6.30  म०  प०  तक  चर्चा  पूरी  हो  जानी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  इस  पक्ष  के  सदस्य  नहीं  बोल  पाए  हैं--यदि  सभा  की  सहमति  हो
 तो  वे  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  पी०  उपेख  :

 जवाब  देने  दीजिए  ।

 करी  राम  नाईक  :  कल  भो  ऐसा  आज  भी  ऐसा  ही  हो  रहा  कल  मैं

 खड़ा  तो  आपने  बोला  किਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  टाइम  5  मिनट  बोलना  आप  ।

 झो  हरीश  राबत  :  हमने  बहुत  से  नाम  दिए  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मेरे  विचार  से  हम  उन्हें  थोड़ी
 देर  तक  बोलने  दे  सकते  वित्त  मस्ती

 7.00  म०  प०  पर  बोलना  शुरू  कर  सकते  अम्यथा यदि  वे  राजी  हैं  तो  मुर्भे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 झो  पो०  उपेसा  :  यह  तय  हुआ  था  कि  मस्त्री  6.30  म०  प७  पर  जवाब  देंगे  ।

 हम  इसमें  सहायता  नहीं  कर  सकते  ।  हम  चर्चा  समाप्त  कर  देंगे  ।  मस्त्री  को
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  थोड़ी  देर  बोलने  दीजिए  ।  परस्तु  सदस्यों  को  दिए  हुए  समय  का

 पालन  करना  चाहिए  ।

 ]
 अब  तो  सब  लोगों  ने  एग्री  कर  लिया  न  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  नरसा  रेडडी  बोलें--केवल  5  मिनट  ।

 श्री  पी०  नरसा  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आप
 मुझे  वित्त  विधेयक  पर  बोलने  का  यह  अवसर  प्रदान  कर  रहे  माननीय  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  कल
 ही  मल्य  वद्धि  के  संबंध  में  एक  भाषण  दिया  उन्होंने  बड़ी  सावधानीपूवंक  विगत  सरकार  पर

 आरोप  लगाया  था  कि  कांग्रेस  सरकार  के  कारण  ही  इतना  अधिक  वित्तीय  घाटा  और  व्यय  हुआ  था
 और  वे  इसे  नियंत्रित  नहीं  कर  सकते  थे  ।  मैं  इस  तथ्य  की  ओर  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 हूं  ।  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  टेलीफोन  छुल्क  में  600  करोड़  रुपए  जो  उन्होंने  विगत  बजट  में  की
 को  जानबूभकर  भूल  गए  ।  इससे  पहले  कांग्रेस  सरकार  की  निदा  की  गई  थी  कि  उन्होंने  इसे  संसद

 के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  से  पहले  ही  इससे  वृद्धि  कर  दी  थी  ।  अब  संचार  मंत्रालय  द्वारा  यही  कार्य  किया
 गया  था  ।  संसद  को  सूचित  किए  बिना  उन्होंने  इसमें  वृद्धि  कर  दी  ।  इसके  रेल  किराए  में
 800  करोड़  रुपये  और  डाक  दरों  में  207  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  कर  दी  इतना  ही  बल्कि

 पेट्रोल  में  रुपए  25  पैसे  प्रति  लीटर  ओर  डीजल  में  75  वैसे  प्रति  लीटर  की  दूसरी  वृद्धि  की  गयी  ।
 इसका  आम  आदमी  पर  बोझ  बढ़  प्रत्यक्ष  कर  का  बोझ  बढ़  कर  लगभग  3,480  करोड़  रुपए
 हो  गया  ।  परन्तु  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  ने  बढ़ती  हुई  मुद्रा  स्फीति  को  कम  करने  के  लिए  जिन  रियायतों
 की  धोषणा  की  है  वे  पर्याप्त  नहीं  हैं  |  मैं  श्री  पालकीवाला  को  उद्धत  करना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने
 लिखित  बात  की  है  :

 के  सावंजनिक  जीवन  में  वित्त  मन्त्री  प्रो०  मधु  जेसे  लोग  बहुत  कम  हैं  ।

 हमारे  अधिकांश  राजनीतिज्ञों  जिनके  बारे  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  उनके  दिमाग
 उनके  प्रतिनिधित्व  वाले  राज्यों  के  अध॑  विकसित  क्षेत्रों  की  तरह  तुलना  में  अधिक  विकसित

 हसलिए  विस  मन्त्री  महोदय  ने  सभा  को  छाब्द  जाल  द्वारा  यह  समभाने  का  प्रयास  किया  है  कि  कांग्रेस
 सरकार  के  कार्यों  क ेकारण  ही  आज  मुद्रास्फीति  बनी  हुई

 जहां  तक  मूल्य  वृद्धि  का  संबंध  उनके  सहयोगी  दल  वामपंथी  मोर्चा  को  रेलियां  करनी  पड़ी
 थीं  तथा  उन्होंने  आज  के  समाचार  पत्रों  में  शिकायत  की  है  कि  उनके  साथ  दुब्यंवहार  किया  जा  रहा

 है  ।  जहां  तक  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  का  संबंध  उन्होंने  कहा  कि  वह  कुछ  कदम  उठा  रहे  हैं  ताकि
 को  कम  किया  जा  इसके  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  सरकारी  खर्च  को  कम

 करके  अर्थव्यवस्था  को  संमाला  जाएगा  |  वहूं  सरकारी  खर्च  को  किस  प्रकार  कम  करेंगे  ?  उन्होंने  यह
 स्पष्ट  नहीं  किया  है  कि  वह  गैर  योजना  ध्यय  में  कितने  प्रतिषत  की  कमी  करेंगे  ।  उन्होंने  कहा  है  कि
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 उन्होंने  कठोर  उपाय
 करने  के  निर्देश  दे  दिए  जब  वित्तीय  परेशानी  होती  है  तो  प्रत्येक  वित्त  त्री

 इसी  प्रकार  के  घसे  पिटे  भाषण  देते  हैं  कि कठोर  कदम  उठाये  जायेंगे  तथा  गम्भीर  उपाय  किए  जाएंगे
 ताकि

 यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  व्यय  में  वृद्धि  न  हाल  हो  आफ  काम  एण्ड
 इ्न्डस्ट्री  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  में  बताया  गया  है  कि  रोजगार  खोजने  वालों  की  संख्या  में  प्रति  वर्ष
 4.3  प्रतिवर्ष  की  वृद्धि  हुई  बेरोजगारी  में  वृद्धि  को  रोकने  क ेलिए  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना

 आवश्यक
 है  कि  इस  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए  विकास  दर  6  प्रतिष्ठात  हो  ।  वित्त  मन्त्री

 |

 महोदय
 ने  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  है  कि  वह  कया  उपाय  करेंगे  ?  इसलिए  वतमान  मुद्रास्फीत  की  वृद्धि  का  कोई
 अन्त  दिखाई  नहीं  पड़ता  ।  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात  है  जिस  पर  हमें  विचार  करना  चाहिए  ।

 लगभग
 दो  लाख  से  अधिक  रुग्ण  एककों  के  बारे  में  वित्त  मन्त्री  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?  यदि  वह  यह  सुनिश्चित  करना  चाहते  हैं  कि  बेरोजगारी  न  हो  तो  इन  रुग्ण  उद्योगों  को

 पुनः  चालू  करना  आवश्यक

 हमने  इस  संसद  में  और  इसके  वाहर  सरकार  से  यह  नहीं  सुना  है  कि  वे  कया  कार्यवाही  करेंगे

 क्योंकि  इन  रुग्ण  एककों  में  करोड़ों  रुपये  की  राशि  का  निवेश  करना  उन्होंने  कुछ  अम्य  रुग्ण

 उद्योगों  की  तरफ  ध्यान  दिया  है  जिनमें  कम  राशि  का  निवेश  अस्तपग्रेस्त  इसलिए  जब  तक  वित्त

 मन्‍्त्री  और  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  स्पष्ट  रूप  से  कुछ  उपाय  नहीं  करेगी  तब  तक  मैं  नहीं  सोचता  कि

 बेरोजगारी  अथवा  मुद्रास्फीति  को  कम  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  धस्यवाद  ।

 ]

 क्री  हरीश  रावत  :  समय  की  कमी  को  देखकर  मैं  दो-तीन  बातें  संक्षेप  में

 कहना  चाहूंगा  कि  दो  दिसम्बर  को  जब  नई  सरकार  गठित  हुई  और  मधु  दंडवते  जी  फाइनेंस  मिनिस्टर

 सब  लोगों  को  बहुत  प्रसन्‍तता  लेकिन  सरकार  के  बजट  के  बाद  आज  जब  फाइनेंस

 तम  रूप  देने  के  उनको  प्रभावित  करने  के  लिए  सदन  के  सम्मुख

 बल्कि  इस  सरकार  की  मदद  करने  वाले  लोग  भी  दिक्कत  में  हैँ

 बने  तो  हम
 इन  वित्तीय  प्रावधानों  को  अरि

 तो  यकीनन  न  केवल  हम  दिक्कत में  हैं
 इस  फाइनेंस  बिल  का  समर्थन  वे  किस  प्रकार  करें  ।

 ऐसे  केवल  दो  मौके  आये  हैं  अब  न  केवल  रुपये  का  मूल्य  बहुत  तेजी  से  गिर  रहा

 तेजी  के  साथ  आसमान  छू  रही  ऐसे  मौके  1967  और  1989  में  आये  और

 माननीय  दंडवते  जी  जँसे  व्यक्ति  वित्त  मंत्री  तब  भी

 इतिहास  में

 हैं  बल्कि  कीमतें  भी

 आज  मुझे  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  जब  मान

 ये  दोनों  स्थितियां  हमारे  देश  में  आने  जा  रही  इसका  कारण  यह  है  कि  माननीय  दंडवते  साहब  ने

 उन  चीजों  के  जरिए  पैसा  लेने  को  कोशिश  की  जिन  पर  टैक्स  लगाने  ड्यूटी  रेट  बढ़ाने  की  बजह

 से  कीमतें  निश्चित  तौर  पर  प्रभावी  हुई  हैं  ।  इनमें  से  पैद्रोल  और  टायर  का  जिक्र  हमारे  मित्र

 ने  किया  |  मैं  माननीय  द॑ं  डवते  साहब  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  आज  आपके  सामने  यह  अस्तिम  मौका

 ने  पैट्रोल  और  टायर  पर  जो  अनावए्यक  रूप  से  टैक्सों  की  वृद्धि  की  उसको  वापस

 पने  इस  अन्तिम  मौके  को  खो  दिया  तो  यकीन  कीजिए  कि  आपके  ऊपर  विष्यास

 के  लिए  यह  अस्तिम  मौका  जनता  भी  अपना  विए्यास  आप  पर  से  शक्षों

 है  कि  आप

 लें  और  यदि  आज  आऑ

 रखने  का  भी  इस  जनता

 देगी  ।

 मैं  बड़ो  विनम्नता  के  आपके  प्रति  प्रा  आदर  रखते  हुए  आपसे  आग्रह  करना  चाहता  हू

 कि  पैट्रोल  और  अन्तर्देशीय  लिफ  फों  के  दामों  को  घटाने  के  विषय  में  आप  विचार  करें  ।
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 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  सुझाव  देना  चाहता  हूं--एक  तो

 यह  है  कि  इन  कम्पनियों  के  विषय  प्राइवेट  कम्पनियां  जिस  समय  लाइसेंस  लेती  हैं
 उस  समय  अपना

 एक्सपौर्ट  ओब्लीगेशन  बहुत  बढ़ा  करके  दिखाती  लाइसेंस  लेते  वक्‍त  ये  प्ली  दिया  जाता  है  कि  हम
 इतनीं  मात्रा  अपने  प्रोडक्ट  की  एक्सपोर्ट  लेकिन  बहुत  कम  कम्पनियां  ऐसी  हैं  जो  अपने  इस
 पोर्ट  ओब्लीगेशन  को  पूरा  करती  यदि  सरकार  कड़ाई  के  साथ  ऐसी  कम्पनियों  को  कहे  कि  वे
 अपने  एक्सपोर्ट  ओब्लीगेशन  को  पूरा  करें  तो  बहुत  हृद  तक  हम  विदेश  मुद्रा  कमा  सकते  हैं  और  हमारे
 पास  इस  समय  जो  इम्मोर्ट  और  एक्सपोर्ट  का  इमर्बलेन्स  वह  भी  दूर  हो  सकता  है  ।

 दूसरा  सुझाव  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  सिगरेट  इंडस्ट्री  के  विषय  में  देना  चाहता  हूं  और

 सिगरेट  पर  जो  डयूटी  लगाई  जाती  उसके  विषय  में  बताना  चाहता  जो  लेग्यथ  पर  आधारित  होती
 इसका  प्रभाव  यह  पड़ता  है  कि  चाहे  सस्ती  सिग्रेट  हो  या  महंगी  सिग्रेट  केवल  लंबाई  के  आधार

 पर  डयूटी  चार्ज  की  जाती  अच्छा  होता  यदि  जहां  पर  स्पेसिफिक  रेट  आफ  ड्यूटी  लगाते  वहां
 पर  ड्यूटी  सिग्नेट  की  कास्ट  के आधार  पर  इस  तरह  से  महंगी  सिग्रेट  जेसे  विल्स  नेवी  फोर

 इंडिया  चांसलर  आदि  से  आप  करोड़ों  रुपया  ले  सकते  करोड़ों  रुपया  डिडक्‍ट  कर
 संकति  लेकिन  दुःय  का  विषय  है  कि  केवल  इसलिए  इन  पर  ड्यूटी  कास्ट  के  आधार  पर  नहीं  लगाई

 क्योंकि  बहुधा  यह  सुझाव  दिया  जाता  है  कि  इसके  कारण  कई  प्रकार  की  दिक्‍कतें  ड्यूटी  डिटर
 माइन  करने  के  विषय  में  खड़ी  हो  जाएंगी  ।  मैं  आपसे  आग्रह  करता  हूं  कि  जहां  स्पेसिफिक  रेट  आफ

 ड्यूटीरखें  वहां  पर  स्पेसिफिक  स्ट्रक्चर  को  भी  इंपोज  जिससे  सरकार  को  करोड़ों  रुपए  मिल
 सकते  हैं  ।

 अंत  में  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  स ेऋण  माफी  के  विषय  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  बहुत  से
 साथियों  ने  खासकर  कम्यूनिस्ट  मित्रों  ने  इस  विषय  में  बहुत  अच्छी  बातें  कहीं  हैं  एक  तो  यह  कि  ऋण
 माफी  के  लिए  कोन  क्वालीफाई  यह  ब्यूरोक्रेटस  के  हाथ  में  छोड़  दिया  गया  अच्छा  होता
 यदि  वित्त  मंत्री  जी आर्थिक  आधार  किसकी  कितनी  इनकम  जमीन  की  कितनी  होडिग  इस
 को  ऋण  माफी  का  आधार  माना  जाता  |  इसमें  आई०  आर०  डी०  पी०  के  जिन्होंने
 रोजगार  गारंटी  योजना  के  तहत  ऋण  लिया  है  और  उसको  पे  नहीं  कर  पा  रहे  उनको  भी  इसका
 लाभ  छोटे-छोटे  आटिजन्स  जिन्होंने  उद्योग  विभाग  और  दूसरे  विभागों  से  ऋण  लिया
 उनको  भी  इसका  लाभ  लेकिन  दुख  का  विषय  है  कि  यह  सुझाव  वजट  पर  चर्चा  के  समय  भी
 दिया  गया  उस  समय  भी  इसका  जवाब  नहीं  दिया  लेकिन  आज  फाइनांस  बिल  पेश  कर  त्ते
 वक्‍य  जिस  तरीके  जिस  स्ट्रक्चर  का  यहां  पर  अनाउंसमेंट  किया  गया  उसके  अंतर्गत  मैं  समभता
 हूं  कि  एक  बर्गें  ऐसा  है  जिसको  छुट  का  लाभ  मिलना  ऋण  माफी  का  लाभ  मि  लना  चाहिए

 उसको  यह  लाभ  नहीं  मिल  पाएगा  ।

 अंत  में  एक  बार  फिर  वित्त  मंत्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  उनके  लिए यह  अंतिम  मौका
 है  इंस  बात  का  कि  मूल्य  वृद्धि  पर  कंट्रोल  करने  के  विषय  में  इन्डायरेक्ट  टैक्सेस  की  तरफ  रूफांन  पर
 कंदूल करें  और  पेट्रोल  ओर  डीजल  पर  जो  दाम  बढ़ाए  गए  उत  दामों  को  घटाने  की  घोषणा  करने
 का  कष्ट  करें

 ।

 उपाध्यक्ष  भंग  :  अंब  विसे  मेंत्रो जवाब  देंगे  ।

 ५१9०



 )  वित्त  1990

 वित्त  मरत्री  सधु  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  सभा  के  सदस्यों  का  आभारी  हूं कि  उन्होंने  अपने  विचार  व्यक्त  किए  हैं  ।

 आपको  याद  होगा  कि  मैंने  अनेक  बार  बजट  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  भाषण  दिया पे  हु  4
 पहली  बार  बजट  प्रस्तुत  करते  उसके  बाद  सामान्य  चर्चा  का  जवाब  देते  समय  मैंने  हस्तक्षेप किया  था  ओर  मूल्य  वृद्धि  के  बारे  में  कहा  ओर  एक  बार  पुनः  वित्त  विधेयक  सम्बन्धी  चर्चा  झुरू करते  समय  मैंने  व्यापक  वक्तव्य  दिया  था  ।

 मैं  अपनी  बात  बड़े  संक्षेप  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  इस  सभा  के  दोनों  पक्षों  के  अपने  साथियों
 का  ध्यान  हस  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  इस  चर्चा  के  दौरान  उन्होंने  रो  मुईँ  उठाए
 हैं  उन्हें  उनके  जो  सामान्य  बजट  और  अन्य  अवसरों  जंसे  मूल्य  वृद्धि  के  बारे  में  चर्चा  के
 दौरान  पहले  भी  उठा  चुके  अतः  मैं  उन  बातों  को  पुनः  कहना  नहीं  चाहता  ।  परन्तु  जिन्होंने  इस
 सदत  में  हमारे  समर्थकों  की  आलोचना  करने  तया  उनसे  उपहासपूर्ण  तरीके  से  यह  कहने  का  प्रथश्न
 किया  था  कि  आप  बजट  की  आलोचना  कर  रहे  हैं  परन्तु  इसी  के  साथ-साथ  आप  सरकार  का  स्मर्ंत
 भी  कर  रहे  तो  मैं  विपक्ष  के  अपने  सभी  मित्रों  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  वामपंथी  सदस्य  हथा
 भारतीय  जनता  पार्टी  जो  हमें  समर्थन  दे  रही  वे  राष्ट्र॑ेय  मोर्चा  सरकार  के  समर्थक  सरकार  के
 चापलस  नहीं  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  तथा  इस  प्रकार  यह  उनका  नैतिक

 कार  तथा  उत्तरदायित्व  है  कि  वे  अपनी  आत्मा  के  अनुसार  ही  बात  कहें  और  उन्होंने  अपने  अधिकार
 का  ठीक  ही  प्रयोग  किया  है  तथा  इस  बजट  के  कुछ  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  ठीक  आलोचनात्मक  टिप्पणी
 की

 जिन  व्यक्तियों  ने  मुझे  समाजवादी  बताया  है  तथा  यह  कहा  है  कि  मैंने  उनकी  आशाओं  के
 अनुरूप  काम  नहीं  किया  मैं  उन्हें  अत्यग्त  विनम्नताप्‌वंक  यह  बताना  चाहता  हुं  कि केवल  एक
 वादी  व्यक्ति  का  ही  यह  विश्वास  तथा  धारणा  नहीं  है  कि  वही  केवल  नीति  तथा  बजट  को  समाजवादी
 बना  सकता  है  बल्कि  उसे  कुछेक  निश्चित  तरीके  से  कार  करना  होता  है  जिसमें  न  केवल  वित्त  संबंधी

 बाधाएं  होती  हैं  बल्कि  निश्चित  पद्धति  सम्बन्धी  भी  कुछेक  बाधाएं  होती  उदाहरण  के  यदि
 मैंने  बजट  को  एक  परी  समाजवादी  अर्थव्यवस्था  तथा  हमारी  अर्थव्यवस्था  की  समाजवादी  पद्धति  में

 प्रस्तुत  किया  होता  तो  उस  मामले  में  बजट  पूर्णतः  भिन्‍न  होता  ।  चाहे  हम  इसे  पसन्द  करें  ध्रथवा

 हमारे  पास  एक  पद्धति  है  जिसमें  गैर-सरकारी  सहकारी  क्षेत्र  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  हैं  तथा  इस
 प्रकार  की  मिश्रित  जिसमें  उस  पद्धति  की  भी  अपनी  कठिनाइयां  ओर  बाधाएं  हैं  तथा  जिसमें
 वित्त  सम्बन्धी  अड़चनें  भी  जो  हमें  पूर्व  सरकार  से  पंतृक  सम्पत्ति  के  रूप  में  प्राप्त  हुई  भाप  इस
 सब  बातों  को  इकट्ठा  जोड़कर  यह  सोचने  का  प्रयत्न  कीजिए  कि  किन  उत्तरदायित्वों  तथा  बाधाओं  के
 अन्तगंत  मुझे  यह  बजट  तैयार  करना  पड़ा  अतएव  उस  पक्ष  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  प्रत्यक्ष  कराधान  का  सम्बस्ध  एक  सदस्य  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  बच्चपि  हमने

 एक  छोटे  स्तर  पर  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  प्रत्यक्ष  क्षेत्र  तथा  सहकारी  क्षेत्रों  पर

 कर  अधिक  बढ़ाया  जाना  चाहिए  तथा  अन्य  उसी  के  अनुरूप  होने  चाहिए  ।  यहां  पर  मैं  अपने  उमर

 योगियों  जो  यह  चाहते  थे  कि  कर-छूट  सीमा  को  और  बढ़ाया  यह  बताना  चाहूंगा  कि
 उन्हें  यह  घ्यात  रखना  चाहिए  कि  ये  गणितीय  तथा  वित्तीय  तथ्य  हैं  जिनका  खंडन  नहीं  किया  जा  सकता
 कि  आय  कर  से  छूट  को  सीमा  रुपए  जिस  क्षण  हम  रुपए  के  हिसाब  से  इस  सीमा
 को  बढ़ाते  तो  राजकोष  को  होने  वाला  कुल  नुकसान  करोड़  रुपए  के  हिसाब  से



 बित्त  1990  17  1990  :

 यदि  हम  यह  सीमा  बढ़ाकर  25,000  रुपए  कर  दें  तो  उस  मामले  में  हमारा  नुकसान  7X  105
 के  हिसाब  से  होगा  तथा  यदि  हम  यह  30,000  रुपए  कर  दें  तो  12  ><  105  करोड़  रुपए  के  हिसाब
 से  नुकसान  विश्व  के  सभी  उदारवादियों  तथा  सभी  अथ॑ंशास्त्रियों  ने  यह
 जहां  तक  प्रत्यक्ष  कर  का  सम्बन्ध  आधार  को  और  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  देश  की  कुल  80  करोड़
 जनसंख्या  में  से  केवल  75  लाख  व्यक्ति  ही  आयकर  दाता  हैं  ।

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  नियंत्रक  महालेखलाकार  की  नवीनतम  रिपोर्ट  के  अनुसार
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 व्यक्ति  आयकर  दाता  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  समग्र  स्थिति  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  इस  प्रकार  की  छट  के  परिणाः
 स्वरूप  यदि  हमने  22,000  रुपए  तक  यह  छूट  प्रदान  कर  दी  है  तो  आप  देखेंगे  कि  इसके  अन्तगंत  एक
 करोड़  व्यक्ति  इससे  मुक्त  हो  गए  हैं  ।  इस  आधार  को  ही  और  बढ़ाने  के  स्थान  पर  यह  आध
 में  और  सीमित  होता  जा  रहा  मैं  इस  सम्बन्ध  में  भी  प्रसन्‍न  नहीं  अतएव  इस  पक्ष  को  भी
 ध्यान  में  रखना  है  ।

 श्प  =  9  1  पं

 मेरे  मित्र  श्री  मल्होत्रा  ने  कहा  थाकि  उदाहरण  के  लिए  किसी  व्यक्ति  की  वाधिक  आय
 38,000  रुपए  मान  लीजिए  कि  उसकी  बचत  6,000  रुपए  है  त्ब  इस  पहले  वाले  मामले  में  उसे
 कितना  कर  अदा  करना  होगा  ?  कुल  36,000  रुपए  की  आय  में  से  ।  2,000  रुपए  की  मानक  कटौती
 की  जातो  है  ।  अतः  26,000  रुपए  बचते  उसमें  से  6,000  रुपए  कम  कर  दीजिए  तो  20,000
 रूपए  शेष  बचते  हैं  ।  पहले  कर-छूट  सीमा  18,000  रुपए  थी  ।  अतएव  ,000  रु०  पर  ही  कर
 उसे  400  रुपए  कर  के  रूप  में  देने  पड़ते  ।  नई  स्थिति  में  38,000  रुपए  में  से  12,000  रुपए  मानकी
 कटौती  घटाने  पर  26,000  रुपए  शेष  बचते  आठ  सौ  रुपए  कर  1200  रुपए  घटा  दिया
 शया  तो  कराधान  शून्य  हो  जाएगा  ।  इसलिए  जो  वास्तव  नौकरी  में

 प्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  आप  विगत  वर्ष  की  छूट  की  सीमा  की  चर्चा  कर  रहे  थे  जो  कि
 18,000  रुपए  थी  ।  यदि  छूट  की  सीमा  22,000  रुपए  रहती  है  और  तब  इसे  जोड़ते  हैं

 तो  उसे  60
 रुपए  की  हानि  होती  है  ।  मेरा  यह  कहना  कि  आप  छूट  की  सीमा  बढ़ा  दें  और  तब  पिछले  वर्ष  के

 फार्मूला  को  लागू  करें  और  इसकी  तुलना  इस  वर्ष  के  फार्मूला  से  करें  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  आपकी  बात  समझ  गया  ।  मैं  केवल  तुलना  कर  रहा  हूं  जो  परिवतंन
 पद्धति  में  बदलाव  लाने  के  बाद  होंगे  ।

 मैं  अपने  मित्रों  तथा  विशेषकर  विपक्ष  में  बैठे  सदस्यों  को  यह  बता  दूं  कि  करारोपण  तथा  शल्कों
 को  लाग  करते  समय  मैंने  विशेषकर  उन  वस्तुओं  को  चुना  है  जिसकी  अधिक  खपत  घनी  वर  द्वारा  की
 जाती  उस  पर  हमें  अधिक  शुल्क  लगाना  चूंकि  हमारे  पास  पर्याप्त  संसाधन  उपलब्ध  नहीं  हैं
 इसलिए  मुझे  कुछ  छूट  के  साथ  पेट्रोलियम  उत्पादों  पर  भी  कर  लगाना  पड़ा  आपके  सामने  जो
 स्पष्ट  है  वह  यह  है  कि  पेट्रोलियम  और  डीजज  पर  शुल्क  बढ़ने  से  केवल  अमीरों  की  मोटर  गाड़ियों  पर
 ही  शुल्क  नहीं  बढ़ेगा  ओर  न  ही  केवल  सावंजनिक  क्षेत्र  के वाहनों  ओर  सरकारी  वाहनों  को  यह  खर्च
 बर्दाएत  करना  होगा  बल्कि  समस्या  यह  है  कि  जब  तक  हम  अपने  संसाधनों  को  संकलित  करने  योग्य
 नहीं  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  समाप्त  नहीं  हो  सकती  जंसाकि  मैंने  इस  विशेष  मामले  में  कि  या
 है  ।  अगले  बजट  को  प्रस्तुत  करते  चाहे  जो  भी  उसे  प्रस्तुत  करे---उन्हें  निश्चय  ही  इस

 बात  पर
 यान  देना  होगा  कि  ऐसे  प्रयास  एक  ही  बार  किए  जा  सकते  हैं  ओर  यह  बार-बार  नहीं  दुहराया  जा
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 सकता  ।  चाहे  जो  भी  विक्रृति  आयी  हमें  दूसरी  बार  में  उन  खामियों  और  विक्रतियों  को  दूर  करना
 होगा  निस्‍्संदेह  वित्त  विधेयक  को  पेश  करने  के  समय  ऐसा  करना  जल्दबाजी  है  और  इसलिए  मुझे  मजबूर कर
 होकर  यह  करना  पड़ा  ।

 जहां  तक  विधेयक  की  विभिन्‍न  विष्िष्टताओं  का  प्रइन  उन्हें  मैं  दोहराना  नहीं  घाहुता  फिर
 भी  मैं  कुछ  विशिष्टताओं  को  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  सहकारिताओं  का  प्रदन  है
 चाहे  वह  उपभोक्ता  सहकारिता  हो  या  उत्पादक  यह  हमारे  देश  की  अथंव्यवस्था  का  एक
 महत्वपूर्ण  क्षेत्र  है और  मैं  चाहूंगा  कि  हमारे  मित्रों  को  विश्व  में  इसकी  विभिन्‍न  प्रकार  की  प्रणालियों
 के  बारे  में  जानकारी  होनी  चाहिए  ।  एक  साम्यवादी  प्रणाली  और  एक  सामाजिक  जनतांत्रिक  प्रणाली

 है  ।  एक  पूंजीवादी  प्रणाली  है  ।  कुछ  स्कैन्डिनेवियन  देशों  में  भी  सहकारिता  क्षेत्र  की  अर्थव्यवस्था  है  ।
 विश्व  के  विभिन्‍न  हिस्सों  में  सहकारी  अर्थव्यवस्था  का  एक  लाभ  विद्व  में  जहां  कहीं  भी  सहकारी
 क्लांदोलन  और  सरकारी  क्षेत्र  सफल  हुआ  है  वहां  आप  देखेंगे  कि अधिकतम  और  न्यूनतम  के  अंतर  को

 स्‍्यूनतम  सीमा  तक  कम  कर  दिया  गया  यहां  तक  कि  जो  समानता  पूंजीबादी  समाज  में  नहीं  होती
 यहां  तक  यदि  मुझे  कहने  की  अनुमति  दी  जाए  साम्यवादी  समाज  में  भी  बसी  समानता  नहीं

 होती  है  जंसाकि  सके  डिनेवियन  देशों  में  समानता  का  स्तर  है  जहां  कि  वास्तव  में  सहकारिता  आंदोलन
 सफल  हुआ  है  ।  इसलिए  मेरा  यह  मत  है  कि  यदि  समतावाद  को  इस  देश  में  सफल  होना  है  तो  जीवन

 के  हर  क्षेत्र  मे ंसहकारिता  आंदोलन  को  सफल  बनाना  होगा  और  इसी  विचार  से  सहकारिता  आंदोलन

 से  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  उसे  हमने  भी  कुछ  लाभ  दिए  हैं  ।

 जहां  तक  चाय  का  सवाल  सदन  के  सभी  लोगों  की  इस  बारे  में  चिता  जहां
 एक  तरफ  हमने  अपने  मित्र  देश  सोवियत  संघ  को  चाय  निर्यात  अवरुद्ध  कर  दिया  और  उन्होंने

 हमारी  बात  को  मान  लिया  उसके  साथ  ही  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि  चाय  उत्पादन  को  अधिक

 प्रोत्साहन  देना  होगा  ।  चाय  उद्योग  पर  केन्द्र  और  राज्य  द्वारा  निगम  कर  के  अतिरिक्त  कर  लगाया  जा

 रहा  चाय  की  उत्पादन  और  व्यापार  के  कर  दाताओं  की  आय  पर  संबंधित  राज्य  द्वारा  60

 प्रतिशत  कृषि  कर  लगाया  जाता  अतः  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निवेश  में  प्रोत्साहन  का

 लाभ  जो  अन्‍्यों  को  नहीं  आरम्भ  में  चाय  को  भी  यह  लाभ  नहीं  लेकिन  हमने  कुछ
 संशोधन  किए  हैं  जिससे  चाय  के  उत्पादन  और  उपभोक्ता  चाय  प्रक्रिया  को  प्रोत्साहन  मिल  सके  ।

 मैं  अर्न्तानगमित  लाभांश  पर  कराधान  की  चर्चा  कर  रहा  हूं  ।  राज्य  वित्तीय  संस्थानों  को
 राज्य  वित्तीय  निगमों  और  ओऔद्योगिक  निवेश  निगमों  के  समतुल्य  लाने  के  सिद्धांत  को  कार्य  रूप  में

 परिणत  किया  गया  है  ।

 हमने  उन  लाभों  को  ओर  भी  उदार  बनाने  का  प्रयास  किया  है  जिससे  शारीरिक  तौर  पर
 विकलांग  व्यक्ति  को  वास्तव  में  लाभ  मिल  सके  ।  सदन  में  उपस्थित  कई  लोगों  ने  उन  कड़ी  छातों  की
 कट  आलोचना  की  है  जिसका  छशवारीरिक  तौर  पर  विकलांग  बच्चों  के  माता-पिता  और  अभिभावकों  को

 सामन  ।  करना  पड़ता  हमने  उन  छातों  को  हटा  दिया  हमारा  यह  भी  प्रयास  रहा  कि  लाभ  के

 दायरे  को  व्यापक  बनाया  भारतीय  शिपसे  ब्यूरो  के  साथ  कुछ  समस्याएं  थीं  और  हमने  उसे  भी

 दूर  करने  का  प्रयास  किया  ग्रामीण  विकास  कार्यों  के  लिए  दान  के  संबंध  में  कानून  में  कुछ
 अर्तेन  किया  जाना  हम  विभिन्‍न  ग्रामीण  संगठनों  और  कंपनियों  से  संपर्क  करने  वाले  हैं  ताकि  यह्‌
 देख  सकें  कि  किस  तरह  क्रमिक  परिवर्तन  लाया  जा  सकता  है  और  दी  गई  सहायता  से  प्रामीण  विकास

 + के  उहूं एप  को  किस  तरह  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।
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 एक  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  भी  है  कि  इस  देश  के  मछेरे  भी  एक  महत्वपूर्ण  श्रमजीवी  समुदाय  है
 जिस  प्रकार  कर  माफी  का  लाभ  बुत़करों  को  दिया  बया  हमने  अपने  अन्तिम

 मसौदे  में  मछेरों  को  भी  उसी  समुदाय  का  अभिन्‍न  अंग  मान  लिया  है  ओर  देश  के  लाखों-लाख  मछेरों
 को  भी  कुछ  विदेष  परिस्थितियों  में  कर्ज  माफी  कार्यक्रम  का  लाभ  मिल  सकेगा  ।  हम  अभी  तक  पेट्रोल
 ओर  डीजल  ढांचे  में  भी  पूर्ण  परिवर्तन  नहीं  कर  पाए  हैं  ।  लेकिन  वे  मछेरे  मछली  पकड़ने  के  लिए  छोटी
 नौकाओं  का  उपयोग  करते  हैं  ।  उनके  पास  कम  अष्ृव-शक्ति  वाली  छोटी  नौकाएं  हैं  और  इसके  लिए  वे
 डीजल  हमेशा  मछआरा  सहकारी  समिति  से  प्राप्त  करते  हैं  और  यदि  हम  एक  वर्ग  विशेष  के  लिए
 डीडल  पर  दाल्क  माफ  कर  दें  तो  सभी  प्रकार  के  गोरखधंधों  को  बन्द  किया  जा  सकता  है  लेकिन  य
 पता  ही  नहीं  चल  सका  है  कि  क्‍या  वह  वर्ग  डीजल  खरीदता  है  ।  लेकिन  जहां  तक  मछुआरों  का  सम्बन्ध

 है  वे  पेद्रोल  और  डीजल  मछआरा  सरकारी  समिति  से  खरीदता  है  ओर  इसलिए  हमारी  व्यवस्था  में

 यह  स्पष्ट  है  कि  वे  मछाआरे  जो  मछआरा  सहकारी  समिति  से  अपनी  छोटी  नौकाओं  के  लिए  डीजल
 खरीदते  हैं  उन्हें  शुल्क  प्री  तरह  माफ  कर  दिया  जाएगा  और  उन्हें  इसकी  प्रतिपृरति  की  जाएगी  ।

 हमने  कृषकों  के  कृषि  क्षेत्र  में  इस्तेमाल  होने  वाले  एल्यूमीनियम  पात्रों  पर  भी  राहत  दी  है
 पी०  टी०  ए०  भौर  ढो०  एम०  टी०  के  उत्पाद  जोकि  समाचार  पत्रों  में  एक  मुद्दा  बन  गया

 उसके  उत्पाद  शुल्क  को  समात  करने  का  प्रयास  किया  गया  हमने  पूंजीगत  माल  के  निवेश  को  बढ़ाने
 ओर  सजबूत  करने  के  लिए  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  उठाए  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  आपको  यह  बताना  चाहूंगा  कि  जब  मैंने  पहली  बार  किसानों  के  कर्ज  माफी  के  बारे
 में  कहा  था  तो  कई  माननीय  सदस्यों  ने  विशेषकर  विपक्ष  के  कुछ  मित्रों  ने  आलोचना  की  थी  ।  जबकि

 हम  सीमांत  किसानों  और  अन्यों  के  द्वारा  लिए  गए  छोटे  कर्जों  का  माफ  करने  का  समर्थन  करते  हैं  ।

 हम  को  यह  लशभ  प्राप्त  करने  का  मौका  नहीं  देते  ।  मैं  इस  भावना  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।

 लेकिन  माननीय  सदस्य  ने  उस  तरीके  का  जिक्र  किया  है  जिसके  तहत  हमने  इस  योजना  को  पुनः  तंयार

 किया  ।  हमने  कहा  है  कि  केब्रल  10,000  रुपए  से  कम  का  कर्ज  ही  माफ  नहीं  किया  जाएगा  बल्कि  उस
 कर  की  राशि  भी  10,000  रुपए  से  कम  को  होनी  चाहिए  ।  यदि  कोई  किसान  या  जमींदार  एक  लाख

 रुपए  का  ऋणी  है  ओर  यदि  वह  यह  कहे  कि  उस  राष्शि  में  उसे  दस  हजार  रुपए  माफ  कर  दिए  जाएं
 तो  यह  नहीं  हो  सकता  +  कर्ज  की  स्रीमा  10,000  रुपए  होगी  ओर  केवल  उन्हीं  को  कर्ज  माफ  किया

 जाएगा  जिन्होंने  उससे  कम  राशि  का  कर्ज  लिया  है--मैं  नहीं  समझता  कि  2000  या  3000

 रुपए  का  कर्ज  लेता  है--जो  उसे  माफ  किया  जाए  ।  अप्रत्यक्ष  रूप  से  हमने  को  भी  अलग
 कर  दिया  है  ।  हमने  वास्तव  में  मछुभारों  को  इसमें  सम्मिलित  कर  किया  और  इसकी  खामियों  को  दूर
 करने  का  प्रयास  किया  कई  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  जानबूक  कर  चूक  करने  वालों  की  पहचान  का
 कास  सरकारी  कर्मचारियों  पर  न  छोड़ें  । इसलिए  हमने  प्रणाली  को  स्वीकार  किया  है
 और  जहां  तक  दूसरों  का  संबंध  हम  थोड़े  भी  विवाद  में  नहीं  पड़े  हैं  ओर  इस  प्रकार  कर्ज  राहत  के

 क्षेत्र  को  व्यापक  बन्तया  गया  कर्ज  माफ़ी  के  द्वारा  जिस  उदृंश्य  को  प्राप्त  करना  वह  उद्ृश्य  पूरा

 हुआ  है  ।  हमने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  यह  सभी  निगमों  ओर  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  बंकों  पर

 क्ञागू  होगा  ।  मैं  सदन  का  ध्यान  इस  तथ्य  की
 ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि

 जो  यह  दावा  करते

 हैं  कि  यह  केन्द्र  का  उत्तरदायित्व  मैं  अपने  मित्रों  को  बता  दूं  कि  जब  हम  संसद  का  आम  चुनाव
 जीते--तो  कई  राज्य  विधान  सभाओं  ने  हमसे  मुकाबला  करने  के  लिए  संकल्प  पारित  किया

 हमते  अपने  चुताव  घोषणा  पत्र  में  कहा  था  कि  दस  हजार  झपए  तक  का  कर्ज  माफ  कर  दिया  जाएगा  ।
 देश  के  कुछ  विधान  सभाओं  ने  घोषणा  को  थी  कि  10,000,  13,000,  16,000  ओर  इस  प्रकार
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 और  भी  अधिक  रुपए  तक  का  कर्ज  माफ  कर  दिया  जाएगा  |  अब  जब  लौगू  करने  का  प्रश्न  आता
 तो  हमारा  कहना  है  कि  जहां  तक  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  बेंकों  का  संबंध  है  हम  उसको  दत्त  प्रतिशत
 वारी  लेते  जहां  तक  राज्यों  का  संबंध  है  सहकारी  ऋण  में  हम  50  प्रतिशत  की  जिम्मेबारी  लेते  हैं
 और  50  प्रतिशत  की  जिम्मेवारी  राज्य  पर  मैं  वादा  करता  हूं  कि  यदि  सभी  गैर-कांग्रेस  सरकार
 वाले  राज्य  इस  जिम्मेवारी  को  वहन  करने  को  तंयार  हैं  तो  उन्हें  चुनौती  का  सामना  करने  दिया
 जाए---हम  उनसे  वार्ता  करने  का  प्रयास  करेंगे  ओर  उनकी  सभी  समस्याओं  का  समाधान  का  प्रयत्न
 करेंगे  ।  हम  उनकी  हर  संभव  सहायता  करेंगे  लेकित  समस्या  को  समाधान  होना

 मैं  इन  सभी  पहलुओं  के  बारे  में  अधिक  नहीं  कहना  चाहँता  क्योंकि  अनेक  मुद्ं  जिन्हें  इससे
 पूर्व  उठाया  गया  उनका  उत्तर  भी  सामान्य  चर्चा  में  दिया  जाना  मूल्य  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  हुई
 ये  मैंने  मूल्य-बृद्धि  का  बचाव  करने  का  प्रयत्न  किए  बिना  सरकार  का  पक्ष  रखने  का  प्रयत्त  किया  था  ।
 मैंने  कहा  था  कि  मूल्य-वृद्धि  से  हम  अपनी  नीति  से  अलग  हो  गए  कृपया  आप  अपना
 स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  मैं  मानने  को  तैयार  नहीं  हूं  ।

 मैं  नहीं  चाहता  कि  मूल्य-वृद्धि  से  संबंधित  प्रश्न  पर  ध्यांन  न  दिया  जाए  तथा  हसीलिए  मैं  सदन
 से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  जिन  कठिनाइयों  में  इस  बजट  विशेष  को  तैयार  किया  गया  इस  बजट  पर
 चर्चा  के  दौरान  सदन  के  सभी  सदस्यों  ने  काफी  उदारता  का  अ्यंवहार  किया  था  तथा  मैं  आपसे  अनुरोध
 करूंगा  कि  कुछ  मुद्दों  पर  आपको  असहमति  हो  सकती  तथा  मैं  यह  भी  अवश्य  कहूंगा  कि  कांग्रेस

 दल  के  एक  सदस्य  डा०  देबी  प्रसाद  पाल  ने  यह  सही  कहां  था  कि  अधिकांश  सदस्यों  ने  सामान्य  बजट

 के  संबंध  में  चर्चा  की  है  परन्तु  वह  वित्त  विधेयक  पर  ध्यान  देना  पसन्द  करेंगे  तथा  वह  ऐसे  सदस्य  थे

 जिन्होंने  वित्त  विधेयक  संबंधित  चर्चा  पर  ध्यान  दिया  था  ।  मेरा  उनसे  कुछ  मुद्दों  पर  मतभेद  हो  सकता

 है  परन्तु  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  विधेयक  के  प्रावधानों  पर  ध्यान  दिया  तथा  कछेक  सभाव

 भी  दिए  ।  हम  सभी  सुझावों  को  ध्यान  में  रखेंगे  तथा  संभवतः  वर्ष  के  दौरान  हम  अधिसूचनाओं  के

 माध्यम  से  कछेक  परिबतंन  कर  सकते  हैं  तथा  बाद  में  हम  कुछेक  नीति  संबंधी  निर्णय  भी  ले  सकते  हैं  ।

 हम  निश्चित  रूप  से  सभी  रचनात्मक  जो  दोनों  पक्षों  द्वारा  की  गई  जो  मेरे  दल  के

 सदस्यों  तथा  सरकार  का  समर्थन  करने  वाले  दलों  द्वारा  की  गई  उनको  ध्यान  में  रखेंगे  तथा  किसी

 दल  के  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सभावों  को  भी  ध्यान  में  रखेंगे  ।  मैं  सभी  सुमावों  को  ध्यान  में  रखूंगा

 तथा  धीरे-धीरे  हम  कछेक  नीति  संबंधी  परिवर्तत  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  जिससे  कि  जहां  तक  आपकी

 इन  आलोचनाओं  का  संबंध  आप  अपने  आपको  संतुष्ट  कर  सकेंगे  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  सिफारिश  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  सदन  अपनी  स्वीकृति

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  मैं  विधेषक  पर  बिचार  किए  जाने  के  प्रस्ताव  को  सभा  के  मतदान  के

 लिए  रखता  हूं  ।

 प्रएन  यह

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  के  लिए  केस्द्रीय  सरकार  के  वित्त  सम्भम्धी  प्रस्तावों  को

 प्रभावी  बनाने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  विधेयक  पर  लंडबार  विचार  आरम्भ  होगा  ।
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 खंड  2  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  अतः  मैं  खंड  2  सभा  के  मत  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रदन  यह  है  :

 खंड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  विधयक  में  जोड़  विया  गया  ।

 खंड  3-  भाग  2  में  संशोधन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  3  में  सरकार  द्वारा  संशोधन  सं०  59  रखा  गया  है  ।

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  20  से  29  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 विद्यमान  उपखंड  को  उपखंड  के  रूप  में  पुनः  संख्यांकित  किया  जाएगा
 और  इस  प्रका  संख्यांकित  उपखंड  के  पहले  निम्नलिखित  उपखंड
 स्थापित  किया  जाएगा  और  ।  1962  से  अन्तःस्थापित  किया  गया  समझा

 कोई  ऐसी  राषधि  जो  धारा  28  के  खंड  (iii  के  अधीन  आय-कर से  प्रभार्य
 का है

 उपखंड  (५  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  उपखंड  अन्तःस्थापित  किया  जाएगा
 ओर  ।

 1967  से  अन्तःस्थापित  किया  गया  समझा

 कोई  ऐसी  राशि  धारा  28  के  खंड  (11  से  अधीन
 करसे  प्रभाय॑ है  ।'

 उपखंड  (va)  के  पश्चात्‌  निम्नजिखित  उपखंड  अन्तःस्थापित  किया  जाएगा
 और  ।  1972  से  अस्तःस्थापित  किया  गया  समझा

 कोई  ऐसी  राशि  जो  धारा  28  के  खंड  (11  के  अधीन कर  से
 प्रभाय॑  है  ।”  (59)

 सधु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  के०
 एस०  आपने  संशोधन  संख्या  78,  79  तथा  80  की  सूचना

 दी  क्‍या  आप  उम्हें  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  ?

 भरी  के०  एस०  राव  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं
 :

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  20--

 ४]  1962”  के  स्थान  पर

 “]  प्रतिस्थापित किया  जाए  ।  (78)
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 पृष्ठ  4,  पंक्ति  1991”

 “]  के  स्थान  पर

 “]  प्रतिस्थापित  किया  (79)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  27,

 ४]  1972”  के  स्थान  पर

 “]  1991”  प्रतिस्थापित  किया  (80)
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  केਂ  एस०  राव  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  78,  !79  और

 80  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  :
 ह

 संशोधन  संलया  78,  79  और  80  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा
 अस्थीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष महो  दय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  3,  यथा  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  3,  यथा  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  3  क

 लियस  80  के  मिलस्थन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 प्रो०  मधु  बंडवले  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  80  के  लंड

 जहां  तक  इसमें  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  कोई  संशोधन  विधेयक  के  क्षेत्र  में  होगा

 और  उस  खंड  की  विषयवस्तु  से  संगत  होगा  जिससे  यह  सम्बद्ध  वित्त  विभे  1990  में

 सरकारी  संशोधन  संश्या  60*  में  इसके  लागू  होने  का  सम्बस्ध  का  निलम्बन  करती  है  ओर

 कि  इस  संशोधन  को  पेश  किए  जाने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  50  के  खंड

 जहां  तक  इसमें  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  कोई  संशोधन  विधेयक  के  क्षेत्र  में  होगा

 और  उस  खंड  की  विषयवस्त  से  संगत  होगा  जिससे  यह  सम्बद्ध  वित्त  1990  में

 सरकारी  संशोधन  संख्या  6  0*  में  इसके  लागू  होने  का  सम्बन्ध  का  निलम्थन  करतो है  ओर

 कि  इस  संोघन  को  पेश  किए  जाने  की  अनुमति  दी  जाए  |
 !!

 (76)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 यह  सभा  लोक  सभा

 संग्रोधषन  किया  गया  !

 ,...  पंक्ति  33  के  निम्नलिखित  अन्तःस्‍्थापित
 ॥
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 आय-कर  अधिनियम  की  धारा  6  के  खंड  (1)  के  उपखंड  में  स्पष्टीकरण के  खंड
 में  शब्द  के  पदचातਂ  वाणिज्य  पोत  परिवहन  1958  की  धारा  3

 के  खंड  (18)  में  यथापरिभाषित  भारतीय  पोत  के  कर्मीदल  के  सदस्य  के  रूप  में  या
 अंक  और  अभ्तःस्थांपित  किए  जाएंगे  ।”  (60)

 मधु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 खंड  विधेयक  का  अंग  बसे  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  विध  यक  में  जोड़  विया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोश्य  :  अब  हम  खंड  4  पर  चर्चा  करेंगे  ।  क्‍या  श्री  के०  एस०  राब  संशोधन  संख्या
 81  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं

 ?

 भरी  के०  एस०  राब  :  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 खंड  4  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  4  विधेयक  में  जोड़  बिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  गंड  5  पर  विचार  करेंगे  ।  क्‍या  श्री  के०  एस०  राव  संशोधन  सं०
 82,  83  और  84  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 झो  के०  एस०  मैं  इन्हें  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खंड  5  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  5  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  6  से  8  में  कोई  संशोधन नहीं  है  ।

 प्रषन  यह  है  :
 .  खंड  6  से  8  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 खंड  6  से  8  विधेयक  में  जोड़  विए  गए  ।

 खंड  8

 नियम  80  के  निलस्बन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 प्रौ०  सु  इंडबते  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 298
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 री  वित्त  1090 डन्‍जकफलसफफपजअफकफरय?ई  ई  +  जान  न  व  -  ---  Sh,  Levi

 श्सकना
 -  अजलजज-्-.-तत

 सभा  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  80  के  लंड
 जहां  तक  इसमें  यहू  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  कोई  संशोधन  विधेयक  के  क्षेंत्र  में  होगा ओर  उस  खंड  की  ।  वषयवस्तु  से  संगत  संगत  होगा  जिससे  यह  सम्बद्ध  वित्त  1990

 में  सरकारी  संशोधन  स॑  61
 में

 इसके
 लाग  होने

 का

 ।

 म्बन्ध
 कार

 शक  संघ
 संख्या

 व
 में

 इसके  लागू  होने  का  सम्बन्ध  का  निलम्बन  करतो  है र  कि  इस  संशोधन  को  पेश  किए  जाने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  80  के  संद़
 जहां  तक  इसमें  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  कोई  संशोधन  विधेयम  के  क्षेत्र  में  होगा उस  खण्ड  की  विषयवस्तु  से  संगत  होगा  जिससे  यह  सम्बद्ध  वित्त  1990  में

 सरकारो  संशोधन  संख्या  6  में  इसके  लागू  होने  का  संबंध  का  निलम्बत  करती  है  ओर  कि
 इस  संशोधन  को  पेश  किए  जाने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”  (77)

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मधु  दण्डवते  आप  संशोथन  संख्या  6।  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  23  के  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित

 आय-कर  अधिनियम  की  धारा  के  स्थान  पर  भिम्नलिखित  धारा
 ]  1991  से  रखी  अर्थात  :---

 (1)  जहां  किसी  निर्धारिती  जो  भारत  में  चाय  उगाने  और  विनिरभित
 करने  का  कारबार  करता  पूर्व  वर्ष  के  अन्त  रो  छह  मास  के  अवसान  के  पूर्व  या  अपनी

 आय  की  विवरणी  देने  के  इनमें  से  जो  भी  पूवंतर  राष्ट्रीय  बंक  के  पास  किसी

 खाते  में  इस  धारा  में  इसके  पश्चात्‌  विशेष  खाता  कहां  गया  जो  निर्धारिती

 द्वारा  उस  बंक  के  पास  चाय  बोर्ड  द्वारा  इस  निमित  अनुमोदित  स्क्रीम  के  इस

 धारा  में  इसके  पश्चात्‌  स्कीम  कहा  गया  अनुसार  और  उसमें  विनिदिष्ट  प्रयोजनों

 के  लिए  रखा  गया  कोई  रकम  या  रकममें  जमा  की  हैं  वहां  निर्धारिती  इस  धारा

 के  उपबन्धों  के  अधीन  रहते  कटोती  कटौती  पूर्ववर्ती  वर्षों  से  अग्रतीत  किसी

 यदि  कोई  के  धारा  72  के  अधीन  मुजरा  किए  जाने  के  पूर्व  अनुजशात  की

 जाति

 इस  प्रकार  जमा  की  गई  रकम  या  रकमों  के  योग  के  बराबर  राष्षि  या

 ऐसे  कारबार  के  लाभ  के  बीस  प्रतिशत  के  बराबर  राष्षि  धारा  के
 *

 अधीन  कोई  कटोती  करने  के  पहले  या  वृत्ति  के  लाभ  और  अभिलाभਂ

 शीर्ष  के  अधीन

 इनमें  से  जो  भी  कम  हो,अनुज्ञात  की

 परन्तु  जहां  ऐसा  निर्धारिती  कोई  फर्म  है  या  कोई  व्यक्तियों  का  कोई  संगम  या

 व्यष्टियों  का  कोई  निकाय  वहां  इस  धारा  के  अधीन  किसी
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 आगीदारी  या  ऐसी  व्यक्तियों  के  संगम  या  व्यष्टियों  के  निकाय  के  किसी  सदस्य
 की  आय  को  संगणना  करने  में  अज्ञात  नहीं  की  जाएगी

 परन्तु  यहां  और  कि  जहां  विशेष  खाते  में  जमा  की  गई  किसी  रकम के  संबंध  में

 कोई  कटोती  किसी  पूर्व  वर्ष  में  इस  उपधारा  के  अधीन  अनुज्ञात  की  गई  है  वहां  किसी

 अख्य  पूर्व  वर्ष  में  ऐसी  रकम  के  संबंफ  में  कोई  कटोती  अनुज्ञात  नहीं  की  जाएगी  ।

 (2)  उपधारा  (1)  के  अधीन  कटोती  तब  तक  अनुज्ञ  य  नहीं  होगी  जब  तक  कि

 उस  निर्धारण  वर्ष  जिसके  लिए  कटोती  का  दावा  किया  गया  सुसंगत  पूर्व  वर्ष  के
 निर्धारिती  के  ऐसे  कारबार  के  खाते  की  धारा  288  की  उपधारा  (2)  के  नीचे

 स्पष्टीकरण  में  यथापरिभाषित  किसी  लेखाकार  ने  संपरीक्षा  नहीं  कर  ली  है  और
 अपनी  आय  की  विवरणी  के  साथ  ऐसे  लेखाकार  द्वारा  सम्यक्‌  रूप  से  हस्ताक्षरित

 ओर  सत्यापित  ऐसी  संपरीक्षा  की  रिपोर्ट  विहित  प्ररूप  में  नहीं  दे  देता  है

 परन्तु  ऐसे  मामले  में  जहां  निर्धारिती  से  किसी  अन्य  विधि  द्वारा  या  उसके  अधीन
 अपने  लेखाओं  को  संपरीक्षा  कराना  अपेक्षित  जहां  इस  उपधारा  के  उपबन्धों  का  उस
 दछ्शा  में  पर्याप्त  अनुपालन  होगा  यदि  ऐसा  निर्धारिती  उस  विधि  के  अधीन  ऐसे  कारबार
 के  लेखाओं  की  संपरीक्षा  करा  लेता  ह ैऔर  ऐसी  अन्य  विधि  के  अधीन  यथाभपेक्षित
 संपरीक्षा  की  रिपोर्ट  तथा  इस  उपधारा  के  अधीन  विहित  प्ररूप  में  एक  और  रिपोर्ट  दे
 देता

 (3)  विदेष  खाते  में  निर्धारिती  के नाम  जमा  कोई  स्कीम  में  विनिर्दिष्ट
 प्रयोजनों  के  लिए  या  नीचे  विनिदिष्ट  परिस्थितियों  में  ही  निकालने  के  लिए  अनुज्ञात
 की  अन्यथा

 कारबार  का  बन्द

 निर्धारिती  की

 हिंदू  अविभकत  कुटुम्ब  का

 फर्म  का

 कंपनी  का  परिसमापन  ।

 (4)  उपधारा  (3)  में  किसी  बात  के  होते  हुए  उपधारा  (1)  के  अधीन
 कोई  कटोती  निम्नलिखित  के  क्रय  के  लिए  उपयोग  में  लाई  गई  किसी  रकम  के  सम्बन्ध
 में  अनुशात  नहीं  की

 कोई  मशीनरी  या  संयंत्र  जिसे  किसी  परिसर  या  जिसके
 अन्तर्गत  अतिथिगृह  की  प्रकृति  का  कोई  निवास-स्थान  भी  प्रतिष्ठापित  करना

 कोई  कार्यालय  कम्प्यूटर  नहीं

 कोई  मशीनरी  या  संयंत्र  जिसका  कुल  वास्तविक  लागत  अवमूल्यन  के  रूप
 में  या  किसी  एक  पूर्व  बर्ष  के  या  वृद्धि  के  लाभ  और
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 िननिनानन--त3त-तनन  तल

 लाभਂ  क्षीर्ष  के  अधीन  प्रभाय॑  आय  की  संगणना  करने  कटौती  के  रूप  में

 कोई  नई  मणीनरी  या  जिसे  ग्यारह॒वीं  अनुसूची  की  सूची  में  बिनिदिष्ट
 किसी  वस्तु  या  चीज  के  विनिर्माण  या  उत्पादन  के  कारबार  के  प्रयोजनों
 के  लिए  किसी  ओभ्ौद्योगिक  उपक्रम  में  प्रतिष्ठापित  करना  है  ।

 (5)  जहां  किसी  विश्ष  खाते  में  निर्धारितो  के नाम  जमा  कोई  उपधारा

 (3)  के  खंड  या  में  विनिर्दिष्ट  परिस्थिति  में  निर्धारिती  द्वारा  किसी

 पूर्व  वर्ष  के  दोरान  निकाल  ली  जाती  है  वहां  ऐसी  संपूर्ण  रकम  को  उस  पृव॑  वर्ष  के
 कारबार  या  वृत्ति  क ेलाभ  और  अभिलाभ  समझा  जाएगा  और  वह  तदनुसार  उस  पूर्व
 वर्ष  की  आय  के  रूप  में  आय-कर  से  प्रभायं  होगी  मानो  कारबार  बद
 नहीं  हुआ  था  या  फर्म  का  विघटन  नहीं  किया  गया

 (6)  जहां  किसी  विशेष  खाते  में  निर्धारिती  के नाम  जमा  कोई  स्कीम  के

 अनुसार  ऐसे  कारबार  के  संबंध  में  किसी  व्यय  के  प्रयोजनों  के  लिए  निर्धारिती  द्वारा
 उपयोग  में  लाई  जाती  है  वहां  ऐसा  व्यय  या  वृत्ति  के  लाभ  और
 छीर्ष  के  अधीन  प्रभायं  आय  की  संगणना  करने  में  अनुज्ञात  नहीं  किया  जाएगा  ।

 (7)  जहां  किसी  विशेष  खाते  में  निर्धारिती  के  नाम  जमा  कोई  जो

 राष्ट्रीय  बेंक  द्वारा  किसी  पूर्व  वर्ष  के  दौरान  निर्धारिती  द्वारा  ऐसे  कारबार  के  प्रयोजनों

 के  लिए  स्कीम  के  अनुसार  उपयोग  में  लाए  जाने  के  लिए  निमुक्त  की  जाती  और

 उसका  उस  पूर्व  वर्ष  के  भीतर  पूर्णतः  या  भागतः  उपयोग  में  नहीं  लाई  जाती  है

 ऐसे  संपूर्ण  राशि  या  उसका  भाग  जो  उपयोग  में  नहीं  लाया  गया

 बार  का  लाभ  ओर  अभिलाभ  समभा  जाएगा  ओर  तदनुसार  उस  पूर्व  वर्ष  की  आय  के

 रूप  में  आय-कर  से  प्रभाय॑

 परन्तु  यह  उपधारा  उस  मामले  में  लागू  नहीं  होगी  जहां  ऐसी  रकम  उपधारा

 (3)  के  खंड  खंड  ओर  खंड  में  विनिर्दिष्ट  परिस्थितियों  में  लाते  के

 बंद  किए  जाने  पर  किसी  पूर्व  वर्ष  के  दोरान  निमुक्‍्त  की  जाती  है  ।

 (8)  जहां  स्कीम  के  अनुसार  अजित  किसी  आस्ति  का  उस  पूर्व  वर्ष  के  अन्त

 जिसमें  उसे  अजित  किया  गया  आठ  वर्ष  के  भ्रवसान  के  पूर्व  किसी  समय  निर्धारिती

 द्वारा  किसी  व्यक्ति  को  किसी  पूव॑  वर्ष  में  विक्रय  या  अन्यथा  अंतरण  किया  जाता  है

 वहां  ऐसी  आस्ति  की  लागत  का  वह  भाग  जिसका  संबंध  उपधारा  (1)  के  अधीन

 ज्ञात  कटौतियों  से  उस  पूर्व  वर्ष  जिसमें  उस  आस्ति  का  विक्रय  या  अन्यथा

 अन्तरण  किया  जाता  कारबार  या  वृत्ति  के  लाभ  और  अभिलाम  समझा  जाएगा  ओोर

 तदनुसार  उस  पूर्व  वर्ष  की  आय  के  रूप  में  आय-कर  से  प्रभाय॑  होगा  :

 परस्तु  इस  उपधारा  की  कोई  बात  उस  दया  में  लागू  नहीं  होगी  :--

 (i)  जल  निर्धारिती  द्वारा  आस्ति  का  विक्रय  या  अन्यथा  अंतरण  स्थानीय
 राज्य  या  प्रांतीय  अधिनियम  द्वारा  या  उस  के  अधीन  स्थापित

 किसी  या  कंपनी  1956  की  धारा  617  में  पथापरिभाषित

 किसी  सरकारी  कम्पनी  को  किया  जाता  या
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 (ii)  जहां  आस्ति  का  विक्रय  या  अन्तरण  फर्म  द्वारा  किए  जा  रहे  कारबार  या  वृत्ति
 में  किसी  कम्पनी  द्वारा  ऐसी  फर्म  के  उत्तराधिकार  के  संबंध  में  किया  जाता  है
 जिसके  परिणामस्वरूप  वह  उस  कम्पनी  को  किसी  आस्ति  का  विक्रय  या
 अन्यथा  अन्तरण  करती  है  ओर  बहु  स्कीम  उस  कम्पनी  को  उस्ती  रीति  में  लागू
 रहती  है  जिसमें  बह  फार्म  को  लागू  थी  ।

 स्पष्टीकरण  के  खंड  (11)  के  उपबंध  केवल  तभी  लागू  होंगे

 ()  उत्तराधिकार  के  ठीक  पूर्व  कारबार  या  वृत्ति  से  संबंधित  फर्म  की  सभी  संपत्तियां
 कम्पनी  की  संपत्तियां  हो  जाती

 (ii)  उत्तराधिकार  के  ठीक  पूर्व  कारबार  या  वृत्ति  से  संबंधित  फर्म  के  सभी  दायित्व
 कम्पनी  के  दायिट्व  हो  जाते  और

 (iii)  कम्पनी  के  सभी  शेयरधारक  ऐसे  उत्तराधिकार  के  ठीक  पूर्व  फर्म  के  भागीदार

 (9)  केन्द्रीय  यदि  वह  ऐसा  करना  आवश्यक  या  समीचीन  समभती  है
 तो  राजपत्र  में  अधिसूचना  निदेश  दे  सकेगी  कि  इस  धारा  के  अधीन  अनुज्ञेय
 कटौती  उस  तारीख  के  जिसे  उसमें  विनिरदिष्ट  किया  अनुज्ञात  नहीं  की
 जाएगी  ।

 स्पष्टीकरण--इस  धारा

 बंकਂ  से  अभिप्रेत  है  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक
 1981  की  धारा  3  के  अधीन  स्थापित  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण

 विकास  बेंक  ।

 बोडਂ  से  अभिप्रेत  ह ैचाय  1953  की  धारा  4  के  अधीन
 स्थापित  चाय  बोर्ड  ।  (61)

 सधु  वंडवते  )
 उपाध्यक्ष  सहोबम  :  प्रइन  यह  है  :

 खंड  विंधैयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खंड  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उचाण्यक  सहौदय  *  खंड  9  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ॥

 प्रषन  यह  है  :

 खंड  9  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 खंड  9  विधेयक  में  लोढ़  दिया
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बालासाहिब  विस्े  पाटिल--उपस्थित  नहीं
 प्रशन  यह  है  :

 खंड  10  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 जंड  16  विजधक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  11  से  15  में  कोई  संशोधन  नहीं हैं  ।
 प्रएन  यह  है  :

 खंड  1]  से  15  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  11  से  15  विषयक में  जोड़ दिए  गए  ।

 खंड  धारा  80  घघ  का  अस्तःस्थापन

 संशोधन  किए  गए  :

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  18

 सरकारी  ओषधालयਂ  का  लोप  (62)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  23-24

 निम्नलिखित  का  लोप  करें--“उसमें  से  पूर्व  वर्ष  के  संबंध  में  ऐसे  व्यक्ति  की
 इस  धारा  में  इसके  पदचात्‌  असुविधाग्रस्त  आश्रित  कहा  गया  आय  यदि

 कोई  बराबर  रकम  को  घटा  ।  (63)

 पृष्ठ  7,  25  से  27  का  लोप  (64)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  29  और  30  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 कि  इस  धारा  के  अधीन  कोई  कटोती  करने  से  पूर्व  संगणित  की  गई  एक  लाख

 रुपए  से  अधिक

 स्पष्टीकरण---इस  धारा  के  प्रयोजनों  के  अस्पतालਂ  पद  के
 अस्‍्तर्गत  सरकार

 के  किसी  विभाग  द्वारा  सरकारी  सेवकों  और  कुटुम्ब  के  सदस्यों  की  चिकित्सीय
 परिचर्या  और  उपचार  के  लिए  स्थापित  और  चलाया  जा  रहा  कोई  विभागीय

 भ्रौषधालय  भी  है  चाहे  वह  पूर्णकालिक  हो  या  अंशकालिक  और  किसी  स्थानीय

 प्राधिकारी  द्वारा  अनुरक्षित  अस्पताल  तथा  कोई  अन्य  अस्पताल  जिसके  साथ

 सरकार  ने  सरकारी  सेवकों  के  उपचार  से  लिए  व्यवस्था  की  भी  (65)

 जधु  इंडबतै  )

 भी  के०  एस०  राब  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 303



 विस  1990  17  1990

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  11,--

 के  पदचात्‌

 अन्‍्तःस्थापित  किया  (85)

 पृष्ठ  7,--

 पंक्ति  13  से  15  के  स्थाम  पर  निम्नलिखित

 प्रतिस्थापित  किया

 उस  व्यष्टि  का/के  नातेदार  है|हैं  या  उस  हिन्दू  अविभकत

 कुटुम्ब  का|के  सदस्य  है।हैं  ओर  अपनी/उनकी  संभाल  या  भरण-पोषण  के  लिए
 ऐसे  व्यष्टि  या  हिन्दू  अविभक्त  कुटुम्ब से  भिन्‍न  किसी  व्यक्ति  पर  आश्रित  नहीं

 औरਂ  (86)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति

 हैंਂ  के  स्थान  पर  है/सदस्य  हैंਂ

 प्रतिस्थापित किया  (87)

 7  पंक्ति  16,--

 हैਂ  के  स्थान  पर

 हैहैंਂ  प्रतिस्थापित किया  (88)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  22,

 रहते  के  पश्चात्‌

 असुविधाग्रस्त  व्यक्ति  के  संबंध  मेंਂ  अन्तःस्थापित  किया  (89)

 पृष्ठ  7,--

 पंक्ति  25
 से  27  का  लोप  किया  जाए  ।  (90)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  के०  एस०  राव  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  सं०  85  से  90  सभा  के

 मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  सं०  85  से  90  मतबान  के  लिए  रखे  गए  तथा  अस्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह

 खंड  16  यथा  संशोधित  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  16  यथा  संक्ोषित  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  17  से  23  में  कोई  संक्षोधन  नहीं है
 ।
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 प्रएन  यह  है  :

 खंड  17  से  23  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खंड  !7  से  23  विधथक  में  जोड़  दिए

 खंड  80४  के  स्थान  पर  नई  धारा  का  प्रतिस्थापत
 संशोधन  किए  गए

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  28  से  33  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 “  किसी  अनुसूचित  बंक  या  लोक  वित्तीय  संस्था  या  राज्य  बित्तीय  निगम
 या  राज्य  औद्योगिक  विनिधान  निगम  मा  कम्पनी  अधिनियम  1956  की  धॉरा  25  के
 अधीन  रजिस्ट्रीकृत  किसी  कम्पनी  की  दश्शा  किसी  अन्य  देशी  कम्पठ़ी  से  ऋाड़ांध  के
 रूप  में  आय  के  साठ  प्रतिशत  के  बराबर  रकम  की  ;

 ४)  किसी  अन्‍य  देशी  कंपनी  की  दशा  लाभांशा  के  रूप  में  उतनी  आय  को  जो

 नियत  तारीख  को  या  उसके  प॒व॑  प्रथम  उल्लिखित  देशी  कम्पनी  द्वारा  वितरित  लाभांश

 की  रकम  से  अधिक  नहीं  कटौती  अनुज्ञात  की  जाएगी  ।”  (66)

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  47  के  पहचात्‌  निम्नलिखित  अम्त:स्थापित

 (४)  वित्तीय  निगमਂ  और  औद्योगिक  वितिधान  निगमਂ  का

 वही  अं  है  जो  धारा  में  (67)

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  48  ”  के  स्थान  फर  रखें  ।  (68)

 जषु

 उप्राध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह

 खंड  24,  यथा  संशोधित  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  24,  यथा  संदते  घि्त  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोबय
 :  खंड  25  से  27  में  कोई  संक्षोधन  नहीं  है  ।

 प्रइन  यह  है  $  कि
 खंड  25  से  27  विधेयक  का  अग  बन  ।

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुआ  ।

 खंड  25  से  27  विधेयक में  जोड़  दिए

 लंड  8  में  संशोधन

 झपाध्यक्ष  महोबय  :  श्री  संतोष  मोहन  क्या  आप  अपने  संशोधन  सं०  1,  2  और  3  प्रस्तुत

 करना  चाहते  हैं  ?
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 झ्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  गिरधारी  लाल  क्‍या  आप  अपने  संशोधन  सं०  4  से  8  और

 34  प्रस्तुत  करना  चाहते
 हैं  ?

 श्रो  गिरधारी  लाल  भागंव  :  मैं  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बालासाहिब  विखे  पाष्टिल--उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 श्री  बाई०  एस०  राजशेखर  रेडडो  :  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 श्री  के०  एस०  क्या  आप  अपने  संशोधन  संख्या  91  से  97  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  ?

 शो  के०  एस०  राव  :
 मैं

 प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहता  ।

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  12,  पंक्ति  37  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 किसी  व्यष्टि  की  दशा  ऐसा  व्यष्टि
 या  ऐसा  अवयस्क  जिसका  कि  वह्‌

 संरक्षक  हैਂ  (69)

 मधु  दंडवते  )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 खंड  28,  यथा  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  28,  यथा  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड
 29

 ओर  30  में  कोई  संशोधन  नहीं  मैं  दोनों  खण्डों  को एक  साथ
 सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रदन  यह  है  :

 खंड  29  और  30  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  29  ओर  30  विधेयक में  जोड़  विए  गए  ।

 खंड  119  में  संशोधन

 श्री के०  एस०  राब  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  15,  पंक्ति  40--

 अस्ख  में  निम्तलिखित  जोड़

 खंड  में  आय-कर  जो  उपायुक्त  या
 ब्रायुक्त  न  शाब्दों  और  कोष्ठकों  के  स्थान  पर  सकिल  में
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 श तन  तल  “>>  >-  ---

 कोई  आय-कर  प्राधिकारी  जो  उपायुक्त  की  पंक्ति  से  नोचे  का  न  शब्द  ओर
 कोष्ठक  प्रतिस्थापित  किए  जाएंगे  ।

 (98)
 उपाध्यक्ष  मैं  श्री  के०  एस०  राव  द्वारा  प्रस्तुत  खंड  में  किए  जाने  बाले  संझोधन

 सं०  98  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता

 संशोधन  सं०  98  मतदान  के  लिए  रखता  गया  और  अस्वीकृत  हुआ  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 खंड  3।  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  32  से  47  में  कोई  संशोधन  नहीं  मैं  सभी  खंडों  को  एक  साथ
 सभा  के  मतदान के  लिए  रखता  हूं  :

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  32  से  47  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  32  से  47  विधयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खंड  संशोधन

 संशोधन  किए  गए  :

 पृष्ठ  पंक्ति  35  के  पहचात्‌  निम्नलिखित  अम्तःश्यापित

 (7)  धारा  की  उपधारा  उस  पूर्व  वर्ष  जिसमें  ऐसी  आय
 उसकी  कुल  आय  को  संगणना  में  सम्मिलित  की  जानी  प्राककलित  कुल  आय
 आयकर  के  लिए  न्यूनतम  से  कम  होगीਂ  शब्दों  के  स्थान  पर  उसको  उस  पूर्ब
 वर्ष  जिसमें  ऐसी  आय  उसकी  कुल  आय  की  सगणना  में  सम्मिलित  की  जानी

 प्रावकलित  कुल  आय  पर  कर  एून्य  होगाਂ  शब्द  रखे  जाएंगे  ।  (70)

 पृष्ठ  17,  पंक्ित  36  के  स्थाम  पर  ”  रखे  ।  (72)

 पृष्ठ  17,  पंक्ति  38  के  हथान  पर  रख  ।  (72)

 पृष्ठ  पंक्ति  40  के  स्थान  पर  “  (५)  रखें  ।  (73)

 भषु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  48,  यथा  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव स्वीकृत हुमा । 307
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 आड़  48,  यथा  विधबक  में  लोड़  विबा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  49  से  64  में  कोई  संशोधन  नहीं  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  49  से  64  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  49  से  64  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  श्री  गिरधारी  लाल  भागंद  ने  खंड  65  में  संशोधन  संख्या  9  दिया
 वह  इसे  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल--उपस्थित  नहीं  ।

 श्री  बाई०  एस०  शजशेखर  रेड्डी--उपस्थित  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  65  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  65  विंधियक  में  जोड़  विया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  66  में  कोई  संक्षोषन  नहीं  प्रषन  यह  है  :

 खंड  66  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ  ।

 जंड  66  विधेयक  में  जोड़  दिसा

 .  उपाध्यक्ष  भमहौदय  :  श्री  गिरधारी  लाल  मार्गव  ने  खंड  67  में  संशीधन  संख्या  10  दिया
 बह  इसे  प्रस्तुत नहीं

 कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोश्वत्  :  प्रदन  यह  है  :

 विधेयक  का  जंग  बले  ।'

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुंआ  ।

 खंड  67  विधेयक  में  ओड़  विया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  08  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  68  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  68  विधेयक  में  जोड़  दिया
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 ढंड  69--1989
 के  जिनिपम  में

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  2,--

 पंक्ति  36  और  37  के  स्थान  परनिम्नलिखित प्रतिस्थापित किया

 धारा  42  की  उपधारा  (1)

 (+)  ऐसी  यात्रा  के  लिए  किराया  भारतीय  करेंसी  में  संदत्त किया  जाता  है
 हाब्दों  का  लोप  किया  जाएगा

 (४)  प्रतिशतਂ  छाब्दों  के  स्थान  पर  प्रतिशतਂ  हाब्द  प्रतिस्थापित  किए

 जाएंगे  ।  (57)

 मशु  इच्छबले 17

 शपाध्यक्ष  महीदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  69,  यथा  विधेयक  का  अंग बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  69,  यथा  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  ने  खंड  70  में  संशोधन  संख्या  की  से  ।7  की

 सूचना  दी  वह  उन्हें  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल--उपस्थित  नहीं  ।

 श्री  भोगेन्द्र  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  वाई०  एस०  राजशेखर  उपस्थित  हीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोवष  :  प्रश्न  यह

 70  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 शंड 70 विधेयक में जोड़ शिया पहली अभुष्तची उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भारगंव ने संशोधन संख्या से 24 की सूचना दी वह उन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । श्री बालासाहिब विखे पाटिल--इपस्बिल नहीं ।
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 श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  ने  संशोधन  संर्या  35  से  37  की  सूचना  दी  वह  उन्हें  प्रस्तुत
 नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  वाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डी  उपस्थित  नहीं  अब  सरकार  ने  जिस  संशोधन  का  सुझाव
 दिया  है  वह

 झंशोघन  किया  गया  :

 पृष्ठ  28,  पंक्ति  36  से  40  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित

 “(।)  जहां  कुल  आय  10,000  रुपए  से  कुल  आय  का  10
 अधिक  नहीं  है  ।

 (2)  जहां  कुल  आय  10,000  रुपए  से  1,000  रुपए  धन  उस  रकम  का  20
 अधिक  है  किन्तु  20,000  रुपए  से  जिससे  कुल  आय  10,000  रुपए  से  अधिक
 अधिक  नहीं  है

 (3)  जहां  कुल  आय  20,000  रुपए  से  3000  रुपए  धन  उस  रकम  का  35

 अधिक  है  हात  जिससे  कुल  आय  20,000  रुपए से
 अधिक  है  ।”  (74)

 मधु

 झऔो  के०  एस०  राष  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  29,  पंक्ति  6--

 “6  प्रतिशतਂ  के  स्थान  पर  “5  प्रतिशतਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।  (99)
 पृष्ठ  29,  पंक्ति  8---

 “2,100  रुपए  धन  उस  रकम  का  ।2  प्रतिश्नतਂ  के  स्थान  पर  “1,750  रुपये  घन
 उस  रकम  का  10  प्रतिशतਂ  प्रतिस्थापित  किया  (100)

 पृष्ठ  29,  पंक्ति

 “8,100  रुपये  धन  उस  रकम  का  प्रतिदयतਂ  के  स्थान  पर  “6,750  रुपए  धन
 रकम  का  15  प्रतिशतਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।  (101)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  के०  एस०  राव  के  संशोधन  संख्या  99,  100  और  101  सभा
 के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोषन  संत्या  99,  100  और  101  सतबान  के  लिए
 रखे  गए  तथा  अस्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह

 पहली  यथा  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 पहली  यया  विधेयक  में  जोड़  दो

 दूसरों  अनुसूची

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मेरे  विचार  से  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  संशोधन  संख्या  25  प्रस्तुत  नहीं
 कर  रहे  अब  सरकार  ने  जिस  संशोधन  का  सुझाव  दिया  है  वह

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  3  3,  पंक्ति
 ।

 “9607.11  और  9607.19"  के  स्थान  पर  “9607.11,  9607.19  और  9607.20”

 प्रतिस्थापित  किया  (58)

 भजु  रुण्डबते )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 क्या  संशोधित  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 दूसरी  यथा  विधेयक  में  जोड़  दो  गई  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तीसरी  और  चौधी  अनुसूची  में  कोई  संशोधन  नहीं

 प्रषन  यह

 तीसरी  और  चोथी  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 तोसरी  और  चौथी  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी  गईं  ।

 खंड  माम  और  प्रारम्भ

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  5

 2  से  धारा  59  तकਂ  के  स्थान  पर  2  से  धारा  6।  तकਂ  (75)

 म्रषु  शण्डबते  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह  है

 खंड  यथा  विधेयक  का  अंग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 झांड  पथा  विधेयक में  लौड़  विद्या  शा  ।

 छपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न
 यह

 अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेवक  का
 पूरा  नाव

 विधेयक  का  अंग  बनें  ।/

 प्रस्ताय  स्वीकृत  हुआ  ।
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 अधिसिसमत  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम्र  बिल्रयक  में

 जोड़  दिए  गए  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  मैं  सभा  की  सर्वंसम्मत  स्वीकृति  के  लिए  इस  विधेयक  को  सभा
 के  समक्ष  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 मथा  पारित  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यथा  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 उफध्यक्ष  लहोदय  :  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  और  यथा  पारित  किया

 अब  सभा  कल  11.00  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 1.31  म०  प०

 तत्पशचात्‌  लोक  सभा  18  1990/28  1912
 के  स्‍्यारह  बजे  म०  १०  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 नानाभजज+-त>त

 मुद्क  :  दि  इण्डियन  दिल्‍ली
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 (6  1990  प्रतिलिप्यधिकार  लोक  सभा  सबिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों
 के  नियम  379  धोर  382  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  धोर

 प्रबन्धक  दि  हष्डियम  बिल्‍लो  द्वारा  मुद्रित  ।

 ४  ee  *“++-+  ननल्  जन  ८ਂ


